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भारत में क्ााथिक नियोजन 


(६िएएाण्ाठ एंचद्यााशांगई 6 धपांत ) 


लेखबगण 


डॉ० के० सी० भंडारी, एम० कॉम०, पी-एच० डी०, 
भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, हालकर वालेज, इन्दौर ; 
भूतपूर्व अध्यक्ष, वारिज्य विभाग, माघव कालेज, उज्जैन , 
आतपूर्वे भ्रध्यक्ष, वारिखिग्य विभाग, महाशनी लक्ष्मीवाई कालज, ग्वालियर + 
प्राचायं, शासबीय महाविद्यालय, शाजापुर, ( मध्य प्रदेश ) 


तथा 
एस० पी० जौहरी, एम० कॉम०, 


व्यारयाता, वारिज्य विभाग, 
महारानी लक्ष्मीबाई कालेज, ग्वालियर । 


लक्ष्मीनारायण अग्रवाल 


प्रकाशक व पुस्तक विक्ने ता, आगरा । 


मूल्य रु० १०) 


मूल्य : दस रुपया 
ढितीय परिवद्धित संस्करण 
१६६२ 


मुद्रक मॉडन प्रेस, आगरा । 
प्रकाशक ; लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, श्रागरा | 


अस्तावना 
[ द्वितीय संस्करण ] 


भारत में आधिक नियोजन के द्वितोय सस्करण को पाठक्रो के सम्मुख 
रखते हुये ग्रपार हपे का ग्रनुभव हो रहा है। प्रस्तुत सस्करण मे समस्त 
अध्यायो को पर्याप्त रूप से सशोधित किया गया है एवं भाषा सम्बन्धी जटिलता 
एवं अशुद्धता को पूरंतया हटाने की कोशिश की गयी है| इसके उपराल्त अ्र्ध- 
विकसित राष्ट्रो को सम्स्थाओ्रो का इस सस्करण्य म अधिक विस्तृत वर्णान किया 
गया है । विदेशों के झाथिक नियोजन के सचालन एवं कार्यकम को दो 
अतिरिक्त अध्यायो मे लिखा गया हे। भारत की दसवर्षीय नियोजित भ्र्थ- 
व्यवस्था की सफलताओं के वर्णन का भी समावेश क्ये जाने की पूर्स चेष्टठा 
की गयी है । हमे अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रथम सस्करण कुछ ही महीनो मे समाप्त 
हो गया झोर हमे पूर्ण आशा है कि यह सस्कररण अर्थशास्त्र एवं वारिणज्य के 
क्षेत्र मे अपने विषय पर हनातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाग्रो के लिये प्रत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगा। श्राधिक नियोजन में दिलचस्पी लेने वाली जनता 
के लिये भी यह ग्रन्थ ग्रत्यन्त लोकप्रिय बनेगा, ऐसी हमारी घारणा है । 


द्वितोय संस्करण की रचना मे हमारे विद्यार्थी श्री मुरारीलाल गुप्ता 
एवं श्री जी० डो० बसल ने जो सहायता दी है, इसके लिये हम उनके 
प्राभारी हैं। 


गणराज्य दिवस, +-डॉ० के० सी० भण्डारी 
दिनाक २६ जनवरी, १६६२ ४ एस० प्री० जौहरी 


विघय-सूची 
भाग १--नियोजन के सिद्धान्त 
भ्रध्याय विपय पृष्ठ संख्या 
१--विषय प्रवेश श१्-र८ 


नियोजन का परिचय, तियोजन का प्रारम्भ, नियोजन की विचार- 
धारा का महत्व, नियोजन एवं सरकारी हस्तक्ष प); नियोजन के अन्त 
गंत स्वतत्तता, नियोजन एवं अ्नियोजित प्र्थ-ब्यवस्था की तुलना । 
२--नियोजन की परिभाषा एव उद्दे श्य २६-४६ 
परिभाषा, नियोजन के तत्व, नियोजन के उद्देइय--आधिक 
उह्दे श्य, आय की समानता, अवसर की समानता, ग्रविकतम उत्पादन, 
पूर्ण रोजगार, अविकृसित एवं प्रध॑ विकसित क्षोत्रों का विकास, 
सामाजिक उद्दं श्य, राजनीतिक उद्द श्य अन्य उदय । 
३--नियोजन के प्रकार ४७-७७ 
नियोजन की भिन्नता के लक्षण, नियोजन के प्रकार, समाजवादी 
नियोजन, सास्यवादी नियोजन, पूजीवादी नियोजत, प्रजाताशन्निक 
लियोजन, तानाशाही नियोजन, माँघीवादी नियोजन, गतिशील बनाम 
स्थिर नियोजन, निकट भविष्य दवाम सुदूर भविष्य के लिये नियोजन, 
कार्य-प्रधान दब्राम निर्माण प्रधान नियोजन, भौतिक बनाम बित्तीय 
नियोजा, राष्ट्रीय बनाम क्षतीय तियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन । 
४--नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था छद--ह ५ 
नियोजन के सिद्धाव्त--राष्ट्रीय सुरक्षा, साधनों का उचित एवं 
विवेकपूण उपयोग, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा, सामान्य जनता के 
जीवन स्तर म॒ चूंद्धि, मोजना की विभित अवस्थायें एव सचालन- 
व्यवस्था--साव्य एकत्रित करना तथा नियोजन काल मे राष्ट्रीय 
आय का अनुमान, राष्ट्रीय आ्राय का विनिमोजन, उपभोग एंव स्ामा- 


जिक हित में बितरणा योजना के कार्यक्रमों वा निशचयीकररा, उप 
लब्ध साधना का वितरण, योजना की विज्ञप्ति, योजना को कार्यान्वित 
करना, योजना के सचालन तथा प्रयति वाः निरीक्षण भारत में 
नियोजन की व्यवस्था, भारतीय योजना ग्रायोग के काय । 


५--प्र्ध विकसित राष्ट्र एव नियोजन [१] ६६-४६ 


श्रध विवसित राष्ट्रो का परिचय, ग्रध विकसित क्ष तो के लक्षण-- 
राष्टीय एव प्रतिय्यक्ति श्राय का कम हाना, पौष्टिक भोजन का 
सामान्य स्तर से कम होना, जनसमुदाय की सामान्य झ्ायु का कम 
होना, जनसख्या का घनत्व भ्रधिक होना, उद्योगों में ऋषि की प्रमुखता, 
तात्रिक ज्ञान की कमी, यान्त्रिक शक्ति की न्यूनता, भ्रध विकसित 
राष्ट्रो की समस्यायें--तात्रिक ज्ञान की समस्या, पूंजी नि्मण--प्रथ॑- 
विनियाजन पर प्रभावडालन वाल घटक, पू जी निर्माण की ग्रवस्थायें--- 
प्रथम अवस्था--बचत--एच्छिक' ग्रान्तरिक बचत, राजकीय बचत, 
मुद्रा प्रसार द्वारा बचत, विदेशी मुद्रा की बचत, द्वितीय अवस्था, 
वित्तीय क्रिपाशीलटा, तृतीय अवस्था विनियोजन--प्रारम्मिक श्राय 
तथा विनियाजन कया सम्बन्ध अहृद्य बेरोजगारी तथा बिनियोजन 
प्राथमिक्ताग्रा को समस्या--परिचय, समस्या के दो पहलू -दप्र्थ 
साधना की उपलीध अर्थ साधना का वितरण--क्ष त्रीय प्राथमिकताएँ, 
उत्पादन अ्रथवा वितरण का प्रायमिक्ता विनियोजन ग्रथवा उपभोग 
को ध्राधमिकदा, कृपि अथवा उद्योग का प्राथमिकता, सामाजिक प्राथ 
मिकताएँ, सामाजिक बाधाएं एव सामाजिक पूजी की समस्या । 

६--अश्रधे विकसित राष्ट्र एव नियोजन [२] १५०--१७४ 

भूमि प्रबन्ध में सुघार की समस्था, राजकीय सत्ता की अस्थिरता, 
सरकारी प्रबन्ध के दोष, नियोजन के प्रति जागरूकता, बेरोजगारी की 
समस्या, क्षेत्र के चयन वी समस्या--निजी प्रथवा सावजनिक क्षेत्र, 
सरकारी क्षेत्र का सगठन एवं प्रवनन्‍्च, विभागीय व्यवस्था, सीमित 
दायित्व वाली सरकारी कम्पनियाँ, लोक नियम, सहकारी समितियाँ, 
रूप परिवर्तित निजी व्यवसाय, अधे विकसित राष्ट्रों में नियोजन को 
सफ्लता हेतु भ्रावश्यक तत्व--विद्व शाति, राजनीतिक, स्थिरता, पर्याप्त 
वित्तीय साधन, साख्यिकीय ज्ञान, प्राथमिकता एवं लक्ष्यनिर्धारण, 
राष्ट्रीय चरित्र, जनता का सहयोग, शासन सम्बन्धी कार्यक्षमता । 


भाग २--विदेशों मे आथिक नियोजन 

७--विदेशो मे आधिक नियोजन [१] १७३--२०६ 

रूस मे आथिक नियोजन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्च, पाँचवी, 

छठो एवं सातवी पंचवर्षीय योजना, रूसी नियोजित अर्थ-ब्यवस्था 

की व्यवस्था एवं सगठत--सामुदायिक निणेय एवं साथनों का बंट- 

बारा, समाजवादी उत्पादन, मूल्य निर्धारण, व्यापार, नियोजन का 

संगठन, उद्योगो का सगठन एव प्रवन्ध, कृषि क्षत्र का सगठन एवं 

प्रबन्ध, कोलखोज, सोवखोज, मशीन ट्रैक्टर स्टशत, सट्रस, श्रमिक सघ । 
छ--विदेशो में आर्थिक नियोजन [२] २०७-२४२ 


चीन में आथिक मियोजन नाजो जर्मनी में आर्थिक नियोजन, 
ब्रिटन में आर्थिक नियोजन, सयुक्त राज्य अमेरिका में आ्राथिक नियोजन, 
इन्डोनेशिया में ग्राथिक नियोजन, सीलोन में आरथिक नियोजन, बर्मा 
में आशिक नियोजन फिलीपाइन्स में आधिक नियोजन, पाकिस्तान में 
ग्राथिक नियोजन, सपुक्त प्ररव गणराज्य में ग्राथिक नियोजन | 


भाग ३--भारत मे आथिक नियोजन 
£--भारत मे नियोजन का इतिहास २४५-०२८७ 
राष्ट्रीय योजना समिति -उद्योग, कृषि, वम्बई योजना---उद्दे श्य, 
मान्यताएँ, उद्योग, कृषि, यातायात के साधन, शिक्षा, प्र्थ प्रबन्धन, 
सामाजिक व्यवस्था, योजना के दोष जन योजवा--उद्देदय, कृषि, 
झ्रोधोगिक विकास, यातायात, ग्रथे प्रबन्धन, आलोचना, विश्वेसरिया 
योजना---उहद इ्य एवं कायक्रम, गाँथावादी योजना--मूल सिद्धान्त, 
उद्द श्य, कृषि, ग्रामाण उद्याग, आधारभूत उद्योग, प्र्थ प्रबन्धन, आलो- 
चना, द्वितीय महासमरोपरान्त भारत म नियोजन का इतिहास-- 
सलाहकार योजता मण्डल, अन्तरिम सरकार की नीतियाँ, श्रोद्योगिक 


नीधि प्रस्ताव, सन्‌ १६४5५ औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, 
सन्‌ १६४१, कोलस्बो योजना--उद्द इय एवं कायक्रेस । 


”१०--अ्रथम पचवर्षीय योजना रृ८८-३३४७ 


प्रथम योजना के प्रारम्भ म॑ अ्थेन्यवस्था का स्वरूप, भारत में 
नियोजन का प्रत्रार, प्रजातात्रिक नियाजन की सफलता, मिश्रित 
अ्थ-व्यवस्था, योजना की प्राथमिकताएं, योजना का व्यय, अर्थ 


प्रयघन, हीनाय॑ प्रथाथन, योजना के लद्य एवं प्रगति-:डे पि, रामु- 
दायिक विकास [योजनाएं, श्रोद्योगिक प्रगति, यातायात एवं सचार, 
समाज सपाएँ, उपभोग एवं विनियोजन, मुल्य वी प्रवृत्ति, मोजना की 
श्रसफ्तताएं । 


“११--ट्वितीय पच्रवर्षीय योजना [१] ३३५-३७६१ 
प्रारस्भिव समाजवादी प्रशार वा समाज, उद्देश्य, योजदा का 
ब्यय एवं प्राथमिक्ताएँ, श्रर्थ प्रवस्श, याजना वे! लम एवं कार्यत्रम, 
कृषि एम साम्रुदायिब विवास सिंचाई एवं शक्ति, श्रौद्यागिकः एवं 
खनिज विवास यातायात एय सचार, समाज सवाएं । 
१२--ह्विंतीय पचवर्षीय योजना [२] रे७२-४१७ 
योजना वी प्राधारभत नीतियाँ श्रौद्यागिव नीति, १६५६, वेन्द्रीय 
सरवारवा ध्रनय पप्राधियार क्षेत्र राज्य तथा व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यक्ति- 
गत उद्याग वे क्षत्ष १६८८ एवं १६५६ बी ग्रौद्योगिर नीतिया वा 
तुतनात्मव' प्रध्ययन जब एप ग्रह ख््याग सीति राजगार की नीति, 
श्रम नीति एवं वायनम, द्वितीय प्रचवर्षीय योजना वी प्रगति । प्रथम 
एव द्वितीय पचवर्षीय प्रोजना जी तततात्मव अ्रध्ययन । 


१३--तृतीय पचवर्षीय योजना ४१८ -४१२ 


स्थय स्पूर्त प्रवस्था, स्वय स्फूर्त विवास वी. श्रावध्यव शर्ते, भारत 
मे स्वय स्फूत वियास, तृतीय योजना के उद्देब्य, तृतीय याजना का 
व्यय वितियोजन एवं प्राथमिकताएँ तुतीय योजना वे वरारयेक्म एवं 
लड्ष्य--#पि एवं सापुदायिक विकास धिचा एवं दर्तिः उद्योग एवं 
सनिज, बृहद्‌ उद्याग, सरवारी क्षत्र वी परियोजनायें, निज तिवास, 
यातायात एब सचार, रेव यातायात, सटक यातायात, जहाजी याता 
बात, हयाई यातायात, यचार, छ्षिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रश्य मं, तृतीय 
योजना वे' श्रथ साधतन--चातू भ्राय से वचत, रेलो स श्रश्रुदान, सरवारी 
व्यवसाया का श्राविन्‍्य जनता स ऋशणा, लघु बचत, प्राविधिय' तिधि 
प्रादि, विदशी सहायता, हीनाय्थ प्रबन्धन, तुतीय योजना म॑ विदेशी 
विनिमय वी श्रावश्यक़ता एवं सावत, सतुत्रित क्षेत्रीय विकास, तृतीय 
योजना वो श्राधारभृत नीतियाँ--समाजवादी समाज, रोजगार नीति 
एव बार्यक्रम, मूल्य-नियमन नीति, श्रम नीति विनियोजन का प्रवार, 
तृतीय योजना वा सफ्लताथ आवश्यक परिस्थितियाँ । 


श्‌ 


१४-भारत में नियोजित अथे-व्यवस्था के दस वर्ष एवं. ५१३-श५र२६ 
जन-जीवन 
कृषि; उद्योग; खनिज; ग्रामीण एवं लघु उद्योग; शक्ति; यातायात 
एवं संचार; समाज सेवायें, रोजगार; भारतीय समाज के जीवन-स्तर 
के श्राधार पर वर्गीकरण-- 
(श्र) ग्रामीरा जन-समाज; (ब) नागरिक समाज । 


विश्वविद्यालयीय परीक्षाप्रों के लिये महत्वपूर्ण प्रशनन ५३१-५३७ 
सहायक ग्रन्थ ५३६-५४१ 
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विषय प्रवेश 
[ नियोजन का परिचय, नियोजन का प्रारम्भ, नियो- 
जन की विचारधारा का महत्व, नियोजन एवं सरकारी 
हस्तक्षेप, नियोजन के अन्तर्गत स्वतस्त्रता, नियोजित एवं 
अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना | 


लियोजत का परिचय 

आधुनिक युग ग्रतिशय तीख्र प्रतियोगिता का थुम, यत्रो के प्रयोग द्वारा 
अत्यधिक निर्माण का युग, विज्ञान के प्रगति एव विकास के लहराते यौवन का 
जग, अन्तमंहाद्वीपीय प्रेक्षणास्त्रो का युग, कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से प्रकृति- 
विजय का थ्रुग, विध्वतकारी अणय्‌ एवं उद्जन वमों का य्रुम, मानव की सम्यता 
की रक्षा एवं शान्ति के लिए विलखते-तडफते प्राशों का प्ुग--जीवन के हर क्षेत्र 
मे, प्रत्येक चरण मे, प्रत्येक दिशा मे नियोजन का युग है। विश्व का जो परिवर्तित 
रूप आज मानवता का विकराल ग्रानन प्रस्‍्तुत कर रहा है, वह नियोजन का 
वरदान है। विश्व की आ्िक-व्यवस्था की घमनियों मे अर्थ नही, नियोजन 
प्रवाहित है। वास्तव मे प्रकृति स्वय इतनी नियोजित है कि भनीपियों एव 
विद्वानों ने अ्किचन-सी क्रनियमितता को भूकम्प तथा यदाकंदा प्रलय की भयावह 
संज्ञाएँ प्रदान कर दी है ) चाहे मानव प्रकृति पर कितनी भी विजय प्राप्त करे, 
बह रहेगा प्रकृति दा दास ही, किन्तु एक बुद्धिमान दास, प्रकृति का सच्चा 
सपूत जिसने योजना या नियोजित-व्यवस्था को अपने जीवन का पंग ही नहीं 
अपितु जीवन ही मान लिया है | आज प्रइन यह नहीं है कि नियोजन कहाँ-कहाँ 
होता है, प्रद्युत प्रदत यह है कि नियोजन कार्शाँ नहीं होता । 

आचाय॑ अपने विद्यार्थियो को किसी विषय के झ्रध्ययन करने के तरीके बताते 
समय व्यवस्थित अ्रध्ययन को अधिक महत्व देता है॥ इसी प्रकार एक व्यक्ति 
अपनी झाय को--जो सीमित है, विशिन्न इच्छाम्रो की जो असीमित्त हैं--पू्ति 
पर व्यय करने से पूर्व अपने मस्तिष्क में कुछ विचारों को जन्म देता है जो 
नियोजन का प्रारूप है । इस नियोजन मे ज्ञात व अज्ञात सभी कठिनाइयों और 


रे भरत मे प्राथिक नियोजन 


सुविधाप्रो को ध्यानावम्थित कर श्राय को विभिन्न व्ययो पर वितरित वरना 
होता है ॥ श्राय का वितरण, आय वी सीमा और इच्छाय्रों वी निस्सीमता के 
बारण, इच्दाग्रो को तीव्रता प्रथवा प्रमुखता के श्राधार पर होता चाहिए श्रत्यथा 
अ्रत्यावश्यव इच्छाओं की झयूर्ति और कम भ्रावश्यक इच्छाग्रो की पूर्ति भवश्य- 
म्भावी है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को मावसित उद्ध लन तथा शारी- 
रिक कष्ट हो सकता है । साथ ही अधिक आय को व्यवस्थित रुप से तथा 
चतुरता से व्यय न करने से साधना का दरुपयोग होता है जो दीघंक्ाल म॑ कप्ट- 
दायक सिद्ध होता है। इस प्रवार नियोजन द्वारा सम्भाव्य परिस्थिति के प्रादुर्भाव 
के पूर्व ही उसकी निवारण व्यवस्था की जानो है। “वढिनाइपो वी वृद्धि पर 
प्रतिवस्ध लगान ग्रथवा उनके भार एवं तीव्रता को कम बरने वे! लिय वी गयी 
पूरे व्यवस्था ही नियोजन है ।” 
जिस भ्रकार एक व्यक्ति श्रमने जीवत के विभिन्न क्षत्रा में सफलता प्राप्ति 
हेतु योजनावद्ध कार्यक्रम वी शरण लेता है, ठीक उसी प्रकार एवं राप्ट्र को 
भी अपने सर्वोंगीण विकास वे! लिए नियोजन वी सहायता लेनी पड़ती है। 
“'लियोजक को नियोजन के उद्दंइय वताना, उन उद्देश्यों वी पूर्ति हेतु नीति 
निर्धारित बरता ग्रौर विभिन्‍न नियत्रणो को, जो वि चुने हुए लद्यों वी भ्रोर 
प्रगति करने के लिए वाछनीय हैं, निश्चित वरना आवश्यक है। यह लक्ष्य 
ऐसे बर्ग-रहिंत समाज वी स्थापना करना हो सत्ता है जिसमे वस्तुश्ना का 
उचित वितरण हो, साधनों का अ्रपयय न हो, युद्ध के लिए साधनों का एकनरी- 
बरण अ्रथवा स्वाधिकार वर्गों को सहायता प्रदान करना हो सकता है ।”* 
नियोजन का प्रारम्भ 
यह बहता अतिशयोत्ति न होगा कि नियाजन का जा विस्तृत क्षेत्र ग्राज 
इमारे सम्मुद्ध उपस्थिति है, उसकी प्रायु ५० वर्ष से श्रविक नहीं है। श्राधुनिकः 
युग में ससार के' सभी राष्ट्रा मे नियोजन विसी न विसी रूप म प्रयोग मे लाया 
जाता है। रूस भ नियोजन की श्राइनयंजनक सफ्लताग्रा के पूर्व नियोजन कया 
उपयोग केवल सीमित उद्ध श्यो बे लिए ही क्या जाता था, विशेषकर युद्ध वे' 
समय मे, युद्धोपरान्त पुननिर्माण हतु तथा प्राकृतिक सक्‍टो के निवारणार्थ। 
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विषय प्रवेश ड्डे 


आधिक तथा सामाजिक विकास के लिए नियोजन का प्रयोग झान्ति-काल में 
सर्वप्रथम रूस द्वारा ही किया गया ॥ योरोपीय देशो में “स्वत साहस 
(0:४४ ०६८2८८०४5९) का बोलबाला था । योरोपीय तथा अमेरिकी देशो 
में “हबतन्त्र साहत” को नीतियों ([,855८८ एिशाए2४ ?0एटा९४) द्ाण 
उत्पादन म वृद्धि भी हुई थी। स्वतन्त्र अर्थ॑-व्यवस्था मे उत्पादन तथा उपभोग 
पर शासकीय नियत्रण अत्यन्त सीमित होता है तथा सरकार विपरिय, उत्पादन 
तथा उपभोग पर अहृद्य नियत्रण रखता है अथवा माँग तथा पूर्ति के तियमो के 
अनुसार झ्रथे-ब्यवस्था सचालित की जाती है। रूस ने नियोजित प्र्ध॑-व्यवस्था 
की स्थापठा को और पू जीवादी प्रथ-व्यवस्था की तुलना म प्रधिक उत्पादन के 
लक्ष्यों को अत्यन्त ब्यूत अवधि मे प्राप्त कर ससार के पर्थशास्त्रियों का घ्याव 
नियोजन की ओर झआाकृष्ट किया 


सन्‌ १६२८ ई० के पश्चात्‌ रूस ने लगातार तीन पचवर्षीय योजनाओं की 
घोषणा की और इन योजनामो द्वारा रूस के उत्पादन मे आ्राइचयंजनक बृद्धि 
हुई, जबकि भ्रमेरिकी, ब्रिटिश तथा फ्रासीसी अर्थ-व्यवस्था भे मूल्यों के उत्तार- 
चढाव की उपस्थिति ने उत्पादन को सीमावद्ध कर रखा था। “जिज्ञासु 
मस्तिष्कों ते पश्चिम के स्थान पर पूर्व की ओर देखना प्रारम्भ कर दिया। 
रूस की उत्पादन तथा ओद्योगीकरण के क्षेत्र भे सफलताएँ महत्वपू्ं थी । कभी 
भी किसी देश ने इतने कम समय म पिछड हुए कपिप्रधान राष्ट्र को एक 
आधुनिक औद्योगिक शक्ति भे परिवर्तित होने का अनुभव नहीं किया था ॥"* 

झाथिक नियोजन की विचारधारा का महत्व--प्राथिक नियोजन 
की विचारधारा में अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सरकारी अ्रधिकार 
एवं तियस्त्रण निहित रहता है ओर इसके द्वारा जावबुभ कर निर्धारित फिये 
गये लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव होती है । इस विचारधारा को वीसवी झताब्दो 
में निम्नलिखित घटको ने पुष्टि प्रदान की है -- 


(१) विवेकपूर्णा विचारधारा (र७४०॥४22( ०४८१००८)--इसके 
प्रादुर्भाव स विवेक एवं विज्ञान की तुला पर ठीक उतरते वाले विचारों को स्वीकृति 
अदाना करनी को अजुतति नए विरकार हुडए ? जैक निको एफ जािफापिशेषजर के ऐसे 
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रू भारत में आधथिक नियोजन 


राज्य की स्थापना को महत्व दिया जो कि एक मशझ्ञोन के समान निरन्तर देश 
के साधनो का अधिकतर सतोष के तिये उपयोग कर सके । देश के उसरादक 
साधनों को इस प्रकार सगठित किया जा सके कि जिससे समाज का भधिकंतर 
हित हो । वास्तव में विवेवीकरण जब देश की सम्पूर्ण अथ्थ-ब्यवस्था को आाच्छा- 
दित कर लेता है तो इस ध्यवस्था को आथिक नियोजन कहा जाता है । विवेकी- 
करण से प्रतिस्पर्धा के दोषो को दूर किया जाता है और उत्तादन अनुमानित 
माँग के ग्रनुसार ही किया जाता है। ठीक इसी प्रकार नियोजन द्वारा श्राथिक- 
व्यवस्था मे स्थिरता लान के लिये उत्पादन नियोजन के लक्ष्यों के आधार पर 
निर्धारित किया जाता है | विवेकीकरर द्वारा श्रमिकों मे अधिकतम कार्यक्षमता 
उत्पन होती है । कच्चे माल, मशीनो तथा श्रम के भपव्यय की रोका जा सक्रतवा 
है। भ्राथिक नियोजन द्वारा भी प्रतिस्पर्धीय अ्रथ॑ं-व्यवस्था के अपव्यय को 
रोका जाता है। विवेक्षीकरण के समय ही आधिक नियोजन मे नवीनतम 
अशीनों के उपभोग तथा श्रष्िकतम तांत्रिक कायक्षमता को महत्व प्राप्त होता 
है। इस प्रकार विवेकीक्रण की विचारधारा में आथिक नियोजन के विधार 
को पुष्टि प्रदात की है। 

(२) समाजवादी विचारधारा--इसके विस्तार ने आर्थिक नियोजत के 
विस्तार एवं विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है और श्राधुनिक युग मे 
श्राधिक नियोजन समाजवाद वा अभिन्न भ्रग बन गया है । यद्यपि समाजवाद की 
विचारधारा माकस द्वारा चौथी शताब्दी (8 (?) मे प्रस्तुत की गयी परन्तु 
बींसवी शताब्दी के प्रारम्भ तक यह केवल सिद्धान्त मात्र ही समभी जाती थी । 

समाजवाद ने श्रब ध्यवहारिक राजनीति का रूप ग्रहण किया है, भौर 
इसे आधुनिक युग मे सभी राष्ट्रोनमे मान्यता प्राप्त होने लगी है। “समाजवाद 
समाज के ऐसे झधथिक सगठन को कहते हैं जिसमे उत्पादन के भौतिक साधनों 
पर समस्त समाज का भ्रधिकार होता है और जिनका सचालन ऐसे सगठनो 
द्वारा जो समाज के प्रतिनिधि हो और सभाज के प्रति उत्तरदायी हो, एक सामान्य 
थोजना के भ्रनुसार किया जाता है। इसम समाज के समस्त सदस्यो को 
समाजीकृत एवं नियोजित उत्पादन के लाभो में समान हित प्राप्त करने का 
प्रधिकार होता है ।”* इस परिभाषा मे समाजवाद के सामाजिक पहलू को विशेष 
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विषय प्रवेश श्र 


महत्व दिया गया है जिसके द्वारा देश की राष्ट्रीय श्राय के समान वितरण का 
झायोजन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादक साधनों का केद्धीय भ्रधि- 
कारी के निशचयो के अनुसार किया जाता है। सन्‌ १८५७५ से १६२५ तक 
समाजवाद का ग्रर्थ उत्पादन के साधनो पर सामाजिक अधिकार समकका जाता 
था परन्तु भव इसे नियन्ब्रित उत्पादद कहा जाता है । 

समाजवाद के निम्नलिखित तीत मुल्य अंग हैं--- 

(१) उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार । 

(२) आर्थिक नियोजन 

(३) समानता ! 

समानता भे तीन घटको को सम्मिलित किया जाता है (प्र) धन के 

वितरण में समानता (व) आाथिक प्रवसरो की समानता (स) श्राथिक झ्रावश्य- 
कताग्रो की सन्तुष्टि की समानता ३ 

बोसवी शताब्दी के प्रारम्भ से ही समाजवाद का महत्व बढ़ने लगा और 
समाजवाद के साथ-साथ आधिक नियोजन भी विख्यात होने लगा। जमंती के 
१६१६ के चुनाव मे समाजवादी पक्षों की शक्ति बढती हुई प्रतीत हुई और 
प्रफल िगधंगानें 50९048॥5६ (उ€त730 ३00५5 ऐश जो 
१६२३ में स्थापित की गयी थी १६३३ के चुनाव मे विजयी हुईं। इसी प्रकार 
ब्रिटेन मे १६२४ के चुनाव मं 4,700०७7 ?४7८9 को लगभग एक «तिहाई 
बोट प्राप्त हुये | १६३५ मे [,900प7 एऐथ7६ए के वोटों की सख्या झौर 
भी बढ गयी और १६४५ में समाजवादियो ने बहुमत से श्रपनो सरकार बनायी । 
ब्रिटेन की लेबर सरकार ने थुद्धकाल के विस्तृत सरकारी नियन्त्रणो को जारी 
रखना उ चंत समझा और इस भ्रकार आर्थिक नियोजन के सिद्धात्तो को मान्यता 
प्राप्त हुई। सन्‌ १६३६ में फ्रास में भी लगभग है डिप्युटोज ([9029फ/९5) 
समाजवादी थे । रूस न भो समाजवादो एवं साम्यवादी का विकर्सित रूप श्रस्तुत 
किया है । इटलो, वलगेरिया, आस्ट्रेलिया, हगरी, जेकोस्लोवेकिया, नावें, पोलेन्ड 
आदि अन्य देशो में भी समाजवाद के प्रति ऋुकाव है । पूर्व मे भारत, चोन 
सयूक्त भ्ररव गशराज्य आदि देशो मे भी समाजवाद एव समाजवादी ग्र्च॑-ब्यवस्था 
की स्थापता के प्रयत्न जारी हैं! इस प्रकार समाजवाद की विचारधारा के 
ब्यवहारिव महत्व हो जाने से आथिक नियोजन की विचारधारा को पुष्दि 
प्राप्त हुई है । 

(३) राजनंतिक अथवा राष्ट्रीय विचारधारा--नियोजत द्वारा साधनों 


एा०्पपल्पगा णा प्राढ 0455 ० व्वुपवों प्रा, 
(7०रघंफड09, 2८०8०च्ाद३ व $95दाफफ ए. 7] .) 
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शव लक्ष्यों में समन्व्यय सुविधापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। इसमे निश्चित 
लक्ष्यो वी प्राप्ति बे लिये समन्वित प्रयास सम्भव होते हैं। इसके द्वारा प्राधिक 
सत्ता का वैद्रीयकरण सम्मद होता है। राजनीतिज्न एवं राष्ट्रवादी इसदा 
उपयोग अपने राजनैतिक उद्द बयो की पूर्ति के लिये कर सकते हैं | नियोजित प्रर्थ- 
अ्यवस्था मे कुछ राजनंतिक उददयों की पूर्ति सदैव निहित होती है । राष्ट्र वी 
सुरक्षा का प्रबन्ध नियोजित प्रथे-व्यवस्था मे ग्रत्यविर सुलभ होता है, इसलिये 
मुंढबाल पे श्राथिक नियन्‍तनणों एव शक्तियों के बेन्द्रीवरएण वा उपयोग होता है 
जो ध्राधिक नियोजन के मुख्य भ्रय है । हिटलर ने जमंनी म नियोजित अर्थ ध्यवस्था 
का सचालन इस प्रवार किया कि विभिन्न राष्ट्रो पर साम्राज्य स्थापित कर सके । 
सबटकाल मे नियोजन के श्रत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ भर भ्राथिक नियोजन 
का जी स्वरूप हम देख रहे हैं, यह सकट काल वी ही देन है । प्रारम्भ में प्राथिक 
नियन्त्रण सब्टयाल की एवं तात्रिकता थी परन्तु श्रव इस ताबिकता का उपयोग 
आ्रायिक निमोजन के नाम म थ्वान्तिकाल में श्राथिक विकास के लिये क्या जाने 
लगा है। 

इस प्रकार राष्ट्रवादिया, राजनीतिज्ञों तथा वैज्ञानियों न प्रांथिवा नियोजन 
की बला को ऐसी तात्रिउता के रूप म॑ महत्व प्रदान क्रिया जिसके द्वारा राष्ट्र के 
उपलब्ध एवं सम्भावित साधनों से ग्रधिकतर प्राथिक लः्भ प्राप्त क्या जा 
सकता है। समाजवादियों के दूसरी श्रोर इस ताब्रिवता को सामाजिक एवं भ्राधिक 
समानता स्थापित करने का भ्रुख्य यन्त्र बताया । 

सन्‌ १६३० से १६४० के प्राधिक नियोजन वा महत्व राष्ट्रीय विचारधारा 
के कारण बढा जप्रवि सनु १६१० से १६६० तक वैज्ञानिव एवं तात्रिय विचार- 
धाराम्रों का जोर रहा । इस विचारधारा ने प्रजाताशत्रिक देशो वो विशेषहप से 
प्रभावित किया जिसके कारण प्रजञातात्रिक देशों में ग्राथिक नियोजन वो स्थान 
आप्त हुप्ना है। 

(४) प्रथम एव द्वितीय महायुद्ध--प्रथम एव द्वितीय महायुद्धों के विध्वस 
के कारण प्रधिकतर राष्ट्रो को भ्रपनी प्रर्थ-व्यवस्था के पुननिर्माण की श्रावश्यक्ता 
प्रतीत हुई । युद्ध भे वद्द देश ही विजयो हो सकता है जो अपनी भ्रथं व्यवस्था 
नियोजित हगर से सच्चालित करता शोर राज्य को इच्छातुसार राष्ट्र वे समस्त 
सापनो को बुद्ध मे विजय प्राप्त सम्बन्धी कार्यक्रमों मे लगाया जा सवे | युद्धफाल 
मे बस्तुप्रो भौर सेवाओो की पृति जीघ्रातिश्षीत्र करने की प्रावश्यकता होती है। 

इस झावश्यवता पूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धी भ्रथ॑-व्यवस्था मे श्रावशयक समायोजन 
दीर्घकाल मे ही सम्भव हीते हैं जद॒कि' नियोजित प्रय॑-व्यवस्था को राज्य जिस प्रोर 
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चाहे शोध ही प्रवाहित कर सकता है। इस प्रकार युद्ध सम्बन्धी श्रावश्यकताम्रो 
की पू्ति नियोजित अर्थ-व्यवस्या मे उचित समय के अन्दर को जा सकती है। 
युद्धकाल में निजी व्यवसायो को जोखिम की मात्रा अत्यधिक होती है प्नौर वह 
नवीन उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना करने तथा पुराने व्यवसायों का विस्तार 
करने को जो जोखिम होतो है, उमे सुलभता से अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं 
होता है । ऐसी परिस्थिति मे युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु सरकारी 
क्षेत्र का विस्तार करना अतिवायं हो जाता है जिसे नियोजित भ्रथे-ब्यवस्था मे 
सुलभतापूर्वक किया जा सकता है । 

(५) झ्राथिक कठिनाइयाँ ([2९070ए70 (0055)---प्राधिक उच्चाव 
चान में पूजीवाद की विशेषता द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों का निवारण 
करने हेतु राजकीय हस्तक्षेप को आवश्यकता होती है । जमंती में सत्‌ १६२६ 
को मन्दी के पश्चात्‌ जमंन अर्थ-व्यवस्था को बडी क्षति पहुँची । इसका निवारण 
करने के लिये जमन सरकार ने मुद्रा सकुबन (70640707487४ 2००9) 
का अनुसरण किया । सुक्त राज्य अमेरिका में रूजवेल्ट सरकार को सन्‌ १६३३ 
की मन्दो का सामता करते समय यह ज्ञात हो गया कि यह मनन्‍्दी अनियोजित 
अर्थ॑-व्यवस्था का परिणाम है और इसोलिये राज्य ने प्र्थ-व्यवस्था मे स्थिरता 
जाने के हेतु बहुत सो कार्रवाहियो का अ्रतुसरण किया। मुद्रा स्फीति, मुद्रा प्रसार, 
अन्दी, मूल्यों को वृद्धि भादि की कठिनाइयों को दूर करने एवं उनकी उपस्थिति 
को रोकते के लिये श्राथिक वियोजन एक शक्तियालो अस्त्र का रूप ग्रहण कर 
सकता है। 

(६) एकाधिकार ()(०7०7००४)--शब्‌ १६२६ को विश्वन्यापो मन्दी 
के पश्चात्‌ ससार भर में सामहीकरए का दौरदौरा हुआ | व्यवसायों ने यह 
विचार किया वि' सन्‍्दी का सबसे वडा कारण उनको पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है 
झौर इस प्रतिस्पर्धा को दुर करने के लिये प्रव्याध (7प5८5), पापंद्‌ 

((:४7८४।5), एकीकरण (/3॥08]88779:707) आदि का प्रादुर्भाव हुआ । 
इस प्रकार श्रथे-ध्यवस्था मे स्थिरता लाने के हेतु एकाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति 
सामान्य हो गयी । परन्तु इस निजो एकाधिकार की प्रवृत्ति का आधार केवल 
डयवसाइयो का हित और श्राहक-उपमोक्ता तथा सामान्य जनता के हितो को 
कोई स्थान नहीं था। ऐसी परिस्थिति मे विभिन्न देशो की सरकारों ने इस 
एकाधिकार की भ्रवृत्ति का पूर्ण लाभ उठाने के हेतु इसे सामान्य जनहित का 
एक ओऔजार बना लिया झौर विभिन्न देशो में अर्थे-व्यवस्था के झनेक क्षेत्रों मे 
सरकारी एकाधिकार स्थापित किये जाने लगे जिवका प्रन्तिम लक्ष्य केवल लाभो- 
पार्जद न होकर सामान्य जनता का हित था। सरकारी एकाधिकार आर्थिक 
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नियोजन का भुख्य श्रग होने के कारण प्राथिक तियोजन के विस्तार मे सहायक 
प्विद्ध हुआ । जर्मनी मे सरकारी हस्तक्षेप से नियन्‍्तए की प्राधारशिला निजी 
पार्पदी (27988 (:६:2)$) ने डाली थी | 


(७) तांत्रिक प्रगति--[7'९८४४० ०४८०) 4 तएब7९०९॥९४॥४)--- 
तात्रिक प्रगति के फलस्वरूप भ्रधिक उत्पादन, श्रमिको की वास्तविक झराय में 
वृद्धि तथा पूजी-निर्माण की गति भे वृद्धि होती है। रोजगार, बचान वृद्धि एवं 
विनिंयोजन में भी वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार प्रगतिशील भ्रय॑- 
व्यवस्या के लाभो को सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिये भ्रथ॑-व्यवस्था पर 
सामाजिक नियत्तण श्रावश्यक होता है। प्रगतिशील प्रर्थ-व्यवस्था बा दिन 
प्रतिदिन समायोजन करना श्रत्यन्त प्रावश्यक होता है जिसे एक केन्द्रीय भ्रधिकारी 
ही कर सकता है। उन्नतिशीज ग्रय॑-व्यवस्था पर सरकारी नियस्तण न होने के फल- 
स्वरूप ग्रावश्यक्ता से श्रविक उत्पादन, निजी सामूहीकरणो का प्रादुर्भाव श्रादि 
का भय रहता है। अ्र्ध-विकसित राष्ट्रों मे नवीन व्यवसायों की स्थापना के हेतु 
पूजी उपलब्ध वरना भी कठिन होता है क्योकि इन देशी में पू'जी शर्मीली होती 
है। इस परिश्यिति में बडी प्रोद्योगिक इकाइयाँ सरकारी क्षेत्र मे ही स्थापित की 
जा सकती हैं । 


(८) राजकीय वित्त (?प9॥८ [एवश॥८०९)--प्रथम महायुद्ध काल में 
प्रकारो के सुरक्षा व्यय मे भ्रत्यधिक वृद्धि हुई श्रौर नवीन करो को लगाया गया 
तथा पुराने क्रो वी दर मे वृद्धि हुई । 

पुद्धवाल में सरकारी व्यय, कर एव सरकारी ऋण (एप॥८ ए७४) 
में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जा युद्ध के पश्चात्‌ भी जारी रखी गई । सरकारो के 
उत्तरदायित्व बढ़ गये शोर जो पहिले निजी आवश्यकतायें समझी जाती थी, 
उन्हें सामाजिक भ्रावश्यक्ताएं समझा जाने लगा जिनके प्रति सरवार का 
उत्तरदायित्व बढ़ गया। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह प्रावश्यक 
हो गया कि सरकारी ग्राय म भी निरन्तर वृद्धि की जाय । इस विधि को द्वितीय 
महाबुद्ध में श्लोर श्रधिक प्रोत्साहत मिला जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय जीवन के 
विभिन्न भ्रगो पर राज्य नियस्त्रण एवं हम्तक्षे प करते लगा। सरकारों प्राय एवं 
व्यम्र. मे. वृद्धि के अनुसार सरकारी. कार्थ्रबाह्रियो, मे. बृद्धि स्वाभाविक ही, थी, ॥ 

सरवारी कार्यवाहियो मे वृद्धि होने का तालर्य हुआ-सरकारी क्षेत्र का 
विस्तार तथा निजी क्षेत्र का सकुचन--इस प्रकार सरकार का अ्॑-व्यवस्था 
पर नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप बढ़ता रहा जिसका फल श्रारथिक नियोजन का 
सचालन हुआ । राजकीय ऋण के विस्तार से देश की मुद्रा, साख एंद पूजी के 
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क्षेत्र मे सगठनात्मक (57प्रटपा8]) परिवर्तंत हो जाते हैं। जब मुद्रा एवं 
साख का प्रसार होता है तो मुद्रा स्फीति का दबाब बढ जाता हैं जिसे रोकने 
के लिये सरकारी हस्तक्षेप एवं नियन्त्रण आवश्यक होता है। मुद्रा-प्रसार 
होनें पर सरकार के मूल्यों, मजदूरी, उत्पादन, उपभोग, बैक की कायंवाहिमों 
तथा प्रत्तिभूति के बाजारों पर नियन्त्रण करना अत्यन्त ग्रावश्यक होता हैं । 
मन्दी काल में सरकारी आय-व्यय भी कम हो जाते हैं जिससे मूल्यों मे ओर 
कमी थ्रा जातो हैं और बेरोजगार की ग्रम्भीरता बढतो जाती है। ऐसी 
परिस्थिति मे सरकारी व्यय में वृद्धि करना आवश्यक होता है. क्योकि सरकारी 
व्यय मे वृद्धि होने पर ही मूल्यों मे स्थिरता एवं रोजगार मे वृद्धि की जा सकती 
है। जब सरकारो क्षाम मे वृद्धि करने का उत्तरदायित्व सरकार ले लेती 
है तो दीघ॑ंकालीत वजट बनाने तथा दीधकालीन नियोजन की झावश्यकता 
होती है । 

(६) जनसंख्या की वृद्धि--प्रध-विकसित राष्ट्रो मे जनसंख्या की वृद्धि तथा 
जीवनस्तर में कमी--यह दो लक्षण सामान्य रूप से पाये जाते है । जनसख्या 
की अधिक वृद्धि को रोकने के हेतु परिवार-नियोजन का उपयोग किया जा 
सकता है परन्तु परिवार नियोजन ग्राथिक पुननिमाण को अनुपस्थिति में निरर्थक 
समझा जाता है । सभी अधं-विक्सित राष्ट्रों मे अब यह मान्यता है कि 0ए९७॥०- 
ए0०फपा9ध०४ की समस्या का निवारण जश्षीघ्न आधिक विकास द्वारा हो 
सम्भव है। आधिक विकास एक राष्ट्रीय योजना के ब्रन्त्गंत ही सुगमतापूर्वक 
हो सकता है । 

(१०) पूंजी की कमी--अधघं-विकसित राष्ट्रों मे श्राधिक विकास हेनु 
पर्याप्त पू'जी उपलब्ध नहीं होती है । अनियोजित अ्व्यवस्था मे उत्पादन 
एवं उपभोग स्वतत्र होते है और उपभोक्ता भ्पने उपभोग की वस्तुएँ खरीदने 
के पश्चात्‌ ही बचत को बात का विचार कर सकता है, प्रति व्यक्ति आय प्रत्यत्त 
न्यूब होने के कारण अधं-विकसित राष्ट्रो मे पर्याप्त उपभोग सामग्री कय करना 
ही सम्भव नहीं होता है ! ऐसी परिम्थिति मे आन्तरिक बचत वी मात्रा अत्यन्त 
कम होती हैं । इसे बढाने के लिये अनिवार्य वचत की आवश्यकता होती हैं जो 
नियोजित प्र्थ-ब्यवस्था में सम्भव हो सकती है । 


(११) पू'बीवाद के दोष--पू जीवाद मूल्य एव लाभ भी एक पद्धति है जिसमे 
व्यक्ति को उत्पादन के सम्बन्ध में पूरो स्वतत्रता होती है । यह एक ऐसा संगठन 
होता है जिसमे प्रतिस्पर्धा एव स्व॒तत्रता की श्रघानता होती है। पूजीवाद में 
निजो लाभ के हेतु उत्पादन किया जाता है और उत्तादन के साधत निजी 


१० भारत मे आथिक तियोजन 


अधिकार मे रहते है। उत्पादत-कार्य मजदूरों पर रक्‍खे गये श्रम द्वारा किया 
जाता है झौर उत्पादित वस्तु पर पूजीपति का अधिकार होता है। इस व्यवस्था 
में झ्राथिक निश्चय कसी केन्द्रिय अधिकारों द्वारा नही किये जाते अपितु व्यापारी 
व्यक्तिगत रूप से आथिक निश्चय करता है । जोवनस्तर एवं भौतिक सम्पन्नता 
का प्रनुमात व्यक्ति गतत दृष्टिकोस्य से लगाया जाता है। समस्त आथिक क््याप्रो 
का झ्राधार व्यक्तिगत लाभ भ्रथवा हित होता है। पूजीवाद मे उत्तादन के 
समध्त धटको की तुलना मे पू जो वो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। 

श्रम को एक वस्तु के सामान ही समझा जाता है। काले मावस के 
अनुसार इससे बाजार म क्रम विकय किया जाता है । कयत् माकस के अनुसार 
'पूजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे उत्पादन क साधत समस्त जनसमुदायों 
के हाथो से निकल कर एक छोटे से वर्म के अधिकार में चले जाते है। तेजी 
एवं मन्दी की निरन्तर उपस्थिति पू'जीवादी व्यवस्था की मुझ्य देव है जिसमें 
औरोजगारी एवं अरद्ध-विकसित बेरोजगारी सर्देव गम्भोर समस्या बनी रहती 
है। सस्तार के आर्थिक इतिहास म पूंजीवाद का महत्वपूर्ण योगदान है । भ्रादम 
स्मिथ ने यह सिद्ध किया कि श्रधिक कार्यक्षमता पूर्ण प्रतिस्पर्धा द्वारा ही 
प्राप्त की जा सकती है । उन्होत राजत्रीय हम्तक्ष प को सर्वथा व्यर्थ बताया । 
पूजीवादी व्यवस्था म बाजारी की भी प्रगति हु, मांग मे वृद्धि हुईं, श्रौद्योगिक 
उत्पादन के क्षेत्र मे कान्ति हुई और यातायात एवं सचार या विकास हुम्रा | 
इगलेड की भ्रौद्योगिक ऋ्ात्ति भी पू'जीवाद की ही देन थी । वैज्स ने पूंजीवाद 
की परिभाषा इस प्रकार दो है--“पूंजीवाद प्रथवा पूजोबादी व्यवस्था अ्रथवा 
पूजीवादी सम्यता का अर्थ उद्योग के विकाम एवं वैधानिक संगठन की उस 
भ्रवस्था से है जिसमे कि श्रमिकों का समुदाय उत्पादन के साधनों के स्वामित्व 
से वचित कर दिया जाता है तथा ऐस पारित्रमिक अजित करने वालो में 
परिणंत कर दिया जाता है कि इनका जोवन निर्वाह तथा व्यक्तिगत स्वातत्य 
राष्ट्र के उन कतिपय व्यक्ति यो को इच्छा पर निभर होता है जो भूमि, यत्र 
एवं श्रम-शक्ति के स्वामी हैं तथा जो अपने वैधानिक स्वामित्व के द्वारा उनके 


प्रबन्ध का नियत्र्म करते हैं तथा वे ये सब कार्य अपने निजी एवं व्यक्तिगत 
लाभ के लिए फरते है ।४* 
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विषय प्रवेश श्र 


उपयुक्त परिभाषा वा विश्लेषणात्मक अध्ययन पूंजीवाद के सात मुख्य 
लक्षणों की ओर इग्रित करता है, जो निम्न प्रकार हैं -- 

(१) प्रूजीवाद मे उत्पादन के साधन [मनुष्य को छोडकर) तथा सम्पत्ति 
निजी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने प्रयत्नो द्वारा उन्हें प्राप्त करने, 
उपयोग करने तथा अ्रपने उत्तराष्किरियो को मृत्युपरान्त देने वी स्वतन्त्रता 
“एवं अधिकार होता है । 

(२) प्रत्येक उपभोक्ता अपने उपभोगार्थ किसी भी वस्तु को घुनते, अपनों 
प्राय को स्वेच्छानुसार व्यय करने तथा विनियोजित करने को पूर्णां स्वतन्त्र 
होता है। 


(३) पूजीवाद म प्रत्येज्न व्यक्ति को आधिक स्वतन्नता प्राग्त होती है 
भर्थात्‌ वह साहस, प्रसविदा त्तया निजी सम्पत्ति बे मनोवाछित उपयोग घ पूर्ख 
स्वतन्त्र होता है । 

(४) पूजीवादी व्यवस्था आर्थिक समानता को कोई महत्त्व नहीं देती। 
परिणामस्वरुप समाज तीन विभिन्न वर्गो-- सम्पत, मध्यमवर्गीय तथा निर्धन मे 
विभक्त हो जाता है । इन वर्गो म सदा पारस्परिक सघप होना स्वाभाविक है । 

(५) पूजणीवादी व्यवस्था म स्वतन्त्र साहस एवं पूरा प्रतियोगिता को 
महत्व दिया जांता है । उत्पादन उपभोक्ताओ्रों को इच्छानुसार व्यक्तिगत लाभ 
के इप्डिकोश से क्या जाता है तथा सरकार झाधिया क्रियाओं मे न्यूनातिन्यून 
हस्तक्ष प करतो है । उत्पादका बी उत्पादको से, विक्रताग्रों को विक्रताग्रो से, 
उपभोक्ताओश्रो वी उपभोक्ताआ स तथा श्रमजीवियो की श्रमजीवियो से स्व 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा वनों रहती है। इस प्रकार शरतियोगिता सम्पूण प्र्थ- 
व्यवस्था का आधार स्तम्भ होती है । 

(६) पूजीवादी व्यवस्था का मुख्य लक्षण व्यक्तिगत लाभ की भावना है । 
साहसी अ्रपत निजी लाभ का सर्वोच्च महत्व देता है तथा किसी व्यवसाय की 
स्थापना एवं विस्तार करन से पूर्द यह विचार करता है कि उसे कम से कम 
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श्र भारत में श्राधिक नियोजन 


त्याग करने से क्रिस व्यवसाय से ब्रधिक्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। राष्ट्रीय 
एवं सामाजिक हित का उसके व्यक्तिगत हित के समक्ष कोई मूल्य नहीं होता है। 

(७) प्रूजीबादी व्यवस्था मे, उत्पादन के साधनों मे, सर्वोपरि स्थान पूजी 
को प्राप्त है। जो व्यक्ति व्यवसाय भे धन एवं पूंजी लगाता है, वही उसका 
नियन्चक भी होता है भ्र्थाद्‌ श्रम, भूमि, साहस श्रादि सभी अन्य घटक पूणी के 
ग्राधीन हो जाते हैं। 


पूजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सी भ्राथिक एव सामाजिक दुर्गुस्यो का 
सामंजस्य होता है। इसका कारण है, उत्पादन तथा वितरण पर प्रभावशील, 
शासकीय नियन्त्रण की शिश्विलता। प्‌ू“जीवादी अर्थ॑-व्यवस्था के दुगुणों 
में नियोजन के महत्व में वृद्धि की है। पूंजीवाद के मुख्य दोष निम्न 
प्रकार हैं -- 

(१) झ्राथिक अ्रस्थिरता (20०0०७०९ ]0940779)--उच्चावचान, 
तेजी, मन्दी, श्रादि पूजी की मुख्य देन है | श्रनियोजित पूंजीवाद में उच्चावचान' 
की उपस्थिति के तीन मुख्य कारण हैं -- 

(प्र) कच्चे माल को पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले प्रतिश्चित कारण 
([ए70:$९८७ (४०७८5) 

(व) माँग झौर पूर्ति म अपूर्णं समायोजन और 

(स) मूल्यों में श्राथिक कारणों से परिवत्तन ॥ 

जब उत्पादन सम्बन्धो निश्चयों को व्यापारी व्यक्तिगत रूप से करते है. 
तो इन निश्चयों म त्रूदि रहना स्वाभाविक ही होता है। 

व्यापारी व्यक्तिगत रूप से केवल एक अत्यन्त सकुच्ित क्षेत्र को विचाराधीन 
करके निरथेक् कर सकता है। उसे अ्पत अन्य साथी व्यापारियों के निर्येयो का 
भी पता नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन सम्बन्धी अनुमान सदेव 
माग की तुलना में कम अथवा अधिक रहते हैं। माग एवं पूर्ति सदेव पारस्परिक 
समायोजन करन का प्रयत्व तो बरते हैं परन्तु यह समायोजन कभी ही नहीं 
पाता है ।इसी कारण पूंजीवाद मे भ्रधिक उत्पादत तथा कम उत्पादन की समस्या 
सर्देव उपस्थित रहती है | मएग एवं पूर्ति में समायोजन होने के कारण ही मन्दी 
एव तेजी भ्राती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव मुल्यो पर पडता 
रहता है जिससे मूल्यों मे सामान्यत स्थिरता नहीं श्रा पाती है। पुढयों मे 
स्थिरता न होने पर समस्त आर्थिक क़ियायें श्रस्थिर हो जाती हैं । 

(२) ग्राथिक विपमता--अनिमोजित पूजोवाद मे घन, गाय, एव 
अवसर का भ्रसमान वितरण हीता है। राष्ट्रीय धत एवं आय का बड़ा भाग 


विषय प्रवेश श्र 


जनसमुदाय के एक छोटे से वर्ग के हाथ में होता है और जनसमुदाय का बहुत 
बडा भाग विघंन रहता है। घन अथवा पूजी को पर्थे-व्यवस्था मे सर्वेश्न प्ठ स्थान 
दिया जाता है | पजीपति बे उत्पादन के घटको, श्राय के साघनों, एवं रोजगार 
के अवसरो पर अधिकार प्राप्त कर लेता है जिसके फलस्वरूप घनवान 
के घन मे निरन्तर वृद्धि होतो है और नि्घंर्ता सर्देव वढतीं रहती है। 
व्यापारी वर्ग एकाधिक्वार प्राप्त करने के हेनु पारस्परिक समभौते कर लेते 
हैं और उत्पादन को सोमित इसलिये रखते हैं कि मृल्यो मे वृद्धि करके 
श्रधिक लाभोपाजंन क्या जा सके। इस प्रद्वर उत्पादन के घटकों का 
अधिवय होते हुये भी अधिक उत्पादन नहीं क्या जाता है और अधिकता 
के वातावरण मे लोग भूसे रहते हैं । पजीपति संदेव ऐसे व्यवसायों का विस्तार: 
एवं विक्रास करता है जिनमे अधिक लाभ उपार्जन करके व्यक्तिगत हित हो सके । 
सामाजिक हित को व्यापारी वर्ग व्यक्तिमत हित के पश्चात्‌ स्थान देता है । आय 
की विषमत्ता का मुख्य कारण उत्तराधिकार का विधान दया दोपपूर्श शिक्षा- 
प्रणाली होते हैं ॥ उत्तराधिकार के विधान के अनुसार निजी सम्पत्ति पिता से 
पुत्र को, पुत्र के बिना किसी परिश्रम से ही प्राप्त हाती है झ्रौर पृत्र के हाथी मे 
उत्पादत के घठकों का सज्चय हो जाता है जिससे वह झौर झधिक घनोपाजेन 
कर सकता है। दूसरो ओर शिक्षा के क्षेत्र मे भी केवल धनी वर्ग हो अपने 
बच्चो को उच्च शिक्षा दिला सकता है क्योंकि उच्च शिक्षा की लागत इतनी 
अधिक रहती है जो कि घती वर्ग ही सहन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति मे 
भी घनोपाजन वी योग्यता भी केवल घनी वर्ग को ही भ्राप्त होती है श्रीर रोज- 
गार के अवसर इसी घनी वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार घन एवं ग्रवसतर 
की विपमता के कारण झाय की विपमता सर्देव बनी रहती है । 


(३) अकुशलता ( 76६7८१९7८४ )--जीवाद में व्यवसायी 
सदैव अपने लाभ के लिये उत्पादन करता है। वह विलासता की वस्तुओं के 
उत्पादन को अधिक महत्व देता है क्योंकि इनमे श्रप्रिक लामोपार्जन किया जा 
सकता है। समाज-कल्याण के हेतु उत्पादन निजी व्यवश्षायियों द्वारा नहीं किया 
जाता है। उत्तादन का प्रकार सर्देव मूल्यों पर झाषारित रहता है; किसी 
वस्तु का मूल्य बढते पर उसका उत्पादन बडाया जाता है ओर मूल्य 
कम होने पर उत्पादन कम करनें का प्रयत्व क्या जाता है। बाखरा बूढन 
(छशाशर फे/00६श7) के मतानुसतार पू जीवादी व्यवस्था को एक विवेक्पूरप 
व्यवस्था कहना उचित नहीं है क्योकि इस व्यवस्था मे बहुतायठ के वातावरण 
मे भी लाखों लोग भुझे रहते हैं, लाखो को वेरोजगार तथा निर्धनता का मय 


विषय प्रवेश श्श 


प्रकार जिन देशो ने स्वतन्त्रता प्राप्त को वे आधिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक 
आदि सभी दृष्टियों से पिछड़े हुए थे । इन राष्ट्रो के लिवासियों का जीवनस्तर 
दयनौय था। स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों का यह कतंव्य हो गया किये इसः 
पिछडी, भ्रविकसित एवं कठिन परिस्थितियों से राष्ट्र को मुक्ति दिलावें | इनः 
राष्ट्रो मे साधनो तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की न्यूनता थी। भावी साधनों 
(?०श४८०व ९९४०ए०ए०८९७) की खोज एवं उपभोग करना श्रत्यन्त आवश्यक 
था । यह कार्य-सम्पादन नियोजन द्वारा ही न्यूनातिन्यून अवधि मे सम्भव था। 
अब एशिया के सभी राप्टो मे विकास कौ ओर सत्वर गति से एक दोड हो 
रही है। भारत और चीन इस दौड में सबसे आगे हैं। ये सभी राष्ट्र वियोजन 
द्वारा सीमित साधनों से अ्रधिजततम लाभ उठाने में प्रयत्नशील हैं । 

श्राज के युग का लोकतन्त छेवल राजनीनिक स्वतन्तता तक ही सीमित 
नहीं । “भाधुनिक युग के लोक तन्‍्त्र मे समान व्यवहार के नियमो का प्रनु- 
सरण करना तथा एक राष्ट्र के अधिकतम लोगो को जीवन के समस्त क्षोत्रो मे 
पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करना, कुछ सीमित पक्ुशो 
के साथ जो जनसमुदाय के हित मं हा, सम्मिलित होता है । इसलिए लोक- 
तन को अ्रथ॑-व्यवस्था के ढाँचे में हेर-फेर करने के लिए निरन्तर क्यय॑रत 
रहना पडता है, जिससे न केवल समान अवसर ही प्रदान किया जा सके प्रदत्त 
भ्रधिकतम जनसख्या के अधिकतम हित के दृष्टिकोण से भी वह न्यायोचित 
प्रतीत हो ।”*१ 

यह निष्कपं निकालना अ्रनुचित होगा कि नियोजन का महत्व लोकतस्त्र 
तक ही सीमित है| झ्ाज के युग मे सभी राजनीतिक विचारधारा मे प्राधिक 
तथा सामाजिक समानता को भान्यता प्राप्त है। साम्यवादी तथा समाजवादी 
तो विशेषत इन दो मूल उद्द श्यो की प्रमुखता देते है। तानाझ्ाही में भी इन 
उदं श्यो को स्थान प्राप्त है किन्तू इसके साथ अनन्य झासक (7070(8६07) के 
सम्मान तथा क्षक्ति की ओर भी ध्यान वेच्द्रित क्या जाता है । झआधिक 
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(५. ज्राफग छ49०, 70८5 शिक्षकाछ छ. 46.) 


4६ भारत में श्राधिक नियोजन 


तथा सामाजिक समानता नियोजन के माध्यम से ही कम से कम समय मे प्राप्त 
की जा सकती है। पाकिस्तान भी नियोजन द्वारा आथिक विकास की ब्रोर 
अ्रग्रसर है, जहाँ एक रूप में तानाशाही शासन-व्यवस्था है । 

आधथिक नियोजन एवं सरकारी हस्तक्षेप--सरकारी हस्तक्षेप का 
ताले भ्रथ-व्यवस्था के किसी एक अथवा एक से अधिक क्षोत्रो मे जानबुझ कर 
हस्तक्षेप करने से है। स्वतन्त्र गर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रो को सरकारी नियमन के 
आधीन प्रावश्यकतानुसतार किया जा सकता है। उदाहरणायं, संरक्षक कर 
(?7०९८४०॥ ॥0प६९७) , मूल्य नियन्त्रण एवं राशतिंग, कोटा निर्धारित 
करना, किसी विशेष वस्तु के व्यापार के लिए आज्ञापत्र जारी करना झ्रादि। 
इस प्रकार के सरकारी हस्तक्ष प के दो मुख्य लक्षण होते हैं । प्रथम अर्थ-ब्यवस्था 
के प्रत्य क्षत्रो मे स्वतन्त्रता बनी रहती है श्रौर विपणि-प्यवस्था सरकारी 
हस्तक्षेप से उत्पन्‍्त हुये सुधारों से प्रभावित होती है । द्वितीय लक्षण यह है कि 
देश की विभिन्‍न स्वतन्त्र ग्राथिक इकाइयो को का्यंवाहियों मे समन्वय उत्पन्न नही 
होता है । इस व्यवस्था मे सरकारी हस्तक्षेप द्वारा राष्ट्र के ग्राथिक जीवन पर 
सरकारी नियन्त्रण मही होता है | दूसरी ओर झ्राथिक नियोजन में राज्य जान- 

कर समन्वित प्रयास करता है कि समस्त अथं-व्यवस्था का सचालन निश्चित 
उद्देश्यो की पूर्ति के लिए किया जा सके। राजकीय हस्तक्षेप नियोजन का 
अभिन्न भ्रग है । आर्थिक नियोजन के अन्तगंत प्रथ॑-व्यवस्था के विभिक्ष क्षेत्रो पर 
समन्वित राजकोय हस्तक्षेप किया जाता है। इसीलिये यह कहना उचित है कि 
हर प्रकार के नियोजव में सरकारी हस्तक्ष प निहित होता है परन्तु भ्र्थ-व्यवस्था 
के प्रत्येक सरकारी हस्तक्षेप को आथिक नियोजन नहीं कहा जा सकता है। 
जब सरकारी हस्तक्षेप समन्वित रूप से किया जाय तथा इसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था 
के समस्त क्षेत्र प्रभावित होते हो तो उसे आाथिक नियोजन कह सकते हैं। इस 
प्रकार अर्थ-ध्यवस्था के सचालन को तीन विधियाँ हो जाती हैं। प्रथम स्वतन्त्र 
व्यापार ([.,985९2 $7९), द्वितीय स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था में यदाकदा 
सरकारी हंस्तक्ष प औ्रौर द्वितीय नियोजित ग्रथ॑-व्यवस्था । जब सरकारी हस्तक्षेप का 
इतता विघ्तार किया जाय कि वह समस्त अयं-व्यवस्था को प्रभावित करने लगे 
ओर इसके द्वारा पूर्व निश्चित उद्द श्यो की पूर्ति निश्चित काल में हो सके तो 
इस सरकारी हस्तक्ष प को आथिक नियोजन कह सकते हैं। प्रारम्भ में ससार के 
समस्त राप्ट्र स्वतन्त्र वाजार व्यवस्था के अनुयायी थे। प्रथम एवं द्वितोब महा- 
युद्ध मे सरफारी हस्तक्षे प ग्रथ॑-यवस्था के कुछ क्षेत्रो पर श्राच्छादित हुमा श्रोर 
श्राधुनिक काल में यह सरकारी हस्तक्षेप भ्राथिक नियोजव का स्वरूप ग्रहण 
करता जा रहा है। 


विषय प्रवेश १७ 


आधिक नियोजन के अन्तर्गत स्वतंत्रता 

आधिक नियोजन मे राजकीय नियन्त्रण एवं हस्तक्ष प सदेव निहित होता है 
और इसलिए स्वतन्त्रता के पक्षपाती विद्वानों ने आथिक नियोजन को गुलामी 
अथवा दासता का मार्ग बताया है । ऐसे पक्षपाती विद्वानों मे प्रो० हेयक को सबवे- 
प्रथम स्थान दिया जा सकता है ॥ स्वतन्त्रता शब्द का अर्थ प्रथक-प्रथक समुदाय 
एव व्यक्ति प्रथक-प्रथक रूप से लेते हैं। केनेथई वोल्डिग ने लिखा है--स्वतत्रता” 
शब्द एक भगडे वाला शब्द है। इससे गहरी भावनाएं एवं इच्छधायें जागृत होती 
हैं और कुछ ऐसा, स्पप्ट श्रावाहन होता है जो मानव हृदय को अत्यधिक मूल्यवान 
होता है । परन्तु इसकी मूल शक्ति कुछ श्रद्यो मे इसको अस्पप्टता पर निर्भर होती 
है । इसका अर्थ विभिन्न लोगो को भिन्-भित होता है। जब अमेरिकन लोग 
स्वतन्त्र विध्व की वात करते हैं, जब हिटलर ने फपशात९7८ को अपना 
सारा बनाया, जब सेन्‍्ट पॉल ने भगवान की सेवा को पूर्ण स्वतंत्रता चताया, 
जब रूजवेल्ट और चचिल ने चार स्व॒तत्रताग्रो को घोषणा की श्रौर जब साम्य- 
बादी यह दावा करते हैं कि उनका समाज ही केवल स्वतन्त्र समाज है, तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि एक-एक ही छब्द के बहुत से अर्थ है । यह श्रस्पष्टता एवं 
मभगडा दोनो का ही कारण है! ) १ इस अस्पष्ठता के कारण आधुनिक काल मे 
स्वतत्रता का वास्तविक श्रर्य साधारणत समझ से वाहर हो गया है । 

वास्तव मे स्वतंत्रता का अ्थें चयन करने का अधिकार है। चयन करने के 
अहुत प्रकार हैं जिनके मुख्य रूपो को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है -- 

(१) चास्कृतिक स्वतत्रता (2एॉ६प्रा (7९९१००) 

(२) नागरिक स्वतन्ता ((णशा! 7९९०००) 

(३) आधिक स्वतत्रता ([7८070ग्रा८ ९९०००) 

(४) राजतीतिक स्वतत्रता (20]६0३] #7९९००॥) 
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श्ध भारत में श्राथिब' नियोजन 


सामायत यह विचार जिया जाता है कि नियोजित ग्रथ यवस्था मे इन 
सभी प्रकार वी स्वतत्रताग्रा वो निर्यात्रत वर दिया जाता है । 

(१) सास्क्ृतिव स्वतत्रता--इसके भ्र-तगत प्रिचार व्यक्त करने तथा घम 
सम्बधी स्वतत्रताए' सम्मिलित होती है। सास्क्ृतिव स्वतंत्रता वा श्राथिव नियो 
जन स वोई प्रत्यक्ष सम्ब घ नहीं है। वास्तव में इस स्वतत्रता पी उपस्थिति 
वी मात्रा राज्य के राजनीतिक गठन पर निभर रहती है। यह कहना 
भी उचित नहीं है वि सारकृतिक स्वतत्रता पर नियत्रण विये बिना श्राथिक 
नियोजा सफल नहीं हो सकता है । राज्य यदि यह चाहता है प्रि राष्ट्र म समान 
सस्दृति वा अनुसरण हो जिसस भ्राथिव नियोजन वे कायप्रमों वो सुतमतापूववा 
संचालित किया जा सके तो जनसमुदाय वो एवं विश्रप सस्द्ृति या श्रनुसरण 
बरन के जिम वाघ्य बिया जा सकता है । परतु यह जब ही सम्भव हो सबता है, 
जबवि' देश मे प्रजातात्रिय' सरवार न हा। प्रजातात्रिव राज्य मं धम एवं विधार 
घ्यक्त वरन वी स्वतञ्रतां पर रावया रोस़ नहीं लगायी जा सकती है वयावि' सर 
बार यो सदव जनसमुदाय वी इच्छाओं को विचाराधीन करना होता है भ्रयथा 
सरवारी सत्ता एक दत से दूसरे दल के हाथ मे चन्री जाती है| तानाशाही राज्य 
मे सास्व्रतिव स्वतत्रता को वडी मात्रा तव सौमित बर दिया जाता है। इस 
विवरण से यह स्पष्ट है कि सास्टृतिक स्वतञता राजनीतिक गठन से प्रभावित 
होती है न वि श्राथिव तियोजन वे! अनुसरण से । 

(२) नागरिव स्वतञ्॒ता-इसके श्रातगत विभिन्न या्र सम्ब्धी एव 
वैधानित भ्रधिवारों को सम्मिलित विय्या जाता है। इन श्रधिकारों कवर विश्प 
रुप से उन नागरिवा से शम्बन्ध होता है जो कि विधान द्वारा विसी प्रपराध वे 
लिए भ्रपराधी ठहराये गए हा श्रथवा 5हराये जान बाते हो | श्राथिक नियोजन 
के सचावत वे! जिए नागरिव स्वतश्नता पर श्रवु लगाने थी कार्ट श्रावश्यवता 
नहीं पडती है श्रीर श्राथिव नियोजन एवं नागरिव' स्वतात्रता एक साथ रह 
सकत हैं। धास्‍तव मे नागरिव स्वतञ्ञता सत्ताधारी व्यक्तिया दी विचारधाराप्रो 
पर निर्भर रहती है। एवं डिक्ट्टर सदव नागरिव स्वतजता को सीमित बता 
है जबकि प्रजातारत्रिक ढाँते म नागरिव' स्वतत्रता वो विज्ञप महंत्व दिया: 
जाता है। 

(३) श्राथिक स्वृतन्त्रता--प्राधिक स्वतश्रता वा भ्रथ. बडा विवादधृण 
रहा है। परृजीवादी श्राधिवः स्वतञ्रता मे उपभोक्ता को भ्रपनी इच्छानुसार 
उपभोग मी वस्तुएं क्रय करन वो स्वतञता तथा उत्पादक को प्रपने निजी 
लाभ वे श्राधार पर उपादन काय करने वी स्वतञ्रता वो सम्मिलित बरते 

हैं । दूसरी श्रोर समाजवादी भाधिव स्वत्तञगा से श्रथ प्राथिक सुरक्षा बताते 
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है। "स्वतन्त्रता का आधुनिक विचारधारा बहुत कुछ भिन्न हैं। इसका पथ अशुरक्षा 
इच्छा, अस्वच्छता, रोग, अज्ञान, तथा झिथिलता से मुक्ति है। स्वतन्त्रता की 
पुरानी विचारधारा सर्वया भिन्न थी | इसका अर्थ इच्चानुततार चाहे जितने घरदे 
कार्य करने की स्वतन्त्रता, बच्चो को कारखाने तथा खेतों पर भेजने, भूखे 
रखने योग्य ही मजदूरी देने, एकाधिकार मूल्य लगाने, लाभदायक मूल्य प्राप्त न 
होने पर खराब वस्तुओं को बेचने, स्वप्त से परे धन एकत्रित करना तथा इस धव 
को दूसरो को निर्धन एवं दरिद्र बनाने कै लिये उपयोग करने की स्वतन्द्रता समका 
जाता था (5 


आर्थिक स्वतंत्रता को निम्न प्रवार वर्गद्धित क्या जा सकता है +- 
आर्थिक स्वतत्रता 





उपभोक्ता की स्बतत्रता उत्पादक को स्वतत्रता 


| 


इच्छाबुसार कसी प्रकार किसी समय इच्छानुसार | 
धन व्यय करने की घन ब्यय बरने की | 
स्वतत्रता स्वतत्रता | | | 
|। रोजगार के सामूहिक व्यवसाय 
चयन की सोदे का की 
स्वतत्रता स्वेतत्र॒ता स्वतत्रता 











क्रय के लिये उपलब्ध. उपभोक्ता का प्रग्नुत्व बचत करने को 
वस्तुप्रो के उपभोग की. ((095प्रयाश३? स्वतश्रता 
स्वतत्रता $0०एटपथह87509) 
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उपमोक्ता बाजार में बिक्री के लिए उपस्थित वस्तुप्रो मे से अपने लिये वस्तुओं 
का चयन करता है । जिन वस्तुप्रो की माय अधिक होती है, उनका उत्पादन 
उत्पादक अधिक मात्रा मे करता है । वस्तुओझ का उत्तादन बढने पर मूल्य कम हो 
जाता है प्रौर उत्पादन कम होने पर मूल्य बढ जाता है। इसी प्रकार बस्तुप्रो 
की माँग बढ़ने पर मूल्य बढता है और उत्पादन बढाने के प्रयत्व किये जाते हैं | 
माँग कम होने पर उस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है प्रौर उत्पादक का लाभ 
भी कम होने लगता है । ऐसी परिस्थिति में उत्पादक की उस वस्तु के उत्पादन 
में रुचि कम हो जाती है और उत्पादन गिरने लगता है। प्रतिस्पर्धीय प्रथ॑-व्यवस्थां 
को इस अवस्था को उपभोक्ता का प्रग्नुत्व कहते हैं। नियोजित प्रथ॑-व्यवस्था में 
उत्पादन उपभोक्ता के चयत एवं माँग पर तिर्भर नहों होता है ! नियोजन पब्रधि- 
कारी प्राथमिकतानुसार यह निश्चय करता है कि किन-किन वस्तुओं का उत्पादन 
कितनी मात्रा में किया जाय २ उपभोक्ता का प्रमुत्व तभी प्रभावशाली हो सकता 
है जबकि उसके पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो । किसी वस्तु की माँग करने के लिए 
पर्याप्त क्रय-शक्ति होता भी श्रावश्यक होता है । जब क्रय-शक्ति का सचय कुछ 
चुने हुए लोगो के हाथ में हो, तो प्र्थ-व्यवस्था के एक बडे भाग पर इस चुने हुए 
वर्ग का ही प्रम्नुत्व हो जायगा । जनसाधारण जिसके पास घथ का श्रमाव है, 
न तो प्रभावशाली माँम प्रस्तुत कर सक्रेगी और न उसकी प्रावश्यकतानुसार 
उत्पादन ही किया जायगा । ऐसी परिस्थिति मे उपभोक्ता का प्रभुत्व जब ही 
प्रभावशाली माना जा सकता है, जब समस्त समाज के पास क्रय-शक्ति का 
पर्याप्व सचय हो । जनसाधारण को क़य-शक्ति उपलब्ध कराने हेतु ही प्राधिक 
नियोजन द्वारा घत, अवसर, ग्राय ग्रादि के समान वितरण का ग्रायोजन किया 
जाता है । जनसाधारण के हाथो मे श्रधिक ऋ्य-शक्ति पहुँचने मे उसमे उत्पादन 
पर नियन्त्रण करने की क्षमता भे वृद्धि होती है। फिर भी इतना कहना सर्वेथा 
सत्य होगा कि ग्राथिक नियोजन द्वारा पूंजीवादो वर्ग के प्रभुत्व को ठेस पहुँचती 
है और वह उत्पादन की क्रियाग्नी को प्रभावित करने मे भ्रसमर्थ हो जाता है। 
बचत करने की स्वतन्त्रता--बचत करने का मुख्य उद्देश्य भविष्य में 
अ्रधिक उपयोग करने का आयोजन करना होता है । उपभोक्ता वर्तमान उपयोग 
को, कम: करके बचत करता है. प्रौर उसका. विनियोजन, कर. देता है, जिससे. भविष्य 
भें उसे व्याज की भ्थवा लाभाश्न को प्रतिरिक श्राय हो सके और वह पग्रधिक 
उपभोग कर सके । नियोजित अर्थ-यवस्या मे बचत को अत्यधिक प्रोत्साहन 
दिया जाता है श्रौर विनियोजन वी उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जातो है। 
विनियोजन करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति श्रपने विनियोजन की सुरक्षा चाहता है जो 
कि दढ अर्थ-व्यवस्था मे ही सम्भव होती है। प्रतिस्पर्धीय अर्थ-ब्यवस्था में जहाँ 
कि उच्चावचन भ्रत्यधिक होते हैं, विनियोजन को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता 
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है। नियोजन अर्थ-व्यवस्था मे बचत एवं विनियोजन--दोनो में सामंजस्य स्थापित 
किया जाता है झौर श्रथ॑-व्यवस्था को भन्‍्दी एवं तेजी के दबाब से बचाया जाता 
है । ऐसी परिस्यित्ति मे घबत करने की सुरक्षः भी उपलब्ध होती है। 
उत्पादक की स्व॒तंत्रता--[अ) रोजगार के चयन की स्वतंत्रता--तियो- 
जन के श्रन्तर्गत श्रमिकों को किन्हीं व्यवसायों मे वायं करने के लिये श्रादेश दिया 
जा सकता है भ्रथवा उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। आदेश द्वारा जो 
व्यवसायों में रोजगार दिलाये जाते हैं, वे प्रभावशाली तो ग्रवश्य होते है परन्तु 
रोजगार चयन करने की स्वतत्त्रता पर श्रकुश लग जाता है। प्रोत्साहन द्वारा 
किन्ही विश्ेप व्यवसायों मे रोजगार प्राप्त कराने से लोगो मे उस रोजगार के 
प्रति रच रहती है भ्ौर रोजगार चयन करने दी स्वतन्तता बनी रहती है। 
रोजगार चयन करने की स्वतन्त्रता को सीमित करने हेतु प्राय दो प्रकार के 
परकुश लगाये जाते हैं--भ्राधिक एवं वैधानिक । ग्राथिक भ्रकुशो के प्रतर्गत राज्य 
ऐसे ध्यवसायों को जिनमे रोजगार बढाना चाहता है, श्राथिक एवं भ्रन्य सहायता 
प्रदान करता है, कच्चे माल को उपलब्ध कराता है, बिक्री आदि को सुविधाएं 
प्रदान कराता है। इसक्ले विपरीत वे व्यवसाय जिनमे रोजगार कम करने को 
आवश्यकता समभी जाय, उनको राज्य कोई विद्येप सुविधाएं प्रदान नही करता है | 
वैधानिक प्रंकुशों मे दो तत्व सम्मिलित होते है--प्रथम भ्रपने व्यवसाय का चयन 
करने की स्वतन्त्रता पर वैधानिक ग्रकुश और द्वितीय विसी कार्य प्रथवा नौकरी 
को छोड़ने श्रथवा स्वीकार न करने पर वेधानिक अ्रंकुश । जब किसी व्ययसाय 
में लोगो की आ्रावश्य कवा हो और प्रोत्साहन द्वारा उस व्यवसाय मे लोग न 
श्राते हो तो वेधानिक श्रकुशो द्वारा लोगो को उस व्यवसाय के रोजगार को 
स्वीकार कराया जाता है। ऐसी कठोर कार्यवाही युद्धकाल में ही प्रावश्यक 
होती है क्योकि प्रत्येक कार्य शीघ्रातिशीत्र करने की ग्रवश्यकता होती है और 
प्रोत्साहन विधियों मे समय चष्ट नही किया जा सकता है । 
प्राथिक नियोजन के प्रन्तर्गंत वास्तव मे रोजगार चयन करने की स्वत 
न्यता मे वृद्धि होती है पर्तु प्रत्यक्ष रूप से इस स्वतन्त्रता को सीमाबद्ध कर 
दिया जाता है। नियोजित श्रय॑-व्यवस्था के श्रन्त्यंत उन व्यवसायों के द्वारा 
नवीन श्रमिकों को लेना बन्द कर दिया जाता है जिनमे पहले से ही श्रम का 
प्राधिवय होता हैं । इस प्रकार लोगो को उस विश्ञेप व्यवस्ताय श्रथवा कारखाने 
में रोजगार प्राप्त करने की स्वदन्ब॒ता पर श्रकुश लग जाता है। परन्तु यह 
अंकुश आर्थिक कठिनाइयो से बचने के लिए किये जाते है। यदि ऐसे अकुछ रे 
लगाये जाँय तो सम्पूर्ण रोजगार की स्थिति छिन्न-भिन्न हो जाती है। वास्तव में 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य पूर्णा रोजगार की व्यवस्था करना होता है भ्रौर 
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नवीन रोजगार के अवसर बडी मात्रा मे उतप्न किये जाते हैं ॥। इस प्रकार 
“लोगो को रोजगार के एक बडे समूह मे चयन करने की स्वतन्त्रता मिलती है। 
अर्थ-व्यवस्था के केवल एक बहुत छोटे क्षेत्र के लिये ही अकुझ् लगाये जाते हैं 
और शेप रोजगार चयन करने के अवसरो मे ग्रत्यधिक वृद्धि हो जाती है। 

नियोजित अर्थव्यवस्था मे रोजयार के कार्यालयों (टिफ्फ़ा0ए- 
छाशा: छिड८ध80825) को विशेष स्थान दिया जाता है। समस्त रिक्त 
थानों वी इन दफ्तरो को सूचना देता अनिवाय होता है ॥ ऐसी परिस्थिति मे 
रिक्त स्थानों की सूचना अधिक से अधिक लोगो को मिल जाती है और वे रोज 
गार चयन करने के भ्रधिकार का अ्रधिक प्रभावश्याली उपयोग कर सकते हैं । 
अतियोजित प्रथ॑ व्यवस्था म प्राय भय बना रहता है कि एक रोजगार छोडने 
धर दूसरे रोजगार का मिलना कठित होगा भौर दीघंकाल तक बेरोजगार 
रहन का अवसर आर सकता है! ऐसी परिस्थिति मे क्मंचारी अपने पुराने 
रोजगार को प्रतिकूल दक्षाओं म॑ भी अपनाए रहते है और अच्छे रोजगार के 
अवसरो का लाभ उठाने की जोखिम नहीं लेते ॥ नियोजित अ्र्थ-ब्यवस्था म एक 
ओर पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करन हेतु नवीन अवसर उत्पन्न किए जाते है 
सो दूसरी ओर बेरोजगारी के विरुद्ध बीमे का प्रतन्ध भी क्या जाता है। एसी 
परिस्थिति मे लोगो को अच्छे रोजगार के चयर के अधिक झ्वसर उपनब्ध 
होते हैं । 

(ब) सामूहिक सौदे की स्वेतत्रता--नियोजित अर्थव्यवस्था म श्रम 
संघो का कार्य किसी विश्येप व्यवसाय के श्रमिकों के हितो की सुरक्षा करमा हो 
नहीं होता है। इनके कार्य हैं--्रमिको को अधिक मजदूरी प्राप्त करने के स्थान 
पर योजना के निर्माण में सहायता करना, श्रम की उत्पादकता बडाना, श्रमिकों के 
पारिश्रमिक को नियमित करना और यह देखता कि श्रमिको को मजदूरी उनके 
"कार्य के अनुसार मिलती है ॥ उत्पादित वस्तु के ग्रुण ((2०७॥05) सुधघारना तथा 
उत्पादन लागत कम करना, सामाजिक बीमा का सचालन करना भगडो के 
फैसले म सहयोग देना आदि आ्रादि। उनके समस्त बाय राष्ट्रीय हित से सम्बन्धित 
होते हैं । जब्र श्रम सघो का यह सब काये करने का अवसर दिया जाता है तो 
यह बहना उचित नहीं होता कि उनकी स्वतत्रताओं को सोमित कर दिया जाता 
है । दूमरी ओर आ्राधुनिक युग म॒ नियोजित एवं अनियोजित सभी अर्थ॑-व्यवस्था 
चाले देयो म सुलह ((7०॥रशा[30०00) एवं झनिवायं पच फँंसला ((0का- 
फऊ्पां5णाए 370::४६07) द्वारा मजदूरी निर्धारित होती है। ऐसो परिस्थिति 
में सामूहिक सौदे को परम्परागत स्वतञ्ता के कोई माती नहीं रह जाने हैं। 

साहस की स्वतत्रता--यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं है कि नियो- 


२४ भारत में श्राथिक नियोजने 


जित प्रथ॑-व्यवस्था म॑ निजी क्षेत्र को सर्ववा समाप्त कर दिया जाता है। संसार 
के बहुत से देशो मे श्राथिक्त नियोजन का सवालन होते हुए भी मिजी क्षेत्र 
कार्य करता है। वास्तव में नियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र को नियन्तिते 
एवं नियमित कर दिया जाता है । निजी क्षेत्र को नियमित करने की प्रथा झाघु- 
निक युग मे अनियोजित युग मे अथ॑-ब्यवस्था मे भी है । पूजीवादी ग्रथ॑-व्यवस्था 
मे भी हम देखने हैं कि सरकारी क्षेत्र द्वारा जवोपयोगी उद्योगो का सचालन किया 
जाता है। दूसरी श्रोर नियोजित श्रथ॑-व्यवस्था में भी निजी क्षेत्र को का करने 
का अवसर दिया जाता है। नियोजित अचथं-व्यवस्थ। मे निजी व्यवसाय सरकारी 
क्षेत्र के सहायक होते है और जब तक सरकारी एवं निजी क्षेत्र मे प्रभावशाली 
समन्वय नहीं होता, योजना का सफल होना सम्भव नहीं होता । इस प्रकार 
नियोजित अरथ्थ-व्यवस्था एवं साहस को स्वतंत्रता साथ-साथ रह तो सकती है 
परन्तु निजी साहस को नियमबद्ध अ्रवश्य कर दिया जाता है । 


(४) राजनीतिक स्वतत्रता (20॥४८४] ए:९९१०॥)--राजनीतिक 
स्वतत्रता के अन्तर्गत सरकार की आलोचना करने का अधिकार, विरोधी दल 
बनाते का अधिकार, जनताधारण का सरकार बदलने का अधिकार प्रादि 
सम्मिलित होते हैं। वास्तव मे इन भ्रधिकारों का नियोजन से किसी प्रकार प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं होता प्रौर न इनको उपस्थिति अथवा प्रनुपस्थिति नियोजन के संचालन 
को प्रभावित ही करती है। प्रोफेसर हेयक एवं उनके साथियों की धारणा कि 
नियोजन द्वारा देश मे तानाशाही का श्रादुर्भाव होता है, उचित प्रतीत नहीं होती। 
राजनीतिक तानाशाही आधिक नियोजन द्वारा नहीं उत्पन्न होती है भौर न 
नियोजन के सचालन हेतु तानाशाही भ्रावश्यक ही होती है। राजनीतिक स्वतत्रता , 
को सोमाबद्ध करना सत्ताधारो लोगो पर निर्भर रहता है। यदि सरकार मे. 
तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हो तो राजनीतिक स्वतत्रता पर भ्रकुश लगाया स्वा- 
भाविक है।भाथिक नियोजन का संचालन प्रजातात्रिक ढाचे भे भी उतना ही सफल 
हो सकता है, जितना तानाशाही ढांचे मे । दूसरी भोर यह कहना भी उचित नहीं: 
कि भ्रजाताल्विक ढाँचे मे दोधकालीन कार्यत्रम नहीं बनाये जा सकते हैं क्योकि 
सरकार के बदलने पर पहली सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों को रद कर 
दिया जाता है। वास्तव मे योजना मे अधिकतर कार्यक्रम सामान्य हित के लिए होते 
है भ्रौर विरोधी दल की सरकार बनने पर भी उन कायंक्रमो को निरस्त करना 
उचित नहीं समा जाता है । उनके संचालन की विधियाँ भले ही बदल जाँय- 
पर्तु बड़े कांत्रम अवश्य चालू रखे जाते है। कमी-कभी सैद्धान्तिक मतभेद 
के कारण कुछ का निरस्त भो किए जा सकते है परन्तु निरस्त होने के भक- 
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से नियोजन का सचालन न किया जाय अथवा विरोवी दल को ही नष्ठ कर दिया 
जाय, इन दोतो मे से एक भी कार्य उबित न होगा ।॥ श्राथिक नियोजन क्के 
अस्तर्गत ग्राथिक शक्तियों का केद्धीयकरएण सरकार के हाथ मे हो जाता है, 
जिनका उपयोग सामान्य हित के लिए किया जाता है | अधिक शक्तियों के साथ 
राजनीतिक शक्तियों का सचय करना सदैव अनिवार्य नहीं होता है। भनियोजित 
अथ-व्यवस्था मे धन का सचय एक छोटे वर्ग के हाथ में होता है जो देश की 
राजनीति को भी प्रभावित करता है। नियोजित अ्रर्थ-ब्यवस्था में घन के 
केन्द्रीयकरएण को रोका जाता है और धनी को राजनीतिक मामलो मे हस्तक्षेप 
करने का श्रवसर कम मिलता है । इस प्रकार आथिक वियोजव का राजनीतिक 
स्वतत्रता से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता है ॥ 


नियोजित एवं भ्रनियोजित श्रर्थ-व्यवस्था की तुलना 

प्राधुनिक युग में नियोजित अ्रर्थ-ब्यवस्था नियोजित पर्थ-व्यवस्था की 
तुलना भे अधिक विवेकपूर्णा एव उचित ससभी जाती है। नियोजित भ्रथ॑- 
व्यवस्था मे निश्चित लक्ष्य कम समय म तथा उचित रीतियो द्वारा प्राप्त किये 
जा सकते है । इसी कारण नियोजित अर्थ॑-ब्यवस्था को अनियोजित प्रथ॑-ब्यवस्था 
की तुलना मे प्राथमिकता प्रदान की जातो है । 

नियोजित गधे व्यवस्था म कार्यक्रम विस्तृत इष्टिकोण से निश्चित किये 
जाते हैं। नियोजन अधिकारी नियोजन के लक्ष्य तथा कार्यक्रम निश्चित करते 
समय किसी विशेष क्षत्र, वर्ग श्रथवा समुदाय की ओर ही अपना ध्यान केन्द्रित 
नहीं करता भ्रपितु समस्त राष्ट्र की ग्रावश्यकतायें लक्ष्यो के निर्धारण का केन्द्र- 
बिन्दु होती हैं । “प्रनियोजित तथा उद्योगो की प्रतियोगी व्यवस्थो का मूल 
तत्व यह है कि उत्पत्ति तथा विनियोजत के विपय मे निइचय करने वाले व्यक्ति 
नेत्रहीन होते हैं । वे किसी एक वस्तु की उलत्ति के इतने थोडे भ्श पर प्रप्नुत्व 
रखेते है कि झ्रौद्योगिक क्षत्र की अल्प माँग को ही विचार मे रख सकते 
है । उनको अपन निश्चय के परिणामों का ज्ञान न तो होता ही है और न हो 
ही सकता है । वे सामाजिक प्रतिघातो को भी घ्यान म नहीं रखते ।”+ 
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२६ भारत मं आधिक नियोजन 


नियोजित व्यवस्था में वित्तीय साधनो तथा उत्पादन म॑ समवय स्थापित 
करना सरल होता है । “पू/जीवादी समाज का महत्वपूर्ण लक्षण विरन्तर मंदी 
एवं सम्पन्ता की भ्रस्थिरता है तथा अ्रयंशास्त्ियो म वास्तविक सहमति है वि 
श्रौद्योगिक व्यवहारों में श्रधिक' हेर फेर साख नीति तथा उत्पादन के भ्रनुत्तित 
प्रबाध के वारण होते हैं) १ ग्रनियोजित श्रथ॑ व्यवस्था मे जनता वी बचत 
अर्थात श्रायथ वा वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं क्या जाता है तथा 
विनियोजन णो कि नये उद्योगों वी स्थापना के लिए क्या जाता है, म कोई 
प्रत्यक्ष सम्बंध नहीं होता है श्लौर न काई सस्या हो बचत यो तुरात विनियों 
नित करत की व्यवस्था पर ध्यान देती है। निजी ग्रघिकोयण सस्याएँ दूसरी 
श्रोर विनियोजन की राशि मे वृद्धि कर देती हैं जबकि वास्‍्तविव बचने की 
मात्रा मं वोट वृद्धि नही होतों। इत वाररा के परिणामस्वरूप पू जीवाद के' 
सम्पूर्ण इतिहास म बेरोजगारी तथा मदी वा विद्वप स्थान है | नियाजित व्ययस्था 
मे वित्तीय क्षत का एक ग्रधिकारी नियुक्त क्या जा सकता है जो देश की 
समस्त बचत तथा विनियोजन का उपयोग राप्ट व हित मं बर सकता है। 
साथ ही बह निजी हिता के प्रभाव वो इत क्ष त्रो स पृथक रख सकता है । 
नियोजित तथा बे द्रत व्यवस्था मं उत्तादन के विभिन्न घटका को उत्पादन 
क्षेत्र म॒ उचित स्थान दिया जा सकता है वयातरि यहाँ व्यक्तिगत हित का 
कोई भद्त्त्व नहीं रहता और इस प्रकार उत्पादन घटका मे समत्वय बना 
रहता है तथा उनवी कायक्षमता म वृद्धि होती है। श्रमिवरा को उद्योगों 
के प्रबंध मे भाग लत वा अधिकार तथा उन्हे परारिधमिव के श्रतिरिक्त 
लाभाश देवर श्रमिका म उत्पादन की प्रत्ति रचि या प्रादुर्भाव क्या जा 
सकता है । 
नियोजित व्यवस्था द्वारा राप्ट वा ग्राथिक विज्रास सुनभ हांता है। 
फडिनड ज्युग (#€६0ए908॥0 2एछ28६) वे प्रतुसार नियोजित प्रथ व्यवस्था 
बे कायप्रमों वा सचातन निश्चित सामाजिर अथवा राजनीतिक उहश्यों के 
आधार पर किया जाता है, जिससे दन उद्द श्यो का पूर्ति म॒ सुलमता हांती है । 
दूसरी शोर प्रतियोजित अर्थ व्यवस्था म भ्रपत प्रथक्-वूथक नियम गुण एवं 
]. + चुप <णातनबवा। :८टप्रपाल्ाव्ट 5९७7९5४69 शाव रह ग्रा5६४०॥79 
0६ एा0कुटगा) ॥ णार ० धार ग्रा05६ ग्राबाफटवें ट्बिपट४ 00 ८७७७ 
वाशा6 50269 बचते पालाल 45 8 शाएएे प्रशशाराए बशाठाहु ९९००४०- 
गर्ग पी पीर जावे का०लाला।३$ ण॒वादेषड्गारे बलापाए बार 
प०८4०[९ (० धर फाश्याब्राबहुटाशां 0 7८]४४०ा एटएटला सवा 


कणारए गाव छाण्वपबटधणा? (8 ए ४ 790 शक 
िब्करम्काद शिंकाहड 9. 52 ) 


विषय प्रदेश २७ 


मान्यताए' होतो है जिससे इसमे निश्चित उद्दोश्य निर्धारित करके राष्ट्र के 
समस्त साधनों को इन उद्द यों की पूर्ति की ओर झ्ाकपित करना सम्मव नहीं 
होता है । श्ननियोजित श्रधे“यवस्था एक रूप मे स्वेतत्त्र अर्थ-व्यवस्था होती हैं 
जिसमे व्यक्तिगत ग्राथिक स्वतन्त्रता को विशेष महत्त्व प्राप्त होता है। इस 
व्यवस्था में उत्पादन एवं विनियोजत के लक्ष्य व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार 
पर प्रथक्‌ रूपेणा निश्चित किये जासे है । दियोजित अर्थ-ब्यवस्था मे उत्पादन 
एवं विनियोजित सम्बन्धी लक्ष्य नियोजन के उद्द इयो जेंसे युद्ध, आधिक विकास 
आदि के आधार पर निर्घारित होते हैं श्रौर इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रथक्‌- 
पृथक निशचयों के स्थान पर सामूहिक तिश्चय को हो मान्यता प्राप्त होती है 
जिससे लक्ष्यो की पूर्ति एवं तदनुसार प्राथिक विकास सुलभ होता है। 

नियोजित पर्थ-व्यवस्था में प्राथमिकताओं (077077725) का विशेष स्थान 
होता है । परिस्थिति के अनुसार वीब्रतम कठिनाइयों के निवारण का आयोजन 
सर्वप्रथम किया जाता है। ऐसी समस्याएं जो राष्ट्र के जीवन वा प्रमुख श्रग हो 
तथा जीवन के प्रत्येक क्षत्र को प्रभावित करती हों, उनके उन्मुलनाथथं साधनों 
का अधिक भाग आवरटित किया जा सकता है। इस प्रकार आवश्यकत्ताग्रो तथा 
परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताग्रों की एक सूची का निर्माण जिया जा 
सकता है । उसे इप्टिगत करके भ्र्थ-व्यवस्था का सचालन तथा संगठन किया जा 
सकता है। अनियोजित अघं-व्यवस्था मे इस प्रकार प्राथमिकताग्नो वी सूची 
बनाना सम्भव नहीं है और क्सि राष्ट्र मे इस प्रकार न॒तो भर्थ-ब्यवस्था में 
ही सुधार किये जा सकते हैं और न उस पर्थ-व्यवस्था मे आर्थिक तथा सामाजिक 
बुराइयो को ही दूर किया जाना सम्भव है । 

झ्रनियोजित अर्थ॑-व्यवस्था मे उत्पादन उपभोक्ताप्नों की माँग के आधीन 
रहता है ॥ उद्योगपति तथा उत्पादक उन्ही वस्नुझ्नो का उत्पादन करते हैं जिनको 
बाजार मे अधिक माँग होती है ) इस प्रकार उपभोक्ता की इच्छाओं को छाप 
सदा ही उत्पादन पर लगी रहतो है । साधनों का वितरण भी उद्योगपति उप- 
भोक्ताप्रो की आवश्यकतानुसार करता है। उपभोक्ताझ्रो की माँग ग्रसगठित 
होती है जिसमे राष्ट्रीय हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित का प्रभुत्व होता है । 
उपभोक्ता अपनी माँग करते समय अपनी माँगो के झाथिक, सामाजिक, राजनीतिक 
सभा भन्य प्रभावों से अनभिज्न होते हैं और इस प्रकार राष्ट्र की अ्रथ-व्यवस्था 
में परिवर्तन अ्रथवा विकास करना कठिन होता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे 
उपभोक्ता की स्वतन्त्रता को सीमित कर दिया जाता है तथा राष्ट्र के साधनों 
का वितरण राष्ट्रीय हिंतो के अनुसार किया जाता है। उत्पादन उपभोक्ता द्वारा 


श्द भारत म प्राथिव नियोजन 


नहीं प्रद्युत नियोजन वे' वायंत्रम द्वारा संचालित होता है। इस प्रवार भ्धिवा- 
घिव साधनों वो प्रूजोगत सम्पत्तियो बे उत्पादन में लगाया णा सबता है प्रौर 
अ्रथ॑-व्यवस्था वो शीघ्र हो विवास वे पथ पर प्रग्रसर किया जा सकता है। 


निष्वर्ध यह है दि भ्रनियोजित श्रथ॑ं-व्यवस्था एव प्रावस्मिव प्रय॑ व्यवस्था 
होती है, जबकि नियोजित प्र्थ व्यवस्था एक विचारपूणा ([0९॥9९720८) 
थ्यवस्था है जिसमे पश्रर्थ व्यवस्था वे उद्दं धय विचारपूर्ववी! निश्चित परवे' इसवा 
सचानन किया जाता है। इस प्रवार नियोजित प्र्थ-ब्यवस्था भ्रधिव' सफल 
और बविवेवपूर् प्रतीत होती है । भ्रनियोजित प्रर्थ व्यवस्था म व्यक्तिगत उत्तर- 
दायित्व, व्यक्तिगत पहल ([77080772) तथा निश्चयों वी शीघ्रता तथा 
परिवतनशीसता वो विशेष भ्रवसर प्रदान किया जाता है । दूसरी भोर 
नियोजन में व्यवस्थित समन्वय, वैज्ञानिकनः तथा तान्त्रिव ज्ञान वे! विवेकपूर्ण 
उपयोग तथा माँग श्रोर पूर्ति में समस्वय वरना तावि' उचित जीवन स्तर वाः 
श्रापोजन द्वो सवे' ग्रादि उद्दे श्य सम्मिलित होते हैं । 


अध्याय २ 
नियोजन की परिभाषा एवं उद्देश्य 


[परिभाषा, नियोजन के तत्व; नियोजन के उद्ं श्य-- 
आर्थिक उदं श्य, आय की समानता, अवसर की समानता, 
अधिकतम उत्पादन, पूरों रोजगार, अविकसित एवं 
अधंविकसित क्षेत्रों का विकास, सामाजिक उद्ंश्य, 
राजनीतिक उदं श्य, अन्य उदृं श्य ] 


परिभाषा 

नियोजन का श्ञाब्दिक अर्थ पहले स व्यवस्था करना है ॥ किन्‍्हीं परि- 
ए्पितियो के उपस्थित होने के पूर्द उनके लिए व्यवस्था करना नियोजन का 
मूल अथे है। भविष्य मे उपस्थित होने वाली ज्ञात एव अज्ञात परन्तु भ्रनुमानित 
कठिनाइयो के विरुद्ध उचित प्रवन्ध करना एक बुद्धिमत्तापुर्णा एवं विवेकपूर्ण कार्य 
है। जिस प्रकार एक व्यक्ति भविष्य मे भाने वाली समस्याओं का सामना करने 
के लिए अपने साधनी का विश्लेषण करके उनको विभिन व्ययों में विवेकपूर्रं 
रीति से वितरण करता है तथा कठिनाइयों की तीव्रतानुसार प्राथमिकता 
निश्चित कर साधनों का आवटन करता है, ठीक इसी प्रकार एक राष्ट्र को भी 
भ्रपने साधनों का विवेकपूर्णा प्रावटन करना चाहिये जिससे भविष्य में ज्ञात व 
अज्ञात परन्तु सम्भावित घटनाग्रों के विस्ध आयोजन किया जा सके। एक 
राष्ट्र को अपने नागरिकों के जीवन-स्तर मे वृद्धि करने के लिये उत्पादन मे 
वृद्धि करना, साधनों का इस श्रकार आवंटन करना कि उनसे अधिक से अधिक 
समाज का हित हो सके, उत्पादत का उचित वितरण तथा वैज्ञानिक ज्ञान का 
वविवेकपूर्ण उपयोग करता झादि सभी श्रावश्यक्र कार्य होते हैं। इस प्रकार 
नियोजन आवश्यक्ख्पेय एक विवेक्पूणा व्यवस्था कही जा सकती है जिसके द्वारा 
क्सो राष्ट्र की अधिकतम जनसख्या का अधिकतम हित लक्षित होता है। 

नियोजन के साथ जब हम आाथिकः झब्द जोड देते हैं तो अर्थ में कोई 
विज्येप परिवर्तन नहीं प्राता । प्रत्युत इस विवेकपूर्णो व्यवस्था मे आथिक कियाप्नो 
को विश्प स्थान दिया जाता है । इस कार ग्राथिक नियोजव एक विवेकपूर्शो 


३० भारत में ग्राथिक तियोजन 


व्यवस्था होती है जिसमे अर्थ-व्यवस्था पर नियोजन श्रधिवारी द्वारा उचित 
नियत्वरस रखा जाता है तथा जिसके ट्वारा समाज मे श्राथिक सामाजिक 
समानता का प्रादुर्भाव होता है 

एल० लावित के अनुसार, “आराधिक नियोजन का अर्थ एक ऐसे आधिक 
सगठन से है जिसमें समस्त पृथक पृथक्‌ श्रौद्योगिक सम्थाश्रों को एक समन्वित 
इकाई के रूप में सचालित क्या जाता है और जिसके द्वारा निश्चित अवधि में 
जनता का जीवन स्तर उन्नत करन के लिये सभी उपलब्ध साधनों का वियन्त्रित 
उपयोग होता है ।”* ल्लारविन की इस परिभाषा के अनुसार नियोजन मे कुछ 
निश्चित लक्ष्य उनकी पूर्ति हेतु दश के समस्त उपलब्ध साधतो को पूर्ण जान- 
कारी एवं उनके अधिकतम प्रभावी उपयोग के लिए सुत्यवस्थित श्रौर नियन्त्रित 
कार्यक्म होता चाहिए । 

एच० डी० डिक्न्सन के अनुसार नियोजन एक ऐसी व्यवस्था का स्वरूप 
है जो विशेषकर उत्पादन तथा वितरस्य से सम्बन्धित होती है। इसके झनुसार 
“बया श्रौर कितना उत्पादन क्या जाय, कहाँ, कँसे श्रोर कब उसका उत्पादन 
किया जाय तथा उसका बंटवारा क्सिकों किया जाय--के विषय में निश्चित 
अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण व्यवस्था की व्यापक परीक्षा के पश्चात सचेत तथा 
महत्वपूर्ण निर्णय करत को झाथिक नियोजन कहते है ।॥”* इस परिभाषा के 
विश्लेपरात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि आथिक नियोजन उत्पादन तथा 
वितररा का संगठित रूप है जिसका संगठन नियोजन अधिकारी द्वारा किया 
जाता है। परन्तु नियोजन के लक्ष्यों को पूति के लिए निश्चित समय का होना 
भी आवश्यक है। इस परिभाषा मे समय घटक को कोई स्थान नही दिया 
गया है । 

प्रोफेसर एस० ई० हैरिस के भ्रनुसार, “नियोजन का प्रथे ग्राय तथा मुल्य 
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नियोजन की परिभाषा एवं उद श्य ६24 


के सदर्भ मे निश्चित उद्देश्यों के झ्राघार पर नियोजन अधिकारी द्वारा साधनों 
का झआावटन है ।”* 


साधारण छब्दो म प्रो० हैरिस के अनुसार नियोजन अधिकारी द्वारा 
निश्चित क्ये गये लक्ष्यों के आधार पर साधनों के वितरण को नियोजन कहते 
हैं । इस परिभाषा के तीन मुख्य तत्व हैं -- 

(१) लक्ष्यो का उचितरूपेण निश्चय, 

(२) नियोजव अ्रधिकारी तथा 

(३) साधनों का वितरण ॥ 


लक्ष्यो का निश्चित करना नियोजन की सर्वप्रथम अवस्था है। ये लक्ष्य 
प्राप्त उन्नति को मापन तथा निश्चित करने में सहायक होते है । नियोजन के 
उद्देश्यो की पूर्ति के हेतु एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है ग्रौर 
नियोजन की सफलता प्राप्त-उन्नति के पूर्व निश्चित लक्ष्यो से तुलना द्वारा ज्ञात 
की जाती है। ये लक्ष्य इस भ्रकार नियोजन की सफलता परीक्षण हेवु वायु- 
भार-मापक यन्त्र (397077९६९४) का कार्य करते है । 


नियोजन अधिकारी का तात्पय यहाँ दो बातो से है, प्रथम नियोजन का 
संगठन तथा द्वितीय नियोजन को जन-समथव | नियोजन अधिकारी नियोजन 
की समस्त व्यवस्था का सगठन करके उसे संचालित करता है। नियोजन 
अधिकारी को राष्ट्र के साधनों पर नियन्वण करने का अधिकार प्राप्त होना 
ग्रावश्यक है, साथ ही उत साधनो के उपयोग तथा वितरण पर भी पूरा अधिकार 
होना चाहिए । प्रजातात्रिक नियोजत में यह भ्रधिकार केवल सरकार द्वारा ही 
नहीं दिये जा सकते, जनता का सहयोग तथा समथन भी आवश्यक है | जनता 
के सहयोग से नियोजन अधिकारी का कार्य भार भी कम हो जाता है। 
तानाझ्ाही नियोजन म जनता का सहयोग शक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है| 

साधनों के वितरश मे चार क्रियाएँ सम्मिलित हैं -- 

(१) राष्ट्र म वितरणार्थ क्या-क्या साधन उपलब्ध है ? इस सम्बन्ध में 
राष्ट्र के वास्तविक दथा सम्मावी (?0:९7/74]) साधनों की पूर्ण जानकारी 
होनी चाहिए । 

(२) नियोजन अधिकारी को उन साधनो की प्राप्ति एवं वितरण पर 
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ईनेयोजन वो परिभाषा एवं उद्दइय इ३ 


आक्तियों तथा भौतिक साथनों का समाज के अधिकतम हित के लिए उपयोग 
करना सम्मिलित है। राष्ट्र के लिए नियोजन आयजव्यय पत्रक के निर्माणार्थ 
राष्ट्र के वर्तमान तथा सम्भाव्य आधिक साधनो, जनसंख्या के समान परिवर्तन 
तथा सम्यता की सामान्य स्थिति का पूर्णो ज्ञान होता आवश्यक है । इस व्यापक 
ज्ञान की प्राप्ति हेतु मानवीय दक्तियो तथा भौतिक साधनों का परीक्षण तथा 
उनके विभिन्न उपयोगो की सूची का निर्मारण आवश्यक है, ताकि कथित साधनों 
# सर्वोत्तम सम्भव उपयोग द्वारा उत्पादन तथा लोक जीवन स्तर मे वृद्धि की 
जा सके। प्रत्येक नियोजन की अवधि निश्चित होती है जिसम निर्धारित लक्ष्यों 
की प्राप्ति करनी होती है । राष्ट्र वी सम्पूर्ण सामाजिक तथा आशिक व्यवस्था 
को नवीन तथा विवेकपूर्ण विधियों से सगठित करना एवं निवासियों मे नूतन 
जीवन-सचार करना नियोजन का प्रमुख कार्य है। ससार की परिवर्तंतशील 
"परिस्थितियों के अनुकूल राष्ट्र की आथिक तथा सामाजिक व्यवस्था में भो 
परिवर्तन लाना नियोजन का उद्द श्य होना चाहिए । 
डॉ० डाल्टन ने श्राथिक नियोजन को परिभाषित करते हुए कहा है-- 
* आ्राथिक नियोजन विस्तृत दृष्ठिकोर से वह किया है, जिसमे बृहद_ साधनों पर 
नियत्त् ण रखने वाले व्यक्ति जानवूक कर ग्राथिक क्रियाश्रो को निश्चित उद्दे इयो 
की पूर्ति हेतु सचालित करते हैं” । इस परिभाषा म नियोजन के तीन लक्षणों 
बी विवेचना की गयी है --- (१) नियोजन का तात्पर्य योजता अधिकारी के आदेशों 
के ग्रनुसार ग्रथ व्यवस्था को सचालित करना है। (२) ऐसे व्यक्ति होते है जिनके 
नियन्त्रण मे राष्ट्र के ग्रधिकतर साधव रहते हैं। डा० डाल्टन का तात्पय यहाँ 
राज्य से है। (३) निश्चित उद्द श्यो को पूर्ति हेतु अर्थ॑-व्यवस्था का सचालन 
किया जाता है । 
श्रीमती बारबरा बूटन के अनुसार आथिक नियोजन का मुख्य लक्षण 

जानबूफ कर ग्राथिक प्राथमिकताप्रो का चयन करना है। उन्हाने कहा है-- 
“बया में इस रुपये को रोटो पर व्यय वर अथवा अपनी माता की जन्म 
तिथि के अवसर पर शुभकामताशो का तार भजने पर ? क्या में मान क्रय 
कर लूँ झथवा किराये पर ले लूं? क्‍या इस भूमि को जोत कर खनी 
की जाय अथवा उस पर भवन बनाया जाय ? प्रत्येक वस्तु असोमित माता मे 
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र४ भारत मे श्राथिक नियोजन 


उत्पन्न करना असम्भव है, इसीलिये प्राथमिकता निर्धारित करना तथा चयन 
करना प्रावश्यक है ”।* 

चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण करने की दो विधियाँ हो सकती हैं । 
प्रथम जानबूक कर प्रायमिकताए' निर्धारित करना और द्वित्तीय प्राथमिकताओो 
को स्वत बाजार तात्रिकताग्रो (४77९६ ९८७87) द्वारा निर्षा- 
रित्त होने देना । जब यह प्रायमिकताएं जानपूछकर निर्धारित की जाया 
तो उसे श्राथिक नियोजन कहना चाहिये । श्रीमती बारबरा ब्रृटन ने अपनी 
दूसरी पुस्तक '?0]शा 67 7० ?]&0' मर आर्थिक नियोजन को इसो आधार 
पर इस प्रकार परिभाषित किया है--'श्राथिक नियोजन वहू विधि है जिसमें 
बाजार तंंत्रिकताप्रों फो जानबूरू कर इस उद्देश्य से नियन्त्रित किया जाता 
है कि ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जो बाजार तात्रिकत्ाओ्रों को स्वतत्र छोड़ने 
पर उत्पन्न हुई व्यवस्था से मिन्न हो”।* झाथिक नियोजन मे प्राथमिकताएँ 
विर्धारित करने का उद्दश्य निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति करमा होता हैं। एक 
प्रतिस्पर्धीय श्रथ॑-व्यवस्था मे किसो भी वस्तु के उत्पादन लक्ष्य विश्चित समय 
मे पूरा करता सम्भव इसलिये नहीं होता कि इस लक्ष्य की पूति हेतु जानबुक 
कर कोई ध्यवस्था नही की जाती है। दुसरे शब्दों मे इस लक्ष्य की पूर्ति 
अवसर पर छोड दी जातो है | परन्तु नियोजित अथ॑-व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य 
लक्ष्य निर्धारित करके उनकी निश्चित काल मे पूर्ति हेतु व्यवस्था करता है । 
जब तक लक्ष्यों की पूर्ति वा काम निश्चित न किया जाय, झाथिक नियोजन 
का अर्थ भ्रस्पष्ठ रहेगा । इसलिये लक्ष्यों की पूर्ति का निश्चित काल होना भी 
आवश्यक है। 

हस्मेन लेबी ते श्राथिक नियोजन की परिभाषा निम्न प्रकार दी है--- 
“अ्राँधिक नियोजन का अर्थ माँग और पूर्ति मे अच्छा सतुलन प्राप्त करने से 
है। यह संतुलन स्वव सचालिव, अद्ृष्य तथा ग्रनियन्च्रित घटकों द्वारा 
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ग्राष्यो्रांडचा 35 पेट[ऐटाबालुए णब्ागएपेडाल्त की धार एोवट६ 

् एा०ऐपटाड 3 एन) जाला पिब्य 030 जरीयटा ऋ०्पत आब्वएट 
इटड्णा।च्त छाती व ०0जा. धएणराब्राहएएड बच/ंशाए, 

(छ4फगाड छ०ण०ा, शिवा ण 7९० शिक्षा, एछ० 47-49) 


निमोजन को परिभाषा एवं उद्दं श्य ््श्‌ 


निर्धारित होते के लिये नहीं छोडा जाता बल्कि उत्पादन अबवा वितरण ग्रथवा 
दोनो पर विचास्पूर्ण एवं जानबुक कर नियन्त्रण करके निर्धारित किया जाता 
है””* । इस परिभाषा में नियोजन की माँग और पूर्ति मे अनुकूल संतुलन उत्पन्न 
करने की कला का स्वरूप दिया गया है ! वास्तव मे नियोजित भ्रथं-व्यवस्था 
के अन्तगंत निश्चित लक्ष्यों को पूति जब ही सम्भव हो सकती है जबकि माँग 
एवं पूर्ति का सतुलन नियोजन अधिकारी के कार्यंक्रमो के भ्रनुकूल किया जा सके । 

काले लैन्डौर (()07 [,009027) के अनुसार--'भ्राथिक नियोजन का 
अर्थ उस सामजस्य से है जो विपरि द्वारा स्वत प्राप्त करने की बजाय समाज के 
किसी संगठन द्वारा जानबूक कर किये गये प्रयास से प्राप्त किया जाता है। 
इसलिये नियोजन एक सामूहिक प्रकार की क्रिया है शौर इसमे व्यक्तियों की 
क्रियाप्रो को समाज द्वारा नियन्त्रित किया जाता है”। * इस परिभाषा मे नियोजन 
को एक सामूहिक क्रिया बताया गया है क्योकि राज्य समाज के प्रतितिधि 
के रूप में इस क्रिया का सचालन करता है। जब भ्र्थ व्यवस्था के समस्त श्रगो 
में राज्य द्वारा इस प्रकार सामजस्य स्थापित किया जाता है कि निश्चित 
लक्ष्यों की पूर्ति निश्चित काल में हो सके तो इस क्रिया को आ्राधिक नियोजन 
कहना चाहिये । 

ज्युग (29९7६) के मतानुसार--'प्राथिक नियोजन समस्त अर्थ-व्यवस्था 
पर केद्धीय ,नियन्त्रण की व्यवस्था है चाहे वह केन्द्रीय नियल्लण किसी भी 
उद्देश्य तथा किन्ही भी विधियों द्वारा किया जाय” । इस परिभाषा भे आथिक 
नियोजन के तीन लक्षण सम्मलित हैं-- 


(अर) राष्ट्रीय शर्थ-व्यवस्था का केन्द्रीयकरण--पअथ॑ं-व्यवस्था के 
केन्रीयकरण से तात्पर्य अधिकार के केन्द्रीयकरणा, उत्पादन के केन्द्रीयकरण अ्रथवा 


नियन्त्रण के केन्द्रीयकरण से है । भ्राधिक नियोजन मे केद्रीयकरण सदैव निहित 
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(प्रदाणगना 7,९ए१ उैर९४ए मापफक्रावों 8;अढवका ) 
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३५ मारत भू झथिक नियोजन 


रहता है । बेद्रीय प्रव व्यवस्था म नियोजन वा अपनाने भ्रथवा नहीं श्रवनान की 
समस्या नहीं होती है। स व्यवस्था म तो बेबत यह निः्य करना हाता है कि 
विभिन्न केद्ित क्ष त्रा म विय प्रशार वी याजना सर्वेश्र प्ट रहेगी । केद्रीयकरण 
अथ-ब्यवस्था वो नियाजन वी ग्रार त जाता है । 

(व) राष्ट्रीय श्रथ व्यवस्था का निश्चित उदृ दया वी पूर्ति हेतु 
निमन्त्रण--स्वत त्र बाजार व्यवस्था स॒ बियी भी प्रवार के नियभ्रणगा वो 
स्थान नहीं हाता है। व्स व्यवस्था म॑ ब्राथिव निटचय स्वत संचावित माँग 
श्रौर पूर्ति बे घटवा पर ग्राधारित हात ह। नियाजित ग्रथ-व्यवस्था म॑ श्राथिव 
निदचय श्रथ साधना मे जानबूक वर नियंत्रण बरक लिए गए हे | इसवा प्रथ 

यह बहा है नि नियोजित भ्रथ-ब्यवस्था मूल्य तौँत्रिरता (277९ ४९टोॉसपशा? 
3॥0) को थाई स्थान नहीं देती । वास्‍्तव मे वियोजित श्रर्थ व्यवस्था म॑ मूल्यों 
का सचाजन नियोजन श्रवित्रारी द्वारा विया जाता है जप्रत्रि बाजार व्यवस्था 
मे भूल्या या सचावन बाजार की माँग पूर्ति श्रादि धटप़ा द्वारा विया जाता हैं। 
नियोजित श्रथ-व्यवस्था में उपाटन वा चयन व्यवसाय वा चयत विनिमय का 
चयन बचत एंव विनियाजन का चयन तेया उपभोग का चयत्र ब्यवसाइया 
श्रमियां उपभाक्ताश्ना तथा उत्पादवा द्वारा नहीं किया जाता है। यह चयन 
नियाजन प्रधिवारी द्वारा नियोजन के उदृदया के प्रनुसार विये जाते हैं। 
इस प्रगार नियोजित श्रथ यवस्था मं चयन ((00058) परन वा श्रधिवार 
था नियात्रगणा किया जाता है। इस नियत्ररा बी मात्रा विभिन्न राष्ट्रा म परिस्थि 
तिया क अनुसार भिय रहती है। 


(स) ब्राथिक नियाजन म राष्ट्रीय जीवन की सम्पूण व्यवस्था 
होती है--झ्राविव' नियोजन द्वारा राष्ट्रीय जीवन ये' समस्त क्ष थ्रा व' सम्बन्ध 
भ यांजनाएं बनायी जाती हैं | समस्त राष्ट्र को एवं इवाई सान वर वार्यत्रम 
निर्धारित बिय जात हैं। प्राथिक नियोजन वा सपतताथ पग्रय-व्यवस्था वे' विभिन्न 
क्ष त्रो म सामजस्य होना श्रति भ्रावश्यत' होता है । 

राष्ट्रीय याजना समिति (धारण ए]बगग्राहु ८०7000९) 
ने जिसवी स्थापना परशिडित जवाहरसाव नहर वी भ्रग्यक्षता म १६३७ मे की 
गयी थी प्राविक मियाजन की परिभाषा निम्त थ्रवगर दी है-- 


* ब्रजातामिब' ढाँच मे नियाजन को टस प्रश्मार प्रिभापित किया जा सकता 
है वि' यह उपभाग, उत्पाटन, विनियोजा व्यापार, प्राय वितरण वे स्वार्थरहित 
(पाञ्मा८था९३८४०) विशापत्ों वा ताजिक समवय है जा वि राप्ट्र वी प्रति 
जिधि संस्यात्रा द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्द ध्या वी पूर्ति हेतु श्राप्त दिया जाय। 


नियोजन को परिभाषा एवं उद्द श्य बे 


इस परिभाषा मे इस बात पर जोर दिया गया है कि लक्ष्यों का निर्धारण 
जनसमुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाय और उनकी पति हेतु विभिन्न क्षेत्रों 
के विज्येपज्ञो को समन्वित कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिये । 


नियोजन के तत्व 

उपयुक्त समस्त परिभाषाश्रो को विश्लेषणात्मक सूक्ष्म अध्ययन निष्कर्ष के 
रूप में अ्रधोलिखित नियोजन के झ्ावश्यक तत्वो को प्रस्तुत करता है--- 

(१) नियोजित प्रथ॑-व्यवस्था आ्राथिक संगठन को एक पद्धति है। 

(२) झाथिक नियोजन मे राष्ट्रीय साधनों का तान्विव समत्वय 
(7९्टाशाटशे ८०-07070ध६07) होता है । 

(३) नियोजन मे साधनो का विवरण प्राथमिकता के अनुसार किया 
जाता है । 

(४) नियोजन के सचालना् एक योग्य एवं उचित अधिकारी होना 
चाहिए जो साधनो का परीक्षण करे, लक्ष्य निर्धारित करे तथा लक्ष्यों की पूर्ति 
के ढग निकाले। 

(५) नियोजन मे राष्ट्र की आ्राथिक तथा सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित 
उद्द श्य निश्चित होने चाहिए 3 

(६) लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित ग्रवधि होती चाहिए ॥ 

(७) राष्ट्र के बरतमान तथा सम्भाव्य साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग-- 
उत्पादन को ग्रधिकतम स्तर पर लाने के लिए किया जाना चाहिए । 

(८) नियोजन को जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा उसके 
सचालन में लोक-सहयोग का उच्चित स्थान होना चाहिए । 

उपयुक्त तत्वों की ग्राधारश्िला पर एक सूक्ष्म एव एकीकृत परिभाषा 
नियोजन स्तम्भ का भार इस प्रकार सह सकती है कि “नियोजन अथ्॑-व्यवस्था, 
लोक सहयोग एवं लोक समथन प्राप्त, ऐसे सगठन को कहते है जिसमे 
नियोजन अधिकारी द्वारा पूर्व निश्चित आधथिक एवं सामाजिक उद्दश्यो की 
निश्चित अवधि मे पूर्ति करने के हेतु राष्ट्रीय वर्तमान एवं सम्भाव्य साधनों 
का प्राथमिकता के अनुसार तान्न्रिक, विवेकपघूणा एवं समन्वित उपयोग किया 
जाता है।” 

नियोजन के उद्ृंश्य 

नियोजन के तत्वों से यह स्पष्ट है कि इसमे लक्ष्यों का एक क्रम सम्मिलित 
होता है जो उद्दे श्यो की आधारशिला पर निर्मित होता है, नियोजन का सचालमः 
एव कार्यक्रय उसके उद्द इयो के झ्राघीन होता है। कोई भो कार्यक्रम, व्यवस्था 
अ्रथवा निर्माय्य कार्य नियोजन है अथवा नहीं, इसका ज्ञान उस कार्यक्रम, व्यवस्था 


हर्ष भारत मे झाथिक नियोजन 


अथवा निर्मास-कार्य के उद्द श्यो के निरीक्षण द्वारा ही सम्भव है । श्राथिक वियो- 
जन के उद्दे श्यो को शभ्रधोलिखित चार श्र णियो में विभक्त क्रिया जा सकता है-- 

(१) आधिक उद्देश्य--जिसमे आ्राधिक समातता, अ्रधिकतम उत्पादन, पूर्ण 
रोजगार तथा अ्रविकत्तित एवं अर्ध विकसित क्षत्रो का विकास करना सम्मि 
लित है 

(२) सामाजिक उद्द श्य, 

(३) राजनीतिक उद्दे इय, तथा 

(४) प्न्‍्य उद्देश्य । 

(१) झ्राथिक उद्द श्य---आय की समानता--भाधिक नियोजन में प्राथिक 
उद्दे ्य फा प्रभुत्व होता है, भव्य उद्देश्य प्राथिक उद्दे श्यो को पूर्ति के श्राधीव 
होते हैं॥ प्राधिक समादता म, जिसे भ्राधिवः सुरक्षा भी कहा जा सकता है, 
राष्ट्रीय प्राय तथा प्रवसरो का समान वितरर निहित है। यद्याव ग्राय की 
समाठता का उद्देश्य पूर्णत प्राप्त करना असम्भव है क्योकि लोगो के बाय मे 
भिप्नता होती है प्रोर एक उन्चतिशील समाज मे कार्यानुसार भ्राय-वितरण 
श्रावदयक है प्रन्यथा कायें के प्रति प्रोत्साहन एवं रुचि समाप्त हो जायगी। 
आय के समान वितरण्याथ राष्ट्रीय श्राय तथा सम्पत्ति दोनों का ही पुनवित्तरण 
करना प्रावश्यक है, व्योवि' आय वी असमानता का प्रमुख कारण व्यक्तिगत 
प्रयास नहीं बल्कि सम्पत्ति का भ्रसमान वितरण है । 

सरकार भ्रांय का पुनवितरणा करो द्वारा कर सकती है। सम्पन्न समुदाय 
से भ्रधिक कर-भार द्वारा प्राप्त वर भ्राय को निधंत वर्ग को सस्ती सेवाएँ, उदा- 
हरणार्थ चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक बीमा, रुस्ते भवन, सस्ते 
खाद्य पदाय॑ प्रादि उपलब्ध कराने पर व्यय किया जा सकता है। दूसरी श्रोर 
राज्य मजदूरी के स्तर पर तियन्‍्त्रण बरके श्रमिकों को कार्यात्रुसार न्यूनतम 
पारिश्रमिक प्रदाव क्राके साहसो का लाभ कम कर सकता है| किन्तु इस कृत्य 
के पूर्व साहसी के प्रलोभन ([000८९॥९॥0) को भी दृष्टिगत करना होगा ॥ 
जिसके कारण वह उद्योग चलाता है, यदि साहसी का लाभ श्रधिक पारिश्रमिक 
देने के कारण कम हो जायगा, तो वह प्रपन साधनों को भ्रन्य कार्यों तथा उद्योगों 
में लगा देगा तथा उसके समक्ष सामाजिक हित सहत्त्वहीन हो जायगा । झाय की 
असमातता को दूर करने के लिए मूल्य नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध (४६007 ६) 
का भी उपयोग किया जा सकता है| झ्रावश्यक वस्तुप्रो के वितरण पर सरकारी 
नियन्बण होने से सम्पन्न लोग विपक्ष लोगो को £भाँति ही उनका समान उपयोग 
कर संकेसे। परन्तु मूल्य नियन्त्रण तथा अतिबन्ध की सफलता चोरबाजार की 
सम्मावनाशो के कारण सर्देव सन्देहपूर्ण रहती है 
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झवसर की समानता 

अवसर की समानता का तात्पय॑ राष्ट्र के समस्त नागरिकों को जोविको- 
पार्जन के समान अवसर प्रदान करने का है । भ्रवसर की समानता प्रदान करने 
के लिए सम्पत्ति तथा कुशलता का समान वितरण होना आवश्यक हैं क्योंकि 
थे दो घटक ही आय के प्रधान साधन हैं॥ “कुशलता की न्यूनता के कारण ही 
काये के परारिश्रमिक में श्रसमानता पायी जाती है। खनिक से श्रधिक डावटर 
झाय उपाजित करता है क्योकि डाक्टरों की माँग की तुलना में पूर्ति न्यून है 
जबकि खनिको की पूर्ति भाँग की अपेक्षा अधिक है । यदि समाज का प्रत्येक 
शिक्षु विना अधिक व्यय के डाक्टर बन सके, तो डाव्टरों की घरेलू 
सेवको को भाँति कोई कमी नहीं रहेगी तथा ये डाबटर फिर इतनी प्राय 
उपाजित नहीं कर सकेंगे । अत करारोपरणा से पूर्व श्राय की अ्समानता के 
निवारग्गा्थ हमे ग्रवसर को समानता म वृद्धि करनो चाहिए | इस लक्ष्य को 
प्राष्ति रिक्षा प्रय्याली मे सुधार द्वारा की जा सकती है । समस्त समाजवादियों 
का उद्द श्य होता है कि समस्त बच्चो को उनकी योग्यतानुसार शिक्षा प्राप्त 
करने योग्य बनाया जाय तथा शिक्षा श्रोर बच्चो के पालको को आय म॑ कोई 
सम्बन्ध न हो । यदि ऐसी स्थिति वाघ्तव मे प्राप्त हो सके तो विभिन्न ब्यवमायों 
को झ्राय की श्रसमानता स्वत ही कम हो जायगी ।”/१ 


सम्पत्ति का समान वितरण करना झाय मे समानता लाने के लिए श्रत्यन्त 
आवश्यक है | सम्पत्ति म झसमानता का मुख्य कारण उत्तराधिकार का विधान 
है। व्यक्तिगत घनोपाजन का अ्रधिकाश पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त होता है। घनिक 
को जो झ्राथिक सुविधाएं प्राप्त होती है, वह उसकी व्यक्तिगत योग्यता तथा 
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कुशलता के कारण नहीं अपितु उसके सम्पत्तिवान्‌ परिवार में जन्म लेने के 
कारण है । उनवी स्थिति उत्तरोत्तर सुदढ होती जाती है वयोवि धनवान प्रपनी 
पूंजी मे बचत द्वारा वृद्धि कर सकते हैं तथा अधिव झायदाता व्यवसायों मे 
सुविधापुवंक विनियोग कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तराधिकार विधान द्वारा 
सम्पत्ति दया श्राय की भ्रश्ममानता में वृद्धि होती है। सम्पत्ति का पुनवितरण 
सरकार द्वारा कर तथा क्षतिपू्ति वे' माध्यम से अपहरण वरके विया जा सकता 
है किन्तु सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से उद्देश्य की पूरा प्राप्ति नहीं होती, बयोकि 
सम्पत्ति के स्वामियों को क्षत्रिप्रृति राशि दी जाती है जो सम्पत्ति के स्थान पर 
अ्रधिक आय दाता सिद्ध होती है। तानाशाही नियोजन म॑ यह वार्य-सम्पादन 
वाक्ति द्वारा सम्भव है विन्तु प्रजाताल्विवा' नियोजन में इस उद्दंइ्य वी पूर्ति सृत्यु 
बर उत्तराधिकार वर भ्रादि द्वारा शने शत सम्मव है । 
अधिकतम उत्पादन 

प्रधिकतम उत्पादन नियोजन वा श्रग्ुख उद्देश्य होता है! जनसमुदाय के 
जोवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए उत्पादन के समस्त क्षेत्रों--कृषि, उद्योग, 
खनिज भ्रादि म उन्नति करना प्रावश्यक है। श्रधिकतम उत्पत्ति हेतु निम्न 
कार्य करना प्रावश्यव है -- 

( श्र ) राष्ट्रीय सम्भावी साधना एवं जन शक्ति बा शोपण तथा उचित 
उपयोग । 

( श्रा ) उत्पादन क साधनों का पुन विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक वितरण । 
जो साधन ऐस उद्योगों म लगे हां जिनसे समाज का प्रधिवतम हित न होता हो, 
उन्हे पुन वितरित करना भी प्रावश्यक होगा । 

( इ ) नवीनतम तान्त्रिक ज्ञान, कुशल श्रम तथा योग्य साहसी का उचित 
उपयोग करके राष्ट्रीय साधना से ग्रधिकतम उत्पादन प्राप्त करना । 

(६ ) श्रमियों एव प्रवध ये सम्बन्धो म॑ सुधार किया जाय जिससे धमिक 
बारखानो को भ्रपता मात कर कार्य कर सक । पारस्परिव भ्रच्छे सम्बध होन से 
श्रमिक भ्रधिक परिश्रम से बाय करते हैं। बेरोजगार के भय को दूर करने हेतु 
पूर्ण रोजगार की व्यवस्था वी जानी चाहिये । श्रमिको को प्रवस्ध मे सहयोग देन 
वा भ्रवसर देना भी श्रावश्यव होता है । 

(5 ) क्षतिपूर्ण एवं हानिवारत्र प्रतिस्पर्धा पर रोक लगान हेतु उत्पादित 
बस्तुष्रो का प्रमापीकरण करना चाहिये । 

( ऊ ) बड पैमाने थे उत्पादन वी मितत्ययत्ा का लाभ उठान हेवु स्थापित 
एवधिवार प्रधवा किन्‍्ही विशेष षारणो से प्रस्थायो रूप से बने हुए एकाधिकार 
बल लाभ एवं विक्रय वी क्षतों के सम्बन्ध म राज्य वो नियन्त्रण रखना 
चाहिये । 
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[ए) नवीन उद्योगों (7थि7६ [7000877९5) को प्रोत्साहन देने हेतु 
आयात कर तथा अर्थ सहायता का आयोजन किया जाना चाहिमे । 

(ऐ) देझ्ष मे मौद्रिक स्थिरता का वातावरण होने पर उत्पादन को अधिक- 
तम सीमा बरक ले जाया जा सकता है मुद्रा स्फीति एव सकुचन दोनों ही 
उत्पादन की वृद्धि में रोक लगाते हैं । 

(ओऔ) झ्धिक मात्रा मे विनियोजन का आयोजन किया जाना चाहिये । 
विनियोजन की वृद्धि हेतु एच्छिक घरेलू बचत, विदेशी मुद्रा की बचत मुद्रा 
प्रसार द्वारा बचत तथा सरकारी बचत आदि सभी मे वृद्धि होनी चाहिये ॥ 

(और) विवेकीकरण एव वैज्ञानिक प्रवन्ध की विभिन्न विधियों को समस्त 
उद्योगों पर लागू किया जाता चाहिये । 


जनसाधारण के जीवन स्तर में वृद्धि करन हेतु श्राथिक नियोजन द्वारा 
सभी प्रकार के उद्योग्रो--कृषपि, खनिज, निर्माण, उद्योग आदि के उत्पादन मे 
बूद्धि करने का झ्रायोजन करना मुख्य उद्द इय होता है + 


पूर्ण रोजगार 

पूर्णा रोजगार द्वारा राष्ट्र के समस्त कार्य करने योग्य नागरिक को रोजगार 
क्य प्रबन्ध करना भी आ्रावश्यक है। पूर्ण रोजगार का झायोजन किये बिता 
प्राधिक सम्ातता तथा भ्रधिकतम उत्पादन के उद्देश्यो को पूर्ति भी सम्भव नहीं 
है । श्रम उत्पादन का प्रमुख एव क्रियाशील घटक है और जब तक उत्पादन के 
समस्त साधनों का प्रूर्णंत उपयोग नहीं क्रिया जायया, तब तक श्रधिकतम उत्पा- 
दन बिन्दु का लक्ष्य प्रात्त नहीं हो सकता । दूसरी शोर जब तक पूर्णो रोजगार का 
प्रबन्ध नहीं होगा, बेरोजगार नागरिकों को आधिक समानता का लाभ प्रदात 
नही किया जा सकता । आधिक समानता म वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी की 
समस्या का भी निवारण स्वतः होता जायगा । अत राष्ट्र को समस्त उपलब्ध 
शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग एवं शोपण होना चाहिए । 
बेसेजगार तथा ग्राशिक रोजगार से समाज की आय तथा क्रय-शक्ति मे कमी 
आती है जो उपभोक्ता तथा निर्माण दोनो ही उद्योगों को क्षतिकारक होता है । 

गर्ध-विकसित राष्ट्रो मे नियोजन का मुख्य उहश्य देश के पिछडे प्रदेशो का 
झौद्योगीकरण करना होता है। अ्रध॑-विकसित अर्थ-व्यवस्याप्रो मे या तो पूर्ण 
रोजगार के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित किये जाते है या फिर कार्यक्रमो 
द्वारा रोजगार में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है | विकसित अर्थ-व्यवस्थाग्रो 
में मन्दी काल एवं आथिक स्थिरता के वातावरण में नियोजन का भुल्य उद्देश्य 
पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना होता है | ऐसी परिस्थिति मे रोजगार की 


४२ भारत में भ्राधिक नियोजन 


वृद्धि हेतु विशेष कार्यक्रम निर्धारित क्ये जाते हैं क्योकि प्रथ॒॑-व्यवस्था का विवास 
होने पर भी इस श्रर्थ व्यवस्थाश्रो मे बेरोजग्रार उपस्थित रहता है। पूर्णात 
नियोजित प्रय॑ व्यवस्था परे पूर्ण रोजगार वी व्यवस्था एक सर्वमान्य घटक होता 
है भ्रौर इसे नियोजन के मुख्य उद्ददयों मे सम्मिलित करना झ्रावश्यवः नहीं होता 
है। यहाँ विकास थी योजना का श्र बेरोजगार वो वृद्धि से होता है । परन्तु 
प्रजातान्त्रिक समाजवादी राष्टो में जहाँ पू्णंत नियोजित अर्थ व्यवस्था नहीं 
होती, तियोजन वी प्रत्येश योजना में रोजयार को स्थात होता है श्लोर नियोजन 
के उद्दे यों में एक उद्द श्य पूर्ण रोजगार की व्यवस्था वरना भी होता है । 
अविकसित एव अ्रर्ध विकसित क्षेत्रों का विकास 

सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर मे समानता वे स्थापित बरने के हेतु 
राष्ट्र के ग्रविकसित तथा भ्रध॑-विवसित क्षंत्रो को राष्ट्र के अन्य उन्नत क्ष तो के 
सम्यक्‌ बरना भी नियोजन वा एक प्रमुख ध्येय है | दलित क्षेत्रा वी उन्नति 
द्वारा ही सम्पूर्ण देश को प्रायिक स्थिति को सुधारा जा सकता है| भ्रविवर्तित 
क्षेत्रों के विवास हेतु राप्त वे! उपलब्ध तथा सम्भाव्य साधतों का उचित एव 
न्यायपूर्णा वितरण बरना भ्रत्यावश्यक है। व्यक्तिगत साहसी अ्रविकसित क्षेत्रो 
भे विनियोग करन से डरते हैं, श्रत राज्य को इस क्षत्र म श्रग्नसर होकर श्रोौद्यो- 
गोकरण वा अनुसरण करना चाहिए । ' नियोजन मे केवल पिछड क्षेत्रों का ही 
विवास प्रावश्यक नहीं होता वरन्‌ उन्नत क्षेत्रा वा साथ ही साथ विकास प्राव- 
श्यवः है जिससे राष्ट्रीय श्राय म वृद्धि करके जतसमूह के जीवन-स्तर में उन्नति 
कौ जा सके । यद्यवि नियोजन पिछडेपन से सम्बन्धित है, तथापि यह विचारधारा 
न्यायसगत नहीं है कि नियोजन का मुर्य उद्दंदय उन पिछड़ क्षेत्रों म सुधार 
करना ही है ।”* 

(२) सामाजिक उहूंश्य--भ्राथिक नियोजन के सामाजिक उद्दृश्या का 
मुलापार प्रधिक्तम जनता को भ्रधिक्तम सन्तुष्टि प्रदाव करना है । इस उद्द श्य 
थो एक श्रन्य सज्ञा सामाजिक सुरक्षा' भी दी जा सतती है। सामाजिद सुरक्षा 
के' श्रन्तर्गत समाज के समस्त झगा का उनके बाय तथा सेवानुसार न्‍्यायोबित 
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पारिश्रमिक दिया जाता है। श्रमिक वर्ग तथा उद्योगपति दोनो को हो उत्तत्ति 
का उचित अझश् मिलना चाहिए । श्रमिक वर्य का उचित तथा वास्तविक पारि- 
श्रमिक इतना प्रवश्य होना चाहिए ताकि वह अपने परिवार का अपनी योग्यता 
तथा स्थिति के अनुसार भरण पोषण कर सके । इसके श्रतिरिक्त श्रमिक वर्ग को 
सामाजिक बीमा का लाभ भी प्राप्त होता चाहिए । बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धा- 
अस्था ग्रादि ऐसी स्थितियां हैं जिनमे श्रमिकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना 
करना पडता है | इस प्रकार की समस्त समस्याग्रो तथा कठिनाइयों से श्रमिक 
स्वतन्त्र होवा चाहिए ॥ 

उद्योगपति को दूसरी ओर लाभ में से उचित भाग उसकी जोखिम तथा 
कार्यानुसार मिलना चाहिये जिससे उद्योगो के प्रति उसका प्रलोभमन एवं रुचि 
नष्ट न हो सके । नियोजित प्र्थ-व्यवस्था मे साहुसी का भाग कम श्रवश्य हो 
जायगा, फिर भी यह कमी इतनी अ्रधिक न हो कि साहसी के प्रोत्साहन के लिये 
हानिकारक हो । आधथिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों में एक वर्गरहित 
समाज की स्थापना करना भी सम्मिलित है, ऐसे वर्ग, जातियाँ तथा समुदाय 
जिन्हे समाज भे समान स्थान प्राप्त न हो, उन्हें समानता के स्तर पर लाता भी 
झावश्यक है। समाज के भाथिक वर्ग अर्थात्‌ घनवान तथा निर्धन के वर्म-भेद 
'को ग्राथिक समानता द्वारा नष्ट किया जाता है । सामाजिक वर्गों की समाप्ति 
हेतु पिछडी जातियो तथा समुदायों की शिक्षा में सुविधाएँ देकर, झासकीय 
सेवाग्रो मे प्राथमिकता प्रदान कर तथा सामाजिक रूढिबादी तथा हीनत नियमों 
को विधान द्वारा बजित कर अम्य सम्मान प्राप्त जातियों तथा समुदायों के 
समान स्तर पर लाना भी नियोजन का उद्द श्य होता है। 

(३) राजनीतिक उद्दे इय--कल-युग मे आधिक नियोजन का एक महत्व- 
पूर्ण उद्देश्य राप्ट्र की राजनीतिक सत्ता को रक्षा, शक्ति तथा सम्मान मे वृद्धि 
करना भी है। रूस मे नियोजन के “मुख्य उद्देश्य श्राथिक तथा सामाजिक 
समानता होते हुये भी राष्ट्र सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। राष्ट मे 
राजनीतिक स्थिरता की उपस्थिति में ही अर्थ-व्यवस्था मे स्थिरता सम्मव 
है तथा निश्चित नीतियो तथा कार्यक्रम को सुगमता एवं सफलतापूर्वक कार्या- 
न्वित क्या जा सकता है । भ्रतएव राष्ट्रीय साधनो, उद्योगो तथा कृषि का 
सगठन इस प्रकार किया जाता है कि सम्भावी युद्ध के भय से देश की रक्षा की 
जा सके ! 

आधुनिक युग मे छीत-युद्ध का बोलबाला है, जिसकी पृष्ठभूमि में साम्राज्य- 
“वाद का स्थान आर्थिक प्रभृत्व ने ले लिया है । ससार के सभी बड़े राष्ट्र बाजारो 
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तथा विपमताओ्रो मे कमी करना थे। विपमताम्ो की कमी को हमे झाथिक एव 
सामाजिक दोनो ही प्रकार का उद्दं श्य मानता चाहिये । विषमताओो की कमी 
हैठु प्रथम योजना मे जो का्मेवाही को गयी, उनमे से मुख्य हैं- कम्पनों 
विधान मे सुघार करके ओ्रोद्योगिक इकाइयो पर पूजीपतियो के अधिकार एवं 
नियन्त्रण को सीमित करना इम्पीरियल बंक का राष्ट्रीयकरण करके जनसाधघारण 
की बचत को जन-कल्याण के लिये उपयोग करना, श्राधारभूत उद्योगों को 
सरकारी क्षेत्र के अन्तगंत चलाना, सहकारी क्षेत्र का विकास, सामुदायिक 
विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का सचालन, जायदाद कर, पूजी- 
गत लाभो पर कर तथा अन्य कर सम्बन्धी सुधार, समाज-कल्याण के कार्यक्रम 
तथा रोजगार के अ्रवसरो मे वृद्धि ग्रादि । 
द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्दइय राष्ट्रीय ग्राय में २५% वृद्धि, 
शीघ्र औद्योगीकरण, रोजगार के प्रवसर म वृद्धि तथा विपमताओं में कमी थे । 
परन्तु इन सभी आधिक्त उद्ं श्यो का अ्न्लिम लक्ष्य देश को वल्याशकारी राज्य 
(एए९/०:९ 5६80९) मे परिवर्तित करना था जिसमे जनसाधारण को 
आ्राथिक एवं सामाजिक न्याय का आश्वासन हो सके । इस योजना का अन्तिम 
लक्ष्य देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना था जो कि समाजवादी समाज की 
स्थापना के लिये श्रमुकूल हो । योजना मे समाज कल्याण हेतु शिक्षा के प्रसार, 
सामुदायिक विकास थोजनाप्रो एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के विकास, चिक्त्सि 
की सुविधाश्रो मे वृद्धि ग्रादि का ग्रायोजन किया गया था जिसमे समस्त नागरिको- 
के झथिक एवं सामाजिक जीवन मे पर्याप्त सुधार हो सके । योजना म 
रोजगार के भ्रवसरो में वृद्धि करने को विशेष महत्व दिया गया । यद्यपि योजना 
मे पूर्णो रोजगार की व्यवस्था नहीं की गयी, फिर भी रोजयार मे बृद्धि करना 
योजना का एक मुख्य उद्दे इयप मान लिया गया । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उहूं श्य हैं-- राष्ट्रीय झगय मे २५% से ३०% 
तक वृद्धि, खाद्यानों मे आत्मनिर्मेरता एवं कृषि उत्तादन मे पर्याप्त वृद्धि, श्ौद्यो 
गीकरण को भग्रति हेतु आधारभूत उद्योगो का विस्तार, रोजग्रार के अ्रवसरो मे 
चर्याप्त वृद्धि करता तथा आय-घन एवं आर्थिक सत्ता को विपमताओं में कमी। 
चास्तव में यह समस्त उद्देइ्य प्रत्यक्ष रूप से आ्रथिक विकास से सम्बन्धित है। 
परन्तु तृतीय योजना का अन्तिम लक्ष्य केल्यासकारों राज्य को स्थापता की 
ओर एक झौर कदम बढाना है । राज्य का यह कर्तव्य हैं कि वह अपनी आथिक 
शव अन्य नीतियो द्वारा समाज के निर्वेल वर्गों के उत्थान मे सहायक हो जिससे 
यह वर्ष भ्रन्य दर्गों के समाव हो सके । योजना म निजी क्षेत्र के श्रन्तर्गत सहकारी 
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सस्थाओ्रो को विशेष भहत्व दिया गया है। सहकारी सध्याग्रो द्वारा प्रजातान्त्रिक 
विधियों द्वारा सामाजिक स्थिरता एवं ग्राथिक विकास सम्भव होता है। भूमि- 
सुधार, कृषि-भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना, सिंचाई-सुविषायें, 
पिछड़ी जातियो के लिए कल्याण कार्यक्रम, ६से ११ वर्ष के बच्चो को अनि- 
बाय॑ शिक्षा, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्धो की स्थापना, पीने के जल का प्रामीण- 
क्षोत्रो में प्रबन्ध, रोगो का उन्मूलन, स्त्री एवं शिशु कल्याण हेतु समाज सेवा की 
संस्थाओं की स्थापना, सामुदायिक विकास योजनाग्रो का विस्तार झादि समस्त 
ऐसी कार्यवाहियाँ हैं जिनके द्वारा आथिक एव सामाजिक विपमता कम करने मे 
सहायता मिलेगी | योजना के समस्त क्षेत्रों के सन्तुलित विकास का भी 
आरायोजन है । 

आरतीय योजनाओ के राजतीतिकउ दृश्य देश की सुरक्षा करना हैं। 
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश में आघारमूत उद्योगो-लोहा एवं इस्पात, रासायनिक 
एवं इन्जीनियरिन्ग उद्योगों की स्थापना, विकास एव विस्तार करने का भ्रायोजन 
किया गया है। भारतोय नियोजित भ्र्थ-व्यवस्था की विशेषता यह है कि 
सत्तारूढ़ दल अपने निजी राजनीतिक हितो की पूर्ति योजनाग्रों द्वारा नहीं करता 
है। भारतीय नियोजन के अन्तर्गत देश में राजनीतिक स्वतन्त्रता पर कोई अंकुश 
नही लगाये गये है। इसके भ्रतिरिक्त देश मे आथिक साधनों का भी उपयोग 
राजनीतिक हिंतो की पूर्ति हेतु नहीं किया जाता है। प्रजातान्त्रिक राज्य में 
किसी दल के निरन्तर सत्तालढ रहने के लिये जवसाधारण मे उस दल के प्रति 
विद्ववास एवं सदूभावना उत्पन्न करना आवश्यक होता है। यह विश्वास एवं 
सदृभावना जतसाधारण को झ्राघारभूत अनिवार्यताएँ उपलब्ध कराके किया 
जाता है। संत्ताएढ दल श्रपनी सत्ता को सुरक्षित रखने हेतु श्रधिकतम जन-समाज 
के अधिकतम सन्तोष का योजनाग्रों द्वारा श्रायोजत कर सकता है । भारत को 
योजनाम्रो द्वारा इस उद्ं श्य की पूर्ति की जा रही है । 
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नियोजन के प्रकार 


'[नियोजन की भिन्नता के लक्षण, नियोजन के प्रकार, 
समाजवादी नियोजन, साम्यवादी नियोजन, पू'जीवादी 
नियोजन, प्रजातात्रिक नियोजन, तानाशाही नियोजन, 
गाँधीवादी नियोजन, गतिशील बनाम स्थिर नियोजन, 
निकट-भविष्य बनाम सुदूर भविष्य के लिए नियोजन, 
कार्ये-प्रधान बनाम निर्माण-प्रधान नियोजन, भौतिक 
बनाम वित्तीय नियोजन, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय नियोजन, 
अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन ] 


आ्राधुनिक धुग्र के जडिल झधथिक संगठन में नियोजव के अनेक प्रकार हो 
गये हैं। राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति (20!ध८४ 8९0४-7७) के प्रनुसार हो 
नियोजन का प्रकार निश्चित किया जाता है। एक साम्यवादी सरकार देश मे 
साम्यवादी-नियोजित व्यवस्था के लिए कार्यवाही करती है, जबकि समाजवादी 
सरकार म समाजवादी नियोजन का महत्व है, तथापि लगभग समस्त प्रकार 
के नियोजन के मूल उद्द श्य समान होते है । उन उद्द श्यो को पूर्ति एवं प्राप्ति 
हेतु जो तरीके अपनाये जाते हैं, केवल उनम भिन्नता होती है । सभी प्रकार के 
नियोजन में सामाजिक तथा आथिक सुरक्षा प्रमुख उद्दे श्य समझे जाते है और 
राष्ट्र के, इन दोनो मूलभूत उद्दं श्यो को पूर्ति के लिए वियोजन के प्रकार के 
अनुसार, समस्त साधनों का उपयोग किया जाता है । तानाशाही नियोजन मे 
आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा का आयोजन केवल एक साधन मात्र होता है, 
जिसके द्वारा भ्रनन्‍्य शासक की शक्तियो तथा सम्मान मे वृद्धि प्राप्त को जाती है । 
नियोजन की भिन्‍नता के लक्षण 
विभिन्न प्रकार के नियोजनो के अन्तर का निम्नलिखित गुणों के आधार 
पर अध्ययन किया जा सकता है +- 
(१) राष्ट्र की अ्॑-व्यवस्था पर राजकोय नियन्त्रण की सीमा श्रर्वात्‌ 
राजक्नीय तथा निजी क्ष वे का आधिक व्यवस्था मे स्थान 


घ भारत मे प्राधिवर नियोजन 


(२) नियोजन थी बाय सचानन विधि-वेद्धीय नियंत्रण द्वारा श्रथवा 
प्रलोभन द्वारा-वेद्रीय नियश्रण विधि मे सखारर द्वारा निधुक्त वेद्रीय नियोजन 
अधिवारी राष्ट्र वी श्रथ व्यवस्था वा सचावन बरता है झौर इस प्रवार 
सखार कै हाथो में ग्राथियः एवं राजनीतिक दोनो ही शाक्तिया वा सम्पुणा सचय 
हो जाता है। इस व्यवस्था मे प्रथ व्यवस्था बे प्रत्येव क्ष त्र पर सरकार वा नियत्रश 
होता है. भौर व्यक्तिगत प्राथिव स्वतश्न॒ताओ--साहस, प्रसविदा सम्पत्ति तथा 
धन मे उपयोगी सम्यधी--यों पैद्धीय भ्रधिकारी वे प्राधीन वर दिया जाता है । 
दूसरी भोर प्रलोभन विधि म बेद्रीय भ्रधिवारी उत्पादत वितरण एवं विति 
योजना सम्बधी लक्ष्यों वी पूर्ति बे! लिये प्रलोभन विधिया वा उपयोग बरता 
है । श्रथ व्यवस्था पर बठोर नियन्नण वा श्रभाय रहता है। निजी रा7हुस वो 
भी भ्रधिवतर क्षत्रो मं पाय करन या भ्रवरार प्रदात विया जाता हैं। सरकार 
ज्क्ष्यो वी पूर्ति बे लिए प्राज्ञाग्रा ([070८705) के स्थात पर विपणि व्यवस्था 
मे, ध्राय, मूल्य मर व्यवस्था एव तटबर नीति (8८8] ?0॥८9) म हर 
फर बरती है साथ ही जनरमुदाय को योजना के उद्द श्य समझा कर उहें योजन 
वी राफ्तता बे हतु बाय॑ बरने य लिए प्रोत्साहित बरतो है। यद्यपि प्रलोभन 
विधि मे वेद्रीय तिमश्रगा एप द्वीय नियत्रणण विधि भ प्रनोभन था उपयोग 
होता है तथापि जब विशी व्यवस्था म श्राथिर शक्तियों वा वेद्रीयवरण राज्य 
के हाथो मे बड़ी सोगा तर होता है ता उस बेद्वीय निय त्रस्य विधि बहा जा 
सता है । दूसरी शोर जब योजता + सचालत के लिए वेद्रीय नियत्रण वाय 
प्रत्यक्ष उपयोग केवल सीमित रूप मे क्या जाता है, तब इस विधि को प्रतोभन 
विधि पहा जा सकता है। 

(३) प्रय॑-व्यवस्था मे व्यक्तिगत स्वतत्रता वा स्थान । 

(४) नियोजन वे लक्ष्य तथा उनवा पूर्ति बाज । 

(५) उत्तादनो के साधनों तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति पर 'राजवीय नियश्रण 
प्राप्त करन वी विधि--वल् द्वारा, उचित मुपग्रावजा देवर भ्रथवा कर द्वारा 
धोरे धीरे भ्रपहरण वरवे' । 

(६) नियोजन थे” राजनोतिया उदृष््य, विदेशी व्यापार तथा विदेशी 
विनियोजन । 

नियोजन के प्रवार 

उपयुक्त गुणों थे श्राधार पर नियोजन निम्नलिखित प्रवार मे हो 
खबते हैं -- 

(१) समाजवादी नियोजन ($0टठशाइघट ?]477प86) 

(२) साम्यवादी नियोजब ((:०शाणप्रा!इ0८ एव) ण7०४) 
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नियोजन के प्रकार द््हू 


(३) पू जीवादी नियोजन ((29ए/08॥50 एऐ]277 778) 

(४) प्रजातात्रिक नियोजन ([20070ट206८ 7]879णाग8) 

(५) तानाज्ाही नियोजन (785८50 ?)शाप्र78) . 

(६) ग्राधीवादी नियोजन अथवा सर्वोद्यी नियोजन (छक्ञातम्रांधए 
फव्ाणाई णा 5ए004ए8 ?]277778) 


ग्रब हम उपयुक्त नियोजन के प्रकारो का प्रथक्‌-पृथक्‌ श्रध्ययन करेंगे | 


समाजवादी नियोजन 

प्राथिक नियोजन वास्तव मे समाजवाद का एक अभिन्न अ्रग है। संद्धान्तिक 
रूप से हम भले ही यह विचार कर सकते हैं कि समाजवाद एवं आधिक नियो- 
जन मे कुछ अन्तर है परन्तु व्यवहारिक रूप से इन दोनो का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
है कि ग्राथिक नियोजन की अ्जुपस्थिति मे समाजवाद को विचारधारा को 
व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है। समाजवाद के अन्तर्गत राज्य को 
ऐसी विधियों का उपयोग करना होता है कि प्र्थ-व्यवस्था को समाजवादी लक्ष्यों 
की ओोर श्रग्मसर किया जा सके। सरकार द्वारा जब इन विधियों का 
उपयोग किया जाता है तो इसका रूप सरकारी नियोजन बत जाता है। 
सामाजिक एवं प्राथिक समानता का आ्रायोजन करने हेतु सरकार को विजी 
व्यवसाय, सम्पत्ति एवं प्रतिस्पर्धा पर नियन्त्रण करके देश के प्राथिक साधतों 
का इस प्रकार उपयोग करना होता है कि आथिऊ विकास के लाभ समस्त 
समाज को प्राप्त हो सकें। राज्य द्वारा इस कार्यवाही को किये जाने से झर्थ- 
व्यवस्था का सचालन स्वतत्न बाजार पद्धति से बदलकर केद्धीय व्यवस्था हो 
जाता है जो कि आथिक नियोजन का स्वरूप होता है । 


समाजवादी नियोजन के अ्रन्त्गंत समाज के पूर्ण श्राथिक साधनों एवं 
श्रम शक्ति का प्रयोग समस्त समाज के लिए किया जाता है। उत्पादन का 
लक्ष्य समस्त समाज की आवश्यक्ताझ्रो को पूर्ति करना होता है न कि व्यक्तिगत 
सना अदा करना २ समाजवात्द के ब्रप्त्ोता सपनवीया आना का उपयोगा पु 
सग्रह के लिए नहीं किया जाता है अ्रपितु सगृहीत पूंजी मानवीय श्रम के 
उत्थान एव आराम के लिए प्रयोग की जाती है। केद्धीय नियन्त्रण होने पर 
अथ्थ॑-व्यवस्था से निर्र्थक प्रतिस्पर्धा का उन्मुलन हो जाता है और अपव्यय को 
कम क्या जा सकता है । समाजवादी नियोजन मे भारी उत्तादक उद्योगो का 
आधार उपभोक्ता उद्योग नहीं होते हैं । भारी उद्योगों के विकास को केन्रीय 
अधिकारी सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। 

६.8 


१० भारत मे आधिक नियोजन 


सम्राजवाद का वाह्तविक स्वरूप श्राधुनिक शुगर में केवल एक सिद्धान्त मात्र 
है क्योकि इसके मूल उद्दे श्यो--श्राथिक एवं सामांजिक समानता--को पूर्ति के 
लिए बहुत से तरीके श्रपनाये जाने लगे है। समाजवादी नियोजन मे बेन्द्रीय 
नियन्त्रण का विशेष महत्व होता है; सरकारी क्षेत्र को विकसित तथा निजी 
क्षेत्र वो सकुचित किया जाता है! राष्ट्रीय उत्पादन तथा विवरण काय पर 
सरकार द्वारा धीरे-धीरे नियत्रश प्राप्त क्या जादा है। मूल तथा आधारभूत 
उद्योगो, ज॑से यातायात शक्ति, युद्ध-सामग्री-तिर्मास्स, लोहा तथा इस्पात, रसायन 
तथा इन्जीनियरिय भ्रादि आदि का राष्ट्रीयकरण क्या जाता है। भूमि को भी 
शासन अपने भ्रधिकार भे कर लेता है। इस प्रकार राज्य प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन 
क्षेत्र का सचालन करता है। राष्ट्र के भधिक से श्रधिक साधनों को पूंजीगत 
वस्तुप्रो के उद्योगों में विनियोजित किया जाता है । उद्योगो का प्रबन्ध नियमों 
द्वारा होता है जितमे मजदूर बर्ग के प्रतिनिधियो को भी स्थान दिया जाता है । 
वित्तीय मामलों पर नियत्रण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय तथा भ्रन्‍्य भ्रधिकोषो 
का राष्ट्रीयकरण किया जाता है । दीर्घकालीन विनियोजन नीति को--बीमा का 
शाष्ट्रीयकरणा, वित्तीय नियमों की स्थापना तथा अन्य बचत योजनाप्रो द्वारा 
नियंत्रित किया जाता है । तिजी सम्पत्ति का अपहरण मृत्यु तथा उत्तराधिकार 
कर द्वारा किया जाता है। 

इस प्रकार पूणंत, समाजवादी प्रथ॑-व्यवस्था मे उत्पादक तथा उपभोक्ता 
की स्वतन्त्रता को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं होता । सरकार नियोजन कै 
लक्ष्य अधिक ऊंचे निश्चित करती है और उतकी पूर्ति के लिए उपलब्ध 
साधनों का भ्रधिकाश भाग पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों मे विनियोजित करती 
है ; उपभोक्ता वस्तुओं ((००7$०ए०८८ 80008) का उत्पादव,देश की बढ़ती 
हुई श्रावश्यकता की तुलना में कम रहता है । ऐसी झवस्था म उपभोक्ता को 
राशतिंग तथा मूल्य नियंत्रण द्वारा वस्तुए” सीमित मात्रा मे उपलब्ध होती हैं, 
साथ ही उत्पादन भी सरकार की नीति के अनुसार ही किया जाता है। साधनों 
का आवंटन पूर्व-निश्चित उत्पादन-लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। इस 
प्रकार उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार वस्तुएं क्रय करने तथा उत्पादको को 
उपभोक्ता की माँग के अनुसार उत्पादन करने की स्वतन्त्रता नहीं होती है । 

परन्तु समाजवादी इस मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्रता को विशेष महत्व नहीं 
देते है। उनके लिए स्वत्त्रता का भ्र्थ जनसमरह की इच्दाग्रो, बीमारी, भज्ञा- 
नता, बेकारी तथा श्रसुरक्षा से स्वतन्त्रता प्रदान करना है। इन सभी कठि- 
नाइयो से स्वतन्त्रता समाजवादी नियोजन द्वारा झ्ीत्न तथा प्रधिक मात्रा मे 


नियोजन के प्रकार भर 


प्राप्त की जा सकती है। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखता कठिन होता है क्योकि नियोजन के दीघंकालीन 
कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सचालित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता को 
आवश्यकता होतो है। एक पक्ष की सरकार जो दीर्धकालीन नियोजन का 
कार्यक्रम बनातो है, उसकी पूर्ति के लिए उस पक्ष को सरकार का बना रहना 
भावश्यक होता है, अन्यथा लवीन सरकार झाते पर पूर्व के कार्यक्रमों को रह 
कर दिया जाना स्वाभाविक है । यदि विपक्षी दल नियोजन के मूल उद्द श्यो 
से सहमत हो और भपनी झालोचना इन उद्देश्यों को सीमा तक ही सीमित 
रखता हो तब राजतोीतिक स्वतन्त्रता बनाये रखने में कोई खतरा नहीं होता, 
बयोकि विपक्षी सरकार बनने पर नियोजन के कार्यक्रम रद्द क्ये जाने को 
सम्भावना नहीं होती है। परन्तु जब विपक्षी दल नियोजन के मूल उद्देश्यों से 
सहमत न हो तव उप्को स्वतत्रता पर नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है । 
परन्तु समाजवादी नियोजन का सचालन-विभिन्न संस्थाग्रों तथा निममो द्वारा 
किया जाता है और मे निगम लोकसभा के विघानों द्वारा सगठित किये जाते 
हैं। विपक्षी सरकार बनने पर भी इन सस्थाप्रो का विघठन करना सम्मव 
नहीं होता | इस प्रकार राजनीतिक स्वतन्तता पर कोई विश्येप अ्रकुश रखने की 
आआ्रावश्यकता नहीं होती है 


समाजवादी नियोजन के अभिलापी तथ्यों की पूर्ति के लिए जनसमूह को 
प्रारश्मिक भ्रवस्था मे अधिक त्याग और कठिनाई उठानी पड़ती है ; क्योकि 
उपभोक्ता की स्वतन्त्रता तथा निजी स्वामित्व को सीमित कर दिया जाता है । 
विदेशी व्यापार भी सरकारी निगमों द्वारा सचालित तथा नियन्त्रित होता है 
और समय-समय पर सरकार की विदेशी व्यापार नीति घोषित की जातो है 
जिसमे पू जीगत वस्तुग्रो के ग्रायात तथा उपभोग की वस्तुओं के निर्यात पर जोर 
दिया जाता है । नियोजन को वित्तीय सहायता केवल अ्नन्य राष्ट्रो वी सरकारों 
तथा अन्तर्राप्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं से हो प्राप्त हो पाती है, वयोकि विदेश्नो 
पूजीपति रोष्ट्रीयकरण तथा भ्रपहरण के भय से समाजवादी देझो मे विनियोजन 
करना एक अच्छा एवं हितकर नहीं समभते हैं ॥ 


समाजवादी नियोजन के केन्द्रीय नियन्त्रण मे समस्त नोतियाँ तथा आदेश 
सरफारी अधिकारियो द्वारा निमित तथा सचालित किये जाते हैं। ये कर्मचारी 
शासकीय सिद्धान्तों की जटिलता को ओर विद्येष ध्यान देते हैं । सरकारी 
नियम हृढ होते है जिनमे परिस्थिति के अनुसार परिव्तत करना सम्भव नहीं 
होता है । सरकारी कमंचारियों मे झ्रात्ममल [[एंपं8९९) तथा नये कार्य 


श्र भारत में ध्राथिवा नियोजन 


प्रारम्भ बरतने वे लिए झुगि या श्रमाव हांता है। इसीलिए जोसिम वे वारयों में 
ये उचित एवं राफ्ठ मीति निर्धारण मे पामयात्र नहीं हाते । सरवारी नीतियों मे 
इस प्रकार नोररशादी (सिबप70८2६८ ९८|१725) पी छात्र लगी रहती 
है जिसने प्रि' जाता था सद्दयोग प्राप्त नहीं द्वोता, उत्तादन बाय॑ मे शिथिलता 
श्राती है तथा शाधाओं वा प्रपय्यय होता है । 
साम्यवादी नियोजन 

साम्यवादी वियोजन ((0छाणशप्रा5ध2९ ?]शाशाह|8ै) ग्रमाजवादी 
नियोजन था पठार स्वरूप होता है, जिसम बल, दवाव, सेन्यीवरग तथा वठोरता 
था विश्वप स्थात होता है। गाध्यवादी नियाजन पूरणंत वेद्धित दोता है । इगवा 
मुख्य उएध्य प्रथ॑-व्ययस्था पर पूगा राजरीय नियन्त्रण द्वारा प्राधिवा तथा 
गामाजियि समातता प्राप्त वरता होता है। इसम शक्तियां था बढार बेस््रीय- 
मरण होता है झौर सेन्‍्यीयरगा वा श्रवस्था या छाप सदेत लगी रहती है। 
रूस भदग प्ररार के नियाजन पा सफ़्ततापूर्यर प्रयाग किया गया है। रूस 
में प्राथिव श्रोर राजनीतिक सत्ता वा प्रत्यधिवा कद्धीयकरण हुप्रा है प्रौर 
नियोजन एसी थाय॑-प्रगातों मं गयाजित रिया गया है, जहाँ नियमन, निवण 
झ्रौर से यीयरगा वी भी पूर्ण सत्ता पैद्धीय श्रधिवारी वो ही रमवित रहती है । 
इस प्रगार साम्यवादी देशों मे नियमित रूप से श्रायोजित श्रयं-व्यवस्था या 
प्रउुश्ीला होता है । 

नियोजित प्रर्थ-ब्यवस्था या सर्वप्रथण राचावन रूस में ही हुम्रा, णहाँ प्रय॑- 
व्यवस्था पा रागाभीपरण परने था भरसव प्रयत्न जिया गया है शौर 
विपगि तान्त्रिरता (]/87॥:2४ )४९८|३७॥।$70) तथा स्वत्तन्त्र साहस यो निय- 
गित रूप से पर्गाति देगा दिया गया दै । सावियत नियोजय्र झ्ीघ्र श्रौर श्राश्वयँ- 
जनग विवास में विश्वास रखा हैं, इसतिए राष्ट्र वे भ्रधिव से श्रसिव राधतों वो 
पूणीगत वस्नुएँ बनाने वाले उद्यागा म॑ विनियोजित त्रिया जाता है | उपभोक्ता 
उद्योगों यो विश युत्रिधाएं प्रदान नहीं वी जाती हैं जियस उपभात्ता वस्तुग्रो 
यी स्यूगंता पे धारण जनसपृद्ू था श्रधित्ष बडिनाई था शामसा बरना पडता 
है । नियोजन थी दिन प्रति दिन प्रगतिया श्रौर ध्यान दिया जाता है श्ौर 
नियोजन वो सफत बनाने था लिए श्रधिर रा श्रधित्र त्याग, बढ्िनाइयां वा 
सामना तथा वठोर नियस्रण परी श्रावश्यवता हाती है। ड्रग प्रगार इस 
व्यवरथा म मानवन्‍जीवन बठोरतापूर्ण तथा रॉन्यीवरण वी पश्रयर्था मं ढज 
जाया है। 

“सावियत संघ में श्राधिय नियाजय उच्यतम धोटि बी वित्रसित स्थिति 
पर पह्-ुँत गया है । इतस स्पप्टत पूजीवादी व्यवस्था या प्रतिस्थापन द्वीता है । 


नियोजन के प्र कार शहर 


पू-जीवादी व्यवस्था मे आथिक साधनों का झावटन मूल्य तथा आय से निश्चित 
होता है तथा यह उपभोक्ता की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित होता है और इसमे 
निश्चय बहुत से व्यापारियों द्वारा किये जाते है। (रूस मे) राज्य अपने 
गौसप्लान (50599॥) द्वारा उत्पादन की रूपरेखा निश्चित करता हैं जिसके 
मुख्य निश्वयो को समाज के महत्वपूर्ण उद्देश्यों श्रथवा पोलिटब्यूरों (00॥6- 
5070) पर श्राधारित किया जाता है । वास्तव में दुलभ साधनों का 
प्रावटन निर्मित वस्तुओ से प्राप्त होने वाले मूल्य के झ्राधार पर न करके नियोजन 
की प्रमुखताम्रो के श्रनुसार किया जांता है। प्रवन्धकों तथा श्रमिकों को पारि- 
श्रमिक मुद्रा मे मिलता है। यह पारिश्रमिक प्राप्त परिणामों तथा श्रमिकों को 
प्रावश्यक पूर्ति को बनाये रखन के लिए न्यूनतम मजदूरी पर आधारित होता है । 
मुद्रा म भुगतान होते हुए भी श्रमिकों को उपभोक्ता-छुवाव का अभ्रधिकार सीमित 
होता है । दूसरी ओर नियोजक उपभोग वी वस्तुओं के उत्तादत मे समायोजन 
चुनाव अनुसार करता है । स्पप्टत योजना बनाने वाले एकमानर उपभोक्ता की 
माँगो पर विश्वास नहीं करते हैं । वे राष्टीय दुलंभ साधनो को प्रावश्यक वस्तुग्नो 
के उत्पादन से भ्रतावश्यक वस्तुआा के उत्पादन मे केवल इसलिए नहीं लगाते कि 
उपभोक्ता उन वस्तुझ्ना को प्राथमिकता प्रदान करता है ग्रौर न ही नियोजक 


प्रतिबन्धित भ्रायात को उपभोक्ता की इच्छानुमार परिवर्तित करते है ॥7* 
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श४ भारत म श्राथिक नियोजन 


इस प्रकार नियोजन द्वारा पू्ंत* समाजवादी समाज की स्थापना की जातो 
हैं जिसमे निजी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं होता । श्र्थ॑-व्यवस्था पर पूर्ण रूप से 
राज्य का नियत्रण रहता है और शक्तियों का केन्द्रीयकरणा उल्दृष्ट होता है । 
निजी सम्पत्ति का अपहरण बल द्वार ठथा करो द्वारा किया जाता है। राष्ट्र 
के समस्त उद्योग राज्य के श्राधीन होते हैं । देशी तथा विदेशी व्यापार भी 
राज्य अथवा राज्य द्वारा नियन्त्रित सस्थाग्रो द्वारा क्या जाता है। “निजी क्षेत्र 
को, जिसे ग्रावश्यक रूप से समाज विरुद्ध समझा जाता है, कठोर विधियों द्वारा 
झन्तत समाप्त कर दिया जाता है, बेवल सीमित, प्रतिब्न्धित तथा भ्रस्थायो 
रूप से भ्राथिक विकास मे स्थान दिया जाता है। यह स्थान समाजवाद म परि- 
बरतित होन तक केवल इसलिए दिया जाता है क्योकि समाजवाद ग्रनायास 
क्रियान्वित नही क्या जा सकता और वयोकि निजी साहस अर्थं-व्यवस्था के कुछ 
क्षेत्रो को समाजवाद के योग्य बनान म व्यावहारिक विधियाँ उपस्थित 
करता है ।”* 

साम्यवादी नियोजन मे लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रता का समन्वय नहीं होता 
क्योकि लोक्तन्त्र मे शक्तियों के विड्लेन्द्रोकरण को महत्व प्राप्त है जबकि 
साम्यवादी नियोजन झक्तियो के कठोर केन्द्रीय नियन्त्रण वा प्रम्य रूप है। 
आाधिक स्वतन्त्रता को भ्रत्यत सीमित कर दिया जाता है और राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को लुप्त प्राय । साम्यवादी राप्ट्रो मे विपक्षी दल एव स्वप्न मात्र 
है। राज्य के विरुद्ध श्रावाज उठान वालो को बल्त द्वारा कुचल दिया जाता है । 


इस प्रकार दीघंकालीन ग्रायोजन---जितके लक्ष्य भ्रत्यधिक गवाक्षापूण होते 
हैं--को सफलता पूवक कार्यान्वित क्या जाता है । जनता म भय वी स्थिति 
रहती है, प्रत राज्य द्वारा बनाया गया प्रत्येक कायक्रम सफल होता है । लक्ष्यों 
की पूर्ति बम समय में होती है वयोकि जनसाधारणा वो कठिनाइयो को दृष्टिगत 
नही किया जाता । तात्पर्य यह है कि साम्यवादी नियोजत समाजवादी नियोजन 
का उम्र, उत्कृष्ट एवं कठार स्वरूप होता है। 
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पू'जीवादी नियोजन 

वास्तव मे यह कहना उचित ही है कि शुद्ध पू जीवाद मे जो कि मुल्य एव 
निजी लाभ पर आधारित होता है, आथिक नियोजन का सचालन अप्म्भव 
है । नियोजन के अन्तगंत देश की उत्पादन क्रियाओं का जानवूक कर निश्चित 
लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य द्वारा सचालन किया जाता है जबकि पू'जीवाद 
उत्पादक की पूर्ण स्वतन्त्रता को मान्यता देता है। ऐसी परिम्थिति में इन दोनों मे 
समन्वय जब हो हो सकता है जवकि पू'जीवाद के शुद्ध स्वरूप मे कुछ परिवर्तन 
कर दिए जायें । वास्तव मे नियोजित पू'जीवाद होने पर पुजीवाद का स्वरूप 
नष्ट हो जाता है । जैसे ही प्रथ॑-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रो पर राजकीय नियन्त्रण 
होता है, पू'जीवाद श्रपना वास्तविक स्वरूप खोने लगता है। नियोजन एक 
सामूहिक क्रिया है जो ग्र्थ-व्यवस्था के समस्त अग्रो को आ्राच्छादित करतो है 
और जिसे राज्य द्वारा किया गया सगठित एवं समन्वित प्रयास कहा जा सकता 
है। पृ जीवाद मे अर्थ॑-व्यवस्था रुछ प्रगो पर राजकीय नियन्वण प्राप्त करके 
नियोजन का प्रारम्भ होता है और धीरे धीरे इस नियन्त्रण का प्रभाव प्रन्य 
क्षेत्रों पर पडने लगता है जिससे पूंजीवाद का स्वरूप धीरे घीरे परिवर्तित 
होता जाता है । 

आधुनिक युग म॑ पूजीवादी राप्ट्रो में मी नियोजन (7३७5८ 
2]97778) ने महत्व प्राप्त कर लिया है । इममे वेन्द्रीय व्यवस्था को सीमित 
तथा अस्थायी स्थान प्राप्त होता है। प्रारम्मिक अवस्था म पिछड़े हुए राष्ट्रो मे 
राज्य को उद्योगो की स्थापना तथा विकास म प्रत्यक्ष रूपेण भाग लेना पडता 
है क्योकि निजी साहस दुर्वंल एवं उसे समय जोखिम ले सकने के ग्रयोग्य 
होता है ५ जैसे-जैसे निजी साहस का विक्राम होता जाता है, राज्य उद्यानों को 
निजी साहस के हाथा में सौंतता जाता है । जापान म॑ राज्य न श्रायारभूत 
सेवाग्रों के उद्योगों के अतिरिक्त स्रेप समस्त उद्योगा के प्रवत्त'क वा कार्य सम्पाइन 
किया है । जब वे उद्योग हृढतापूर्वक स्थापित हो गये एवं लाभोपार्जन करने लगे, 
ठब उन्हे निजी साहसियों के हाथ बेच दिया गया। दूसरों ओर मैँक्सिका में 
राज्य की दृष्टि म निजी साहस को हो प्रारम्भ से ही सुहृढ समझता जाता है शोर 
केबल झ्ाथिक तथा अन्य सहायता देने की आवश्यकता ही समझी गयी 
है । इन परिस्थितियों म राज्य साहमी का काव स्वय करने के स्थान पर निजी 
साहस को आवश्यक सहायता प्रदान करके विक्रास-हेतु प्रोत्याहित करता है। 
इस प्रकार पृ/जीवादी देझो मे तिजी साहस के सुदृढ होने तक ही राजकोय क्षेत्र 
क्ग उपयोग किया जाता है। 

पूजीवादी नियोजन म विपरिय की स्थिति मे हेर-फेर करके नियोजन के 
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विकास अथवा राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिये हो सकता है । अर्थ व्यवस्था के 
किसी विशेष क्षेत्र श्रथवा क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम सरकार इसलिये सचालित 
करती है ताकि श्रथ॑-व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे । फ्रास की मोनेट योजना 
(0(077४६ ?]87) का सम्बन्ध झुख्य रूप छे प्रोद्योगिक सामिग्री के नवीनी- 
करण से था । इसी प्रकार धर्जेन्टाइना कौ सरकार ने महायुद्ध-पश्चात्‌ 
जनसख्या वृद्धि की योजना सचालित की थी। परन्तु श्राघुनिक युग मे प्रथ॑-व्यवस्थायें 
इतनी जटिल एवं परस्पर निर्भरता पर झाघारित हैं कि प्रथ॑-व्यवस्था के एक क्षेत्र 
के विकास से अन्य क्षेत्रों का प्रभावित होना ग्रवश्यमावी है । ऐसी परिस्थिति मे: 
विकास वी किसी विशेष क्षत्र मे सम्बन्ध रखने वाली योजनाएँ सफल होना 
कठिन होता है । 

दूसरी ओर सम्पूर्ण नियोजन का अर्थ एक ऐसी समस्वित योजना से 
होता हैं जिसके द्वारा राष्ट्रीय भ्रथ॑-ज्यवस्था के समस्त क्षत्रो का विकास होता: 
हो । यह पहले हो बताया गया है कि पूजीवादी नियोजन के ग्न्तगंत देश के 
आधिक' एवं सामाजिक ढाँचे मे परिव्तेन नहीं किये जाते हैं। पू'जीवाद मे विकास 
सम्बन्धी योजना राज्य द्वारा बनायी जाती है और इस योजना को कार्यान्वित 
करने का कार्य अर्थ-ब्यवस्था के विभिन्न पक्षों बो दे दिया जाता है । राज्य द्वारा 
योजना के क्रियान्वित कराने हेतु कोई दबाव उपयोग भे नहीं लाया जाता है । 
राज्य अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा निजी साहसियो को योजना कार्योत्वित करने हेतु 
प्रोत्साहित करती है । राज्य केवल अत्यन्त कठिन परिस्थितियों मे ही निजी 
उत्पादको को झाज्ञायें देती है। ब्रिटेन को लेबर सरवार द्वारा जो १६४५ ५१ 
के काल मे योजना सचालित की गयी, उसे सम्पूर्णां विकास की योजना कह सकते 
हैं। इस योजना के ग्रन्तगंत ब्रिटन को अधिक्तर भ्राधिक कार्यवाहियाँ राज्य के 
नियत्रण के बाहर थी । राज्य ने श्राज्ञायें केवल कुछ ही बस्तुप्रो के उत्पादको 
को दी । 

भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना का पूंजीवाद के श्रन्तगंत सम्पूर्ण नियोजन 
कहा जा सकता है क्योकि इस योजना द्वारा राष्ट्र के क्राधिक एवं सामाजिक 
ढाँचे मे कोई परिवर्तन करन का आयोजन नहीं क्रिया गया । 

प्रजातान्त्रिक नियोजन 

प्रजातान्त्रिक नियोजन (0९7706८79/7९ 0]87778) एक ऐसी व्यवस्था 

को कहा जा खव॒ता है जिसमे पूजोवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण होता 


है। जब समाजवादी उह्ं श्यो को पूति के लिए लोकतान्त्रिक विधियों का उपयोग 
किया जाता है, तब उस व्यवस्था को प्रजातान्त्रिक नियोजन कह सकते हैं ॥ 


“नियोजन के प्रकार श्ह 


प्रजातान्त्रिक नियोजन मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विशेष महत्व है। प्रधान 
अनन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा भारतीय समाजवाद 
पर श्रपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है क्वि “समाजवाद का मतलब यह है 
कि शज्य मे हर आदमी को तरक्की करने के लिए बराबर मौका मिलना 
चाहिए । में हरगिज इस बात को पसन्द नहों करता कि राज्य हर चीज पर 
नियन्त्रण रखें, बयोकि में इन्सान की व्यक्तिगत आजादी को अ्रहमियत देता 
हूँ। मे उस उग्र क्स्मिक्रे राज्य समाजवाद को पसन्द नहीं करता जिस्म सारी 
ताकत राज्य के हाथो मे होती है और देख के करोब-वरीब सभी कामों पर 
उसी वी हुबूमत हो | राजनीतिक दृष्टि से राज्य बहुत त्ताकृतवर है। अगर 
श्राप उसे ग्राधिक दृष्टि से भी बहुत तामतबर बना देंगे तो बह सत्ता का, 
भ्रधिकार का केन्द्र बन जायगा जिसम इन्सान की श्राजादी राज्य के मनमानेपन 
की गुलाम बत जाग्रेगो ।”* इस प्रकार सत्ता के विक्रेद्धीकरण की श्रोर प्रग्रखर 
होना भी भ्रावश्यक है | पूर्णतः समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्था म सत्ता 
के वेन्रीयकरण को वृद्धि की जातो है परन्तु लोकतान्त्रिक नियोजन के अन्तर्गत 
प्राथिक सत्ता के केन्द्रीयक रण को रोका जाता है। दूसरी ओर आ्राथिक ग्रायो 
जन के मूलतत्व-राष्ट्र के भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय साधनों का 
पूर्णतम तथा विवेकपुर्णा उपयोग करने के लिए ययेच्छाकारिता तथा प्रति- 
योगिता प्रधान प्रथ॑ व्यवस्था को खुली छूट नहीं दी जा सकती, क्योकि इसमे 
शोपरण का तत्व प्रधान होता है श्लोर मानवीय सम्पदा की बहुत अ्रधिक बर्बादी 
होती है । ' जिसे ग्राम तौर पर स्थ॒तन्त्र बाजार और स्वतन्त्र अथे-व्यवस्था 
कहते है, बह आखिर म चलकर “ोग्यतम के ही अस्तित्व” के सिद्धान्त के 
मुताबिक तीब्रतम और गलाघोटट प्रतियोगिता को जन्म देती है। इसलिए अरब 
पूजीवादी देशों म॑भी यह मान लिया गया है कि स्वतन््र उद्यम और यथेच्छा- 
कारिता की प्रणाली बेकार और पुरानी हो कुकी है और उस पर राज्य का 
नियन्त्रण और नियम लागू होना चाहिए। झगर हम यह सोचते हैं कि ग्रायो- 
जन ओर लोक्तन्त्र का मेल नही बेठता तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि 
लोक्तस्त्रीय संविधान के भीतर राष्ट्रीय साधनों का उपयोग नहीं हो सकता । 
प्सल बात यह है कि झसली झ्रायोजन, जो व्यक्ति श्चौर समाज दोनो के हितो 
के बीच सामजस्य स्थापित करता है, केवल लोकततन्‍्त्रोय प्रययाली के भीतर ही 
सम्भव है ।”* 


१ श्री जवाहरलाल नेहरू “हमारा समाजवाद” (प्राधिक समीक्षा, १६ भाचे, 
१६५७, पृष्ठ ४)।॥ 

२ श्री श्रीमन्तारायण (सदस्य योजना कमीशन) “ब्रायोजत और लोकतन्त्र” 
(आ्राधिक समीक्षा, ५ अ्वद्बर, १६५८, पृष्ठ ६) । 


६० भरत मे आ्राधितर नियोजन 


प्रजाताजिव नियोजन मे कैवन चुत हुए व्ययसायों तथा उद्योगा दा राष्ट्रीय 
ब्रण किया जाता है। जिन व्यवसाया तथा ज्योगा का राज्य सप्तापूर्वर 
बल्याणवारी रीतिया के प्रनुमार चलान वे योग्य होता है, उनका राष्ट्रीयवरण 
उचित मुप्रावजा देने थे पश्चात्‌ विया जाता है। नियाजन बे' लक्ष्य साघारणत 
उपभोक्ता वी सुविधाश्रा थो घ्यान म रसकर निर्धारित किये जाते हैं। विदेशी 
सहायता या इस प्रवार के नियोजन मे विशप महत्व होता है । विदेशी सरवारो 
हथा पूंजापतिया स पूजों प्राप्त होतो है, क्यावि बत द्वारा उद्योगों के भ्रपहरण 
बा कोर्ट भय नहीं होता । 


जौवतत्र म राजनीतिवः तथा व्यक्तिगत स्वतज्रत्ता का दुरुपयोग किया 
ज'ता है जिसवा प्रभाव नियोजन पे वायत्रम पर भी पर्ता है | विपक्षी राज 
नोतिव दसा द्वारा क्भी-यभी विनाशकारी दायत्रम भो सचालित हाते रहते हैं, 
जो समस्त वल्याणप्रारी कायप्रमा वे सुगम सचावन म बाधा पहुँचाते हैं तथा 
नियोजय पग्रधिकारिया क प्रनुमाना का सिद्धि बठधित प्रतीत होत लगती है। इस 
प्रयार विवास वी गति बुउ मन्द्र हो जाती है श्रोर राष्ट्र बे साधना वा प्रप* 
व्यय भी हता है। सत्ता था विवेद्धीव रण वरन वे लिए पचायता राहयारी 
सस्थाप्रा तचा प्रय॒क्षत्रीय प्रवन्धव सस्थाश्रो मी स्थापना वी जाती है। 
प्रारम्भिव प्रवस्था मे सत्ता हाथ मे भ्रान पर उस दुरुपयोग भ्रवश्यम्भावी है | 
सरकारी क्षत्र म पमचारिया वो इस नवीन स्थिति मै पश्रपनी सत्ता क्षतिग्रस्त 
द्वोती प्रतीत होती है, श्रत व सरकारी नियमा बे जाल को श्रोर कठोर धनान 
मा यत्त करत हैं । इस प्रवार राष्ट्रीय साधनो वा भ्रपव्यय हीता है । 


तानाशाही नियोजन 

प्रा० हेयव न भ्रपनी पुस्तता [6 ०90 ८० $९व07 (दास्ता 
वा भाग) मे नियाजन थी ग्रालोचना से यह सिद्ध करन था प्रयत्त किया वि 
श्राधियी नियोजन से राजनीति तानाशाही या प्रादुर्भाव होता है । इनरे विधार 
मे राजनीतिव' स्वतत्ता वा झ्राधार साहस थी भ्राधिक स्वतवता रहा है और 
जग साहस थी स्वतत्रता पर भ्रवुश लगाये जाते है तो राजनीतिय' तानाशाही 
का प्रादुर्माव होना स्वामाविवा हो जाता है। हमारे नियोजत्रा थी मांग है 
कि एवं पोजना के श्रनुसार समस्त प्रायिवा जियाप्रो था वेद्रीय सचालन 
किया जाय भौर इस याजना म॑ विश्वप उद्दोदयों वी विश्ञप श्रकार से पूर्ति करने 
हेतु समाज वे साधनों यो जान धूक बर उपयोग वरन दे तरीके निर्धारित विये 


नियोजन के प्रकार 4 


जायें”* प्रो० हेयक के विचार मे यूरोप के छुछ देशो मे तानाश्वाही का मुख्य 
कारण झाथिक नियोजन के सिद्धान्तो का अनुसरण था। उनके विचारों में 
आधिक नियोजन के अन्तगंत किसी भी देश मे विघान का शासन (रिए]& 
0,89) सम्भव नहीं हो सकता । 


आ्थिक नियोजन के सम्बद्ध में प्रकट किये गये उपयुक्त समी विचारों 
का आधुनिक काल मे खरणडन हो गया है। आधिक नियोजन ग्रब केवल एक 
विकास का औजार मात्र है उसका उपयोग समाजवादी, साम्यवादी, प्रजातातिक 
श॒वं तामाझ्याही सभी प्रवार की सरकारें कर सकती हैं। इन सभी वादों की 
मान्यतायें एक-दूसरे से भिन्न होने के कारण इस झजार का उपयोग भी भिन्न- 
प्लिन्न विधियों एवं प्रथक-प्रथक फल प्राप्ति हेतु किया जाता है । यह कहना किसो 
प्रकार उचित नहीं होगा कि आधिक नियोजन तानाशाही को बढावा देता है । 
दास्तव मे प्रो० हेयक ने झरथिक वियोजन के अन्तर्गत ऐसे समाज का विचार 
किया था जिसमे राज्य द्वारा समाज वी समस्त आर्थिक क्रियाड्रो पर कठोर 
नियन्त्रण कर दिया जाता है, जिसमे साधनों के उपयोग बृा निश्चय राज्य द्वारा 
निर्धारित कठोर सिद्धान्तो के आधार पर किया जाता है, जहाँ उपभोक्ता के लिये 
उपभोग की वस्तुएं राज्य द्वारा निर्धारित होती है, जहाँ श्रमिको को विशेष 
स्थान तथा विद्येप प्रदार के गृहो म रहने को आज्ञा दी जाती है, जहां श्रमिकों 
को राज्य को इच्छानुसार भ्रपरिवर्ततीय मजदूरी पर काम करना होता है, जहाँ 
अ्रमिक सघो का समापन कर दिया जाता है, श्रादि । प्रो० डबिन मे इन विचारों 
का खण्डन करते हुए वताया कि आथिक नियोजन के अन्तर्गत श्राथिक निश्चय 
निजी साहसियो के स्थान पर जनसम्रुदाय के प्रतिनिधियों प्रथवा जन-अधिकारी 
द्वारा किये जाते हैं। यह श्रावश्यक नहीं है कि ये जन-अधिकारों उपभोग एवं 
उत्पादन के कठोर कार्यत्रम जो अ्परिवरतंतीय सिद्धान्तों पर आधारित जनता 
पर लादें | दूसरी श्रोर नियोजित श्रथ॑-व्यवस्था में मनमाना झासन नहीं किया 
जाता है। प्रत्येक नियोजित अथे-व्यवस्था मे विधान के अनुसार झासन होता 
है । विधान इतना परिवर्तेनीय झ्वश्य नहीं होता कि इसमे परिस्थितियों के 
अनुसार परिवर्तत न किए जा सकें । नियोजित अथं-व्यवस्था एक गतिशोल 
समभाज का निर्माण करता है और गतिशील समाज मे परिवतेनो के अनुकूल 
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धर भारत मे ग्राथिक नियोजन 


विघान मे परिवर्तन करना भी प्रावश्यक होता है । विधान के परिवतेन को 
मनमानापन कहना उचित नहीं है । 


उपयु'क्त विवाद से यह स्पष्ट है कि नियोजन का ग्रन्तिम स्वरूप तानाशाही 
नहीं होता है। परन्तु ऐसे राष्ट्रो म जहाँ तानाशाही शासन हो, नियोजित प्रर्थ- 
ब्यवस्था का संचालन किया जा सकता है । 


राष्ट्र मे तानाशाही सरकार होने पर ही तानाझाही नियोजन (85८57 
ए9]8॥0770 ६) का प्रश्व उठता है। ठानाशाही नियोजन म सत्ता का केन्द्रीय- 
करण जनता की प्रतिनिधि सरवार मे न होकर श्रनन्य शासक ([000800%) में 
होता है। राष्ट्र के समस्त साथतो का डिक्टटर की इच्छानुसार उपयोग म लाया 
जाता है । सरकार की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य डिक्ट्टर को सत्ता, शक्ति 
और सम्मान में वृद्धि करता होता है। भ्राधिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
स्वतन्त्रता भी डिक्टेटर की इच्छानुसार नियन्त्रित होती है। इस प्रकार राष्ट्र 
में सैन्यीकरण की स्थिति की स्थापना हो जाती है। ताताशाही वियोजन भें 
निजी क्षेत्र का ही विकास सरकारी नियमन तथा नियन्त्रण द्वारा किया जाता 
है । जन-समुदाय के जीवन-रतर को सुधारन के लिए सरकारी नोतियो को शक्ति 
द्वारा क्ियान्वित शिया जाता है। राष्ट्र भर मं भय की छाप लगी रहती है, 
कलत कठोर बायंवाहा करता सुगस एवं सुविधाजनक होता है ॥ झ्रावश्यक 
सेवाड्रो तथा श्राधारभृत उद्योगो का श्रपहरण भी किया जाता है। सरकारी 
कार्यक्रम को सचालित करने के हेनु तिजी सम्पत्ति का शक्ति द्वारा प्रपहरण कर 
लिया जाता है । इस प्रकार तानाशझाही नियोजन में राष्ट्रीय आ्राय तथा उत्पादन 
में वृद्धि ग्रवश्य को जातो है किन्तु उसका समान वितरण नहीं किया जाता या 
यो कहे कि प्राय ऐसा नहीं होता । धनिक-वर्गं उसी स्थिति पर ग्रारूढ रहते 
हैं, निधन यद्यपि निर्वंन रहते है तथापि कतियय सुविधाएं उन्हे उपलब्ध कौ 
जाती है। साम्यवादी नियोजन की भाँति इसवी सफलता भी कभी-कमी 
आश्चयंजनक होती है परन्तु मानवीय तत्वो को कोई महत्व नहीं दिया जाता 
जिसमे कि मानवीय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिलिकुल लुप्त हो जाती है। सरकार 
में आधिक तथा राजनीतिक दोनो सत्ता निहित होतो हैं, और व्यक्ति सरकार 
का दास-मात्र बनकर रह जाता है। इस प्रकार वा नियोजन प्रावस्मिक सकटो 
जैसे युद्ध, प्राकृतिक सकट, मो श्रादि का मुकाबला करने के लिए उपयोग मे 
लाया जाता है । द्वितीय महसुद्ध काल में जमंती में तानाशाही भ्रथ॑-व्यवस्था: 
का आयोजन दिया ग्रया था। श्राबुतिक युग में पाविस्तान को तानाशाहो 
सरकार भी जिर्घारित आयोजन द्वारा भ्राथिक विवास कर रहो है। 


नियोजन के प्रकार इसे 


सर्वोदय नियोजन अथवा गाँधीवादी नियोजन 


सर्वोदिय नियोजन वो विचारधारा भारत में उदय हुई है भोर इसके सिद्धान्त 
आरत की परिस्थितियों के भ्रनुकूल ही निर्धारित किये गये हैं। गांवीवादी प्रथ॑शास्त्र 
के सिद्धान्तों के श्राधार पर सर्वोदिय नियोजन का निर्माग किया गया है। सर्वोदिय 
उस व्यवस्था को कहा जाना है जिसमे समस्त समाज का अधिकतम वल्याण 
आधिक एवं राजनीतिक शरक्तियो के विकेन्द्रीयकरएण द्वारा किया जाता है । 
गाँधीजी सर्देव यह विचार प्रकट करते थे कि स्वराज्य के द्वारा भारत के प्रत्येक 
ग्राम एवं कोपडो में स्वतन्त्रता की लहर दौडनी चाहिये। भारत सस्कृति के 
अनुकूल नियोजन का सचालन करने हेतु हमे पश्चिमवादी सथा साम्यवादी देशो 
की नकल करना उचित नहीं है । हमें अ्रपनी प्राचीन सस्कृति तथा अन्य देशो के 
अनुभवों का भ्रध्ययन करके ऐसी झ्राथिक एवं राजनातिक व्यवस्था को खोज 
निकालना चाहिये जो हमारे समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो । 


सर्वोदिय एक नये अहिसक समाज का निर्माण करना चाहता है और इस 
समाज के निर्माण्य हेतु जिन योजतावद्ध कार्यक्रमों का सचालन करना झावश्यक 
हो, उन्हें सर्वोदिय नियोजन कह सकते हैं। ३० जनवरी १६५० को सर्वोदिय 
योजना के सिद्धान्त सर्वप्रथम प्रकाशित किये गये । इन सिद्धान्तो की विशेष 
बातें इस प्रकार थी-- 

(१) इषि भूमि पर वास्तविक भ्रधिकार जोत करने वाले का होगा, भूमि 
का पुन वितरण भूमि के समान वितरण के लिए किया जायेगा, भूमि की भ्राधिक 
इकाइयो को सहकारी फार्मो मे सामूहीकृत किया जायेगा तथा जोत करने वाले 
का कोई भी शोपण नही कर सकेगा । 

(२) झाय एवं घन का न्‍्यायोचित एवं समान वितरण किया जायेगा तथा 
न्यूनतम और अधिकतम आ्ाय भी निर्धारित कर दी जायेगी 

(३) भारत मे स्थित विदेशी व्यवसायों को देश से हटने को कहा जाय, 
अथवा उनसे उनके संगठन, प्रबन्ध एवं उद्द श्य परिवतन करने को कहां जाय, 
ग्रथवा उन्हे राजकीय अ्रधिकार के अन्तर्गत चलाया जाय 4 


(४) केन्द्रित उद्योगो पर समाज का अधिकार होगा जिनका संचालन 
स्वतत्र निममो अथवा सहकारी सस्थाओ द्वारा किया जाय तथा विकेन्द्ित 
उद्योगो मे उत्पादन के यन्त्रो पर व्यक्तिगत अथवा सहकारी सस्थाग्रो के भ्रन्तगंत 
सामूहिक अधिकार होगा । 

(५) ऐसी वित-व्यवस्था की स्थापना करना हमारा उद्दश्य होना चाहिये 
जिसमे समृहीत राजकीय वित्त (?प्ला८ रि८एथगप०) का ५०% ग्रामोणय 


दर भारत में झ्राधिक नियोजन 


बचाया द्वारा व्यय क्या जाय तथा शेष ५०% अ्रन्य उच्च सद्याग्रो के 
प्रशासन पर व्यय क्या जाय। 

सन्‌ १६५५ मे इन छिद्धान्ता को दोहरान वी द्रावश्यक्षता समभी गयी 
ब्योकि इस वीच बहुत सी घटनाएं हो गई । भूदान यज्ञ वी सफनताग्रा एवं 
सर्वोदय वे आदर्श वे प्रति गहन भ्राक्‍पगा उत्पन्न होने क कारण स्व सेवा सघ 
में एक सर्वेदिय योजना समिति की नियुक्ति की जिमे शाँप्रस पार्टी एवं भारत 
सरवार की समाजवादी समाज वी विचारधारा एव द्वितोय पचवर्षीय योजना 
के वार्यक्रों एवं लक्ष्या का अध्ययन बरना था तथा सर्वोदयी समाज का 
लक्ष्य एवं उन लक्ष्या की प्राप्ति यों तिए जिस सद्याप्रों का निर्माण करना 
प्रावश्यव' हो, वो स्पष्ट रूप से जन समाज के सम्मुख रखना थां। इस समिति 
मे (१) श्री धीरेद्र मजूमदार (२) श्री जयप्रवाश नारायण (३) श्री उष्या 
सहज बुद्ध (४) र० थी घाज (५) श्री सिद्धराज ढडढ़ा (६) श्री भरच्युत 
वटवधत (७) श्री रवीद्ध वर्मा (८) श्री नारायण देताइ (६) श्री शक रराव 
देव (बयोजक) सम्मिलित थ । 

उपग्रुक्त समिति ने अपता रिपोट में बताया कि सर्वोदियों व्यवस्था प्रतनरि 
बतनाय एवं कठोर व्यवस्था नहीं है जिसके झावार पर जोवत नहीं बनाया जा 
सकता हो । यह तो एक विवामपोल आदशय है जिसके द्वारा मानव मानव के 
सम्बन्धा और हमारी सस्थाग्रो क॑ वतमान रूप मं परिवतंन करके उन्हें सत्य ओर 
श्रहिसा से भ्रनुप्राशित कर सकता है | इसे कद्दरवाद भ्रथवा जड़-पत्थ समझना 
कदाचित उचित न होगा । सर्मिति की रिपोर्ट म निम्नलिखित तीम महंत्वपुर्णा 
पहल्ुग्रा पर प्रवाश डाजा गया-- 

(१) सर्वोदय समाज वे श्राघारमूत सिद्धान्त बया हा ? 

(२) सा्वोदयी सम्राज-व्यवस्था स्थापित करत के लिए वौन-कौन से उपाय 
झौर वार्यंक्म हो सकते है तथा समाज को विन रन अवस्थाग्रा मे से इसके लिए 
गुजरना होगा ? 

सर्वोदय नियोजन का लक्ष्य सर्वोदयी समाज-व्यवस्था ड्री स्थापता करना 
है। सर्वोदिय वा प्रथं है स्वीगीण उनति। 'सर्वोदय' मानता है कि समाज के अन्दर 
व्यक्तियों श्रौर सस्याग्रा क सम्बन्धा वा प्राघार सत्य और अ्रहिसा होता चाहिए। 
उसबा यह भी विश्वास है कि सम्राज मे सव व्यक्ति समान थ्ौर स्वत है ग्रौर 
इनक बीच कई चिरस्थायी सम्बन्ध हो सकता है श्रोर इनको एक साथ रख सकता 
है वो बह प्रम ध्ौर सहयोग ही है न॒ कि चल और जार-जयरदस्ती | मनुष्य के 
भीतर ठोस प्रतियागिता और लडाई वी थ्रवृत्ति दो प्रोत्साहन दवर समाज में 


नियोजन के प्रकार श्र 


प्रेम भर सहयोग न तो उत्तद किया जा सकता है और न उसका संवर्धन किया 
जा सकता है । स्वोदयी समाऊ ऐसे वातावरण में पैदा नहीं हो सकता, जहाँ 
जुल्म के यत्र पूर्णता को पहुँचा दिए गए हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ या मुनाफा 
कमाने का लोभ इतना वलवान वन गया है कि उसने प्रेम और ज्ञातूभाव का 
दबा दिया हो और समानता की नावता को नष्ट कर दिया हो । सर्वोदिय का 
ऐसी समाज रचना कायम करती है जिसके अन्दर सस्णाओं द्वारा सत्ता का 
प्रयोग अनावश्यक वना दिया जायेगा, क्योकि यह भी तो बल-प्रयोग दा एक 
प्रतीक ही है, अथवा सत्ता के प्रयोग को इतना घटा दिया जावेगा कि जो हमारा 
अ्रहिसा कीं यात्रा मे एकदम अनिवायं हो (१ 


सर्वोदिव व्यवस्था मे बल के प्रयोग को स्थान नहों है। यह मात्रा यया है कि 
इस व्यवस्था के अन्तयत ग्रावस्यक शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य प्पने आप 
इतना सवम कर लेगा कि वह बिना किसी वाहरी दवाव के नी समान के हित 
को करेगा । ज्यो-ज्यों मनुष्य इन सयमों वी सीटियों का चयता जाएगा, 
राज्य सत्ता का उपयोग घटता जायगा और वह सत्ता समाज सेवा सम्बन्धी 
सस्थाझ्ो के हाथो मे पहुँच जावगी जिनको इसका उपयोग करने की आ्रावश्यकता 
नहीं होगी क्योंकि इनकी क्रियाविधि का आधार बल प्रयोग के स्थान पर प्रेम, 
सहयोग, समकाना-ब्ुक्माना ओर प्रत्यक्ष समाज हित होगा । सर्वोदिय समाज की 
स्थापना करने के लिये द्विमुखीय उपाय करने होंगे। एक ओर तो वर्तमान राजनीतिक 
एवं आधिक सस्वथाग्रो के हाथो में सत्ता केन्द्रित है, उसका विदेन्द्रीयक्षरण करना 
होगा और दूसरी झोर जतता को सत्यात्रह और कला की शिक्षा दो जायेगी । 

सर्वोदिय योजवा-समिति न सवोदयी योजना के लक्ष्य निम्न प्रक्षार स्प८ किये 
हैं -- 

(१) समाज के प्रत्येक सदस्व को पूरे समय तथा पेढ भरने योग्य काम देना-- 
इस लष्ष्य की पूर्ति हेतु समाज के समस्त झायिक टाँचे मे परिवर्तेन करने होगे। तभी 
शेसी परिस्थितिया उत्पन की जा सकेंगी कि प्रत्यक स्ती-पुर्प अपनी रुचि के अनुसार 
काये वा चुनाव करके खुशी-खुणो कार्य कर सके ॥ यह कार्य एक आर समाज 
चये मौविक एवं सास्कृतिक झ्रावश्यताओ की पूर्ति करे तथा दूसरे ओर उस छ्ययं 
से जान अथवा अनजान म चरीर के स्वास्थ्य, दौद्धिक एवं मानप्लित्त विज्ञाय 
ही प्ररिक्षा मिलती रहे । ऐस काय अघवा प्ने म आवशवक्ञ कुललता प्राप्त नरन 
के लिये प्रच्चक्षण को सुविधाएं नो स्माव व्यक्ति को दे तथा काम करने के 











१. सर्वोत्य सयोजन--अखिल भारतीय सर्व सेवा सघ रक्ाशन, प्रष्ठ ४४-४७ 
भ्‌ 


६६ भारत में श्राथिक नियोजनः 


औजार तथा साघन श्राप्त करने मे भी समाज उसकी सहायता करे ) समाज का 
कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अनुकूलताएं उत्पन्न करे कि ब्यक्ति श्रपती रुचि के घतुसार 
कार्य भ्रयवा पेशे का चयन कर सके । वह काये उसे पूरे समय मिलता रहे, वह्‌ 
पेट भर रोजी दे सके, उसे अ्रपतनी बुद्धि के विकास तथा अपनी शक्तियों का पूरा- 
पूरा उपयोग करने का अवसर भिल सके । स्वोदयी योजना में पुरा काम 
भौर रोजी के लक्ष्य के आधार पर उद्योग प्रस्याली मे परिवर्तन करने होगे ताकि 
ऐसे उद्योगो की कार्यक्षमता बढायी जा सके जो ग्रधिक से ग्रधिक लोगो को काम 
दे सकने की क्षमता रखते हो | बेकारी को मिटाने हेतु यत्रो को भपेक्षा श्रधिक 
से प्रधिक श्रमिषो को काम देवा होगा । उद्योगों का पुनसगठन करना होगा 
तथा ग्रधिक से ऋधिक मनुष्यों को कार्य देने की शक्ति रखने वाले उद्योगों के यन्तों 
में श्रावश्यक सुधार करने होगे जितसे वह कम से कम समय में भ्रधिक झौर 
भ्रच्छा उत्पादन दे सके । सर्वोदय समाज विकेन्द्रीयकरणा पर झाधारित है श्ौर 
इसमे उत्पादन के साधन कुछ ही लोगो के हाथो मे केन्द्रित नहीं होगे। कोई 
बिसी को रोजी नहीं देगा। सब प्रपनी रोजी कमार्येमे। जिन उत्पादन के साधनों 
वर ध्यक्तियो का स्वामित्व नही हो सकता है, उन पर सहकारी सस्थाप्रो, ग्राम 
सध्याप्रों तथा राज्य का स्वामित्व होगा । 


(२) यह निश्चित कर लेना है कि समाज के प्रत्येक सदस्य की समस्त 
प्रावश्यक्ताओ की पूति हो जाय जिससे कि वह अपने व्यक्तित्व का 
पूरा-पूरा विकास कर सके झोर समाज की उन्नति मे भी उचित थोगदान दे 
सकै--खादी बोडं के प्रकाशन “ठेठ नीचे से निर्माण” के अनुसार भारत में लोगों 
का स्वभाव ऐसा बन गया है कि साधारण परिवार की श्रक्न, कपड़ा, मकान, 
स्वास्थ्य, शिक्षा और मतोरजन सम्बन्धी आवश्यक्ताग्रों की पूर्ति हेतु सन्‌ १६५५ 
के भूल्य निर्देशाक के श्रनुसार वाषिक आय ३०००) रुपये तक होनी चाहिये । 
परन्तु देश में “प्ौसत मनुप्य की वर्धिक श्राय १३२०) रुपये है जिनको प्राय 
३६००) रपये से ऊपर है, ऐसे परिवार देश मे केवल ५६ २ लाख हैं। यह हमारे 
देश की आबादी का केवल ७'४ प्रतिशत है। इसलिये योजना इतना उत्पादन 
बढाने भ्रौर सेवाएं उपलब्ध करने का यत्न करेगी कि यह ६२ ६% आ्रावादी 
७ ४% के से जीवन मान को प्राप्त हो सके । इसके लिये अभी बन्रय-शक्ति 
बढानों होगों । स्वोदयों श्रोजना से सर्वश्रयम्र उतर ६२*६ श्रातिश्वत की झोर ध्याव 
दिया जाना होगा जितको आय ३६००) स्पये से कम है| झ्रॉल इ डिया खादी 
और ग्राम उद्योग बोर्ड, वम्वई द्वारा प्रकाशित 'बिल्डिग फ्रॉम विलो” के प्रनुसार 
परिवारों वा उनको आय के अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है-- 


नियोजन के प्रकार द्छा 


परिवारों का वर्गीकरण 











वापिक व्यय परिवार (लाखो मे) कुल जनसख्या का 
(रुपयो मे) प्रतिशत 
६००) तक १६३२ र्ण४ड 
६००) से १२००) २४६६ ३१२ 
१२००) से १८००) श्द्डा८ रशर 
१८००) से २४००) छ्रेर श्कड 
२४००) से ३६००) ७६२ है 
३६००) से ऊपर श्र छाई 
ष्०्०रे १०००० 








(३) जोवन को प्रायमिक झावश्यकताओ के विषय मे यह प्रयत्न हो सके 
कि प्रत्येक प्रदेश स्वावलम्बी हो--जिन क्षेत्रों में प्राकृत्रिक साधनों बी बहुतायत 
होगी, वहाँ प्राथमिक झावश्यकताओ--अ्रन्न, वस्त्र, मकान प्राधमिक शिक्षा तथा 
साधारण रोगो की चिक्वित्सा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम स्वावलम्बन निर्माएं किया 
जायगा। जिन प्रदेशों मे प्राकृतिक अनुकूलताग्रो की न्यूनता होगी, वहाँ कमी वाले 
गाँवों के ऐसे ग्राम मएडल बना दिये जायेंगे जो सहयोग, विनिमय और सबकी 
उपञ को एकत्रित करके अपनी न्वूनता को पूति कर लेंगे । जहाँ यह भी सम्भव न 
हो, वहाँ वे गाँव या क्षेत्र विद्येप अपते साघतों का अधिक से अधिक उपयोग 
करके तथा अन्य ग्राम उद्योगो की व्यवस्था करके शेष कभी की पूर्ति उस प्रदेश 
को योजना में से कर सकेंगे । 

स्वावलम्बन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कोई कडो भौगोलिक सीमाएँ नहीं खींच 
दी जायेंगी | स्वावलम्बी इकादयाँ ऐसी अनेक वस्तुओं के बारे में एक-दूसरे की 
पूर्ति कर दिया करेंगी जो जीवन की श्राथमिक आवश्यक्ताएँ न हो । प्राथमिक 
आवश्यकताओं वी पूर्ति हेवु अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहने से परावलम्बी प्रदेशों 
की जनता के स्वाभिमान को मो हानि पहुँचती है और प्रावश्यक्ता पूति करने 
वाले प्रदेश उसके ताथ भेदभाव का वर्तात्र एव झोषण करने लगते हैं। 

(४) यह भो निरंचय करना होगा कि उत्पादत के साधन और क्रियाएं 
ऐसी न हो जो प्रकृति का शोपरा निर्मम बन कर कर डाले। उतादम की विभिन्न 
क्रियाप्रों, साधनो एवं पद्धतियों का उपयोग करते समय केवल तत्कालीन हित 
एवं लाभ को ही दृष्टिगत करना उचित न होगा। प्राइतिक सम्पत्तियों का 
शोपणा कारते समय झाने वाली पीढियो की कठिनाइयों पर विचार करना उचित 
होया । किसी ऐसी प्राकृतिक सम्पत्ति का जिसकी धृत्रि होने की सम्पावना न हो, 


ध्प भारत मे आर्थिक नियोजन 


शोपण जब ही किया जाना चाहिये जवकि इसके द्वारा समस्त मानव समाज का 
सदेव के लिये हित साधन सम्भव होता हो 

उपयुक्त लक्ष्यो से यह स्पष्ट है कि सर्वोदयी योजना मे सर्वप्रथम सबसे 
श्रधिक ध्यान सबसे कम आय वाले परिवारों की दश्या सुधारने पर दिया जायेगा 
और यह प्रत्यन क्या जायेगा कि एक निश्चित वाल मे उनकी श्राय उनसे ऊपर 
की सीढी वाले लोगो के बराबर हो जाय । फिर इन दो सम्मिलित वर्गों की 
और ध्यान दिया जायेगा । उनकी ग्राय उनसे ऊपर वाली श्रणी के बराबर 
करने का यत्न क्या जायेगा। इस प्रकार करते-करते एक उचित अवधि के 
भीतर सबको ३०००) रुपया वापिक आय तक लाते का यत्व किया जायेगा। 
इस प्रवार सर्वप्रथम ६००) रु० वाधिक आय से कम गाय वाली श्रेणी की 
उन्नति के लिए प्रयत्व किये जायेंगे । परन्तु इसका तात्पयं यह न होगा कि ग्रन्य 
श्रेणियों के लिए बुछध भी नहीं किया जायेगा | नोचे के स्तरों की वास्तविक 
आय बढाने के लिये उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से बढाना ही पर्याव्त न होगा 
अ्रपितु उत्पादन इस प्रकार बढ़ाने के यत्न किये जायेंगे कि सबसे नीचे के स्तर 
वाले परिवारों को आवश्यक मात्रा मे आवश्यक वस्तुएँ मित्र सकें श्रौर उनका 
जीवन मान ऊंचा हो सके । इस प्रकार उत्पादन और रोजगारी साथ साथ बढते 
जायेंगे श्रौर इनका मेल न्यायपूर्णं बंटवारे के साथ बैठा दिया जाता रहेगा । 

उपयुक्त विवेधना से यह स्पष्ट है कि सर्वोदयी योजना जो बरेकारी को 
पूर्ण स्पेणा मिठाना चाहती है और उद्योगो का सगठन विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्तो 
के प्राधार पर करना चाहती है, घन प्रधान नहीं, श्रम प्रधान होगी । वह प्रत्यक्ष 
इकाई ग्राम परिवार तथा श्रोद्योगिक परिवार के रूप मे सर्वोदिय नगरो की व्यवस्था 
होगी । सर्वोदय समाज के विचार के जन्मदाता भहात्मा गाँधी ने २८ जुलाई 
१६४६ को 'हरिजन' में इस समाज की रूपरेखा इस प्रकार स्पष्ट की-- 

“यह समाज अनगिनत गाँवों का बता होगा + उसका ढाँचा एक के ऊपर 
एक के ढग का नही बल्कि लहरो की तरह एक के बाद एक जंसे घेरे की (वतु'ल 
की) शकल में होगा । जीवन मीनार की शक्ल में नहीं होगा, जहाँ ऊपर की 
सकुचित घोटी नीचे के चौडे पाये पर भार डालकर खडी रहे, वहां तो जीवन 
समुद्र की लहरों की तरह एक के वाद एक घेरे को शक्ल में होगा, जिसका केन्द्र 
व्यक्ति होगा। व्यक्ति गाँव के लिये और गाँव समूह के लिये मर मिटने को 
हमेशा तैयार रहेमा । इस तरह अन्त में सारा समाज ऐसे व्यक्तियों का बन 
जायेगा जो अ्रहकार पाकर भी कभी किसी पर हावी नहीं होगे बल्कि सदा 
विनीत रहेंगे श्रौर उस समुद्र के गौरव के हिस्सेदार बनेंगे, जिसके वे ग्रविभाज्य 
अग हैं।” 


नियोजन के प्रकार ध्ह 


“इसलिये सबके वदाहर का घेरा अपनी झक्ति का उपयोग भोतर वालो को 
कुचलने मे नहीं करेगा, वल्कि भीतर वाला सबको ताकत पहुँचायेगा और स्वयं 
उनसे बल ग्रहण करेगा । युक्लिड को परिभाषा का बिन्दु भले ही मनुष्य को 
खींच न सके तो भी उसका शाश्वत मूल्य तो है ही । इसी तरह मेरे इस चित्र का 
भी मानव जाति के जीवित रहने के लिये अपना मूल्य है | इस तस्वीर के झाद्श 
तक पूरी तरह पहुँचना सम्भव नहीं है, फिर भी भारत की जिन्दगी का वैसा 
मकसद होना चाहिये। हमे वया चाहिये, इसका सही चित्र तो हमारे पास होता ही 
चाहिये तभो तो हम उसके करीब पहुँचेंगे । यदि कभो मारत के प्रत्येक गाँव में 
एक-एक गणतंत्र स्थापित हुआ तो मेरा दावा है कि में इस चित्र की सच्चाई सिद्ध 
कर सकू गा, जिसमे सबसे आखिरी और सबसे पहला दोनो वरावर होगे या दूसरे 
शब्दों मे कहे तो न कोई पहला होगा न झ्ाखिरो ।” 

विभिन्न प्रकार के नियोजन विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियों के भ्रनुसार 
उपयुक्त होते है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र के नियोजन का प्रकार वहाँ की 
सरकार के राजनीतिक ढाँचे पर बड़ों सीमा तक निर्भर होता है । साम्यवादी 
सरकार की स्थापना के साथ-साथ साम्यवादी नियोजन को भी माव्यता प्राप्त 
हो जाती हैं। इसी प्रकार अन्य प्रकार के नियोजन भी राष्ट्रो द्वारा अपनाये गये 
राजनीतिक वादों पर निर्भर रहते हैं । राजनीतिक विचारघाराप्रो के ग्नतिरिक्त 
देश की सस्कृति, जनसम्ुुदाय का स्वभाव एवं आर्थिक स्थिति, रोजगार की 
स्थिति भौगोलिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक विचारधाराम्रो, शिक्षा एवं 
तान्त्रिक प्रशिक्षण के विस्तार आदि का प्रभाव भी नियोजन के प्रकार पर 
पडता है । भारत में लोकतन्‍्त्रीय सरकार को स्थापना के साथ प्रजातास्त्रिक 
नियोजन को मान्यता प्राप्त हुई। भारत की योजनाग्रो को लोकतन्त्रीय राज्य- 
व्यवस्था मे सफल बनाने के लिए प्रजातान्त्रिक नियोजन हो उपयुक्त है | भारत 
में योजनाग्री की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि आविक नियोजन एवं 
लोकतन्त्र मे स्वाभाविक बेर नही है और यह विचारधारा कि प्रजातन्त्र मे आथिक 
नियोजन की सफलताएं सदेहास्पद होतो हैं, सवंया निराघार सिद्ध हो गयी हे । 

उपयुक्त नियोजन के प्रकार विस्तृत दृष्टिकोण के, जिसमे राजनीतिक इृष्ठि- 
कोर्य को विद्येप महत्व दिया गया है, आवार पर निर्धारित किये गये हैं॥ 
इसके विपरीत नियोजन का वर्गकिररा उसके किसो एक विश्येप गुण के आधार 
पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है-- 

(१) गतिशील बनाम स्थिर नियोजन (09097 ८ ए७. कब्र 
]48779॥7£8)--नियोजन का तालय॑ कैवल प्राथमिकताग्रो के प्राघार पर लक्ष्य एवं 
विनियोजन करना ही नहीं होना चाहिए। वाघ्तव में नियोजन एक सतत्‌ विधि 


छ० भारत में श्राधिक नियोजन 


(९०7धएए०प३ ?70८९5७) है जिसके द्वारा निश्चित तद्ष्यों वी भ्राध्ति हेतु 
प्रयक्ष्न विये जाते हैं | पर तु इन लश्या को यदि इतनावदोर (रि6) बना दिया 
जाय कि परिस्थितिया म परिवतन होते हुए भी इनम बोई परिवतन राम्भव न 
हो तो दस प्रकार के नियोजन वा हम स्थिर नियोजन बह स्रकते हैं / वास्तव 
मे ऐस कायक्रम जिनदे तक्ष्य एवं भ्रायोजन अ्परिवतैनशीनत हो यह श्राथिक 
नियोजन कहता यायसंगत न हाया क्‍्याकि श्राथित्र परिस्थितियां एवं वातावरण 
में परिवतनश्षी तता स्वाभाविक एवं प्रनिवाय है शौर विसी प्रायिव वाय॑प्रम को 
स्थिरता टिया जाना सवा असम्मव प्रतीत होता है। गतिशीव तियोजन इसवे' 
विपरीत परिस्थितिया के प्रनुसार परिवतनीय हाते है जितवा ठीव ठीवः प्रनुमात 
योजना निर्माण वे समय याग्य स योग्य नियोजन ब्रधितारी भो नहीं लगा 
सकते । इसके भ्रतिरिक्त प्रतर्राष्ट्रीय वातावरण वा भी प्रभाव प्रान्तरिव भ्रथ 
व्यवस्था पर पड़ता है जिस पर नियोजन श्रधिवारिया वा कोर नियश्रण नहीं 
होता । बेवत पठोर नियजरग एवं नियमन द्वारा हो स्थिर कायक्रम को राचातन 
सम्भव हो सवता है । कठोर नियम श्रौर नियजरा तानादाहा नियाजन म॑ ही 
सम्भव एवं उचित है। स्थिर नियोजन म ग्रधिय्रारी एवं राज्य वो प्रगति का 
प्रध्ययत बरन के स्थान पर याजना के कायक्रमों बे सदालन वो विश्प महत्त्व 
देना पडता है। इस प्रकार वे नियोजन वो जन-सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा । 


(२) निकठ-भविष्य बनाम सुदूर भविष्य के लिए नियोजन (2705 
९८९९९ ५४ ९75.92९८६८४९ 7]90778)--दूसरे झ दो मे व्स प्रवार के 
नियोजन यो दोधवाजीन एवं प्रल्यवालीन नियोजन भी वहा जा सवता है। 
दीघवालीन नियोजन मे सुदूर भविष्य वे जिए प्रनतुमानित प्रावश्यवताप्रा ये 
प्रमुसार एवं. विषास या ढाँचा निभित बर लिया जाता है। इस निर्धारित ढॉचे 
थी प्रगति हेतु निरतर प्रयास वी श्रावश्यक्ता होती है | निर्धारित विवास को 
दोधवाल म हो प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए दायश्रमों को भ्रत्प कालो में 
विभाजित करके निश्चित दोघगालीन सक्ष्य वी श्राष्ति की जाती है। प्रल्प 
काजीन योजना म वायक्रमों के समस्त विवरण रख जाते हैं श्रोए उनको इस 
भ्रयार निर्धारित क्या जाता है दि एक क पश्चात्‌ दूसरी भ्रल्पकालीत योजना 
दीघरालोत लक्ष्या की प्राप्ति म सहायक हो। प्रल्पकालीन योजनाप्रा म प्राय 
पदिवताओ के धनुसार तलालीन सम्रस्थाभ्रा का निवारण वरन के साथ-साथ 
दीघवावीन छक्ष्यों बी शोर अ्रग्रसर होन के जिए पृष्ठभूमि तैयार वी जाती 
है। सुदूर भविष्य को योजनाग्रो में केवत महत्वपूणा एवं श्राघारभूत उद्देश्य ही 
सम्मितित होते हैं भोर उनका विवरण तैयार नहीं किया जा सदता क्योकि 
परिस्थितियों थी परिदतनश्रोलता थे कारण दीघदालीन श्रनुमान लगाना 


नियोजन कै प्रकार छ्र 
सम्भव नहीं होता है। उदाहरणार्थ, भारत में पचरवर्षीय योजना के अन्त 
तक राष्ट्रीय श्राय एव विनियोजन को क्रमश बढाकर ३० हजार करोड रुपये एवं 
२११ से २२ हजार करोड रुपये तक करने का लक्ष्य योजना का दीर्घकालीन 
उहंश्य है| इसकी प्राप्ति हेनु तृतीय योजना के कार्यक्रमों का विवरण प्रकाशित 
कर दिया गया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय श्राय को बढा कर १७ हजार करोड़ 
रुपये करने का लक्ष्य है। तृतीय योजना के भ्रन्त होते ही उस समय वी परि- 
स्थितियों के भ्रतुसार एवं पचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को दृष्टिगत करने हुए चतुर्थ 
योजना के कार्यक्रमों को निर्धारित किया जायगा। झब यह भी अनुभव क्रिया 
जाने लगा है कि प्रचवर्षीय योजनाओो के कार्यक्रमों को वापिक कार्यक्रमों में 
विभक्त किया जाना चाहिए । फलस्वरूप वापिक प्रगति आऔँकी जा सके शौर उस 
प्रगति के अनुसार आगामी वर्ष के कार्यक्रमों में हेरफर किया जा सक्के । 

(३) कार्य-प्रधात वनाम निर्माण प्रधान नियोजन (एा८ध०णाओं 
ए$ $0ए०९(पा०।े ?]४7णा76६)--क्षाय॑-प्रघधान नियोजन उस्त कार्यक्रम को 
कहते हैं जिसमे वर्तमान श्राथिक एवं सामाजिक प्रारूप के अन्तयंत ही नियोजन के 
कार्यक्रमों का सचालन करके प्राधिक कठिनाइयो का निवारण किया जाता है । 
इस प्रकार के कार्यक्रमों म सस्थतीय परिवर्तत नहीं क्रिए जाते। एक नवीन 
संस्थनीय आकार वा प्रादुर्भाव नहीं होता है। इस प्रकार के कार्यत्रमा को कम 
साधनों एवं तान्त्रिक विशेषज्ञों द्वारा सचालित किया जा सकता है । परन्तु यह 
नियोजन चतुमु खो बिक्रास एवं जनसमुदाय मे नवीन जीवन-सचारण हेतु श्रनुपयुक्त 
है । इसमे तो केवल विदशप समस्याप्रा वा वितरण होता है एव अथ॑-व्यवस्थां की 
विशिष्ट दुबंलताधों को कम किया जाता है 

दूसरी आर निर्माण सम्बधी नियोजन मे सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था 
में सस्थनोय प्ररिवर्तेत द्वारा एक नवीन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। 
इसके द्वारा समाज में सवतामुजी विकास और नवीद जीवन-्सचार होता है 
निर्माण-सम्दन्धी नियोजन म उत्पादव की नवीनतम विधियों का प्रयोग क्रिया 
जाता है। भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना को स्वंधा कार्य सम्बन्धी नियो- 
जन कहा जा सकता है क्योकि इस याजना के कार्यक्रमों को इस प्रकार निर्घान 
रित किया गया था कि तत्कालीन उत्पादन-व्यवस्था मे न्यूनातिन्यून हेर फेर 
द्वारा उत्पादन-वृद्धि की जा सके । इस योजना में आथिक एवं सामाजिक 
व्यवस्था मे समायोजन करन को विशेष महत्त्व दिया गया था क्योकि द्वितीय 
महाबुद्ध एव देश के विभाजन से पहुँची क्षति की पूर्ति आवश्यक थी। फिर भी 
इस योजना मे कुछ क्षेत्रो मे सल्थनोय परिवर्तन हुए हैं। इन क्षेत्रों में भूमि- 
अबन्घ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं । द्वितीय योजना मे एक नवीन अर्थ॑-व्यवस्था के 


छर भारत में आ्राथिव नियोजन 


निर्माण या लक्ष्य रखा गया है भ्ौर सार्वजनिक क्ष त्र (?प00 5९८८०7) वा 
वित्रास एवं विस्तार बरवे उत्पादन के क्षेत्र मे सस्थनीय परिवर्तन विए गए हैं! 
तृतीय योजना म सहकारी कृषि, उद्योगा मे सावंजनिवः क्षंत्र वा श्रधिक महत्व, 
रामाज सेवाप्रों थे! बायंत्रमों एवं साम्रुदायिवर विकास ग्रादि द्वारा सस्थनीय 
परिवतनों वो और भी भ्रधिव महत्व दिया गया है। इसलिये इन दोनों योज- 
ला यो निर्माण प्रधान योजना वहा जा सकता है । 

भ्र्ध विवरशित राष्ट्रों म निर्माण-प्रघान योजना को अश्रधिया महत्व दिया 
जाता है । इसके द्वारा एवं नवीन व्यवस्था का निर्माण होता है भ्रोर पुरानी 
व्यवस्था मे जिसवी प्रभावशीलता समाप्त हो छुवी है, घडें-बडे सुधार मर दिये 
जाते है । रूस एव घीन में नियोजन था। स्वरूप निर्माश-प्रधान है। चीनी 
नियोजन द्वारा चीन थी मिश्रित पभ्रय॑-व्यवस्था यो समाजवादी प्रथ व्यवस्था मे 
व्रिवर्तित विया गया है। इसी प्रवार रूसी नियोजन के प्रारम्भिक काल में 
नियोजन था स्वरूप निर्माण प्रधान था और इससे द्वारा समाज के ढाँचे में 
परिवर्तन किये गये । 


वास्तव म॑ निर्माण-अधान नियोजन या अ्धिय' प्रभावशाली माना जा सकता 
है । इसे द्वारा ही घत एवं श्राय वा समान वितरण तथा प्रवसर एवं घन मं 
यूद्धि की जा सबती है। शिसी राष्ट्र वी निर्धंनता बा समाप्त करन हेतु धम 
एय प्राय या समान वितरण तथा भ्रधियतम उत्पादन दोनो ही प्रावश्यक हैं, 
श्रौर इत दोनो वा पग्रायोजन प्र्॑-व्यवस्था मे सस्थतीय परिवतंन द्वारा ही 
क्या जा सबता है। वास्तव म काय प्रधान एवं निर्माश प्रधान नियोजन म कोई 
विशेष प्रतर नहीं है। निर्माण-प्रधान नियोजन भी कुछ समय पश्चात्‌ वार्य- 
प्रधान नियोजन था स्वरूप ग्रहण कर लेता है। निर्माण-प्रधान योजना वे' 
संचालन थे बुछ वर्षों पश्चात्‌ प्र्थ व्यवस्था एव सामाजिय' व्यवस्था में प्रावश्यकः 
सस्थनीय परिवतन हो जाते हैं और फिर बडे पैमाने पर व्यवस्था म सस्थनीय 
परिवर्तन बरने वी भ्रावश्यवता नहीं होती है। सभी परिस्थितियों म निर्माण- 
प्रधान योजना वाय॑ प्रधान योजना बन जाती है । रूसी नियोजन ने श्रय कार्य- 
प्रधान नियोजन वा स्वरूप ग्रहट्य बर लिया है। इसी प्रकार बुछ वर्षों पश्चातु 
चीनी एवं भारतीय नियोजन भी क्षा्यन्मधान नियोजन बन जायेंगे। 


(४) भौतिक बनाम वित्तीय नियोजन (?॥ए४ड28] एड. शिगवा- 
दाश ए]गाग्रत्ट )-+जब नियोजन का वारयंत्रम निर्धारित बरते समय उप 
लब्ध वास्‍्तविव साधनों को हृष्टिगत किया जाता है तो इसे भौतिव नियोजन 
बहते हैं। योजना के कार्यक्रम पूर्ण होने पर उत्तन्न हुई पूर्ति एव माँग के सम्वध मं 


नियोजन के प्रकार छह 


अनुमान लगाने का का भी भौतिक नियोजन का अंग होता है । इतना हो नहीं 
सोजना बनाते समय केवल प्रथम योजनाग्रो के लिये साधनो की आवश्यकताञ्रों 
को ही दृष्टियत करना पर्याप्त नहीं होता है, श्रत्युत समस्त विकास झार्यक्रमों के 
प्रावश्यक वास्तविक साधनों का निर्धारण भी जरूरी होता है। योजना के द्वारा 
अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान सतुलन को छिल्न-भिन्न करके नवीन सतुलन का निर्माण 
किया जाता है। नवीन सतुलन स्थापित करने से पूर्व आवश्यक सामग्री, यत्र, 
श्रम भ्रादि की उपलब्धि को दृष्टिगत करना आवश्यक होगा । यदि कुछ सामग्री 
विदेशों से आयात करना हो तो यह भी ऑँकना पडेगा कि कथित सामग्नो 
प्राप्त की जा सकती है अथवा नहीं और साथ ही क्या इस सामग्री में श्रायातः 
के झोधनाथं देश मे निर्यात योग्य अतिरिक्त वस्तुएँ उपलब्ध हैं या नहीं। इस 
प्रकार योजना के कार्यत्रमो की भौतिक साधनों सम्बन्धी आवश्यकताग्रो 
एवं उपलब्धि के अध्ययन तथा निश्चयो को भौतिक नियोजन कहते है । 

दूसरी ओर, वित्तीय नियोजन में योजना के कार्यक्रमों की वित्तीय श्रावश्य- 
कताओ को आँका जाता है एवं उनका प्रबन्ध किया जाता है। विनियोजन का 
प्रकार तिश्चित करके विभिन्न मदो पर व्यय होने वाली राश्वियाँ निश्चित की 
जाती हैं। विकास-व्यय द्वारा मूल्यो एवं मोद्रिक आय पर पडने वाले प्रभाव का 
अ्रनुमान लगाकर माँग एवं पूति के अनुमान लगाये जाते हैं। बजदठ सम्बन्धी 
नीतियों द्वारा मूल्य, श्राय एव उपभोग पर नियत्र किया जाता है । इन सभी 
कार्यों को वित्तीय नियोजन मे सम्मिलित क्या जाता है। किसी भी योजना 
को सफ्ल बनान के लिये भौतिक एव वित्तोय--दोनो ही विचारघाराएं एवं 
अनुमान आवश्यक हैं | योजना मे इन दोनो विचारघाराओ को प्रथक्‌-पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता । यह अवश्य हे कि कसी योजना म वित्तीय विचारधाराग्रों को 
और क्सी में भौतिक विचारधाराग्रा को महत्व प्रदान क्या जाता है | वित्तीय 
साधंतों मे राज्य वृद्धि कर सकता है किन्तु इनकी वृद्धि कुछ लाभदायक नहीं 
होगी, जब तक कि वास्तविक भौतिक साघनो में वृद्धि न हो । दूसरी ओर यदि 
भौतिक साधनों को ही अधिक महंत्व दिया जाय तो वित्तोय-व्यवस्था के 
यनावो का जएना ऋष्त नही हो सफेया ? इता अप्तार कित्तीया नियोजना एक 
भौतिक नियोजन एक-दूसरे के पूरक है और इन दोनों का समन्वित उपयोग 
आवश्यक् होता है । 

योजता बनाने के पूर्व योजना क्मीक्षन को भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना 
आवश्यक होता है । इन भौतिक लक्ष्यों मे पारस्परिक समन्वय होना भी अत्यन्त 
आवध्यक है | एक उद्योग का निर्मित माल दूसरे उद्योग के लिये कच्चा माल 
होता है । ऐसी परिस्थिति मे दोनो उद्योगो के लक्ष्यो मे समन्वय होना अनिवार्य 


७४ भारत में आधिक नियोजन 


है भ्रन्यथा विकास छिन्न भिन्न हो जायेगा । प्रत्येक उद्योग के लिये आवश्यक 
सामग्री एव कच्चे माल वी मात्रा तथा उसके द्वारा निभित माल वी माँग 
निर्धारित वरना योजना प्रधिकवारी वा मुख्य कतंव्य होता है। इस प्रकार 
विभिन्न उद्योगों की कच्चे माल, क्रय एव सामग्री सम्बन्धी ग्रावश्यक्षताओो तथा 
उनके द्वारा उत्पादित वस्तु वी मात्रा यो निर्धारित करने को नियोजन का 
भौतिव' स्वरूप बहते है। जब इन भौतिक लक्ष्यों एव निश्चयों को वित्तीय 
स्वरूप दिया जाता है तो उसे नियोजन वा वित्तोय स्वरूप कहते है । 


क्षेत्रीय बताम राष्ट्रीय याजना ( रिशहा079] २५ क्‍िशाणा्ध 
9]क॥007 78 )--बड-बड राष्ट्रा म जहाँ वे विभिन्न क्षत्ों के प्राधिक साधनों 
एवं लक्षणा के सामाजिक वातावरण एवं रीति रिवाजों तथा इन क्षत्रो के प्रथक 
प्रथव हितो म समानता नहीं होती है तो क्ष त्रीय विकेन्द्रीयकरण की प्रावश्यकता 
होती है और प्रत्येक क्ष त्र के लिये राष्ट्रीय नियोजित प्रर्थ व्यवस्था वे! प्रत्तगत 
प्रथक प्रथक क्षंत्रीय योजनायें बनायी एवं सचान्षित वी जाती है। वास्तव में 
विकेद्रित योजना वा ही दूसरा नाम क्ष त्रीय नियोजन है। भारत को विभिन्‍न 
राज्या की प्रथक प्रधक्त योजनाप्रा का क्षेत्रीय नियोजन कहा जा सकता है । 
इसके प्रन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारियों का नियोजन के निर्माण, सचालन एंव 
निरीक्षण सम्बन्धी भ्रधिवार दे दिये जाते है। । इस प्रकार की योजनाएँ 
राष्ट्रीय नीतियो एवं कायक्रम के प्रस्तर्गत बवायो जाती हैं प्रोर उन पर प्रन्तिम 
नियस्तनण योजना अधिकारी का ही होता है। सग्रु क्त भरब गणराज्य में भो 
राष्ट्रीय विषास योजना के ग्रतगंत मिश्र एव सीरिया प्रदेश के विकास के लिगे 
प्रथम योजना बनायी गयी है। इन दोनो ही क्ष त्रो के आाविक साधनों एवं विकास 
की स्थिति म बहुत प्रन्तर है ।॥ प्रत्येव बड़े राष्ट्र मे जो बड़ क्षेत्र म फैले हो 
क्ष॑त्रीय नियोजन की भ्रावश्यवता होती है। क्षत्रीय नियोजन का उद्द दय क्षत्र 
के साधको का उचित उपयोग बरे क्षेत्र को अन्य क्षेत्रो के स्तर पर लाना 
होता है । परन्तु इस श्रकार के नियोजन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि 
विभिष्त क्षंत्र भ्रपन प्राप मे प्रात्म निर्भर बनन का प्रयत्व करें तथा प्रन्य क्षेत्रों 
के साथ सामजस्य स्थापित करने के स्थान पर प्रपने ही विकास के लिये प्रयत 
शील रहे। क्षत्रीय नियोजन वा वास्तविक उद्दे इय उपलब्ध साधनों का क्‍ग्धिव- 
तम वार्यशील उपभोग करना तथा समस्त क्षत्रो में भाधिक सन्तुलन उत्पन्न 
करना होता है । 


राष्ट्रीय नियोजन के भन्तगत राष्ट्र को समस्त राजनीतिक सीमाग्रों म 
सम्मिलित क्षेत्र को एक इकाई मानकर विवास के भ्रायोजन किये जाते है । जब 


“नियोजन के प्रकार छू 


समस्त राष्ट्र के साधनों एवं श्रावश्यकताओो को एक साथ दृष्टिगत करके योजना 
बनायी जाती है तो उसे राष्ट्रीय नियोजन, कहा जाता है। वास्तव मे झ्लाथिक 
नियोजन वा वास्तविक अर्थ राष्ट्रीय आ्राथिक नियोजन समझना चाहिये॥ 
श्राथिक नियोजन के अन्तर्गत भी समस्त राष्ट्र के विकास के लिये योजता बनायो 
जाती है । राष्ट्रीय नियोजन को अधिक प्रभावशाली वनाने हेतु इसे क्ष त्रीय 
सोजनाधो में विभाजित क्या जा सकता है। भारत की योजनाझो को राष्ट्रीय 
योजना कहना उचित होगा । इनके प्रन्तगंत समस्त राष्ट्र के साधनों एव 
झावश्यक्ताग्रो वो दृष्ठित किया जाता है परन्तु इनकी प्रभावशीलता बढाने 
एवं सन्तुलित क्षेत्रीय विकास करने हेतु हमारी योजनाग्नों को राज्यों की 
योजनाञो म विभाजित कर दिया जाता है । कम क्षत्र वाले राष्ट्रो मे राष्ट्रीय 
योजना को क्षेत्रीय योजना म विभाजित करना झावश्यक नहीं होता है। ऐसी 
परिस्थिति म योजना का उद्दरश्य राष्ट्र के उत्पादन म वृद्धि करता होता हैं 
झौर देश के समस्त क्षत्रो का सन्तुलित विकास करने के लिये विशेष प्रयासत 
सम्भव नहीं होते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन--परन्तर्राष्टीय नियोजन उस व्यवस्था को कह 
सकते हैं जिसमे एक से श्रधिक देशों के साधनों का उपयोग सामूहिक रूप से 
समस्त सदस्य राष्ट्रो द्वारा किया जाता है। वास्तव मे इसके अन्तर्गत विभिन्न 
राप्ट्रो के साधनो का एकीकरण ([200]778) होता है । इस प्रकार के नियोजन 
का सचालत किसी बड़े साम्राज्य म ही सम्भव हो सऊता है जहाँ कि कई राष्ट्र 
किसी एक राष्ट्र के आधीन हो । विभिन्न राष्ट्रो की प्रथक-प्रथक प्राथिक 
समस्‍यायें एवं साधन होते हैं ग्रोर अधिकतर स्वतन्त्र राष्ट्र कभी भी प्रपने 
समस्त साधनों का एक एकन्रीकरण करके विकास की ओर श्रग्रसर होना स्वीकार 
नहीं कर सकते बयोक्ति यह विकास व्यवहारिक दृष्टिकोण म भी सम्भव नहीं 
हो सकता है। श्रत्तर्राष्ट्रीय नियोजन का ढीला स्वरूप ही व्यवहारिक हो 
सकता है जिसमे एक से भ्रधिक राष्ट्र जो कि स्वतत्र हो और जिनका राज- 
नीतिक अस्तित्व एक दूसरे से प्रथक हो, अपती अर्थव्यवस्था के कुछ भगो को 
एक ग्रन्तर्राष्टीय सस्था के नियन्त्रण भे रखना स्वोकार कर लेते हैं। 
वास्तव मे श्राथिक मामलों से सम्बन्धित भ्रन्तर्राष्ट्रीय समझौते को भी 
अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन का स्वरूप मानना चाहिये | धयरार्क 5 8९९०शाशा: 
0ा पबवें&८ 206 पृशाए५5ि--७०६६ के झन्तगंत यह आझायोजत किया 
गया कि किसी भी सदस्य देश मे किश्ली धन्य देश से उत्पादित किसी वस्तु को 
जब कोई लाभ व सर्वाधिकार (ए:ए72४८) श्रादि दिया जाय तो भ्रन्य सदस्य 
देशो के उत्पादन को भी वही लास एव सर्वाधिकार प्राप्त होगा जो कि सर्वाधिक 


७६ भारत में भ्राथिक नियोजन 


पक्ष प्राप्त ((४ए०घा८०) राष्ट्र वो दिया गया है। इस प्रवार के समभौतो से 
राष्ट्रीय नियोजन को इनके भनुसार बनाना पभावश्यक होता है भोर वभो भी 
राष्ट्रीय नियोजन में बडो बठिनाइयाँ पड़ जाती है। भारत इस समकोट का 
सदस्य है। फरवरी १६५४ में विदेशी झुद्रा वी बठिनाई उपस्थित होने पर 
भारत को यह भ्रावश्यव हो गया वि' वह विदेशों को दी गयी स्पायतों को बाद 
ब'र दे भौर भारत रारकार वो इस कायवाही के लिये समझौते वे' भ्धिवारियों 
से विशष झाज्ञा प्राप्त करनी पडी 

अन्तर्राष्ट्रीय समभोते के भ्रतर्गत यूरोपियन घामन माकट वा उल्लेख 
करना प्रावश्यव है। २५ माच १६५७ पी रोम वी सधि वे प्रतगत योरोपीय 
भराषिव' समुदाय (डिप्ाठ्फुथ्या गिट070णार (ण्शाधाांए) फी 
स्थापना था| झ्ायोजन विया यया । इस समुदाय में ६ यूरोपीय देश बेलजियम 
फ्रास फडल रिपब्लिव भाफ जमनी इटली लव॒जमबग तथा नोदरलेडस 
सम्मिलित हुए ॥ इसवी स्थापना १ जनवरी १६५४८ पो हुई भोर इसवे प्न्तगेत 
रादस्य देशों वी भाधिव क्रियाभ्रों वे समावित विशास, भ्रधिव' प्राथि7' प्थिरता 
तभा जीवन हतर में बुद्धि बा उद एय रखा गया। इन उद् ए्यो की पूर्ति 
हेतु सदस्य देशों यो निम्नलिखित वायवाहियाँ बरनों थी-- 

१ सदस्य देशो के पारस्परिक झायात एवं निर्यात परस्से बार एवं 
उनवी यात्रा पर लगाये प्रतिवधों धो हटाता तथा व्यक्तियों शेवाप्रो एवं पू जी 
के प्लाने जान को रोरो को भी लागू न बरता । 

२३ सामाय बृषि एवं यातायात वी नीतियों वा सचालन । 

रे सामान्य बाजार ((-0शा॥0०7 'शै०7९४) मे प्रतिस्मध जीवित 
रखने वे लिये ब्यवम्धा एरना । 

४ रामान्य विदेशी वारिज्य नीति भ्रपनाना जो वि सामान्य बाजार 
((०फफ०ा ०7८) वे बाहर के देचो से व्यापार बरन पर लागू वी 
जानी थी। इन वायवाहियो वे अतिरिक्त एवं यूरोपीय विनियोजन बब को 
स्थापना वी जानी थी जिसे समुदाय के भाधिव विस्तार वा काय बरनता था। 
रोजगार एवं जीवन स्तर में बुद्धि बरन हतु एवब' यूरोपीय विशष फएड का 
भायोजन भी किया जाना था। इस समझौते थे श्रनुसार सदस्य देगो के 
पारस्परिव भायात एवं निर्यात पर से प्रतिबध एवं बर हटान तथा झगय देशो से 
व्यापार वरन की सामान्य नीति प्रपनाने का दाय १२ वर्षों मे विया जाता है । 

ब्रिटन ने भी इस (४0ए707 उर्थश८९६ में राम्मिलित होने वी इच्छा 
प्रकट वी है) परनु 87090 (7090॥007 ७४८०/४) के राष्ट्र इसका विरोध 
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कर रहे हैं क्योकि उन्हे जो इस्लेर॒ड के बाजार से सुविधायें प्राप्त होतो हैं, वे 
सब बन्द हो जायेंगी । भारत के १६६०-६१ के समस्त निर्यात ६३४ करोड में 
लगभग २०० करोड ब्रिटेन को भेजा गया। इस प्रकार मारत के लिये ब्रिटेन के 
बाजार का अत्यधिक महत्व है। ब्रिठेन के (0एशाश07 उशव7:९६ में 
सम्मिलित होने पर भारत को ब्रिटेन को भेजे जाने वाले अपने निर्यात पर उतना 
कर आदि देता होगा जितना कि वह यूरोपियन झाथिक समुदाय के सदस्य- 
देशो को भेजे जाने वाले निर्यात पर देता है । इस प्रकार भारत की बल्तुओं 
का मूल्य ब्रिटेन के बाजार में बढ़ जायेया और भारत को अपने निर्यात बढ़ाने 
का अवसर न मिल सकेगा 

इन अन्तर्राष्ट्रीय समभोतो के अतिरिक्त कोलम्बो योजना जिसका भुख्य 
उद्दंश्य दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशो का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा 
जीवन-स्तर ऊपर उठावा है, को भी अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन कहना उचित होगा + 
इस योजना का विवरण अगले अध्यायो मे दिया गया है । 


अध्याय ४ 

नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था 
( नियोजन के सिद्धान्त--राष्ट्रीय सुरक्षा, साधनो का 
उचित एवं विवेक्पूर्णा उपयोग, सामाजिक न्याय और 
सुरक्षा, सामान्य जनता के जीवन-स्तर मे वृद्धि , योजना 
की विभिनत्र अवस्थाएं एवं संचालन-व्यवस्था--साख्य 
एकजित करना तथा नियोजन वाल मे राष्ट्रीय आय का 
अनुमान, राष्ट्रीय आय का विनियोजन, उपभोग एवं 
सामाजिक हित मे वितरण, योजना के कार्यक्रमों का 
निश्चयीक रणा उपलब्ध साधनों का वितरण, योजना की 
विज्ञप्ति, योजना को कार्यान्वित +रना, योजना के 
सचालन तथा प्रगति वा निरीक्षण, भारत म नियोजन 
की व्यवस्था, भारतीय योजना आयोग के वार्य ) 


नियोजन के सिद्धान्त 

लिधोजित अ्रथ- ववस्‍््या भपूव निधारित उद् कम थी पूर्ति हेतु सम्भाव्य 
साधनों वा शोपरा वरना ग्रावश्याः होता है । पृ जीवाद, समाजवाद तथा 
साम्यवाद वे! सिद्धा त वे श्रनुसार है। इन उद्द ध्या वी पूर्ति वे लिए श्रायोजन 
किया जाता हैं। इस बात था प्रयत्न विया जाता है वि कम से बम रमय मे 
उद्देश्यों वी पूत्रि हो सके, साथ ही सफलता म बाधक तत्वों स वधाव रखा जा 
सके ! राप्ट्र छाहे विक्की भी बाढ़ प्र परिपाल्न वरहा हा वियोजन के वायक्रम 
जनिम्नावित गिद्धा तो के प्राधार पर ही निर्धारित किये जाते है-- 

(१) राष्ट्रीय सुरक्षा (ऐर३४०ाणे 5९८प779)--जब तब राष्ट्र 
ने सुरक्षा वी भावना न हो बाई भी नियोजन बायक्रम सफततापूर्यर संचालित 
सहीं किया जा सत्ता । योजना के दीधवालीन वायक्रमो वे सवाततार्थ राजनी 
तिबः स्थिरता की श्रावश्यवता हातो है श्रोर राजतीतिक स्थिरता तभी राम्भव है 
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जूबकि राष्ट्र को प्रडोसी राष्ट्रो की ग्रोर से प्राक्ममण श्रादि का भय मे हो 
नियोजन द्वारा राज्य को ग्राथिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से सुदढ बनाया 
जाता है किन्तु यह स्थिरता राष्ट्रीय सुरक्षा की घनुपस्थिति मे भ्रत्पकालीन हो 
सकती है । यदि राष्ट्र की प्रपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साधनो का झ्धिक 
भाग ब्यय करना पड़े तो भ्रायिक विकास को पर्याप्त साधन उपलब्ध होनः 
प्रसम्भव है। नियोजन की सफलता के लिए राष्ट्र को इतना शक्तिशाली 
बनाना अनिवायं है कि अन्य दूसरे राष्ट्रो से किसी प्रकार का भय ने हो; 
श€वीं शताब्दी में राष्ट्र की सुरक्षा के लिये खाद्य सामग्री को सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण माना जाता था क्योंकि वही देश युद्ध मे सफल होता था जो श्रपनों सेना 
को पर्याप्त खाद्य-सामश्री अधिक काल तक प्रदान कर सकता था परन्तु 
प्राघुनिक युग में यन्त्र, उद्योग, य्रातायात एव सचार तथा खनिज का महत्त्व 
अधिक हो गया है । श्राज के युद्ध म मनुष्य नहीं प्रत्युत्‌ अस्त शस्त्र झधिक 
महत्त्वपूर्ण है। भ्रत प्राज वही देश य्ुद्ध-विजयी है जिसके पास सगठित उद्योग, 
लोहा एवं इस्पात का पर्याप्त उत्पादन तथा शक्ति के साधनो--कोयला, 
पंट्रोलियम तथा विद्युत्त शवित की पर्याप्त एवं सुगम उपलब्धि है। इस 
प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नियोजन द्वारा राष्ट्र के उद्योगो को शक्ति- 
शाली, सुसयठित एवं पर्याप्त बनाना आवश्यक है। 

(२) साधनो का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग (?709०7 बात 
सिक्चााणाने [क्तोादभ्धाणा ० रि९४०ए7८९४)--नियोजन हारा ऐसी 
व्यवस्था का संगठन किया जाय कि राष्ट्र के साधनो--वर्तमान बचा समभावित- 
का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके । जब तक राष्ट्र के साधनों 
का सुनिश्चित उड्डं श्यो के आधार पर उपयाग नहीं क्रिया जाता, नियोजन को 
सफलता अश्राप्त नहीं हो सकती। एक ओर सम्भावी साधनों का उपयोग 
किया जाय तथा दूसरी ओर वर्तमान उत्पादन के साधनों के उपयोग में 
आवश्यक समायोजन क्रिया जाय, ताकि इनका उपयोग उत्पादन के उस क्षेत्र से 
हटा कर जिसको नियोजन अधिकारी ने महत्व नहीं दिया है, ऐसे क्षत्र मे क्रिया 
जाय जि हे नियोजन-कार्यत्रमो मे स्थान प्राप्त है। साधनों को कमी होने पर 
उनका उपयोग विवेक्पूर्णा होना चाहिए अर्थात्‌ उनके द्वारा उत्पादन के साधनों 
को बढावा देने, पूंजी निर्माण करने और नियोजन बढाने म॑ सहायता मिलनी 
चाहिए। साथ ही साथ उत्पादन के साधनो को उपभोग के क्षत्र से हटाकर 
विनियोजन के क्षेत्र मे लाना आवद्यक होना है । 

(३) सामाजिक न्‍याय झौर सुरक्षा (850४ ब्ाव॑ रेक्लणारं 
$९८०ा7७४)--नियोजन द्वारा सामाजिक हित को सर्वाधिक महत्व दिया जाता 


० मारत मे श्राविव तियाजन 


है। साम्यवादी नियोजन मे व्यक्तिगत हित वा सामाजिक द्वित में सबधा 
ध्राधीन वर दिया जाता है। परन्तु प्रजातातिव नियाजव मे सामाजिय तथा 
अयक्तिगत हित में सामजस्य स्थापित किया जाता है । सामराजिव हित पे लिए 
प्राधित समानता वा उचित प्रायाजन किया जाया चाहिए। प्राय वी समानता 
तथा प्रवर वी सम्रानता इस दा महत्यपूण श्रग हैं। पूणण रोजगार वा प्रथ थे 
बरना भी नितान्‍्त श्रावश्यव है । जय तय राष्ट्र वे प्रत्येश नागरिय वां प्रपनी 
योग्यतायुभार वार्य बरने जीविशोपाजन बरने वा श्रवसर यहीं मित्रता, ध्राधिव 
समानता के उठ इय या पूर्ति नहीं हाता है । सामाजिया टिल व जिए जनसमुदाय 
के स्वास्थ्य शिशा गृह प्रादि का भी उम्रित प्रायोजन हाता श्राउश्यक है । 

(४) सामान्य जनता ब॑ जीवन-स्तर म यूद्धि (रिहा्ञाह ता 
$(870877 ०६ [.9008)--उत्ादन कौ वृद्धि पे साथ जनता मे श्राप्रिक 
उपभोग की प्रवृत्ति जाग्रत परना भी भ्रावश्यत है । जीवन स्तर म॑ वृद्धि हेतु उप 
भोग म वृद्धि पी जानी चाहिए । इस# जिए रावसापारगा थी वास्तविय भ्राय में 
बृद्धि श्रावश्यवा है याथ ही उपभोग्य वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा म उतत्य बराना 
प्रनियराय हो जाता है। तियाजन था प्र येष वायश्रम जोबत स्तर मे वास्तत्रिया 
बृद्धि रन वे लिए सहायपा होना याहिए । 

तियोजन थी व्यवस्था थ त्िए कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बनाये जा 
सपते हैं कयाति इस व्यवस्था या ढाँचा बहुत कुछ राष्ट्र बी राजनीतिय' तथा 
शामाणिय रुपरेसा वर निभर होता है। प्रजाताजिय ढाँचे वी उपस्थिति मे 
शक्तिया थे विबेद्धीययरगा थे श्राधार पर नियोजन या व्यवस्था थी जाती है। 
दूगरी श्रोर साम्यवादी राष्ट्रा मे नियोजन प्रधियारी वे हाथ म शक्तिया या 
बैद्रीय/रण द्वाता है। इसर श्रतिरिक्त नियोजन पैस भ्रौर विश्ये द्वारा 
संचातित विया जाय यह राष्ट्र वी श्रौद्योगिफ तथा प्राथिता स्थिति पर भी 
निर्भर होता है। उद्योग कै क्षत्र में विरश्तित राष्ट्रा म श्रभ्रिश' उलाइत पर 
निपश्रण रफपन उपमाग मे यूद्धि तथा प्रिदेशी व्यापार बी उद्मति थे' श्राधार 
पर नियोजन वी व्यवस्था थी जाती है। श्रद्ध/ वियसित तथा प्रत्निकरसित राष्ट्रा 
भे नियोजन वो व्यवस्था निश्चित बरन थे! जिए ब्रधिव उत्पादन तथा उचित 
वितरगणा का विशप स्थान दिया जाता है । 
योजना की विभिन्न श्रवस्याए' (एघ्रत्मएएड 6982४ ०7 हऐ० सिक्के 

नियोजन वे वाय्रश्रम यो श्रपन जम रो निर्वाणग तब एवं विएप श्रवधि 
पौ पूरा धरना पत्ता है। उस प्रवधि बे श्रतगत उस विभिन्न प्राघ्पा तथा 
विभिन्न स्थितिया एवं श्रवस्थाप्ना वा थार करना होता है। मुग्य श्रवस्थाएं 
निम्म प्रवार निश्चित वी जा सउता हैं-- 


नियोजन के सिद्धान्त त्तथा व्यवस्था यु 


(१) सालध््य एकत्रित करवा तथा नियोजन-काल मे राष्ट्रीय आय का 
अनुमान करना; 
(२) राष्ट्रीय श्राय का विनियोजन, उपभोग तथा समाज कहल्याण हेतु 


वितरणाः न्रट््दा का 
(३) योजना के कार्यक्रम एवं लक्ष्यों को निश्चित करनाई हे ८ रात 
(४) उपलब्ध अर्थ-साधनों का आवंटन: हा 
(६) प्रस्तावित योजना को विज्ञप्ति: है ६ 


सब हल सनम मत मल 


(६) योजना को कार्यान्वित करना; एव न 
(७) योजना के का्यं, सचालत तथा प्रगति का निरीक्षण करता । फ+ 
उपरोक्त श्रवस्थान्रो के सुगम, सुचार एवं उचित संचालव की आवश्यकता 
उतनी ही तोद़ है, जितती स्वय कार्यक्रम के लक्ष्यों को सफल प्राप्ति की | 
लद्यों की सफलता स्चालत-व्यवस्था की कार्यक्षमता एवं आचरण पर पुरणंतया 
निर्भर है । योजना-कार्यक्ष्म वह रथ है जो हर अवस्था म वाहक की पनिवायंता 
का पग्रतुभव॒ एक भअनिवार्यता के रूप में करता है। संचासन-व्यवस्या राष्ट्र के 
राजनीतिक ढाँवे पर निर्भर करती है। यह सर्वमान्य सत्य है कि संचालन- 
व्यवस्था कार्यफ्म को सुचारु एव सफलतापूर्वक सचालन हेतु योग्य एव पर्याप्त 
होनी चाहिये | लोफतस्त्रीय शासन-व्यवस्था मे सचालन-व्यवस्था निम्न चार्ट से 
स्पष्ट है-- 
योजना की सचालन-व्यवस्था ()४४टावारार 0 शेगाणय० ६४) 
जनसमुदाय 
लोव सभो 
मन्विमण्डल तथा योजवा-मन्त्री 


(राष्ट्रीय विनियोजन परिषद्‌->राप्ट्रीय योजना परिपदु->गप्राथिक निरीक्षण झायोग) 








योजेदा आयोग 
| 
विभिन्न उत्तादन के सरवारी विभाग उद्योगपति, व्यापारो, समाज- 
स्तेत्रों से सम्बन्धित एव व्यवसायी तथा. बल्याण सम्बन्धी 
विक्ञास परिषद नियम उनकी सस्थाएँ सस्याएँ 


उपग्रुक्त चित्र लोक्ृतस्त्रीय झासन-व्यवस्था के अन्तर्गत निर्मित सचालन- 
टू 


ष्२्‌ भारत में श्राथिक नियोजन' 


की घोर इगित करता है। भरनन्‍्य तन्त्रो की रचना एवं प्रकृति के प्रनुसार 
सचालन-ब्यवस्था भी अपना स्वरूप परिवर्तित करती रहतो है। भ्रब हम' 
विभिन्‍न योजता-अवस्थाग्रों का भ्रध्ययन् करेंगे ॥ 


(१) सांख्य एकत्रित करना तथा नियोजन काल मे राष्ट्रीय श्राय 
का अनुमात--यह ग्रोजना की सर्वप्रथम अवस्था है। साख्य-एकश्रीकरण 
योजना आयोग द्वारा किया जा सकता है । कोई भी योजना विश्वरानीय साख्य 
तथा तत्वों के भ्राधार पर ही बनायी जा सकती है । प्रद्ध-विकसित देशो मे साख्य 
एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करने का कोई सन्तोष॑जनक प्रबन्ध नहीं 
होता । भ्रधिकाश साख्य पक्षपात के दृष्टिफोण से एकत्रित की जाती है, जिसको 
किसी भी रूप मे विश्वसनीय कहना श्रतिशयोक्ति होगी। योजना के उदय, 
प्राथमिकताएं, लक्ष्य, श्रय॑-प्रबन्ध भ्रादि सभी को निश्चित करने के लिये साल्य 
की झ्ावश्यकता होती है + 


योजना कमीशन द्वारा ये सूचताएँ अप्रबस्थ-्सम्बन्धी प्रधिकारियो 
(30ण775079(ए९ (0880९75) की सहायता से एकत्रित की जाती हैं 
बयोकि विशेष सास्यिक सस्थाएँ स्थापित करने तथा उनके द्वारा श्रावश्यक सूचना 
एकत्रित करने मे भ्रत्यधिक समय व्यतीत होता है । योजना कमीशन शभ्रपने 
विशेषज्ञो द्वारा भी साख्य-एकश्रीकरण एवं विश्लेषण का कार्य सम्पादन करा' 
सकता है । प्रत्येक विशेष क्षेत्र के विशेष उद्योग के लिए प्रथकू-पथकूसमितियाँ 
नियुक्त की जा सकती हैं । उन्हें नियोजन के लिये सम्बन्धित उद्योगों से 
आवश्यक सूचनाएं एवत्रित करने तथा योजवाविधि मे इन उद्योगो के नियोजित 
कार्यत्रम की व्यवस्था पर नियन्त्रण रखते का काय सौपा जा सकता है । 

इस प्रवार समस्त सरकारी विभागों, निजी श्रोद्योगिक सस्याग्रो तथा 
समितियों, व्यापार सस्थाप्रो ([7380९ 238९707९७) एवं सेवा सस्धाग्रो 
($९८एए९९ 3 ६९॥८7९५) से सूचना एकत्र करके योजना भ्रायोग को इस सूचना 
का विष्लेषण, व्याख्या तथा प्रालोचनात्मऊ अ्रध्ययत अपने प्राविधिक विश्ेषज्ञो 
द्वारा करना चाहिये। ये विशेषज्ञ इस सूचता के आघार पर भविष्य के 
उत्पादन तथा उपभोग की प्रवृत्तियों का भी भ्रनुमान लगायें और इस प्रकार 
समस्त पधनुभवो के भ्राघार पर योजना काल में उपा्जित होने वाली राष्ट्रीय 
शाय का अनुमान लगाया जाय | 


(२) राष्ट्रीय श्राय का विनियोजन, उपभोग तथा समाज कल्याण 
हेतु वितरण--प्रनुमानित राष्ट्रीय प्राय वी राशि निश्चित करने के उपरान्त 
जोयता झायोग द्वारा नीति सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करना झावश्यक है। राष्ट्र 


नियोजन के सिद्धात्त तथा व्यवस्था ष्रे, 


की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुसार योजना के लक्ष्यों 
एवं उद्दे श्यों को निश्चित किया जाता है । राष्ट्रीय श्राय को तीन तालिकाभो--- 
विनियोग, उपभोग तथा समाज कल्याण मे विभाजित किया जाता है । 
विनियोग की राशि निश्चित करते समय राष्ट्र की आ्रविक्त नीतियो के श्राधार 
बर यह निश्चय किया जाना भी आवश्यक है कि इस राशि का कितना भाग 
निजी तथा सरकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाय। यद्यपि उपभोग की 
राशि निर्धारित करते समय जन-समुदाय के वर्तमान जीवन-स्तर को श्राधार 
सानता चाहिए, तथापि श्राथिक विकास की प्रगति हेतु साधनों का उपभोग के 
क्षेत्र से विनियोजन के क्षेत्र मे लाना भ्रावश्यक होता है। किन्तु यदि जन- 
समुदाय का जीवन-स्तर ग्रत्यन्त निम्द हो तो उनके उपभोग को अ्रधिक्र कम 
नहीं किया जा सकता । श्रत विनियोजन के लिए अर्थ आल्लरिक साधनों से 
पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त नहों होगा ) दूसरी श्रोर यह जानता भी आवश्यक होगा 
कि देश के सविधानानुसार जनसाधारण से कितना त्याग अपेक्षित है तथा 
उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को उन्हीं के उत्थान के लिए किस सीमा तक 
नियन्त्रित किया जा सकता है ॥ तदुपरान्त समाज-कल्याण हेतु कितनी राशि 
व्यय वी जा सकती है, इसका निर्धारण राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था पर 
निर्मर रहता है । इस सम्बन्ध मे राष्ट्र के पिछडे वर्गों, प्रविकसित क्षत्रो, शिक्षा 
तथा स्वास्थ्य व्यवस्था, गृह स्थिति तथा श्रम-कल्याण आदि की प्रावश्यकताओं 
बो आधार माता जाता है। 

विनियोजव, उपभोग तथा समाज-कल्याण तीनो एक-दूसरे पर प्रवलम्बित 
है । विनियोजन तम्रा उपभोग तो इतने धनिष्ठता से सम्बद्ध हैं कि इन पर व्यय 
होने वाली राशि निश्चित करने के लिए दोनो का एक साथ अध्ययन करना 
पडेगा । उपभोग की तालिका बताने के लिए योजनावधि में जीवन-स्तर में 
कितनी वृद्धि की जायगो, इसका निश्चय करना आवद्यक है। जोवन स्तर मे 
सम्मिलित किये जाने वाले शैगो के आवार पर ही यह भी निर्धारित करना 
आ्रावश्यक है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवा्रों की कितती परिमाण में श्राव- 
इयकता होगी ! इछके स्राथ ही आवश्यक एकत्रित सूचदा के आधार पर यह भी 
ज्ञात किया जा सकेगा कि इन वस्तुओं तथा सेवाओं को पूति दिस सीमा तक 
राष्ट्रीय उत्तादव एवं भ्रायात तथा सचय म से की जा सकतो है । 

इस भ्रकार इस तांलिका का निर्माण उस्तुओं तथा सेवायें की न्यूनता 
भथवा अधिकता ज्ञात करने मे सहायक होगा । न्यूनाविक्य का ज्ञान दो तत्वो 
को जन्म देगा-- 

(ग्र) झ्रायात तथा निर्यात नीति, तथा 


दर भारत में श्राथिक नियोजन: 


(ब) उन उद्योगों के विकास की आ्रावइयवता की तीद्रता जो झान्तरिक 
उत्पादन द्वारा उपभोग की श्रावश्यकताओो की पूर्ति मे सहायक 
होगें । 

उत्लादन के साधतों को बढाने के लिए उद्योगों को श्रध्ययताथं दो भागों 

में विभाजित क्या जा सकता है। प्रथम, ऐसे उद्योग जिनके विकास करने के 
लिए ग्रल्पकालीन योजनाप्ो की झ्रावश्यकता हो । साथ ही भ्रर्थ-प्रबन्धन हेतु 
श्रान्तरिक साधनों पर निभंर रहा जा सके। द्वितोय, ऐसे उद्योग जिनके 
विकास के लिए दीर्धकालीन योजनाग्रो तथा पूजोगत वस्तुभ्रों की प्रावश्यकता 
हो । भ्रावश्यक सामग्री का देश में उत्पादन कहाँ तक हो सकता है, इसका 
अ्रध्ययन भी भ्रावदयक होगा । इस प्रकार दीर्घकाजीन योजना मे पूँज गत वस्तुग्रो 
के उद्योग तथा वडी-बडी योजवाए' सम्मिलित की जायेंगी । पू"जीगत वस्तुग्रो के 
साथ-साथ उद्योगों की कच्चे माल तथा धम-सम्बन्धी श्रावश्यवताओं का अध्ययन 
भी ग्रावश्यक होगा और इस क्षत्र मे भी यह निश्चित करना होगा कि श्रम 
तथा कच्चा माल श्रान्तरिक साधनों द्वारा पूर्ति बढा कर ञ्रथवा आयात से कहाँ 
तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक उद्योग के प्रत्येक कच्चे माल 
के लिए तथा प्रत्येक प्रकार के श्रम की आावश्यकताग्रो के लिए बजट भी बनाया 
जां सकेगा । अ्रधं-विकम्तित तथा अ्रविकस्तित राष्ट्रों मे कृषि का स्थान भो 
महत्वपूर्णा होता है। भारत ज॑से राष्ट्रो मे कृषि ही सम्पूर्ण अर्थ-ब्यवस्था की 
नियत्रक है। उत्पादन के भ्रन्य क्षेत्रो का विकास भी कृषि के पर्याप्त विकास 
पर अवलम्बित है। कृषि के उत्थान के लिए योजना मे सिंचाई के साधनों में 
घृद्धि, कृषि के तरोको का वैज्ञानिकीकरण, उत्तम खाद तथा बीज का आ्रायोजन 
भादि को प्रायमिकता प्रदान की जानी चाहिए। कृषि से सम्बन्धित सुचना 
शासवीय कृषि विभागो तथा कृषि मंत्रालयों ध्ादि द्वारा एकत्रित की जा 
सकती है । योजना आयोग के भ्रन्तर्गत कृषि विकास परिषद्‌ (702ए2)0700९7६ 
(०णातला 407 &६7८प४पा९) का तिर्माण किया जा सकता है।इस 
परिषद्‌ मे विभिश्न राज्यों के कृपि विभागो, जनता, विशेषज्ञों, भ्रथंशास्त्रियों तथा 
लोकसभा के प्रतिनिधि होने चाहिए ताकि ब्यापक योजनाग्रो के निर्माण म सुविधा 
हो तथा इन योजनाओं के लिए जन-सहयोग उपलण्ध हो सके । 


इस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र मे विकास के लिए बृहद्‌ सूबनाग्रो, तथ्यों 
तथा साख्य के घ्राधार पर दैयार किये गये सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 
दांत्र मे विकास परिषद्‌ ([2९ए८०907९०४ (:०णाटा]) वी स्थापना अपेक्षित 
है। प्रत्येक उद्योग के लिए पृथकू-पृथर्‌ विकास-परिपद्‌ का निर्मास्स क्रिया जा 


नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था + 


सकता है। इन विक्रास परियदो में सम्बन्धित उद्योग में लगे हुए उद्योगपतियो 
क्रैन्दीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारो--विज्ेपकर उन प्रान्तोीय सरकारों का 
जिनमे वह उद्योग स्थापित हो अथवा उस उद्योग को स्थापना सम्मलित हो, का 
प्रतिनिधित्व होना चाहिए । इनमे तात्रिक विशेषज्ञ, लोकसभा के प्रतिनिधि 
तथा योजना श्रायोग के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जा सकते हैं। ये विकास 
परिपदें अपने-अपने क्षत्र की वर्तमान स्थिति भश्रथवा जितनी भी इकाइयाँ इस 
उद्योग मे हो प्रत्येक का उत्पादन, उत्पादन शक्ति, लागत, विभिन्न उपयोगो के लिए 
अनुकूलता, उत्पादन म वृद्धि तथा कमी होने पर उन पर प्रभाव, श्रम की 
उपलब्धि, उसके स्थायी सयत्र की स्थिति तथा उसके प्रतिस्थापन एव वृद्धि की 
आवश्यकता, वतमाव बाजारों की स्थिति झादि का श्रष्ययन करेगी । विकास 
परिषद्‌ में इस समस्त सूचना के आधार पर अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्रथम 
प्रस्तावित योजना का प्रारूप निश्चित करने के लिए उचित अधिकारी होना 
चाहिए | विकास परिषद यह भी अनुमान लगा सऊती है कि योजना काल में 
उसके क्षेत्र की उत्पादित वस्तुओ की कितनी माँग होगी झौर इसके आधार पर 
यह निश्चित किया जा सकेगा ऊ्रि उत्पादन में कितनी वृद्धि की जाय तथा इस 
वृद्धि के लिए बया-क्‍्या कार्यवाही की जाय । 

विकास परिपदो द्वारा निम्मित प्रथम प्रस्तावित योजनाएं” राष्ट्रीय योजना 
प्रायोग के पास भेजी जानी चाहिए। योजना श्रायोग को इन योजनाग्रो का 
मिलान उसके विज्येपज्ञों द्वारा तैयार आ्रॉँकडा से करना चाहिए। तत्पश्चातु 
समस्त योजनाएँ योजना आयोग अपनी टिप्पणी सहित ग्रपन उच्च अ्रधिकारियों 
के पास भेजगा । 

योजना आयोग द्वारा योजना के अथ प्रबन्धन का भी अध्ययत किया 
जाता है । कभी-कभी तो विकास-याजनाओ्रो के निर्माण के पूर्व ही उपलब्ध अर्थ- 
साधनों का अध्ययत करना होता है ॥ अर्थ-साधनों की उपलब्धि को सुगमता 
एवं परिमाण के अनुसार ही योजना के काय-त्रम निर्धारित छिये जाते हैं । 
ऐसी परिस्थिति मे योजना को वित्तोय नियोजन (कापशाटाओं ?]87705६)३ 
बा नाम दिया जाता है। परन्तु विकासन्योजना के लट्ष्य बहुधा पहले निश्चित 
क्ये जाते हैं , तत्पर्चात्‌ भ्रर्थ साधनो की उपलब्धि का अध्ययन करके उन्हे 
बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। योजना झ्रायोग विभिन्न विकास परिपदो से 
तत्सम्बन्धित उत्पादन क्षे क्षत्रों की ग्राथिक श्रावश्यक्ताओ का विवरण प्रात 
करता है तथा केन्द्रीय एव प्रान्तोय वित्त मत्रालयों द्वारा उपलब्ध साधनों का 
अनुमान लगाया जाता हे । इस प्रकार अनुमानित श्रथ॑ं-साथनों को भो योजना 
झ्ायोग उच्चाधिकारों के पास भेज देता है ॥ 


हाई भारत में झाधिक नियोजद 


समाज कल्याण की योजना बनाने वे निए एवं वैन्द्रीय समाज-बल्याण- 
परिषद्‌ (0९ 502र्"ज ए/९।॥४०९ 80450) का निर्माण किया था 
धकक्‍ता है। यह वोर्ड विभिन्न कार्यों वे लिए आवश्यकतानुसार समितियाँ स्थापित 
बार सवता है। श्रम हितवारी याजना विर्माण हेतु एवं श्रम तथा श्रम हिववारी 
परिषद्‌ ([.99०फ7 5८ 7.99007 ए/९०)/४:४ 80070) की स्थापना की 
जा सकती है, जो श्रम के पारिथ्रमिक बाय बरने वी परिस्थितियों, श्रमिवो 
के लिए गृह निमाण, सामाजिक बोमा आदि विपयक पश्रावश्यवा सुझाव तैयार 
बरे | इस परिषद म सरकार, उद्योगपति, श्रमिवः सस्थाप्रा श्रादि के प्रतिनिधि 
होत चाहिए। इस प्रकार समाज-बल्याण की प्रारूप ([0720) योजनाएँ योजना 
प्राथोग वे पास पहुँचनी चाहिए जो टिप्पणी सहित उन्हे उच्च पश्रधिकारी में 
पास भज दे । 

(३) योजता के कार्य कमो का निश्चय करना--राष्ट्रीय योजना के 
दार्ये क्रम को प्रत्तिम रूप देने के लिए वेवल विशेषज्ञों वे विचारों पर ही निर्भर 
नहीं. रहा या सबता । हम एक ऐसे राष्ट्रीय श्रथिवारी वी व्यवस्था बरमी 
होगी जिसके पास वर्गीय भ्रधिकारी (52८7072) 0 ए४7०77४७) द्वारा 
प्रपनी प्रपनी प्रस्तावित योजनाएं स्वीड्भोति श्रथवा सुधार वे लिए भजी जा सर्वी | 
इस स्थिति म॑ तीत बायों मे भद करना श्रावश्यक है। उत्पादन के विभिन्न 
क्षेत्रा म राष्ट्रीय श्रावश्यकता वा अनुमान लगाना जिसस वर्गीय भ्रधिकारियों 
हारा लगाये गये भ्रतुमानो पर नियन्‍्मण रखा जा सक तथा समस्त उद्यागो के 
लिये प्रस्तावित राष्ट्रीय योजना वी रूपरेखा तैयार करना जिसस वर्गीय प्रधि- 
कारियों द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाआओा वा तुलनात्मक पश्रष्ययन कया जा 
सके । दूसरा बाय राष्ट्रीय श्रस्तावित योजना तथा वर्गीय योजनाप्रो के भ्राघार 
पर वास्तविक निश्चय करन का है। तत्पश्चात उत्पादन थी राष्ट्रीय थोजता 
ठैयार वी जानी चाहिए। तीसरा यबार्य योजना के सचाज़न का निरीक्षण परने 
व ।है जिससे वर्गीय भ्रधिकारियो के बाय तथा उनवे एक्-ट्रसरे के सम्बन्धो 
में श्रधिवतम वाय॑ क्षमता वा निश्चय हो सके । उपयुक्त बारयों वे सम्पादन 
हेतु निम्नलिखित श्रधिकारियों की नियुक्ति होना आवश्यक है। सवप्रषम एक 
क्ैस्रीय योजना विभाग का निर्माण प्रावश्यक है जिसको कि योजना प्रायोग को 
शज्ञा दी जा सकती हैं। योजना श्रायोग यो, विभिन्न सस्थात्रा से जो कि 
योजना के काये क्रम का सचालन करें, सूचना प्राप्त वरन था प्रधिवार होता 
चाहिए । योजना श्रायोग के पास श्रपन विशेषज्ञ हो जो विभिन्न विवास- 
प्ररिषदो द्वारा प्रपित योजताप्रों का प्रावोचनात्मव भ्रष्ययन कर सर्वे तथा एक 
राष्ट्रीय योजना वी रूपरेखा दैयार बर सके। योजना भायोग वाह्तव मे एक 


“नियोजन के सिद्धान्त दथा व्यवस्था ७ 


विशेषज्ञों की ससस्‍्या होती है जिसे अ्रपनो योजनात्रो को कार्यान्वित करने का 
प्रधिकार नहीं होता, प्रत्युत्‌ विकास परिषदो द्वारा प्रेषित योजनाओं पर पपने 
विचार व्यक्त करने तथा सुझावों के साथ भ्रपनी योजनाओं को प्रन्तिम तिश्चय 
के लिए प्रन्य उच्च अ्रधिकारियो के पास भेजना होता है। 
योजना कार्यक्मो को श्रन्तिम रूप प्रदात करने के लिए केवल विश्यपन्ञों के 
विचारो को ही आधार नहों बनाया जा सकता । प्राथिक नियोजन का तात्पयँ 
क्रेवल इतना ही नही है कि परथक्‌ पृथक्‌ क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों द्वारा एथक्‌- 
पृथक योजनाएं बना ली जाये, प्रत्युत्‌ राष्ट्र की आधिक क्रियाओं को योजवा के 
अन्तिम उद्द श्यो के श्रनुसार परिवर्तित करना भी आवश्यक है । प्रजातान्विक 
समाज मे विशेषज्ञों के हाथ मे राष्ट्र की सम्पूर्ण आशथिक-ब्यवस्था को निहित नहीं 
किया जा सकता | किसी भी निश्चय के पूर्व जनसाधारणा के विचारों से श्रवगत 
होना भी आवश्यक है, क्योकि योजना आ्रायोग वो केवल एक विज्ेपज्ञों की 
सस्था का स्थान प्राप्त होता है । यह सस्था जनता के विचारों का प्रतिविधित्व 
नहीं कर सकती है । 
योजना का श्रन्तिम रूप निश्चित करने का कार्य लोकसभा द्वारा सम्पादित 
किया जाना चाहिए । लेकिन लोकसभा के सम्मुख ढ्सी भी काय क्रम का 
स्वीकृति हेतु प्रस्तुतीकरण मन्त्रिमएडल द्वारा होना चाहिए । योजना विभाग के 
मन्‍्त्री को योजना आयोग द्वारा प्रेषित योजनाग्रो के अ्रध्ययनोपरान्त राष्ट्र की 
राजनीतिक, सामाजिक तथा झाथिक स्थिति के आधार पर योजना का भ्रन्तिम 
रूप देना होता है। इस सब काय के लिए योजना भन्‍्त्री के सहयोग के हेतु 
एक राष्ट्रीय नियोजन अधिकारी प्रथवा राष्ट्रीय नियोजनव परिषद्‌ (वै३६- 
009] ?]गापापह 3 ए॥6द5ए 07 /२४६४४003) 2?]97778 28 55९४- 
9]9) की व्यवस्था वी जा सकती है । इस सभा मे विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित 
विकास परिपदो के क्षत्रीय प्रतिनिधि लोकुसभा के कतिपय सदस्य जिनमे सरकारी 
तथा विरोधी दोना पक्षो के सदस्य हो, मन्त्रिमएडल के सदस्य तथा योजना- 
आ्रायोग के कुछ विद्यपज्ञ तथा सदस्य सम्मिलित किए जा सकते हैं ॥ यह सभा 
थोजना को अन्तिम रूप देगी ठया ग्रान्तिस आरूय ही योजना मनन्‍्त्री द्वाय लोवसमा 
की स्वीइ्ृति हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए । “लोकसभा को सर्वोच्च स्वतन्त्र 
सस्या होत के कारण सर्वोच्च श्रधिकार रहेगा, यद्यपि व्यवहार मे सभा द्वारा 
किए गये भनुमोदतो का लोकसभा नि सन्देह रह नहीं करेगो १? (लिपसन) 


4. एग्रड्याल्या 35 घाट 50एलस्‍टाइपए एठपए छण्पणेते सटॉडफए 3209. 0एटक- 
परवाह बाँ॥०ाए फैण्पडड १6 छा4८छ८ढ गा ६ए०चोत त०प्/६655 गण: 
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द्दे भारत में प्राथिक नियोजन 


इस अवस्था भे योजना के विषय मे भ्रन्तिम निएघय करने का कारें भ्र्थात्‌ 
लक्ष्य निर्धारित करने का काय॑ राष्ट्रीय नियोजन परिषद द्वारा क्या जाना 
चाहिए । लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य बहुत कुछ देश की श्राधारमूत नीतियों 
पर प्राघारित होता है क्योकि लक्ष्यों के भ्रनुसार ही अथ॑-साधतो का भी बंटवारा 
विभिन्न क्षेत्रो म किया जाता है लक्ष्य विर्धारित करने से पूर्व श्राथमिकताओं 
को भी निश्चित करता प्रावश्यफ होगा । योजना के ग्राघारभूत उददश्यो के 
अनुसार योजना के विभिन्न वाय॑ क्रमों मे प्राथमिकताएँ निश्िचत करना ग्रावश्यक 
होता है। प्रर्ध विकसित राष्ट्रो मे कृषि विकास, श्रौद्योगिक विकास, रोजगार- 
व्यवस्था, जीवन स्तर मे वृद्धि श्रादि मुख्य समस्याएं होती हैं। इन समस्याप्रो 
की तीब्तता तथा श्रथें-साधतो की उपलब्धि के श्रनुस्तार प्राथमिकताए निश्चित 
की जाती है । इसके पद्चात्‌ प्रत्येक उत्पादद तथा समाज बल्याण के क्षेत्र में 
लक्ष्य निर्धारित किए जाते है। उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करने के साथ साथ 
प्रत्येक का बजठ भी तैयार कर लिया जाता है। विभित श्रौद्योगिक तथा 
कृपि के क्षत्र की भपूर्ाताग्रो तथा विदेशों व्यापार को स्थिति के अनुसार लक्ष्यों 
को निर्धारित किया जाता है । तत्पश्चात्‌ अर्थ-साधनो की सम्भावित उपलब्धि 
के प्रनुसार लक्ष्यों को भ्रन्तिम रूप देन के पूर्व प्रावश्यक समायोजन कर लेने 
चाहिए । कृषि प्रधान भ्रर्ध विकसित देशों म जलवादु की अनिश्चितता को 
हृष्टिगत करना भी आवश्यक होता है। इसलिए लक्ष्यों की न तो इतना प्रमि- 
लापी रखना चाहिए कि जिनको प्राप्ति सम्भव ही न हो सके तथा सम्पूर्ण 
योजना, ऐसी परिस्थिति में एक अभिलापी कार्य-क्रम मात्र प्रतीत हो जो जनता 
का विश्वास प्राप्त न कर सफे, भौर न ही याजना के लक्ष्य इतने कम होन 
चाहिए कि वास्तविक विकाप्त इन लक्ष्यों की छुलना मे बहुत अधिक हो सकता 
हो । इस दक्षा मे नियोजन व्यवस्था की संज्ञा देना भी अनुचित होगा। लक्ष्यों 
की तुलता मै ग्रत्यधिक अथवा श्त्यस्त न्यून सफलता दोनो ही दोपपूर्णं नियोजन 
के लक्षण है । परन्तु शत प्रतिशत उचित लक्ष्य भी निशिचित करना सम्भव नहीं 
होता क्योकि बहुत से घटकों, जैसे कृषि उत्पादक, आयाव तथा निर्यात की 
दक्शाग्रों ग्रादि पर नियोजन अधिकारिया का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। साथ 
ही, जिस सूचना तथा साख्य के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं, वह 
भो शत-प्रतिशत सही नहीं हो सकते हैं॥ यदि हम आधथिक नीति सूक्ष्म तथा 
प्रभावशील बनाना चाहने हैं तो साख्य को सत्यता तथा मात्रा से वृद्धि करने 
की प्रावश्यवता द्वोगी ३ 

योजना के लक्ष्य और वायंक्रम इस प्रकार निर्धारित विए जाये कि उसमे 
भावश्यकतानुसार समय पर परिवर्तत किए जा सकें। प्रतिकूल परिस्थितियों 


नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था य्हि 


की उपस्थिति में इस प्रकार परिवर्तत किए जा सकें कि योजना के कार्य-क्रम 
की पूति पर इन परिस्यितियो का कोई विशेष प्रभाव न पडे तथा ग्राघारभृत 
लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके । सम्भावना से अ्रधिक अनुकूल परिस्थितियों की 
उपस्थिति में परिवर्तत इसलिये किये जाते हैं कि इन परिवर्तित परिध्थितियों 
का प्रधिकतम हित के लिये उपयोग क्या जा सके। योजना के विभिन्न 
बजठ एक-दूसरे से इस प्रकार से सम्बन्धित होते हैं कि एक बजट में परिवतेन 
करने पर प्रन्य समस्त बजटो में समायोजन करना आवश्यक होता है ॥ प्रतएव 
योजना के कार्य-क्रम मे परिवर्तन करते समय बडी सावधानी की आवश्यकता 
होती है । 

(४) उपलब्ध साधनों का बँटवारा--राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ (र४६0- 
008] ]0])87007708 :355९॥00]9) को लक्ष्यों के निर्धारण के साथ-साथ 
उपलब्ध साघनो का उपभोक्ता, उत्पादक तथा पूजोगत चस्तुओ्नो मे विभाजित करना 
होगा । इसे यह निश्चय करना चाहिए कि उपलब्ध उत्पादन के साधनों में से 
कितना भाग भविषध्यत्‌ उत्पादन के हेतु व्यय किया जाय तथा वे साधत विभिन्न 
उद्योगों तथा सेवाप्नो मे किस प्रकार वितरित किये जाये । राष्ट्रीय. योजना 
परिषद्‌ अर्थ साघनो के वितरण के विषय म आधारभूत सिद्धान्त निश्चित कर 
देगी तथा ये सिद्धान्त लोकसभा द्वारा स्वीकृत हागरे। परन्तु उपलब्ध पूंजी तथा 
अर्थ-साधनों का निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार वास्तविक आवंटन का कार्य 
एक राष्ट्रीय विनियोजन परिपदु द्वारा किया जा सकता हैं। इस संस्था को 
यह अधिकार नहीं होगा कि वह पूंजी को मात्रा निर्धारित करे अथवा विभिन्न 
उद्योगो शलर सेवाग्नो पर व्यय की जाने वाली राशि निश्चित करे, अपितु यह 
परिपद्‌ राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ द्वारा किये गये निश्वयों को कार्यरूप में 
परिणत करेगी । यह सस्था पूंजी तथा अ्र्थ-साधनो के एकत्रीकरणा का कार्य- 
सम्पादन भी कर सकती है। जनता को बचत तथा जनऋण। को यदि प्रर्थ-साधनो 
में विशेष स्थान प्रदत्त हे, तो यह्‌ सस्था कथित बचत ग्रथवा ऋण को प्राप्त करने 
तथा उसका उद्योगों एवं सेवाग्नो मे पुनवितरिण करने का कार्य कर सकती है ॥ 

(५) योजना की विज्ञप्ति--राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ द्वारा अन्तिम प्रस्ताव 
प्राप्त कर लेन के उपरान्त प्रस्तावित योजना लोकसभा के समक्ष स्वीकृति-हेतु 
प्रस्तुत की जाती है । इसके साथ ही योजना के प्रारूप का जनता के तत्सम्बन्धी 
विचारों के जानने के लिए विज्ञापन भी आवश्यक होता है ताकि ऐसे विशेषज्ञ 
उद्योगपति, अर्थश्ञास्त्री, सामान्य जनता तथा सामाजिक, व्यापारिक एव अन्य 
सस्याएं जो कि प्रत्यक्षरूपेण योजना से सम्बद्ध न हो, उस पर श्रपने विचार 
प्रकट कर सके । प्रजातन्त्र मे जन-साधारण के विचारों को विशेष महत्त्व दिया 
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जाता है भौर योजना की सफलता जनता के सहयोग पर ही अवलम्बित है । 
अत यदि प्रावश्यक हो तो जन-वाणी के भनुसार लोकसभा योजना के प्रारूप में 
आवश्यक समायोजन कर सकती है| इस प्रवार योजना का विज्ञापन करने का 
काय योजना-ग्रायोग द्वारा क्या जा सकता है जो जनता से प्राप्त प्रालोचनाओों 
को श्रपनी टिप्पणी सहित इन्हे राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ के पास भेज सकता है 


(६) योजना को कार्यान्वित करना--योजना की लोकसभा द्वारा स्वी- 
कृति होने फै पश्चात्‌ उसे कार्यान्वित करन की भवस्था श्राती है । इस ग्रवस्था मे 
यदि कोई शिथिलता रह जाती है, तब अच्छी से श्रच्छी योजना वा सफल द्वोना 
स्वप्न मात्र रह जाता है। बास्‍्तव मे यह भ्रवस्था सम्पूर्ण योजता के जीवन में 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मूल श्रवस्था होती हैं। भ्रतएव शासन को इस क्षेत्र में 
अग्रसर होकर कार्यवाही करनी चाहिए। सचालन कार्य विभिनर सरकारी विभागों, 
शासवीय तथा श्रर्ध-शासवीय निगमों, निजी व्यापारियों तथा उद्योगपतियोँ, 
सामाजिक सस्थाश्रो श्रादि द्वारा किया जाता है। प्रजातान्वरिक नियोजन म कार्य- 
क्षेत्र दो भागो मे विभक्त होता है--एक जिजी क्ष त्र (?5९३६९ 5९८८०४) तथा 
दूसरा सरकारी क्षत ([?00[70 8९८८०४)। सरबारी क्षत्र का कार्यकम सरकारी 
विभागो तथा निगमों द्वारा सचालित होता है जबकि निजी क्षत्र के कायक्रमो 
को सरकार प्रावश्यक सहायतः प्रदान बरती है एवं सरब/री नियमो वे' श्रनुसार 
निजी क्षेत्र को काय बरन वाय भ्रवसर प्रदान किया जाता है। विभिन्न उद्योगों 
से सम्बन्धित बिवास परिषद श्रपन उद्योगों के कार्यत्रमो का सघालन करती है 
तथा श्रावश्यक तियन्त्रण भी रखती है। योजना श्रायोग क विशेषज्ञ योजना को 
प्रगति का भ्रध्ययव करके समय समय पर राष्ट्रीय योजवा परिषद्‌ वो रिपोर्ट 
भेजते हैं तथा साथ साथ योजवा की प्रगति वा प्रकाशन भी धायोग द्वारा किया 
छाता है। योजना प्रायोग निरन्तर परिस्थितियों का अध्ययन करता रहता है 
तथा योजना में सम्भाव्य समायोजन सम्बन्धी सिफारिश राष्ट्रीय योजता परिषद्‌ 
के पास भेजता रहता है। योजना मत्री को भी समय समय पर लोकसभा के 
समक्ष योजना की प्रगति के विषय म जानवारी प्रस्तुत करना झ्रावश्यक 
होता है । 

(७) योजना के सचालन तथा प्रगति का निरीक्षण--पोजना की 
प्रन्विम, किन्तु, भहत्वपूरां प्रवडया, योजए, के. सज्याजल, का, ज्प्रीशगा, वाया, जा, 
पडताल होती है । इस हेतु एक विश्लेष विभाग को स्थापना की जा सकती है जिसे 
भ्रा्थिक निरीक्षण प्रायोग (8८०४० 7 759९८४०7 (०00ग8907) 
वी सज्ञा दी जा सकती है। यह संस्था राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ के श्राधीन नहीं होनी 
श्वाहिए । इसे योजना के सचालन की श्रालोचना करने की स्वतन्त्रता रहे तथा 


“नियोजन के सिद्धान्त तथा ब्यवस्था सर 


समय-समय पर यह योजना में समायोजन करने के सुफाव भी दे सके । “राष्ट्रीय 
योजना आयोग को भांति इस श्राथिकः निरोक्षण आयोग कौ योजना में सम्मि 
'लित विभिन्न उद्योगों तथा सेवाओं से सम्बन्धित तत्वों तथा ब्रॉकडों की पूर्ण 
जानकारी से झ्रवगत होते की गावश्यक्ृता होगी तथा प्रत्येक बर्गीय सस्या को 
यह झनिवाय होना आवश्यक होगा दि वह समस्त सम्बन्धित प्रलेख इसके 
पास भर्जे तथा इस विभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को श्रपनी पुस्तका का श्रव- 

लोकन क्रायें। इस विभाग का यह का होगा कि वह निरन्तर प्रत्येक उत्पादन 
की शाखा के कार्यक्षमता की आलोचना झ्राथिक एवं त्तान्त्रिक दोना विचार" 
घाराओो से करे । *” * झ्ाथिक निरीक्षण विभाग का काये योजना का 
कार्य प्रारम्भ होने के साथ प्रारम्भ होगा और यह इस बात वा भी निरीक्षण 
करेगा कि. योजना का संचालन कहाँ तक प्रभावशील है तथा यह योजना में 
छुघार करने के लिए अपने सुकाव योजना श्रायोग तथा राप्टीय याजना परिषद 
के पास भजेगा ।7१ 


योजना की व्यवस्था तथा सघालन के विषय म॑ कोई भी सर्वमाम्य नियम 
निर्षारित नहीं किये जा सकते । योजना के उद्दे इय, राजनीतिक, सामाजिक तथा 
प्रायिक परिस्थिति राष्ट्र का श्राकार एवं जनसमुदाय क सामान्य चरित्र फ्ले 
प्तुसार योजवा को व्यवस्था की जानो चाहिए। भारत ज॑से बड़ राष्ट्र में 
कैद्ोय व्यवस्था की तुलना मे क्ष त्रीय विकन्द्रीकरण (२९४६:०74) ॥)९८९- 
(275900॥)) श्रधिक सफ़ल हो सक्ेगा । क्ष त्रीय सस्थाओ में प्रारस्परिक 
समन्वय होना ऐसी व्यवस्था मे ग्रत्यन्त आवश्यक होगा जिसके लिए योजना भ्रायोय 
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को निरन्तर वार्य-रत रहने की श्रावश्यक्षा होगी। क्षेत्रीय सस्यात्रों द्वारा 
योजना के सघालन में अधिक नियन्द्रण तथा कार्यक्षमता लायी जा सकेगी । राष्ट्र 
क्ले राजनीतिक सगठन पर क्षेत्रीय व्यवस्था की सफलता निर्मर रहेगी। क्षत्रीय 
सस्याओ्रों को यथोचित स्वतन्तता दी जा सकती है भौर इन्हे केन्द्रीय सस्याग्रों 
द्वारा दिये गये निर्देशों के भ्रनुसार कार्य करना भ्रनिवायं किया जा सकता है। 

भारत मे नियोजन की व्यवस्था--भारतीय नियोजन का सचालन 
मिश्रित अर्थ॑-व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रजातत्र के श्रन्तगंत होता है। इसमे 
प्तात्रिक विश्ेपज्ञो को विशेष स्थान प्राप्त है परन्तु श्रन्तिम निश्चय विशेषज्ञों 
ड्वारा नहीं किये जाते श्रपितु सत्तारूढ़ राजनीतिक श्रधिवारियों द्वारा सामाजिक 
एवं श्राथिक उद्दृंश्यो के श्राधार पर किये जाते हैं। भारत मे नियोजन के 
तीन स्वरूप है-- 

(१) दीघंकालीन ([?९८5०2८८४८) नियोजन, 

(२) पचवर्षीय तियोजन, 

(३) वापिक नियोजन । 


नियोजत के उठ श्य प्राय दीधकालोन होते है । दोघंकालीन नियोजन के 
द्वारा दीघेंगात लगभग १५ या २० वर्ष तक में जित जिन लक्ष्यों को पूर्ति की 
जापेगी के सम्बन्ध मे एक सद्दिप्त विवेचना की जाती है। उदाहरणाय, १६५५- 
५६ में भारत म प्रथम दीधकालीन योजता बनायो गयी जिसम बताया गया फ्ि 
२६७० ७१ म प्रारम्भ होने वाली योजना मे प्रथ॑ व्यवस्था की क्‍या स्थिति हो 
जानो चाहिये । इसो दीघ॑कालीन चित्र के श्राघार पर द्वितीय पचवर्षीय योजता 
के कायक्रम निर्धारित किये गये जिसस दीघंकालीन लक्ष्यों तक पहुँचने की 
प्रथम प्रवस्था द्वितीय योजना म॑ सम्पूणा हो जाय | वृतोय योजना बनाते समय 
१६७५-७६ म प्रारम्भ होन वालो योजना म धर्थ-व्यवस्था भो स्थिति का 
चित्रण किया गया और उसो के भ्राघार पर तृतोय योजना के कार्यक्रम निर्धारित 
क्यि गये। पचवर्षीय योजना नवीनतम सूचनाग्रों एवं साख्य नें श्राधार पर 
बनायी जाती है ! प्रत्येक दापिक' योजना पचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित लफ्ष्यो 
की श्रोर भ्रग्रसर होत के लिये श्रगला एक कदम होती है । 

भारत मे दचवर्षीय योजना बताते को प्रथम अ्रवस्था है--अगले पाँच वर्षों मे 
माँग और पूर्ति के श्रतुमान, वर्तमान प्राथिक प्रवृत्तियों तथा दीघकायोन योजना 
क्ष्ष्यो पर लगाया जाना। इस का का सम्पादन योजना झायोग के तात्रिक 
विशेषज्ञों द्वारा बुध आधारभूत भॉक्डे ([7०9 ए8 07९5) जिन्हे नियन्त्रण 
भाँवदडे भी कहते हैं, तैयार करवे' किया जाता है। इन नियस्व्रशय भाँकडो: 


नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था ह्३्‌ 


को विचार करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद (एघ0०7०] 706एश0एशशाए 
(०ण्ञाला) के पास भेज दिया जाता है । राष्ट्रीय विकास परिषद मे प्रधान 
मत्री, वेन्द्रीय केबीनेट मंत्री, योजना प्रायोग के सदस्य तथा राज्य सरकारों 
के मुख्य मत्री सम्मलित है। यह देश के सर्वोच्च राजनोतिक अधिकारी हैं; 
इस परिषद के सुकाव के अनुसार नियस्त्रण ऑँकडो में परिवर्तन करके इन्हे 
विभिन्न मत्रालयो एवं राज्य सरकासो के पास भेज दिया जाता है! 


इन नियन्त्रण आँकडों के आधार पर प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय, श्रत्येक राज्य 
सरकार झौर कभी-कभी जिला भ्रधिकारी अपनी-अपनो योजनायें बनाते हैं। 
इन योजनाप्ों मे उच्चाधिकारियों द्वारा समन्वय करने के पश्चात्‌ इन्हे योजना 
आयोग के पास भेज दिया जाता हैं। योजना झायोग विभिन्न घटकों में 
सन्तुलत स्थापित करने का कार्य करता है। माँग पूर्ति, भ्रायात एवं निर्यात, 
कच्चे माल एव निरमित चस्तुओ, उपभोग एवं उत्पादन, वित्तीय एवं भौतिक 
साधन आदि में सन्तुलत करने का कार्य योजना आयोग का है । इस सन्तुलत- 
क्रिया के ग्राधार पर भ्रस्तावित योजना तैयार हो जाती है जिसका प्रकाशन 
कर दिया जाता है जिससे इस पर विश्वविद्यालयों, वँज्ञानिक, राजनीतिक 
एवं सामाजिक सस्थाग्रो मे वाद-विवाद हो सके और राज्य को जनता के विचार 
प्राप्त हो सके । इन वाद-विवादों को दृष्टिगत करते हुए योजना को ग्रन्तिम 
स्वरूप दिया जाता है। यह काये योजना ग्रायोग द्वारा केन्द्रीय मत्रालयो एवं 
राज्य सरकारो के साथ सलाह करके किया जाता है॥ योजना के पअ्रन्तिम 
स्वरूप को केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं लोक सभा के सम्मुख 
अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है। इस समस्त विधि से यह 
स्पष्ठ हो जाता है कि तात्रिक विशेषज्ञ योजना को अन्तिम रूप नहीं देते । 
इनके द्वारा बनाये गये सुझावों में ताबिक, साम्राजिक एवं राजनीधिक 
विचारधारा के भ्ाधार पर सुधार किये जाते हैं । 
हे 


भारतीय योजना आयोग्र के कार्य--भारत में योजता श्रायोग को 
प्रशासन सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये गये हैं। यह क्रैवल एक सलाहझार सस्था 
के रूप मे कायये करता है। इसके कार्य निम्न प्रकार हैं-- 


(१ ) देच के भोतिक साधनो, पू'जी एवं मानवीय साधनों जिनमे ताबिक 
नियोगोी वर्ग (ह€८४०४८७ ?९४६०४४९)) भी सम्मिलित है, का अनुमान 
लगाना तथा यह जाँच वरना कि इन साधनों की कमी होने पर इनकी प्रूढि 
कहाँ तक सम्भव है । 


सर भारत में श्राधिक नियोजन) 


(२ ) देश के साधनों का सर्वाधिक प्रभावशील उपयोग करने हेतु योजना 
बताता । रे 


(३ ) प्राथमिकताग्रों के निर्धारित होने पर योजताडों की सचालन 
अवस्थाश्रो को निश्चय करना तथा साधनों का प्रत्येक भ्रवस्‍्था की पूर्ति हेतु 
बंटवारा करता । 


(४) उन घटका को बताना जिनके द्वारा श्राथिक विकास में रुकावट 
आ्राती हो । वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक दशाग्रो को दष्टिगत करते हुये 
मोजना की सफलतार्थ आवश्यक परिस्थितियों का निर्धारण करना । 


(५ ) योजना की प्रत्येक अवस्था (50982) के समस्त पहलुग्रो को 
सफलतापूव॑क कार्पानिवित करने हेतु व्यवस्था (३(8८08679) के प्रकार को 
निर्धारित करना । हु 


(६ ) समय-समय पर योजना को विभिन्न श्रवस्थाआ के सचालत मे प्राप्त 
सफलता को झ्रॉकना और इस सफलता के झाधार पर नीति एवं कायवाहियो 
में समायोजन बरने के लिये सिफारिश करना । 


(७ ) ऐसी प्रान्तरिक एवं उययोगी सिफारिशें करना, जितसे इलवों सौंपे 
भये कतंव्यो की पूर्ति मे सुविधा होती हो अथवा वर्तेमान झाधिक परिस्थितियों, 
नीतियो, कार्यवाहियो, एंव विकास-कार्यक्रमो पर विचार करके उपयोगी सिफारिशें 
करना, प्रथवा केन्द्रीय भ्रथवा राज्य द्वारा सौंपी गयी विशेष समस्याओं या 
भ्रध्ययत करके सिफारिश करना । 


योजना प्रायोग के उपयुक्त समस्त कार्यों का प्रकार उपदेशक (0 त6ए75079) 
है । परन्तु जिन मामलो म योजना श्रायोग को सलाह देने के लिए कहा जाता 
है श्रयवा उसे सलाह देना श्रावश्यक होता है, वे इतने महत्वपूर्ण है कि उसकी 
सलाह को निरस्त करना सम्भव नहीं होता है। इसीलिए योजना श्रायोग कौ 
श्रधिकतर सलाह को सरार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है परन्तु इन सबका 
यह तालय॑ कभी नहीं है वि योजना झ्रायोग को सरकार के केद्धीय मत्रालय के. 
ऊपर का स्थान प्राप्त है। भारत में योजना के कायक्रम की प्रगति को भ्रॉकना 
भी योजना झ्रायोग का कर्तव्य है। वास्तव में श्रगति दो आँकने का कार्य एक 
प्रथक सस्या द्वारा क्या जाना चाहिये जो कि योजना प्रायोग के किसी प्रकार 
आधीन न हो । “प्रगति आँकने का काय महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह कार्य 
राज्य एव वेन्द्रीय सरकारो द्वारा त्रिया जाता चाहिये । कुद हृद तक यह कार्य 
बनके द्वारा भी किया जाता है पर-छु योजता प्रायोग ग्रखिल भारतोय इष्टिकोण 


नियोजन के सिद्धान्त दया ब्यवस्था 


६५ 


के साथ इस कार्य को करने के लिये प्रधिक उपयोगी है । वह सलाह एंव रिपोर्ट 
कर सकता है कि क्या किया जा रहा है ।”* 


. 
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अध्याय ५ 
अधं-विकसित राष्ट्र एवं नियोजन [१] 


[ अर्ध-विकसित राष्ट्रो का परिचय, अर्ध-विकसित 
क्षेत्रों के लक्षण--राष्ट्रीय एवं प्रति-व्यक्ति आय का कम 
होना, पौष्टिक भोजन का सामान्य स्तर से कम होना, 
जनसमुदाय की सामान्य आयु का कम होना, जनसख्या 
का घनत्व अधिक होना, उद्योगो मे कृषि की प्रमुखता, 
तान्त्रिक ज्ञान की कमी, यान्त्रिक शक्ति की न्यूनता, अर्घ- 
विकसित राष्ट्रो की समस्याएं--तान्त्रिक ज्ञान की 
समस्या, पूंजी निर्माण--अर्थ-विनियोजन पर प्रभाव 
डालने वाले घटक पूजी निर्माण की अवस्थाएँ--प्रथम 
अवस्था बचत--एच्छिक आन्तरिक बचत, राजकीय 
बचत, मुद्रा-प्रसार छारा प्राप्त बचत (घाटे का अर्थ- 
प्रबन्धन), विदेशी मुद्रा की बचत, छितीय अवस्था 
वित्तीय क्रियाशीलत्ता, तृतीय अवस्था विनियोजन--- 
प्रारम्भिक, आय तथा विनियोजन का सम्बन्ध, अहृश्य 
बेरोजगारी तथा विनियोजन प्राथमिकताजो की समस्या-- 
परिचय, समस्या के दो पहलू--अर्थ-साधनो की उपलब्धि, 
अर्थ-साधनों का वितरण--क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ, उत्पा- 
चल आय, ल्प्तिएए को, प्रष्गस्ादा, त्विल्पिप्रेग्ल, अज्ग, 
उपभोग को प्राथमिकता, कृषि अथवा उद्योग को प्राथ- 
मिकता, सामाजिक प्राथमिकताएँ, सामाजिक वबाघाएं, 
एवं सामाजिक पूँजी की समस्या] 


नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था ह७ 


अर्थ-विकसित राष्ट्रों का परिचय 

अधघ विकसित अवस्था वास्तव में एक तुलतात्मक्त अवस्था है, श्रत इसके 
कोई विशेष लक्षण निरिचित करना सम्भव नहीं है। आशथिक एवं सामाजिक 
आन्यताग्रो, विकास की सीमाओं, अन्य राष्ट्रो मे किए गए विकास की मात्रा 
तथा गति म परिवर्तन के प्रभाव अर्घे विकसित अवस्था के लक्षणों पर पूर्णो- 
पेण पडते हैं। आ्राधुनिक युग मे अध॑-विकसित राष्ट्रों मे जीवन स्तर को 
न्यूनता, अज्ञानता, आधारभूत अनिवायंताओ, उदाहरणाथं--भोजन, वस्त्र, गृह 
आदि की भ्रपर्याप्तता झादि मुख्य लक्षण हैं | भविष्य म इन लक्षणों मे परिवर्तेन 
होना श्रवश्यम्भावी है । 


प्रोफपर पालविया के अनुसार, “प्रति व्यक्ति प्राय का न्यून स्तर, अज्ञानता 
की अ्रधिकरता तथा परिणामस्वरूप लेठिन अमेरिका, एशिया, मध्यपूव, अफ्रीका 
तथा पूर्व के समीप देखो मं झ्रधिवासियों के न्यून जीवन स्तर न सतार की 
सभाग्रो तथा मानव समाज के विचारशील वर्ग की विचारघाराग्रो को ग्राकृपित 
किया है। ऐसी शोचनीय दस्याग्रा के साथ-साथ उत्तरी गमराका तथा पश्चिमो 
यूरोप के उतने जीवन स्तर तथा झनन्‍्य सुविधाग्रो की उपस्थिति न भ्न्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति को एक चटा खतरा उपस्थित कर दिया है। विकसित क्षत्रा मं भूख 
की समस्या नहीं है, उत्पादत वृद्धि के मांगे पर है तथा जन साधारण सिक्षित 
ही नहीं अपितु उनके ज्ञान-ब्॑न हेतु पुस्तकों उपलब्ध हैं अच्छे पुस्तकालय भी 
हैं, और पसुप्रो का खाने तथा चिकित्सा का प्रवत्य अर्घ-विक्सित क्षेत्रों मे 
जनतसाधारण का उपलब्ध सुविधाग्रो वो तुलना म श्रप्ठ ह। अ-विकसित 
दाप्ट्रो मे अधिक्षा अपवाद नहीं, वरम्‌ सामात्य लक्षख हैं, प्रतिदिन दो समय 
भोजन प्राप्त होना समस्या है तथा उत्लादन तात्रिक सामग्री की झनुपस्थिति 
के कारण स्थिर तथा अनियमित है ।/!* 
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हि (टकाज हर #ब४ट) 


ध्द भारत में श्राथिक नियोजन 


सामान्यत अधं-विकसित राष्ट्रो में प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य होता है 
ढिन्‍्तु उपलब्ध साधनों का भी पूर्णंतम उपयोग न होने के कारण इन राष्ट्रो में 
उत्पादन तथा राष्ट्रीय ग्राय श्रत्यन्त कम होते हैं। उत्पत्ति के ढंग प्राचीव तथा 
शिचिल होते हैं तथा जनसख्या का भार अ्रधिक होता है। प्रति व्यक्ति झाय श्रत्यन्त 
च्यून एवं जीवन-स्तर दयनीय होते हैं ॥ उनकी बचत करने की शक्ति सीमित 
तथा पूजी-निर्माण वी दर अपर्याप्त होती है ! जतता को विचारधारा रूढिवादी 
होती है, धमं भ्रविवेक तथा ग्रधविश्वास द्वारा प्रतिस्थापित होता है। वर्तमान 
परिस्थिति मे सन्तुष्ट रहने का स्वभाव स्थिर हो जाता है | परिणामत आय की 
वृद्धि के जीवन-स्तर में वृद्धि के स्थान पर झढिवादी प्रथाप्रों पर व्यर्थ व्यय 
किया जाता है । राष्ट्रीय श्राय का इतना अधिक असमान एवं बुटिपूर्ण वितरण 
होता है कि कतिपय व्यक्तियो के हाथ म राष्ट्रीय श्राय का श्रधिकाश भाग 
जन्मजात अधिकार की भाँति बना रहता है । यह परिस्थिति अनेक पीढियो की 
निर्धनता तथा दरिद्रता के कारण उपस्थित होती है । 

अध॑-विकसित राप्ट्रो भ जन-समुदाय के जीवन स्तर मे वृद्धि करने के 
हेतु उत्पादन मे वृद्धि करना अत्यन्त श्रावश्यक होता है । प्रन्तर्रोष्ट्रीय शान्ति 
तथा सुरक्षा को अक्ष्‌ एण बनाये रखने के लिए यह झावश्यक है कि प्रधे विक- 
सित्त राष्ट्रो मे इतनी उन्नति की जाय कि जन-साघारण को उत्पादक रोजगार 
(?70०4ए८ध९२९ #ए9]0977९70) भ्राप्त हो सके। उत्पादक रोजगार 
का भ्र्थ ऐसे रोजगार से है जिसके द्वारा राष्ट्रीय भ्रावश्यकताग्रों के भ्रनुसार 
वस्तुओं तथा सेवाओ की पूर्ति मे वृद्धि हो । इन राष्ट्रो के श्राथिक विकास हेतु 
आन्तरिक बचत मे वृद्धि के साथ साथ विदेशी पूजी भी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध 
होनी चाहिए । 


ग्राघुनिक समाज मे राष्ट्रो की पारस्परिक निर्भरता होते हुए भी श्रधिकतम 
तथा न्यूनतम दोनों ही प्रकार के विकसित राष्ट्र हम देखते हैं। वर्तमान युग मे 
विकसित तथा श्रर्ध विकसित राष्ट्रो का श्रत्तर निरन्तर वृद्धि की ओोर श्रग्रसर है. 
वयोकि विकस्चित राष्ट्र श्रपनी-अपनी उन्नत श्रथं व्यवस्था द्वारा अधिकाधिक 
प्रगति का भ्रालिगन करते जा रहे हैं, जबकि दुसरी ओर अधं-विकसित राष्ट्रो 
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नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था हद 


को आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय होतो जाती है । अथं-विकसित राष्ट्रो 
मे अ्थ-व्यवस्था का रूप इतना छिल्न-भिन्न होता है कि उसका विकास केवल 
विचारपुर्ण (0९॥७४:४/४) प्रयतनो द्वारा ही सम्भव है । विकसित राष्ट्रो मे श्रथ- 
व्यवस्था का सगठन इस प्रकार का हो जाता है कि वह स्वत ही विकासोन्मुख 
पथ पर चलता रहता है, जिसे स्व-चालित अयं-व्यवस्था (82[(-5प५६ढ778 
]7८०॥0०॥) की सजन्ञा प्रदान की जातो है । 


अधं-विकसित राष्ट्रों को एक महत्त्वपूर्ण सुविधा प्राप्त होती है जिसका 
लाभ विकसित राष्ट्र नहीं उठा पाते | अधे-विकृसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रो के 
अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं, क्योकि प्रारम्भिक झवस्था मे इन्हे भी उन्हीं 
समस्याग्रो का सामना करना होता है जिन्हे विकसित राष्ट्र सुलका चुके हैं । 
विकसित राष्ट्रो द्वारा अपनाये गये आथिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी प्रयोगों का बिना किसी अ्रधिक जोखिम के अविकसित राष्ट्र उपयोग 
कर सकते हैं। किन्तु यह कार्य इतना सुगम, साधारण तथा सुविधापूर्ण नहीं होता 
जितना प्रतीत होता है। अ्रध॑-विकसित राष्ट्रो को जलवायु, वातावरण, जनसश्या, 
सम्यता, सस्कृति, इतिहास, ग्राथिक्र तथा सामाजिक-ब्यवस्था श्रादि परस्पर तथा 
विकसित राप्ट्रो से इतनी भिन्न होतो है कि कोई भी ब्रनुभव, जब तक राण्ट्रीय 
परिस्थितियों के अनुसार उसमे झ्रावश्यक समायोजन, परिवद्ध न, परिवर्तन एवं 
सशोघन नहीं किये जाय॑ गे, प्रभावशाली एवं पूर्णंह्पेणा उपयोगी सिद्ध न होगा | 
अर्ध-विकसित क्षत्रो के लक्षण 
विकास एक ऐसी निरन्तर विधि है जो न तो किसी क्षंत्र मे पूर्ण कही णा 
सकती है और न ही यह किसी क्षेत्र मे सवेधा अनुपस्थित होती है । यह विशेष 
संज्ञा कसी विशेष ढग, वस्तु अथवा विधि को प्रदत्त नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों की 
उन्नतिशील दशाभ्रो के सामूहिक रूप को विकास कहा जाता है ॥ इसमे विद्येषतया 
उत्पादन-डृद्धि, वस्त्र, ग्रह, शिक्षा, चिकित्सा तथा जीवन की भ्रन्य सुविधाशो 
एव पग्रावश्यक्ताओ की कम लागत, कम कठिनाई तथा कम परिश्रम द्वारा 
उपलब्धि सम्मिलित है। इसके द्वारा जन-समुदाय के भोजन, स्वास्थ्य तथा 
दिक्षा के स्तर में वृद्ध को जा सकती है। इसकी पृष्ठभूमि मे अधिक प्रवकाश 
(7,८75०:८) वा ज्ञान मे वृद्धि निहित है । 
अर्ध विकसित राप्ट्रो की अर्थ॑-व्यवस्था के मुख्य लक्षयों की निम्न प्रकारेण 
ब्याख्या की जा सकती हे-- 
(१) राष्ट्रीय तथा भ्रति व्यक्ति आय का अत्यन्त कम होना--प्रति 
व्यक्ति आप के ग्राघार पर विभिन्न राष्ट्र-निवासियो के जीवन स्तर का ग्रध्ययन 


१०० भारत मे ग्राथिक नियोजन 


सर्व-सुलम है । १६५५-४६ के श्रॉकड़ो के अनुसार विभिन्न देशो की प्रति व्यक्ति 
भ्राय निम्न प्रकार थी -- 


राष्ट्र आय (डालरो में) 
सयुक्त राज्य श्रमेरिका २,०३० 
यूवाइटेड किगिडम €६०० 
ख्स १,००० 
चीव गणराज्य १७० 
भ्रन्य भ्रध॑-विकसित राष्ट्र घ० 
भारत घर 
ससार वा भ्रौसत ३६५ 


अ्रघ-विक्सित राष्ट्रो मे प्रति ध्यक्ति ग्राय के न्यून होने का कारण प्राथिक 
क्रियाओ की शिथिलता है। इन देश्ञो का आधथिक विकास करने के लिए अथ्थे- 
व्यवस्था मे विशेषकर विनियोजन-व्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन किये जायें 
कि वास्तविक लोके आय लगभग सम्मावित (20:20६9]) स्तर तक पहुँच 
जाय। ससार म राष्ट्रीय श्राय का वितरण (सुक्त राष्ट्र सघ द्वारा राष्ट्रीय 
श्राय पर दी गयी रिपोर्ट (१६५१) के भ्रबुसार) इस प्रकार है-- 


ससार की जनसख्या ससार की समस्त राष्ट्रीय 


का प्रतिशत आय का प्रतिशत 

एचिया ५३ १०५ 
भश्रफ़ीका दा३े २६ 
दक्षिणी भ्रमेरिया ४५ ३५ 
ख्स दरार ११९० 
यूरोप १६६ २७० 
उत्तरी अमेरिका हा ४३६ 
दक्षिणी प्रशान्त महासागर 

के ठापू पर & है 


(२) पौष्टिक भोजन का सामान्य स्तर से कम होना--राष्ट्रीय तथा 
प्रति व्यक्ति प्राय न्यून होने के कारण अर्-विकसित राष्ट्रों मे बैलेरीज का उप- 
भोग भी श्रत्यन्त न्यूत है । प्रधिकाश जनसमुदाय मोटे अ्रनाज का उपभोग करता 
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नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था हक 2 १४१ 


है तथा नि्ंतता के कारण प्रतिदिन दो समपैजन्तोपजन्‌् नेक भोजन धो उन्हें पाप्त 
नहीं होता । एशिया मे कंलेरीज का उपभोग न्यूनतमहैसनन्‍्यहीँ” २००० 
कैलेरीज का उपभोग किया जाता है जबकि उत्तरी प्रमेरिका तथा अन्य 
पश्चिमी देशो मे यह उपभोग ३२०० से भी अधिक है । 


(३) जन-समुदाय की सामान्य झ्ायु का कम होंना--भाय की न्यूनता 
तथा पोषक भोजन को भअपर्याप्तता अघं-विकसित राष्ट्रो के अधिवासियों को भयु 
को न्यूनता के मुख्य कारण हैं। चिकित्सा को सुविधाप्नो की ग्रावश्यकता तथा 
कार्य करने की दशाओं को झोचनोयता के कारण लोग पुर्ण जीवन को प्राप्त 
नहीं कर पाते तथा अ्धिकाश जीवन श्रस्वस्थ दशा मे व्यतीत होता है । इसोलिए 
उनकी काय॑ करने की शक्ति तथा कार्यक्षमता भी अत्यन्त न्यून होती है ॥ झधघे- 
विकसित राष्ट्रो मे बिकसित राष्ट्रो की अपेक्षा सामान्य श्रायु लगभग आधी 
होती है । 

(४) जन-सल्या का घनत्व अधिक होना--एशिया तथा दक्षिण-यूवे 
मे जन-सख्या का घनत्व सर्वाधिक है। एशिया की जनसख्या ग्रमेरिका तथा 
रूस की तुलता मे पाँच गुनी, दक्षिणी ग्रमेरिका की तुलना में आठ गुनी तथा 
प्रशान्त महासमुद्र के टापुओओे को तुलना में चोबीस गुनी है। एशिया मे ससार 
की लगभग ५३% जनसख्या है। इसके अतिरिक्त एशिया में जनसख्या की 
वृद्धि दर भो, मृत्यु दर की कमो तथा उत्पत्ति-दर म परिवतंनहीनता के कारण, 
श्रत्यधिक है। मृत्युदर की कमो चिकित्सा सम्बन्धी नवीततम गआ्राषिष्कारों के 
कारण है । 

(५) उद्योगो मे कृषि की भ्रमुखता--प्र्ध विकसित राष्ट्रों में कृषि 
सर्वाधिक महत्वपुर्ण उद्यम है। इनकी अ्रधिकाश जनसख्या भूमि से जोविकोपाज॑न 
करती है। किन्तु प्रति व्यक्ति श्रोसत कृपि-उत्पादन इन क्षेत्रों मे विकसित क्षत्रो की 
तुलना में ३७ से भी कम है। प्रघ॑-विकसित राष्ट्रा म ५०% से ७५% तक जन- 
सख्या प्राथमिक उद्योगो (?परणशा ए005077९$) मे, जो खाद्यान्त-ठत्पादन 
ग्रे सम्बद्ध है, सलग्त है। फिर भी ऐसे अधिकाश राष्ट्रो मे खाब्ान्तों को व्युवता 
बी समस्या श्रत्यत्त गम्मीर है । उद्योगों तथा कृषि के अ्रतिरिक्त ग्रन्य व्यवसायों 
में कार्यावसर ([,9]0970९70 (09907ल्‍णए77४९५) अत्यन्त कम होने के 
कारण जनसल्या कौ वृद्धि का अधिकाश भाग कृषि म लग जाता है। परिणाम 
होता है--जनसख्या का भूमि पर दिन प्रति दिन भार का बढते जाना तथा प्रति 
एक्ड उत्पादन का कम होते जाना । साथ हो हृषि, मत्स्योद्योग, वनोत्पत्ति श्रादि 
भे झ्राघुतिक वैज्ञानिक विधियो का भी उपयोग नहीं के समान होता है । 

(६) तान्त्रिक ज्ञान की कमी--अधघं-विकसित राष्ट्रो का यह एक प्रत्यन्त 


श्ग्र भारत में आधिक नियोजन 


महत्वपूणा लक्षण है। मध्य पूर्व मे कृषि की उन्हीं विधियों का प्रयोग किया 
जाता है जो भ्राज से एक सहस्त्र वष पूर्व प्रयोग की जाती थी। तान्त्रिक ज्ञान 
(7४८४४7८४ £7०0%9]९०08८) की कमी की समस्या इन राष्ट्रो के विकास 
चथ पर एक गम्भीर बाघा है। अशिक्षा भी इन राष्ट्रा की पौतृक सम्पत्ति है । 
इन राष्ट्रो का शिक्षा स्तर श्राथिक विकास में किसी प्रकार भी सहायक सिद्ध नही 
होता । तान्त्रिक प्रशिक्षण, कृषि वी आधुनिक सामाय विधियों म प्रशिक्षण 
तथा स्वास्थ्य सम्बधी नियमों के ज्ञान की अत्यत कमी होती है । 


(७) यात्रिक शक्ति को न्‍्यूनता--किसी भी राष्ट के विकास-स्तर की 
परीक्षा उस राष्ट के जन साधारण की यान्तिक शक्ति (१(८९८४७॥८४| टा९7४४) 
की उपलब्धि से को जा सकती है । सन्‌ १६३६ के अध्ययनानुसार प्रधं विकसित 
राष्टो, जिनमे प्रति ध्यक्ति ग्राय १०० डालर से भो कम थी, म १२ अ्रश्व 
शक्ति प्रति दिन प्रति व्यक्ति यात्रिक शक्ति उपलब्ध थी । भारत म यह शक्ति १ ० 
अरब शक्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी । परिपक्व एवं उन्नत अथबव्यवस्थाग्रो मे 
यह सख्या २६६ श्रश्व शक्ति प्रति दिल प्रति व्यक्ति ग्र्थातु भ्रध विकसित 
राष्टो की अपेक्षा २० गुनी थी। अमेरिका में यह मात्रा ३७६ अइव शक्ति 
प्रति ध्यक्ति प्रति दिन थी । यात्रिक शक्ति तथा झद्योगीकरण एक दूसरे से 
प्रत्यक्षक्पेण सम्बद्ध है। श्रध॑ विकसित राष्टा में यान्त्रिक शक्ति की गुनता 
उनके श्रग्मौद्योगीकररा का प्रमुख कारण है । 

(5८) पूजी की कमी--अ्रधं विकसित राष्टो म पूंजी के साधनों की 
अत्यन्त कमी होती है। सामाजिक, आरथिक एवं राजनीतिक घटको के कारण 
पूंजी निर्माण की दर ग्रत्यत कम होती है। पूजी की कमी का मुख्य कारण 
लोगो की न्यून प्राय एवं उनका स्वभाव होता है। भारत मे प्रथम पचवर्षीय 
योजना काल म सकल राष्ट्रीय ग्राय का केवल ७% विनियोजन किया जाता 
था जिसमे से भी बहुत बडा भाग, भूमि, मूल्यवान आभूपणा, वितरण सम्बंधी 
व्यापार, तथा हल्के उपभोक्ता उद्योगों मे विनियोजन किया जाता है । पूजी की 
अपर्याप्तता के कारण भ्रौद्योगीकरण के कायक्रमों वो द्र,.तगति से कार्यानिवित करना 
सम्भव नही होता है । 

(&) विदेशी व्यापार का महत्व--भ्रध-विकस्तित श्रथ व्यवस्था प्राय 
विदेशी व्यापार पर निर्भर होती है। देश मे उत्पादित होन वाली किसी एक 
वस्तु भ्रथवा कच्चे भाल का निर्यात करके देश के लिए विदेशी विनिमय ग्रजित 
किया जाता है। विदेशी विनिमय कमान के लिये किसी एक वस्तु के निर्यात 
पर निभर रहन से अर्थव्यवस्था मे ग्रन्य क्षत्रो के उत्पादन के प्रति कम 
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प्रोत्साहन रहता है । अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तत होने के कारण विदेशी 
मुद्रा के अजन मे उच्चावचन होते रहते हैं ओर अर्थ॑-व्यवस्या में स्थिरता नहीं 
रहती है, तथा निर्यात पर अधिक निरमरता के कारण ग्रायात करने को सीमान्त 
अवृत्ति मे वृद्धि हो जाती है, जिससे अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाना सम्भव 
नहीं होता। 

(१०) प्रशासन का श्रकार्यकुशल होना--अ्रघ॑-विकस्ित राष्ट्रों मे 
राप्ट्रीय चरित्र का स्तर प्राय. न्यून होता है जिससे जन-समुदाय में सामान्यतः 
व्यक्तियत लाभ को श्रधिक महत्व दिया जाता है और राष्ट्रीय हित को द्वितीय 
स्थान प्राप्त होता है। सरकारी शासन पर न्यून राष्ट्रीय चरित्र का प्रभाव 
पड़ता है ओर राज्य द्वारा सचालित विकास कायंक्रमों में आाय-व्यय होता है 
तथा विकास को गति मन्द रहती है 4 

अ्र्घ-विकसित एवं विकसित धअर्थ-व्यवस्थाग्रों की तुलना निम्न त्तालिका में 
दिये गये झ्राकडो के आधार पर की जा सकती है-- 


तालिका नं० १--आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि* 
विकसित अथं- अ्र्घ-विकसित 


ब्यवस्थाए ग्र्थ-व्यवस्थाएँ 

(१) शक्ति का उपयोग (प्रति व्यक्ति, प्रति 

दिन (प्रइव-शक्ति घन्टो मे) २६६ श्र 
(२) वादिक माल ढोने की मात्रा (टन मील 

प्रति घन्‍्टा ) १५१७० श्द*० 
4३) सडक एवं रेलो की लम्बाई (प्रति 

१००० वर्ग मौल) ०० १३० 
(४) मोटर ग्राडियो का रजिस्ट्रेशन (प्रति 

१००० व्यक्तियों पर) १११० १०० 
(५) टेलीफोन का उपयोग (प्रति १००० 

व्यक्तियों पर) €०० २० 
(६) चिकित्सक (प्रति १००० व्यक्तियो पर) १४०६ ०१७ 
(७) प्रायमिक स्कूलो के भ्रध्यापक ( प्रति 

१००० व्यक्तियो पर) इ्श्द १७६ 
(८) निरक्षस्ता का प्रतिशत (१० वर्ष को 

आयु के ऊपर) १५% से नोचे छ्बा०्% 
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ऋ०ण, ]ण (949), 90-93-02 (&०पए०८त एज >फ्रफ[0एप्रटाप 
गएणते एव्ूजप्ड 3 ए०घणबप०्ण 9ए ए. ए. 88959). 


श्ग्ड भारत में आधिक नियोधना 


अर्ध-विकसित राष्ट्रों की समस्याएँ 

प्राधिक विकास का मुख्य उद्देश्य धामिक तथा दलित वर्ग के जीवन में 
सुधार करना है । जब तक श्रमिक तथा कृषक के जीवन मे सुधार तथा आामूल 
परिवतंन नहीं किये जायेंगे, सवंव्यापक शोपस की भावना को, जो विश्व शान्ति 
में बाधक है, दूर नहीं किया जा सबदता + इस झोषण भावना के कारण ही 
ग्राधुनिक युग मे राजनीनिक उत्त जना (7>0ाधटवों 8 हा800॥), झान्त- 
रिक श्रसुरक्षा तथा परस्पर दोपारोपण का बोलबाला है। जब तक जन-समुदाय 
के ग्राथिक तथा सामाजिक जीवन-स्तर को नहीं उठाया जायगा, भाघुनिक 
उत्पादन की विधियों का लाभ उठाया जाना असस्भव है | 

ब्रधं-विकसित राष्ट्रो के विशेष एवं प्राश्चयंजनक लक्षणों के कारण कतिपय 
गम्भीर समस्याओो का प्रादुर्भाव होता है जो विकास-मार्ग पर भीषण बाघा 
उत्पन्न करती हैं। इन राष्ट्रो की प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार हैं-- 

(१) तात्रिक ज्ञान की समस्या ( शिक्ताश्या रण स्थ्टाप्र््यों 
]709९०६९ ) 

(२) पूजी-निर्माण की समस्या (?709[0॥ ० ८89769] [0708- 
४07) 

(३) प्राथमिकताग्रो को समस्या [( ?॥679श॥ ०0 ए70श0765 ) 

(४) सामाजिक बाधाएं ( 50८2 ०00578८|९६ ) एवं सामाजिक पूंजी 
की समस्या । 

(५) भूमि-अबन्ध मे सुधार की समस्या ( 09९फ 0 ९0078 
व [वाते-गाशा48०ायश्पा ) 

(६) राजकोय सत्ता मे अस्थिरता ( 7०6८७ 7786807]79 ) 

(७) सरकारी प्रबन्ध के दोष ( [073ए994८55 व (>0एशए77९॥४ 
प्रशाचह९गशा ) 

(८) नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव [ [.8८ ८ 66 ए]थ7 
(0०05८70057655 ) 

( १) तान्त्रिक ज्ञान की समस्या--गत दो शताब्दियो मे विज्ञान की 
अत्यधिक उन्नति हुई तथा विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षत्र को प्रभावित किया 
है। विज्ञान की सराहनीय उन्नति के कारण श्रधं बिकसित एवं विकसित राष्ट्रो के 
मध्य तान्त्रिक ज्ञान का अन्तर निरन्तर वृद्धि की श्रोर है । जब तक अर्घ॑ विकसित 
राष्ट्रो के तान्त्रिक ज्ञान मे पर्याप्त वृद्धि बरने के लिए विश्येष प्रयत्त नहीं किए 
जाते, यह ग्रन्तर दिन प्रति दिन अधिकाधिक बढ़ता हो जायगा क्योकि विकृध्रित 
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राष्ट्र द्तगति से तान्विक विकास की ओर अग्रसर है । श्र्ध॑-विकसित राष्ट्रों को 
विकसित राष्ट्रो के तान्व्रिक अनुभवों का लाभ उठाने का श्रवसर प्राप्त है तचा इन्हें 
कोई भी तान्त्रिक साहस नये सिरे से प्रारम्भ करने की श्रावश्यकता नहीं है। परल्तु 
उन अनुभवों का उपयोग करने हेतु विकासोन्मुख प्रबन्ध, व्यवस्था तथा तान्विक 
विशज्ेपज्ञों को आवश्यकता होती है जो अर्घ-विकप्तित राष्ट्रों में प्रशिक्षएण- 
सुविधाओं के प्रभाव के कारण पर्याप्तरूपेण प्राप्य नहीं। उत्पादकों को 
आधारभूत शिक्षा तथा तात्रिक प्रशिक्षण का श्रबन्ध करना भ्रत्यन्त ग्रावश्यक है । 
आधुनिक तातन्रिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए पर्योप्त पूंजी-विनियोजन भी 
आवश्यक है विन्तु अधघं-विकसित राष्ट्रो मे पूंजी को अपर्याप्तता स्वाभाविक है | 


अधं-विकसित राष्ट्रो को आधुनिक तांत्रिक विधियो के उपयोग मे सववे- 
प्रमुख कठिनाई उक्त विधियों के श्रम की बचत को प्रोत्साहित करना है। 
पश्चिमी विकसित राष्ट्रों मे जनसख्या को कोई समस्या नहीं है। श्रमिकों की 
न्यूनता है, श्रतएवं ये विधियाँ अ्रत्यघिक लाभदायक एवं सफलतापूर्वक उपयोगी 
सिद्ध हुई है | परन्तु अघं-विकसित राष्ट्रो मे इसके विपरीत श्रवस्था होती है। 
वही बेरोजगारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एव गरम्मीर समस्या है, जिसकी उपस्थिति मे 
श्रम की बचत करने वालो उत्पादन-विधियों का उपयोग निरथंक प्रतीत होता 
है । इन राष्ट्रों में उत्पादन की ऐसी विधियों की श्रावश्यकता है जिनमे पूजी 
की आवश्यकता कम तथा श्रम की झ्रावश्यकता श्रधिक हो । 

तात्रिक ज्ञान की समस्या का निवारण केवल विदेशी सहायता द्वारा हो 
सम्भव है । झ्राघुनिक युग मे कोई भी राष्ट्र तात्रिक-ज्ञान की पर्याप्तता की 
अनुपस्थिति मे आथिक विकास नहीं कर सकता । अतएव राष्ट्र मे तास्विक- 
ज्ञान-प्रशिक्षण-संस्थाओ की स्थापता वी जानी चाहिए तथा प्रशिक्षण प्रदान 
करने हेतु विदेशी प्रशिक्षणदातात्रो एव विश्वेपज्ञों को प्रामत्रण देने की व्यवस्था 
होती चाहिए । राष्ट्र के होनहार, मेधावी एवं योग्य युवकों को विदेश्यो मे प्रशिक्षण 
प्राप्ति की सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ हो जन-समुदाय 
में आर्थिक विकास के प्रति जागरण तथा शिक्षा कौ नीति मे आवश्यक समा- 
गोजन करना भी वाछनीय है | विकास के प्रारम्भिक काल में इस ओर विशेष 
कार्यवाही द्वारा इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। तात्रिक प्रशिक्षण का 
प्रदन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि राष्ट्र की भविष्यतु आवश्यकताओं 
की पूर्ति के साथ राष्ट्र मे हृढ तात्रिक ग्राधार भी चन सके । 


(२) पूंजी निर्माण कौ समस्या--विकास का भ्राथिक तात्ये है, राष्ट्र 
के पू'जीगत साधनो मे पर्याप्त वृद्धि जिसके द्वारा न केवल्न राष्ट्रीय झ्राय में ही 


श्ण्छ भारत में आथिक नियोजन 


यृद्धि हो प्रह्युत्‌ प्रति व्यक्ति ग्राय में भी पर्यात्त वृद्धि हो सके। ग्रत विकास वी सर्व- 
प्रथम आवश्यकता पूंजी निर्माण है। श्रय॑-विकसित राष्टो मे पूजी का निर्माग्य 
अत्यन्त न्‍्यूनमात्रा मं तथा मध्यम ग्रति से होता है क्याकि जन-समुदाय में 
निर्घनता भ्रत्यपिर होती है, वा।रणव्य वे अपनी चालू प्राय में से बहुत अल्प 
राशि ही बचा सक्त हैं। राष्ट्र की चालू उत्पत्ति तथा आ्रायात के उस भाग 
को जिसका उपनोग नहीं होता है, पूजी निर्माण कहा जा सक्ता है । पूंजीगत 
साधनो म कल व यत, औजार, सर््कें भवनादि तया व्यापार म निर्माण की 
विभिन्न असस्थाग्रा म रहत वातों वस्तुएं तथा स्टॉक सम्मिलित हैं। तिर्माय 
की विभिन्न अवस्थाप्रों मे रहन वाती वस्तुएं तथा मग्रह (580८8) विनियोग 
के रूप में होत हैं जो अन्तत भौतिक सम्पत्ति के रूप मं भी परिवर्तित हो सकते 
हैं। हॉपक्रित्स विश्वविद्यावय के साइमन कुजनेट्स (90007 र्िएथ्या९४७) ने 
पूजी निर्माण की दो परिभाषाएं--एक व्यापत्र तथा द्वितीय समुचित दी है। 
/यद्दि प्रति व्यक्ति अथवा प्रति श्रमिक्त उत्ताइन म दीघरकालीन वृद्धि को ग्राथिक 
विकास समझा जाय, सत्र पू"जी वा इसका साथन कहता उचित हागा तथा 
पूजी निर्माण का चालू मम्पत्ति के समस्त उपयोग फो--जिसके द्वारा यह 
चृूद्धियाँ हा--ममभता चाहिए । श्रय शादा मे आ्रान्तरिक पू्जी निर्माण मं 
केवल दश्श को निर्माण सामग्री तथा निर्माण प्रवस्थाओ्रों म रहत वाली वस्नुओं 
([777९४६०7९७) की वृद्धिया का हो सम्मिलित नहीं किया ताता चाहिए बल्कि 
बह व्यय जा कि उत्पादन वर बतंमान सस्‍्जर को बनाये रखन के लिए किये जाये 
उन्हे छोइकर ग्रन्य व्यया का भा सम्मिलित किया जाना चाहिए । इन पहुत सी 
मदों पर किये जात वाल व्यव जो प्राय उपभोग म सम्मिलित क्यि जात हैं, 
उदाहरग्गा्य, झिक्षा, मनतारजन तथा भौतिक सुविधाणा की उपयि से जिए 
किये गये व्यय, जिनके द्वारा स्वास्थ्य मे वृद्धि तथा व्यवितगत उत्पादन-क्षमता म 
वृद्धि होती है तथा समाज द्वारा क्यि गये व समस्त व्यय जा त्रि राजगार मं 
लगी हुई ग्राबादी के चरित्र निर्माण के उत्थान के लिए किये जात हा, को भी 
बूजी निर्माण म सम्मिलित क्या जाना चाहिए”* 
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“नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था १०३ 


सकुचित दृष्टिकोर से, “दवाव द्वारा प्लेरित प्राथिक विकास तथा झौद्योगी- 
करण की अवस्था में पूंजी निर्माए का अर्थ उन कच व यत्र तथा निर्माण 
की अवस्थाओ म रहने वाली वस्तुआ तक् सीमित रहता है जो कि प्रत्यक्ष- 
रूपेण औजार के रूप मे उपयोग को जातो हैं ॥7* 


पूंजी के साधनों को आन्तरिक तथा विदेज्ञी दोनो साधनों स प्राप्त किया 
जा सकता है! परन्तु अर्धयाम्त्रियो का तामाय भत है कि विदेशी सहायता से 
सुहृढ आर्थिक विक्नास सोमित मात्रा तक हो सकता है। विदेशी प्र्थ द्वारा 
दोहरी भ्रथ॑-व्यवस्था का निर्माण होता है जिसके कारण कभी-कमी ग्रथ-व्यवस्था 
में असस्तुलत उसने हा जाता है तथा विदेशी सहायता का प्रवाह रक जाने पर 
विकास को गति घीमी ही नही ग्रवरुद्ध सी हो उाती है । विदेशी सहायता द्वारा 
दीघंकाल तक स्वदेनी प्रथनमाधनों की न्यूनता का प्रतिस्थापन नहीं किया जा 
सकता । 

इन समस्त कारणा के आधार पर यह स्पष्ट है कि आनन्‍्तरिक साधना की 
अधिकतम वृद्धि का प्रयत्न किया जावा चाहिए ओर विदेशों सहायवा पर केवल 
थोड़ समय तक ही निभर रहना चाहिये तथा वह निर्मरता गत्पन्त सीमित 
होनी चाहिए । प्र्घ विकसित राप्ट्रा म वतमान बचत का, जिसकी मात्रा 
अत्यल्प होती है, भी उचित उपयाग नहीं हाता । बन राष्टा की राष्ट्रीय भ्राय 
क्यू अधिकाश कतिपय घनिको को प्राप्त हावा है गौर इस वग वो शझ्ाय तथा 
बचत दोनो हो प्त्यधिक होत हैं | परन्तु इनकी वचत अधिकतर सम्पत्ति क्रय 
करन, नवनादि का निर्माण करन, व्यापार एवं परिकल्पना म विनियोजित की 
जाती है । इस प्रकार का विनियोजन राष्ट्रीय हित की दृष्टि से किलो भी 
प्रकार विवेकपूर्य तथा महत्त्वपूरा नहीं कहा जा सकता । 
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श्ग्द भारत मे आथिक नियोजन 


निर्धत वर्य की बचत का विनियोजन मी विवेकपूर्ण नहीं होता क्योकि 
यह भोद्रिक सचय ग्रथवा सोना-चाँदी के क्रय का रूप घारण कर लेती है। इस 
प्रकार न तो घतनिक्क वर्ग की औोर नही निर्धंत बयं को बचत का विवेकपूर्ण 
सदुपयोग होता है तथा उन्हे उत्पादक कार्यों मे सलग्न करना कठिन होता है । 
गह प्ररिस्पिति जन-समुदाय की भ्रज्ञावता तथा वित्तीय प्रौर विनियोजन 
सम्बन्धी सस्याप्रों की उचित व्यवस्था न होने के कारण और भ्रधिक गम्भीर 
हो जाती है । 

अर्घ-विकसित राष्ट्रो में उत्पादक उद्योगों म विबियोजन न किया जाना 
कतिप्रय कारों द्वारा प्रभावित होता है। कषित कारणों की व्याख्या निम्न 
प्रकार कौ जा सकती है-- 

(के ) स्वभाव--जन-समुदाय नवोन तथा ग्रपरिचित आधिक कियाग्रो के 
महत्व एवं तीव्रता की तुसना भे परिचित एव प्राचीन चली ग्रा रही आधिक 
क्रियाप्रो को प्राथमिकता देते हैं! स्वभाव का निर्माण अनेक कारणों का परिशाम 
है । स्वभाव का परिवर्तन इन अवस्थाभ्रो मे परिवर्तत के पश्चात्‌ ही सम्भव है । 
रूढिवादी तथा पुराने रीति-रिवाज्षों द्वारा नियत्रित ग्रथ॑-व्यवस्था में ही लोग 
अपना कल्याण सममते हैं। तथ्य है, शिक्षा का ग्रभाव, पंतृक रुफान, प्रोत्साहन 
की प्रतुपस्थिति । 

( ख) सीमित माँग--जन-समुदाय को आय श्रत्यन्त प्रल्प होने के कारण 
उनकी क्रय-दाक्ति भी अत्यन्त न्यूब होती है । साथ ही हृषि तथा ग्रामीण श्रमिक 
आत्म-निर्मरता पर विश्वास करते हैं। झपनी श्रावश्यकताश्रों को स्थानीय 
अ्रपर्याप्त उत्पादन द्वारा ही सन्तुष्ट कर लेने के कारए प्रचलित भ्रवस्थाग्रो से 
झोत्म-सन्तुष्टि की भावना की प्रबलता भी उनमे पायी जाती है। निर्धनता के 
कारण “न्यून पभ्रावश्यकताएं--पूर्णा जीवन” उनका ध्येय हो जाता है। इंस प्रकार 
वस्तुओं की नवीन पूर्ति को ग्रावश्यक माँग प्राप्त होना कठिन होता है तथा 
निजी साहसी माँग उत्पन्न करने की जोखिम नहीं उठाना चाहता $ 


(ग) श्रम की उत्पादन क्षमता का ग्रभाव---प्रशिक्षा, प्रज्ानवा, निवास 
का भ्रस्वास्थ्यकर वातावरण, गतिशीलता का श्रभाव, निम्न जीवन-स्तर, 
अपर्वाध्त, अपोषक भोजन «व श्रन्य अरनिवायंताएँ श्रमिक की कार्यक्षमता में 
ट्वास उत्पन्न करती हैं। परिस्याम होता है, श्रम की सस्ती एवं सुगम उपलब्धि 
होने पर भी उत्तत्ति-लागत का श्रधिक होता । 

( घ॑ ) आधारभूत सुविधाप्रों की कमी--ध्रातायात, सचार, जल को 
वित्तरण-ध्यवस्था, विद्य त-शक्ति-प्रदाय, श्रधिकोपण प्रथवा साख सुविधाएं आदि 


नियोजन के सिद्धान्त तथा व्यवस्था ् 2 १०६ ! 
आधारभूत सुविधाग्रो को अनुपस्थिति के कारण साहसी का सम्भोवित-्लाभ---न 
कम ही रहता है। लाभ की न्यूनता किसी भो उद्योग की ओर पूंजी के भ्राक- 
प॑ण को नही, भ्रपितु उसकी उदासीनता ( [700/९४९८॥८४ ) को जाग्रत 
करतो है। 


( ड- ) योग्य साहुसियो की कमी--प्रध॑-विक्सित राष्ट्रों मे साहसी का 
कारये अत्यन्त जोखिम पूर्णा होता है क्योकि वह तथ्यों एवं शँकड़ों से सर्वदा 
अनभिज्ञ रहता है । केवल अनुमानों मात्र पर श्राघारित कोई भो उद्यम कब- 
घरुग मे असफल रहना पश्रवश्यम्भावी है। श्रमुभव की अनुपस्थिति नये साहसो 
की ओर आाकर्ष ण॒उत्पन्न नहीं करती । यद्यपि भ्रधं-विकसित राष्ट्रो मे साहमी 
को विकसित राष्ट्रो क भ्रनुभवों का लाभ उपलब्ध है परन्तु आधुनिक युग मे 
साहसी को विभिन्न योग्यता तथा श्रतुभवों की श्रावश्यकता होतो है। 


( च ) पूजीगत वस्तुओ की अनुपलब्धि--तवीव उद्योग की स्थापना 
के लिए यन्त्रादि पू'जीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो कि देश मे उपलब्ध 
नहीं होती श्रोर लगभग समस्त वल्लुएँ विदेशों से प्रायात करनी प्रडती हैं। इन 
बस्तुओ का मूल्य अधिक देना पड़ता है तथा बीमा एवं यातायात-वब्यय भी 
अत्यधिक होता है। साथ ही इन भश्ीनो को चलाने के लिये निपुण श्रमिक देश 
में नहीं मिलते, उनके हेतु भी विदेशों का मुंह जोहना होता है। यह मुहजोही 
अत्यधिक मंहगी सिद्ध होतीं है॥। इन कारणोंवश साहसी की लागत तथा 
जोखिम बढ जाते हैं॥ कभी-कभी तो कच्चे माल के लिए श्रायात पर हो निर्भर 
रहना पडता है। 


(छ) श्रम की उपलब्धि तथा गतिशीलता--यद्यपि जनसख्या का 
चनत्व अधिक होने के कारण श्रम की उपलब्धि पर्याप्त, सुगम एबं सस्ती होती 
है , किन्तु यह श्रम उद्योगो मे कार्य करना पसन्द नहीं करता क्योकि इसे कार- 
खानो के अस्वास्थ्यकर, सधन एवं दूपित वातावरण में नियमबद्ध एवं प्रनुझासित 
परतम्त्र दी भाँति क्ामे करना होता है तथा उसे झपने परम्परागत एवं स्वच्छान्द 
निवास स्थानों का परित्याग रुचिकर नहीं होता | श्रमिक वर्ग अधिक आय के 
प्रलोभन पर भी अपने परिवार, ग्रामीण समाज तथा अपने पंतुक एवं परम्परा- 
गत व्यवसायों से दूर नहीं होना चाहता )। यदि परिस्थितियोवश उसे उद्योगों मे 
कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा, तब अपने स्वभाव के परिवर्तन हेतु समय- 
समय पर श्रपने पुराने व्यवसाय तथा समाज मे जाता है ओर इस प्रकार श्र्ध- 
विकप्तित राष्ट्रों मे औद्योगिक श्रम को महत्वपूर्ण समस्या अनुपस्थित होती है, 
जिसके कारण श्रम को कार्यक्षमता तथा उत्पादन शक्ति कम रहतो है ॥ साहसी 
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श्रम सम्बन्धी वठिनाइयो के कारण भी विनियाजन को आर आकर्षित नहीं 
झोता है । 

यद्यपि पूजी-निर्माण एक विधि है जो विनियोजन के परिण्यामस्वरूप उत्पन्न 
होती है । कि तु प्रत्येक विनियोजन पूजी वा तिमाण नहीं करता और न प्रत्येक 
विनियोजन पूजी निर्माण कहा जा सकता है। केवल वे विनियोग जिनकी विधि 
पुर्णा होत पर ऐमे पू'जीगत साधनों वी बृद्धि हो जिनके द्वारा भविष्यत्‌ भौतिक 
साधनों की प्राप्ति हा सके यद्यपि इनसे वर्तमान म॑ प्रत्यक्षब्पेण किन्हीं 
इच्छाग्रा बी पूवि म सहायता न मिलता हो पूजो निर्माग्य वी श्र स्या म॑ परि- 
गणित क्ये जात हैं। पूंजी निर्माण तीत प्रृथक विन्तु परम्पराश्चित भ्रवस्थाआ के 
सम्मिथगग को कहत हैं। ये अ्वस्थाएं इस प्रकार ह--प्रथम है बचत । बचत 
बहू क्रिया है जिसमे वतमान मे उपभोग हा सकत योग्य साधता को उपभोग से 
पृथक रखकर भावी उपभोग भ्रथवा प्रन्य साधनों को पूर्ति हेतु उपयोग करव में 
सहायता श्राप्त होती हं। द्वितीय भ्रवस्था है, वित्तीय क्रियाएँ । इस क्रिया 
क ग्न्तयंत् ब्रान्तरिक वक्‍त, विदेशी सहायता तथा विशय रूप से उद्यत किए 
गए साधना रा एकत्रित करके विनियोजक वे हाथा म॑ हस्तान्तरित करना 
सम्मिलित है । तृतीय एवं श्रन्तिम अवस्था है विनियोजन। वह क्रिया 
जिसके द्वारा ग्रथ साधना वो पूं जीगत वस्तुग्रा वे उत्पादन म लगाया जाता है, 
विनियोजन कहलाता है । विनियोजन के फलस्वस्‍्प जो पू'जीगत साधन प्राप्त 
होने है, उसे पू जी कहते हैं तथा इस समस्त विधि का पूजी निर्माण बहते हैं। 
पूजी निर्मास्स की मात्रा पूर्ववथित तीनो क्रियाग्रा की कार्यक्षमता तथा तीब्रता 
पर तिभर रहती है । 

प्रथम अवस्था--बचत (353ए08--फ0४ शिक्ष ४88९ . ०0६ 
(29क्ा।शे शिएघा79707)-+विपय वी ग्रम्भीरता को हृष्टिगत रखते 
हुए उपरोक्त ताना प्रवस्थाआ का विश्वपणात्मक विस्तृत एवं गहन प्रव्ययन 
आवश्यक प्रतीत होता है । पश्रत उन अवस्था वा पृथक पृथक अब्ययन हम 
करेंगे । सदध्रथम अवस्था बचत है। वचत चार मुख्य वर्गों म॑ विभाजित की 
जा सकती है--- 

(भर) एच्छिक आन्तरिव बचत ( ए०ाफाधएए 0फछ९४०० 
59085 ) 

(4) राजकाय बचत ((50ए&:7फशाए& 53ए985 ) 

(स) मुद्रा प्रसार द्वारा प्राप्त वचत (व]4६00099 54 शाग88) 

(द) विदेशी बचत (757 9994785) । 


3१२ भारत में आविक नियोजन 


बर्ग के लोग भ्रपनी बचत क्यू उपयोग अपने ग्राम के आस पास के क्षेत्रों में किये 
जाते को प्रधिक महत्त्व देते हैं । श्रत ऐसी सस्याग्रों वा संगठन किया बाना 
चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त चचत का विनियोजन ग्रामीण विकास में ही 
कर सर्वे । 

हितीय पहलू के श्रश्तरत बचत को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए 
श्रल्प बचत एकत्रित वरन दालो मध्यस्थ सल्याग्रो--ठेक, डाव' विभाग, 
सहवारी सस्थाग्रो, जीवन थीमा भ्रादि के क्भचारियों म ईमानदारी, तत्परता 
तथा सहायता करन की भावनाग्रों के स्तर म॑ वृद्धि होना भी आवश्यक है। इन 
सस्याओ की कार्य करने की विधि इतनी सरल तथा प्रणाली इतनी सुगम्य होनी 
चाहिए कि बचत जमा वरते समय तथा निबालत समय, समय का भ्रप्रव्यय, 
बष्ड एवं भ्रसुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण विकास वी 
योजनाभ्रो के श्रत्तगंत कृषक तथा श्रमिक वर्ग थो धन वे व्यय तथा प्रपव्यय 
सम्बन्धी शिक्षाः प्रदान की जाय । यह कार्य अत्यन्त कठित तथापि आ्रावश्यक है 
वयोधि' ग्रामीणों के रढिवादो, अन्यविद्वासो एवं अशिक्षित घिर स्वभाव को 
परिवर्तित करना सरल नहों है। अर्थ विकसित राप्ट्रो मे श्राथिक विकास के 
साथ मुद्रा-प्रसार भी एक आवश्यक लक्षण होता है। जवता-जनादन का यह 
विश्वास प्रदात करता भी प्रावश्यक है कि मुद्रा का प्रसार ग्रत्यधिक' नहीं होगा 
तथा इस प्रकार उनके विनियोजन तथा व्याज की राशि वो क़्यन्शक्ति श्रथवा 
वास्तविक मूल्य मे कोई विशेष कमी नहीं होगी । 

(ब) राजकीय बचत--नियोजित श्र्थ व्यवस्था म राजवीय बचत विकास 
की योजनागा की पूर्ति का एक मुख्य श्र्थंशाधन है। राजवीय बचत के साधना 
में कर, राजकीय उद्योगों का लाभ भ्ादि सम्मिलित हैं।कर द्वारा पूजो के 
साधनों को प्राप्त करना सखवार व धनी वर्गा पर अधिक क्रारोपण वी क्षमता 
पर निर्भर रहता है। धनी वर्ग के उन साधना को जो निष्किय पड़ हा प्रथवा 
जिनका राष्ट्र वी हष्टि स लाभप्रद उपयोग न होता हो, कर % छूप म प्राप्त 
करना श्रावश्यक होता है। इसके लिए अधिक आय, सम्पत्ति तथा बिलासताग्रों 
पर वर लगाये जा सकते है। एस बरारोपण री झ्रावश्यक्ता होती है कि झाय, 
सम्पत्ति तथा विलासताश्रा की वृद्धि के साथ #र की दर में वृद्धि होती रहे। 
इसके लिए झ्राय-वर वो सबसे अधिव' महत्व दिया जाता है । जापान, मिश्र 
तथा भारत से श्राय कर सरवारी आय बा एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन है 
परल्तु भ्रन्य दक्षिण-पूर्वी, सुदूर पूर्वी तथा श्रक्रीकी राष्ट्रों मे अ्रव भी भराय-वर 
को कोई विश्ञप स्थान नहीं दिया जाता है| यद्यपि आय कर आधुनिक बप्ाज- 
खाद थी विचारधाराशो वे सवधा प्रनुदुल साधन है, पर तु श्र्ध-विवस्ित राष्ट्रो 
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मे प्रबन्ध सम्बन्धी, आथिक तथा राजनीतिक कारणों से इस कर को पूर्ण महत्व 
नही दिया जाता है । 


भ्राय-कर का एकत्र करना एक जटिल काय॑ होता है। इसको प्रभावशालरो 
बनाने के लिए ऐसे सगठन की आवश्यकता होती है जिसमे झविकारी ईमानदार 
तथा फर-एकत्रीकरण के तौर-तरीको मे निपुण हो । अ्रथ॑-विक्षसित राष्ट्रो मे 
ऐसे सगठन की उपलब्धि लगभग असम्भव है । कारएवश घनिक वर्ग जो कर 
बचाने की कला में अधिक निपुणा होता है, कर को कपटपूरं रीतियो द्वारा बचा 
लेता है श्रौर इस कर की प्रभावश्ञीलता समाप्त हो जाती है | घनी वर्ग रोजकीय 
नीतियो पर प्रत्यक्ष भ्रथवा अप्रत्यक्ष रूपेणा नियन्त्रण रखता है तथा अधिकांश 
राजनीतिक दल जमोंदार, उद्योगपति तथा बडे बडे व्यापारियों द्वारा प्रदत्त 
दानो के कारण ही प्रगति करते हैं। इस कारण श्रध॑-विकसित राष्ट्रों की 
सरकारें आधिक विकास हेतु घनिक वर्ग पर अधिक करारोपरा नहीं कर पाती । 

अप्रत्यक्ष कर--दूसरी श्रोर अप्रत्यक्ष कर वस्तुप्रो के क्रय विक्रय, उत्पादन, 
झायात-निर्यात, लाम-कर तथा सामाजिक बीमा आदि वे रूप मे लगाये 
जाते है । पूजीवादी राष्ट्रो मे अप्रत्यक्ष करो को अधिक महत्व दिया जाता है 
क्योकि इसके कारण घनिक वर्ग क पुंस बचत के साधन उपलब्ध रहते ह और 
उनको अपली पू'जी के विनियोजन के परिणामस्वरूप अधिक लाभ प्राप्त हो सकता 
है। नियोजित व्यवस्था और विशेषकर साम्यवादी ग्रथ व्यवस्था भ राजकोय 
बचत को प्रधिक महत्त्व दिया जाता है । अतएवं कर-भार भी प्रधिक रहता है । 
साम्यवादो व्यवस्था म भी अप्रत्यक्ष कर को अधिक महत्व दिया जाता है, परन्तु 
इसका उद्द श्य व्यक्तिगत बचत को उचित अ्रवसर प्रदान करना नहीं होता है 
प्रत्युत इसके कारण श्रम, योग्यता तथा उत्तरदायित्व को उचित प्रतिफल्न प्रदात 
किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष करो द्वारा श्ननिवायं वचत को प्रोत्साहन मिलता 
है और कर-राशि के समतुल्य उपभोग म कटोतो हो जाती है । जा नी अप्रत्यक्ष 
कर वस्तुआ पर लगाया जाता है, वह्‌ वस्तुओं क विक्य-मूल्य म जुड जाता है 
भर उपभोग को वस्तुम्नो के मूल्य म वृद्धि हो जाती है । 

अन्य कर--#पक वर्ग की बढती हुई झ्राय में से भी कर-भाग लेना झ्ाव- 
श्यक्र होता है। इस हेतु भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्तियों पर करारोपण 
कया जा सदता है। इस कर म॑ भो क्रमागत वृद्धि होनी चाहिए और इसके 
द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को चचत, जो अभ्रधिकाश अचुत्पादक मदो पर व्यय की जाती 
है, राष्ट्र-निर्माण मे सहायक हो सकतो है। परल्तु ग्रामीण क्षेत्र मे कर इश्र 
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प्रकार लगाये जाय॑ कि ग्रामीण के जीवन-स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव न 
पड़े; उनकी झ्राय के परिवतन के साथ कर मे आवश्यक समायोजन किये जा 
सकें तथा कर को जमीदार झ्ादि किसी अन्य धर्ग को हस्तान्तरित न कर सकें । 


सम्पत्ति कर, सम्पन्नता कर [3९8६८४77९00 [,९ए५), प्रूजी-लाभ कर 
((०७7४४ 77005 ४५) तथा उपयोग्य किन्तु सुधार न की गयी भूमि पर 
कर, श्रादि ऐसे कर हैं जिनको लोक-हितार्थ लगाया जा सकता है। इसके साथ 
भूमि-लगान मे बूद्धि भो की जा सकती है, जो कि श्रधिक समय पूर्व निश्चित 
किये गये होते हैं । परन्तु कृपक वर्ग पर, जिनमे राष्ट्र की अधिकाश जनसख्या 
सम्मिलित या सम्बद्ध है, करारोपरप करते समय आधिक विचारधाराप्रो को ही 
घ्यान मे न रखा जाय प्रत्युत राजबीतिव कठिताइयो को भी विचाराधीन करता 
होगा । जब तक शासन के हाथ इतने सुदृढ न होगे कि वह जनसाधारण के 
विरोध का सामना कर सके और उनसे नियोजन के प्रति योगदान प्राप्त कर सके, 
तब तक इस प्रकार के कर ग्रकार्यशील एवं प्रभावहीन रहेगे । 


शासकीय उद्योगो का लाभ--श्वासकीय उद्योगो के लाभ को प्राय 
बस्तुओ और सेवाओं के गुणो मे वृद्धि करते तथा उनके मूल्य घटाने मे उपयोग 
किया जाता है परन्तु नियोजित अर्थव्यवस्था में इन लाभों को श्राधिक-विकास 
के कार्यक्रमों में विनियोजित विया जा सकता है। अर्ध-विवसित राष्ट्रो मे 
शासकीय क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है तथा इसके द्वारा केवल ग्रावइ्यक सेवाग्रो 
अथवा वस्तुओ का उत्पादन तथा नियन्त्रण किया जाता है । शासकीय उद्योगो के 
लाभ में जन हितार्थ वृद्धि करने के लिए क्‍प्लावश्यक सेवाओं तथा वस्ठुओं के मूल्य 
मे वृद्धि करता भी आवश्यक हीता है | इस प्रकार की वृद्धि से उपभोग में 
श्राववार्य रूपेरय कटोती होती है। प्रजातान्त्रिक अर्ध विकसित समाज में इस 
प्रकार की कार्यवाही करना भ्रत्यन्त दुष्कर कार्य है बयोकि नवसाधारण, जिसका 
जीवत-स्तर पूर्व से ही निम्ततम एव च्यूबतम है, उपभोय की और भ्रधिक कटौती 
को सहने के योग्य नहीं होता है। फलस्वरूप उत्कट विरोबी-भावनाएँ जाग्रत 
होती हैं जो दीर्घकाल मे तो हानिप्रद होती ही हैं । 

(स) मझुद्ा-असार द्वारा प्राप्त बचत (घाटे का श्रर्थ-प्रबन्धन) (02- 
(८7९ #:080०४६४)---कर ठथा बचत द्वारा पर्याप्त ऋिक-सापन प्राप्त न 
होने की दशा में अर्ध-विकसिंत राष्ट्रो की सखारे “घारे वी अ्र्थ-स्यवस्थार 
(7006९६ ए0870०08) द्वारा पूंजी-साधनो से बृद्धि कर सकती हैं। प्राय. 
घाटे को अथं-व्यवस्था का उपयोग युद्ध के लिए ध्राथिक साधन जुटाने तथा मन्‍्दों 
काल (70297255707) में शासकीय व्यय मे वृद्धि करके रोजगार के श्रवसर 
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बढाने के लिए किया जाता था । ग्राधुनिक युग मे इस व्यवस्था का उपयोग राष्ट्रो 
के आ्ाधिक विकास हेतु भी किया जाने लगा है। जैसा कि पहले संकेत किया 
गया है, प्र्ध-विकसित राध्ट्रो मे ऐच्छिक बचत मे पर्याप्त वृद्धि करना सम्मव 
नहीं होता क्योकि जनसाधारण की प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम होती है तथा 
स्वभाव रूढिवादी होते हैं। दूसरी ओर पू'जी को कमी को विदेशों सहायता 
द्वारा पूरा किया जा सकता है किन्तु विदेशी पूंजी के साथ श्रनेक राजनीतिक 
तथा सामाजिक प्रतिबन्ध होते हैं जिसके कारण उसका उपयोग झ्रधिक समय 
तक नहीं किया जा सकता । ऐसी परिस्थिति में राज्य मुद्रा की मात्रा में वृद्धि 
करके कुले बाजार से साधनों को क्रय करता है और पूजी के निर्माण मे उपयोग 
करता है। इस प्रकार एक ओर भप्र्थ-व्यवस्था मे मुद्रा के प्रदाय (80999) में 
वृद्धि होती है तथा दूसरी श्रोर उपभोग के लिए प्रात्त वस्तुप्रो के उत्तादनायं प्राह 
साधनो को पू'जीगत वस्तुओं के उत्तादन मे सम्बद्ध किया जाता है। फलस्वरूप 
उपभोक्ता-वस्तुप्रो की श्रथे-व्यवस्था मे कमी हो जाती है । अधिक उपलब्ध 
साधनों को विकास सम्बन्धी कार्यो में उपयोग किये जाने से लोगो की सामान्य 
भाय मे वृद्धि होती है और उनके द्वारा वस्तुओं की माँग भ्रधिक की जाती है । 
इस प्रकार वस्तुओं के मूल्य मे वृद्धि होने से जतसाधारण अ्रल्प मात्रा मे उपभोग 
कर पाता है। परिणामस्वरूप उनको एक विवशतापूर्ण बचत करने फो बाध्य 
होना पडता है। प्रजातान्त्रिक राष्ट्र मे जहाँ के अधिवासी ऐच्छिक बचत तथा 
अधिक कर-भार वहन करने को तत्पर नहीं होते हैं, वहाँ इस प्रकार विवशतापूर्णो 
चचत कराना जनहित एवं ग्राथिक विकास हेतु ग्रत्यावश्यक है । 
राज्य के बजट में विकास तथा अन्य कार्यक्रमों पर व्यय की जाते वाली 
राशि बचत, प्रान्तरिक ऋरा तथा विदेशी सहायता से प्राप्त साधनों से श्रधिक 
होती है । इस ग्रवस्था में स्वय-उत्तादित अन्तर की पूति मुद्रा-पसार द्वारा की 
जाती है । इस प्रकार को व्यवस्था द्वारा साधनों को चालू उपभोग से पूजी- 
निर्माण को ओर झाकपित क़्या जाता है । यद्यपि घाटे के अथे-प्रबन्यत द्वारा 
निष्किय साधनों का लाभप्रद्व उपयोग प्रत्यक्ष रूपेणा नहीं होता है परन्तु भ्रायिक 
विकास के साथ साधनों मे उपयोगी क्रियाश्ोलता श्रां जातो है । 
घाटे का अर्थ प्रबन्धत तथा झुद्रा-स्फीति---परद्रा-असार द्वारा जो क्रय-शक्ति 
राज्य को प्राप्त होती है, उसका उपयोग यदि अनुल्ादक, जंसे युद्ध आदि के 
प्रबन्धन ग्रादि के लिए किया जाता है तब मुद्रा-स्फीति भयानक रूप से अर्थ॑-व्यवस्था 
पर छा सकतो है और इस प्रकार को मुद्रा स्फोति विकास-मार्य पर एक झजेय 
रोडा बन सकती है | उपभोक्ता-वस्तुओं को मात्रा मे अत्यन्त न्यूनता प्रा नाती 
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है, व्यापारी-वर्ग इस झवस्था का लाभ उठाता है और सरकार द्वारा उचित 
नियन्तरस ने रखत पर वस्तुश्नो के मुल्य मे निरत्तर वृद्धि होतो जाती है तथा 
मुद्रा की क्रय-शक्ति कम होतो जातो है।इस प्रकार की व्यवस्था अत्यन्त 
अस्थायी होती है तथा शीघ्र ही मुद्रा तथा सरकार में जनता का विश्वास 
समाप्त हो जाता है श्रोर एक भयानक झाथिक-त्रान्ति होन को सम्भावना 
सम्मुख भाती है। 


इसके विपरीत मुद्रा प्रसार द्वारा जब प्रूजी-निर्माण किया जाता है, तब 
मूल्यों मे वृद्धि प्रल्पकालोन होती है क्योकि पू'जीगत वस्तुप्रो के उत्पादन तपा 
उनके द्वारा उपभोक्ता वस्तुप्रो के उद्योगो की उन्नति तथा उत्पादन म॑ वृद्धि आदि 
में कुछ समय लग जाता है श्लोर इस अवधि मे उपभोक्ता वस्तुप्रो के मरुल्यों में 
अ्रवष्य ही वृद्धि होती है क्योकि “मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त” (()ए470(7 
"४९०7४ ०६ )४४०॥९९) प्रभावशील होता है। जैसे ही प्रधिक विनियोजन के 
द्वारा उपभोक्ता वस्तुप्रो का उत्तादव वृद्ध योस्मुख होता है, मुल्य बथोचित स्तर 
पर प्रा जाते है। किन्तु इस मध्य-काल मे राज्य को श्रत्यन्त सावधानीपूर्वक 
अधथ॑-व्यवस्था पर नियभण रखना आवश्यक होता है श्रन्यथा व्यापारी तथा 
घनिक वर्ग इसका लाभ उठा कर एक गम्भीर अ्रवस्था उत्पन कर सकते हैं । 
बढ़ते हुए मूल्यों की परिस्थिति मे व्यापारी वर्ग सदेव वास्तविक से अधिक 
बस्तुओं की कमी प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए वस्तुभो का 
विशेषकर श्रावश्यक वस्तुओं, जंसे खाद्यान्न, वस्त्रादि का सचय करता है श्र 
बाजार मे कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देता है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य मे वृद्धि 
होते के कारण उनको सहानुभूति मे अन्य उपभोक्ता-बस्तुप्रों के मूल्यों मे वृद्धि 
हो जाती है। राज्य की मूल्य वृद्धि पर नियत्रण रखना पत्यन्त वाछनीय होता 
है वयोकि मुल्यो मे बृद्धि होने से योजना के ग्रनुमानित व्यय में वृद्धि हो जाती 
है । इस हेतु या तो श्र अधिक अर्थ साधनों का प्रबन्ध करना आ्रावश्यक होता 
है जो कि पहले से ही अन्य साधनो की अ्रपर्याध्तता या भ्रनुपत्थिति बे कारण घाट 
के श्रथं प्रबन्धन द्वारा प्राप्त किये जा रहें हैं, उसी माध्यम से प्राप्त क्ये जाय॑गे 
जिसका वहीं प्रभाव होगा और यह्‌ विषला चक्र अत्यन्त घातक होगा, भ्रयवा 
अं ऋफको की पर्काए्त अएकब्शि का छोड़े की शा ओ क्रोफफ्ता हे क्यों प्ले 
कटौती करनी होगी, जिससे विकास दी गति अत्यधिक मद हो जायमी जो कि 
अन्तत हानिकर है। मूल्य-नियन्त्रण इसलिए भी आवश्यक है क्रि कृत्रिम उत्पादित 
न्यूनता के कारण जनसाधारण, जिनका जीवन-स्तर अत्यधिक दयनोय होता 
है, के उपभोग मे श्र कटोती हो जान के कारण उहे भ्रधिक वठिनाई का 
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सामता करना पडता है। घनिक वर्ग प्रधिक घन अपने भ्रधिकार मे करता जाता 
है और गाय के समान वितरण की अनिवार्यता की पूर्ति के स्थाव पर भ्ाय की 
श्रसमानता को प्रोत्साहन मिलता है। यह प्रजातातिक समाज के आधारभूत 
सिद्धान्तों का ही खण्डन करता है । 

घाटे के अर्थ-प्रवन्धन का स्वरूप--धाटे की श्रथ॑-व्यवस्था मुद्रा श्रथवा 
साख को वृद्धि के रूप भे हो सकतो है। भ्रघ॑ं-विकसित राष्ट्रों मे प्रायः मुद्रा-प्रसार 
को अ्रधिक महत्व प्रदान किया जाता है क्योकि इन राष्ट्रो मे बैक-पत्र का 
सामान्य प्रयोग नहीं होता श्रौर न ही प्रविकोषण-व्यवस्था, द्वव्य-विपणि प्रादि 
सुसंगठित होते हैं। साथ ही केद्वीय बेक का नियन्त्रण भी अति न्यून होता है ॥ 
इसके अतिरिक्त मुद्रा-प्रसार की झ्रावश्यकता प्रारम्भिक श्रवस्थाप्रों मे जन- 
समुदाय के पास क्रय-शक्ति की भ्पर्याप्तता के कारण भी तीब्रतर होती है । 
विकसित आ्रौद्योगिक राष्ट्रो मे साख मे वृद्धि द्वारा बजट के घाटे की पूर्ति की 
जातो है। राज्य ऐसी स्थिति मे ग्रधिकोषो से साख प्रात्त कर शपने कार्यक्रमों 
का भर्थ-प्रवन्धन करता है । श्रधिकोष से एक निश्चित समय के लिए साख 
प्राप्त को जाती है । उस निश्चित समयोपरान्त जब यह साम्च लौटायी जाती है, 
तब ग्र्थ-व्यवस्था से ग्तिरिक्त ऋ-शक्ति भी वापिस हो जाती है। इसके 
विपरीत अर्य॑-व्यवस्था मेँ बढी हुई मुद्रा को वापिस लेना कठिन होता है। मुद्रा- 
प्रसार के साथ साख का प्रसार मो होता है और इस प्रकार मूल्यों में दूगुती 
चृढ्धि होती है। दूछधरी ओर निरन्तर साख-प्रसार के लिए मुद्रा-प्रसार भी 
आवश्यक है क्योकि ग्रधिकोषो को अपने जमा ([22705:5) के विरुद्ध निश्चित 
प्रतिशत से द्रव्य-सचय रखना आवश्यक होता है। अधिकोष ऋण अधिकोप- 
जमा म परिवर्तित होते हैं श्रोर इस प्रकार जमा के विरुद्ध निर्धारित सचय हैतु 
ग्रधिक मुद्रा को आवश्यकता होती है। इस प्रकार मुद्रा तथा साख-प्रसार 
दोनो साथ-साथ उपयोग किये जाते हैं । 

घाटे के भ्र्थ-प्रबन्धन की सीमाएँ--उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 
विकास से सम्बन्धित धाठे के प्र्थ-अ्बन्धन द्वारा विवशतापूवंक बचत होती है 
तथा प्रत्येक दक्या में वर्तमान उपभोग-स्तर मे कमी झआ जाती है। उपभोग में 
कमो होने के परिणामस्वरूप जनता में विरोध-भावना जाग्रत होतो है तथा 
निधंन-वर्ग अपनी ग्रनिवायंताग्रो की पूर्ति करने मे भो श्रसमर्थ रहता है। श्रतः 
राज्य को घाटे के प्र्थ-प्रबन्धत का उपयोग अत्यधिक सावघानीपूर्वक करना 
चाहिए तथा उस पर कंतिपय ग्रनिवायं सोमाओ का मार डाल देना चाहिए। 


कथित सीमाओो के झ्रारोपण के समय निम्नलिखित तथ्यों को इष्टिगद करना 
आवश्यक है-- 
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किस सोमा तक विरोध होगा, इस पर घ्यान देना भी आवश्यक है । यदि 
सरकार को नोतियाँ प्रभावज्ील नहीं हुई , तो विकास-सम्बन्धी मुद्रा-प्रसार द्वारा 
मुद्रा-स्फोति भयानक रूप धारण कर सकती है । 


(ड ) राजकीय तथा निजी क्षेत्रों मे कमंचारियो तथा श्रमिकों के पारि- 
श्रमिक की मुद्रा पर निश्चित करने के ढम तथा पारिश्रमिक को सीमित रखते 
की सम्भावना का भी अनुमान लगाना आवश्यक होता है। यदि पारिश्रमिक दर 
उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर आधारित होती है, तब यह नियन्त्रण रखना 
कठिन होगा । दूसरी और यदि पारिश्रमिक को मूल्यों के अनुसार नहीं बढाया 
जायगा, को श्रमिक की क्ायंञझ्ोलता तथा उत्पादन-क्षमता को क्षति पहुँचेगी। 
इन दोनो सीमाप्नो के भध्य में पारिश्रमिक निर्धारित क्या जाना चाहिए । 
परारिश्रमिक-दर राष्ट्र की श्रमिक-सस्थाप्रो के समठन तथा उनकी प्रवृत्तियो और 
सरकार द्वारा उनकी का्यंवाहियो पर नियन्त्रण रखने की क्षमता से भी 
प्रभावित होगी । 


(च) वर्तमान भूल्य-स्तर तथा प्रचलित भुद्रा की मात्रा के झ्ाधार पर भी 
यह निश्चय किया जा सकता है कि घाटे के अर्थ-प्रवन्धन का किस सीमा तक 
उपयोग सम्भाव्य है। यदि भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुल्य स्तर की तुलना मे राष्ट्रीय मूल्य-स्तर 
कम हो, तब मूल्य में सामान्य वृद्धि से मुद्रा-स्फीति का कोई भय नहीं होगा 
और मुद्रा का अ्रथथ-प्यवस्था को आवश्यकताग्रों के अनुसार प्रसार किया जा 
सकता है। विकास-व्यय द्वारा अथ-व्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन तथा पूर्ति 
में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा का प्रसार होता भी ग्रावश्यक होगा । 


उपयुक्त घटको की झाघार-झिला पर ही विकास-सम्बन्धी मुद्रा-प्रसार की 
सीमाश्रों का निर्माण होना चाहिए। उपयुक्त घटको के प्रतिकूल होने की दशा 
मे मुद्रा प्रसार मुद्रा स्फोति का रूप घारण कर सकता है । इसलिए मुद्रा का 
प्रसार केवल उसी सीमा तक करना चाहिए, जहाँ मुद्रा-स्फीति का भय उपस्थित 
न हो | वस्तुओं के मूल्यों मे कुछ सीमा तक वृद्धि कोई भयसूचकः नहीं बल्कि 
मुद्रा स्फीति की भ्रवसस्‍्था उसी समय कही जानी चाहिए जबकि मूल्यो म वृद्धि 
और प्रधिक मूल्य वृद्धिकारक हो । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर पूजी- 
निर्माण के स्थान पर पूंजी का उपभोग होना प्रारम्भ हो जाता है तथा किसी 
भी प्रकार से आर्थिक विकास सम्भव नहीं होता । “जब घाटे का अथं-प्रबन्चन 
मुद्रा-स्फीति की अवस्था का रूप ग्रहएा करले, उस समय इसके द्वारा न पूजी 
का निर्माण होता है श्लोर न आध्िक विकास ही होता है। घादे की अर्थ--्यवस्था 
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अपने झ्राप मे न अच्छी है और न बुरी और न हो घाटे के श्र्थ-प्रबन्धन मे मुद्दा- 
स्फ्रीति स्वभावत निहित है ।”१ 

साधारण दब्दों मे यह कहा जा सकता है कि विकास-व्यय, जो घाटे के 
श्रर्थ-प्रवन्धन द्वारा विया जाता हैं एवं अस्थायी रूप से उस अवधि में जो कि 
अतिरिक्त ्राय की पुष्टि करने के लिए उपभोक्ता-बस्तुओ के उत्पादन में वृद्धि 
करने में उपयोग किया जाता है, मूल्यों मे वृद्ध का कारण होता है। यदि 
विकास-व्यय के ग्रधिकतर भाग के लिए सरकार उत्तरदायी हो तथा वह विकास- 
कार्यक्रमों को, वजट के साधनों को दृष्टिगत न करते हुए, प्रभावी एवं का्यंशील 
युक्तियों एव विधियों से सचालित करती है, यदि वह निज्णी विनियोजन को 
नियस्त्रित करके निजी पू'जी वो श्रविवेकपुर्स उत्तादन से रोककर राष्ट्रीय 
विकास-कार्यों भ विनियोग करती है, यदि वह मृल्यो की उच्चतम सीमा निश्चित 
करती है, यदि वह आ्रावश्यक वस्तुओं झ्रादि के वितरण का प्रबन्ध करके मूल्य- 
वृद्धि का रोकती है, यदि वह आयात की मात्रा तथा प्रकार पर नियन्त्रण कर 
सकती है, यदि उसके द्वारा विकास-कार्य युद्ध की प्रावश्यक परिस्थितियां के समान 
सचालित किया जाता है, तभी घाटे के श्र्य-प्रवन्धन का उपभोग आ्राथिक विकास 
भें सराहतीय, वाछ॑बीय एवं सहायक सिद्ध हागा ) दूसरे शब्दों मे यह कहा जा 
सकता है कि घाटे का अथं-प्रवन्धन श्रतुभदी एवं निपुणा तथा कार्यकुशल हाथों में 
विकास पथ पर अग्रसर-राष्ट्र हेतु वरदान सिद्ध होगा, प्रन्यथा विकास की चरम 
समा पर पहुँचे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को छिल्न-भिन्न कर सकते की क्षमता 
बाला प्रमिशाप भी हो सकता है । 

(द) विदेशी सुद्रा की बचेत--भ्र्ध विकसित राष्ट्रों के विकास के लिए 
पूजीगत वस्तुप्रो का आयात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है । पूं जीगत तथा उत्तादक 
बसतुओ्रो के ग्रभाव भे, जिनको अर्ध विकसित राष्ट्रो में निमित्त नहीं किया जाता, 
झ्राधिक-विकास के किसो भी कार्यक्रम का सफल सचालन प्म्भव नहीं। जब 
तक कि लोहा एवं इस्पात, इन्जीनियरिंग, यन्त्र एव कल, भारो रसायन ग्रादि 
उद्योगों की प्रगति नहीं की जाती, श्रोद्योगीकरण किया जाना असम्मव है । इन 


3. +न्न्‍त्क वृ्रील ग््राणपढ (८2टघटाब(25 ग्रीपिब्राणप्रवाए गिवा०९, 
मेँ ९८१६९४ [0 छा0ए70006 श्र सबब गिप्रबाक्य 57 €०णाणा6 
देल्एटा0क़माला .. >ऊे/ वाला, तैचीया. गिब्शटाफओएहए 38 अल्यापिटाए 
हु००0 वठ7 छ्तें घ्रण 35 ग्रीबाणा ग्रीटालाँवा पेलीयां ग्रब्गष्टरा 
(07 ५ ६८&.ए ए. ए७०, "फॉक्कादकक रिप०घाभा।। क्‍व7फुमिट,?: 266द: 
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फादह ब७णशत्कुथ्व ४८००5, 0५ 6- 
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सभी प्रझुद्ध प्रावारमूत उद्योगो के लिए भावश्यक पूजोगत वस्तुओं के प्रामात का 
प्रबन्ध विदेशों से क्षिया जाना झनिवायय है | अर्घ वित्षस्तित राष्ट्रो मे प्राय छच्चे 
माल तथा कृपि-उत्तादद का निर्यात तवा निमित उपभोक्ता तथा अन्य वस्तुओं 
बाग आयात किया जाता है। यही अये-विल्सित राप्ट्रो की सबसे वी झाधिक 
दु्वेलता होती है जिसका साम्राज्यवादी राष्ट्र निस्‍तर सलाम उठले हैं तथा 
प्रघ॑-विक॒सित राष्ट्रो के विक्ञाउ-क्ायों को विफ्ल करने हेनु सतत प्रदत्लशील 
रहते हैं। यदि विदेशी व्यापार में अनुकूल परिस्थितियाँ हो तो प्रायमिक वस्तुझो 
(एच्फभर (50003) के निर्यात झ्राधिकय द्वाद्य पूजो-निर्माण सुम्नव है 
क्योकि इससे विदेश्ञी पूजी को प्राप्ति होती है। यदि सरक्षार प्रपती तठकार 
नीति (75८8] 220॥८5&) द्वारा आवश्यक्ष नियखरा रखें तो यह झाधिबय 
उपभोक्ता वस्तुप्रो के आयात पर व्यय नहीं किया जावगा । परन्तु इस प्रकार के 
प्राधिक्षय से पूजी निर्माण अत्यन्त भ्रनिश्चित रहता है | क्योकि यदि प्राथमिक 
वल्तुओं का निर्यात लाऊप्रद होता है ठो लोग अपने साधनों को माध्यमिक 
व्यचसायों (5९८०॥0479 वै7005४४९६) अर्थाद्‌ उद्योगों रू विनियोजित 
नहीं करते और पश्रवुकूल विदेशी व्यापार की दशा म भी देश का ओद्योगीक॒रण 
सम्भव नहों होता । 

राज्यनीति एवं विदेशी बचत--प्रत्येक्त परिस्थिति म यह प्रावह्वक् होता 
है कि ग्रध विज्र॒स्तित राष्ट्र की तरकार बा तम्कर नीति द्वारा विदेशी व्यापार 
से अजित विदशी मुद्रा का नियाजित अपं॑-ब्यवस्था को ब्ावश्यक्तानुसार 
उपयोग प्रतिबन्धित करना चाहिए । नियाजित अर्थ-व्यवस्था म बिदशी व्यापार 
पर निदन्तरा करना सरकार क लिए आवश्यक है। झायात के नियन्‍्त्रणार्य 
प्रशुल्क ([9745), कोड निश्चिदत करना, अमुमति-पत्र ([.0९7८९) नियंमित्र 
(7559९) करना, विद्दण्ञी मुद्रा पर वियन्चरस रखना, मुद्रा-प्रवन्चन करना, राज्य 
हारा आयात पर एक्ापिक्षार (१(/09090)5) ध्राप्त करना आदि झस्त्र उपयोगी 
दिद्ध हो उक्त हैं। अचुल्क झशत राजकीय झाव म वृद्धि हतु तया बझशता 
किन्ही विशेष वस्तुओ्रो के श्रायाव-भवरोब हवतु लगाये जात है। प्रनुल्क दर प्राय 
उन दस्लुप्नो पर ऊंची होती है जिनक्ञा उत्तादन राष्ट्रमहा चउक्तता है तथा 
प्रारम्निक अदस्या म विद्शो हउर्ज हानिकारक हाता हो। परन्तु प्रशुल्क का 
प्रभाव वडी सीमा दक्त नष्ट हो जाता है यदि राष्ट्रीय उसादक प्रधिक मूल्य 
पर स्वदेशी वस्तुप्ना दा विजुय करत हैं प्रघवा नि्मारा पर उत्राइक कर 
(छड॒टा52 0009) मरारोपित क्या जाठा है। कोटा निदिदरत वरने के दो उद्दे इप 
होते हैँ--प्रथम छक्षित्ती विद्येष वस्तु को समस्त झ्रायात नये मात्रा को सोमित करना 
दधा द्विठोय इस झ्रायात की मात्रा को विलिन निर्याठक राष्ट्रा मे विहरित 


श्रर भारत मे झआथिक नियोजन 


करता । प्रतुमति पत्र निर्गंमत में छासत अपन किसो झधियारी को ग्रायात करन 
की आवश्यकताओं की छानबीन करने तथा निश्चित सीमाग्रो के ञ्र दर अनुमति 

पत्र निगमित बरने के हेतु नियुक्त कर देता है। इस विधि द्वारा विदेशी मुद्रा 
बी राशरनेंग योजगा भी कार्यावित वी जाती है। विदेशी मुद्दा बे उपयोग पर 
निय त्रण रखने के तिए श्राय केद्रोय बक को अ्रत्निकार दिया जाता है कि 
समस्त विदयी व्यवहारों का शोधन ([24970९70) इसके द्वारा होना चाहए । 

यदाकदा और प्राय साम्यवाटी राष्टो उसे रूस मे एे शासकीय ग्रधिकारी 
अभ्रथवा सस्था वी नियुक्ति का जातो है जा समस्त विदेश! व्यापार स्त्रय दश 
की प्रावश्यक्तानुस्रार करन के लिए उत्तरदायों होता है। यह ग्रधिकारी एक 
पूणा विभाग अथवा सहकारा सम्था भी हो सकती है। इस ग्राववारी व भ्रधि 

कार विदेशी «यापार के साथ-साथ स्वदेशों उत्पादन क्रप्र विक्रय के निय तरस 
तक बिस्तत होन चाहिए. ताकि वह राष्टीय उत्पादन तथा माँग की मात्रा के 
आधार पर झ्रायात की मात्रा का निर्धारण कर सके 


राजकीय आयात नीतिया एवं पू'जी निर्माश--उपग्रु क ग्रायात 
नियाज्रण की विधिया पू'जी निर्माण म निम्नलिखित रूपेशा सहायव' हाती है -- 


(प्र) प्रशुल्क तथा ग्रनुज्ञापत्र लिममन द्वारा सरवार को प्रधिक प्राय 
प्राप्त हाता है जिसाय पू जीमत वस्तुग्रा वे लिए उपयोग तिया जा सवता है। 

( श्रा ) भायात नियत्रण द्वारा दो प्रकार के उद्यागों का विजास सम्भव 
किया जाता है--नवात उद्योग श्र रक्षा सम्बधी तथा ग्राधारभूत उद्योग । 
इन उद्योगा को सरक्षस्प प्राप्त होन पर इनमे विनियोजित पू जो कम ओषिमपूणा 
होती है | सुरक्षा के कारण वितियाजउ को प्रोत्साहन मिलता है तथा उद्यागा 
की ओर आकषित हाता है। इसक साथ ही सैरक्षित उद्योगा द्वाद उत्पादित 
बस्तुप्रो का मूल्य प्रयुल्क लगाये जात के रारण अथवा यूत पूर्ति के कारण 
अ्रधिक होता है तथा प्रारम्भिव अवस्था में स्वटेशी उपादय भी समुचित 
विदेशी प्रतिस्पर्दधा के ग्रभाव मं अपनी वस्तुओ्रों का विक्रय श्रधित मूल्य पर करते 
हैं। इस प्रकार इन वस्तुप्रो का प्रयिक मुल्य होत के कारण इनका उपभोग 
कम होता है श्रौर लाग अपन साधनों वो भय कामा म यात हैं प्रथवा वचत 
के रूप स रखते है। दुसरा श्रोर सरक्षित उद्यागों के विशलासम रोजगार क॑ 
अवसरा मे वृद्धि होती है एवं श्रमिका तथा साहसी को थ्राय म वृद्धि होती है | 
यह झाय वृद्धि श्रधिक्त उपभाग झ्रथवा अधिहर बचत का रूप ग्रहण करतो है | 
अधिक उपभोग भो दीघवाल म अधिक विनियोजन का कारण बन जाता है । 


(इ ) जब सरक्षण पू जीमत वस्तुग्ना के उद्यागा वो प्रदात क्या जाता है तो 


अध विकसित राष्ट्र एव नियोजन [ १] श्स्३ 


थोड़े हो समय में पूंजीगत वस्तुए झधिक मात्रा मे कम मूल्य पर उपलब्ध होसी 
हैं। परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाइयो म वृद्धि तथा मवीत उद्योगों की स्थापना 
होती है। इस प्रकार जिस सचित पूंजी वा विनियोजन पूजोगत वस्तुओं की 
अनुपस्थिति म अभी तऊ सम्भव नहीं हाता था, वह भी क्रियाशील होकर पू जी- 
निर्माण बा एक अत्यत महत्त्ववूर्णा प्रय बन जाता है । 


(ई ) भ्ायात को मात्रा सीमित करन स॒ विदज्षो व्यापार का अनुकूल शप 
(7०४ए०ए:०४७।९ 89]97८९ ०६ 7790९) हो जाता है। इस प्रकार अजित 
विदशी मुद्रा का उपयोग प्ुजीगत वस्तुआ के ग्रायात हेतु बिया जा सकता है। 


(उ ) प्रायात नियन्त्रण द्वारा भ्रनावश्यक विलासिता तथा उपभोग की 
वस्तुआ क थायात को सोमित क्या जाता है ) इनके स्थात पर पू'जीगत वस्तुभा 
तथा ऐसे कच्चे माल्त के ग्रायात म वृद्धि की जाती है जिनका उत्पादन देश मे 
नहीं होता । इस प्रकार आयात के प्रकार म परिवर्तन स पूजी निर्माण मे 
सहायता प्राप्त होती है । 

( ऊ ) विलासिता की वस्तुप्ना के आयात को सीमित प्रथवां सवा प्रवरुद्ध 
कर दिया जाता है भ्रौर इस प्रकार घनिक वर्ग के हाथा की उस ऋय शक्ति का 
जो कि विलासिता की वस्तुओं पर निरथंक अपव्यय होती पू'जी निर्माण की 
ओर भ्राकपित क्षिया जा सकता है । 


राजकीय निर्यात नीतियाँ एवं प्‌ जी-निर्माए--भ्रव हम तटकर नीति 
में निर्यात की ओर विचार कर सकते हैं । आधुनिक युग म प्रत्येक दश श्रायात 
को कम करन तथा निर्यात की वृद्धि करन को प्रयलशील रहता है। तर्यात- 
नियन्त्रणाथ निर्यात कर, निर्यात अनुज्ञा पत्र, कोटा निइ्वयीकरण आदि विधिया 
का उपयोग किया जाता है। ऐसे उद्योगों का ग्राथिक सहायता प्रदाव की जाती 
है, जो निर्यात योग्य पदार्थों का निर्माण करत ह । निर्यात-कर राजकीय आय 
बढ़ान तथा विशिन्र प्रकार की निर्यात वस्तुआ क निर्यात म भदभाव करन के 
लिए लगाया जाता हैं। औद्योगिक कच्चे माल जिनका उपयोग टाष्ट्रीय 
उद्योगों म होता है तथा जिनका प्रदाय (9७999) अ्रपर्याप्त हो, उनके निर्यात 
को प्रतिबन्धित करन के हेतु भी निर्यात-कर लगाये जाते हैं तथा कोटा निश्चित 
कर दिया जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात पूर्य निषिद्ध घोषित क्रिया जा सकता 
है, जो कि ग्राथिक विकास के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आवश्यकता की हो। 
वस्तुप्रो के निर्यात के साथ-साथ पूजो-निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक 
है, अन्यथा पू जीपति आधिक समानता के भ्रयत्नों से बचन के लिए पू“जी का 
विनियोग विदश्ों म कर देते हैं, जब कि देश म ही पूरी को अत्यधिक आवश्य 
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कता होनी है। श्रपिव निर्यात द्वारा उद्योगा वा विश्ास सम्मय होता है तथा 
पृजीगत बस्तुष्ना यो भी विदशों से प्राप्त विया जा समता है। उद्योगों मे 
विषास से जनसमुदाय वी श्राय में वृद्धि होती है वो श्रतत उचत तथा उप 
भाग यूद्धि का बारण बन जातौ है। इस प्रवार श्रधिक निर्यात पूजी-निर्माण 
या मूल भ्रग है । 

इस प्रवार उचित तत्यरन्नीति द्वारा बिदकश्ी ब्यापार विदश्ी मुद्रा प्रणित 
करन का प्रमुख साधन होता है श्रोर तटवर-नीति पू जी तिर्माग म एक महत्त्वपूर्ण 
यागदान दती है । दूसरी भ्रोर विदशी मुद्दा वी प्राप्ति विदक्षी सहायता द्वारा भी 
हवा सकती है। विदशी राहययता तोन प्रवार स प्राप्त हाती है--निजी ऋण, 
सरबार द्वारा प्राप्त ऋण तथा समता प्रशनचूजी (छिदुपाए४ 5॥97९ 
(29702)) मे विनियाजन व रूप मं । 

प्राधुनिक ग्रुग मे निजी रूप से बिंदशों से ऋण प्राप्त बरने थी विधि 
प्रत्यन्‍्त बम उपयोग पी जाती है। विदेशा वी पूंजी विषशिया (09छाएग 
१/97:९(5) मे प्रृ जी प्राप्त बरन वाले दक्षा द्वारा बाँड निगमित करके पूंजी 
प्राध्ति विधि भी प्रय प्राघीन समझी जाती है एवं कम प्रयोग होसी है पूणी- 
वाता दश्श वी रारपारें सी वित्तीय संस्धाप्रा बा) चातन बरती हैं जो श्रध॑ 
विबस्सित राष्ट्रा वी सरवारा यों पूजा उपलब्ध बराती हैं। इसमा सर्वोत्तम 
उदाहरण भ्रम्नेरिया वा प्रायात निर्यात श्रधियाप ([09070 छि759070 छिथा| 
०४ ए 5 8) है। यह रास्‍्था सर्देव श्रपन हिला को दृष्तिगत बर पू जी प्रदान 
बरती दे भौर एसी योजनाप्रा को पूजी दना हितबर राममाती है जिनमे 
प्रायोपाजग छीघ्र सम्मत्र होता है तथा विनियाजित पूजीया ध्ाघन उन 
योजलांप्रा से सुगमतापुयत विया जा भ्ता है। परतु प्रप वित्रशित राष्ट्रा मं 
आराधिक वियास हेतु राविन प्राथमित्तता श्राथारभूत प्रारम्भिव सवाग्रा, जते 
स्वास्थ्य, शिक्षा गृह ध्यवस्था आ्रादि को प्रदान वी जाती है। इन प्राघारभूत 
सवाप्रा 4 वित्रास सा प्रत्यक्ष सपेश भ्रल्पताल मे श्राय श्रजित नहीं होती है। 
लगभग य्रही स्थिति ऋण प्रदाय वे सम्बंध म अ्रतर्राष्ट्रीय विकास एवं 
पुनर्निर्माण भ्रधियोष ([7६९0040074] फ्िक्वाँ ई07 २९९०एणाडएटध0ा 
अये 702729777 2:२४) हो है । इगगा की पक्की सुरक्षा कग प्राषिया महत्त 
देना स्वाभाविव है फिर भी इन दोनो सास्वाग्रा न श्र विवस्धित राष्ट्रो वे 
आधिव विकास में बड़ी मात्रा से सहयोग श्रदाव रिया है । 

भ्राधुनित् युग मे एक देश थी रारकार से दूसरे देश वो सरबार व लिए 
ऋशा तथा पग्रनुदान देत बी प्रथा अधिक महत्वपूर्णा है। प्रमेरिषा घनुमु खली 


अर्घध-विकस्ित राष्ट्र एव नियोजन [ १] श्स्श 


कार्यक्रम [हफश्याट20 2? ह#एफणा ?:0ट्वाथएए76) के भन्तयंत 
भर्घ-विकसित राष्ट्रो को अमेरिका द्वारा सराहनीय आशिक सहायता प्रदान को 
गयी है। इसी प्रकार सांञ्नाज्यवादी राष्ट्रो--विशेषकर ब्रिटेन द्वारा भी पिछडे हुए 
राष्ट्रो के श्राथिक विकास के लिए झाधिक सहायता दो जाती है ॥ कोलम्बो 
ओजना के प्न्तगंत कनाडा, झ्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेड आदि ने भी दक्षिण तथा दक्षिण- 
पूर्वी राप्ट्रो वे आधथिक विकास हेतु झाथिक सहायता प्रदान की है। 

कुछ समय से अधं-विकसित राष्ट्रों की योजनाओं के साधारण श्रश्ञो मे 
भी विदेशों पू'जी-विनियोजन करने को अधिक महत्त्व ्राप्त हुआ है। इस प्रकार 
की विदेयों पूँजो के अनेक लाभ हैं। विदेशों पू जी-विनियोजन द्वारा प्रर्ष- 
विकसित राष्ट्रो मे विदेशी व्यावसायिक तथा झ्ोद्योगिक इकाइयो की स्थापना 
होती है जिससे तांत्रिक ज्ञान का भो 'हस्तातरण पिछड़े देशो को हो जाता है ॥ 
साधारण झशो पर लाभ दास्तव में उपाजित हो जाने के उपरात्त हो 
दिया जाता है । इस प्रकार पूजी पर दिये जाने वाले लाभ का भार अर्थ- 
व्यवस्था पर नहीं पड़ता | साथ ही इस प्रकार के विनियोजन के परिणाम- 
स्वरूप मुद्रा तथा वस्तुओं का ग्रायात होने के कारण मुद्रा-स्फीति के दबाव में 
भी कमी हो जातो है । 

परन्तु इसके विपरीत समता ग्रश-विनियोग प्राप्त केरने से देश का झनवरतत 
उत्तरदायित्व (२९८पााा)8 7.897709) बढ जाता है वयोकि प्रत्येक वर्ष 
लाभाश्य के शोधनार्थ विदेशी मुद्रा की आवस्यक्ता होती है जो कि निर्यात 
आधिकय द्वारा हो उपलत्ध हो सकती है। इस भ्रकार निर्यातआ्रधिकय 
का अधिक्ताय लाभाश शोधन भे प्रयोग कर लिया जाता हैं ओर देश की 
अपनी पूजी संघय करने की शक्ति को क्षति पहुँचती है। फिर भी झाघुनिक 
मरुग मे लगभग सभी अर्थ विकसित राष्ट्र विदेशी पूजी-विभियोग को 
झावश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं क्योकि राजनीतिक भय छुछ सीमा तक 
कम हो गया है। प्रव यह निश्चित रूपेणा सर्वमान्य ठच्य हे कि झर्घ विक्रसित 
राष्ट्रो के सतुनित बहुमुल्ली ग्राथिक-विक्रास मे विदेशी पूजों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 
द्वितीय अ्रवस्था--वित्तीय क्रियाशीलता ( कशमाला॥ 4८६रएा(ए- 

प्रफ& 5९८००१ 5प्88९ ०६ (2फ्ाप्छ) #070ा80००) 


भर्ध-दिवण्ति राष्ट्रों में व्यापारी वर्ग हो प्राय विनियोगन-सुविधाप्रो का 
उपयोग कर पाते हैं व्योव्णि इन्हे वित्तीय विपयो का प्राविधिक ज्ञान होता है 
तथा दविपरिय की सूचना भी यथासमय प्राप्त होती रहती है। परन्तु बचत की 
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क्रिया जनसमुदाय के विभिन्न वर्यों द्वारा वा जाती है. भ्रन्तर केवल मात्रा बा 
होता है। धनो वग वी बचत बी राशि व्यक्तिगत एवं सम्पूण दोनों ही रूपा से 
निधन वग की प्रपेक्षा ग्रधित होती है. निधन वग की व्यक्तिगत बचत यद्यवि 
अश्रत्यत 'यून होतो है पर तर इस बस वी जनसम्या आधिक्य के वारश सम्पूर्ण 
रूप से बचत मह वपूण होती है । इस प्रवार उन जोगो द्वारा भी बडी मात्रा 
म॑ बचत की जाती है. जिनका वित्तीय विफया था ज्ञान वही वा समान होता है 
कितु यह बचत प्रभावशील वित्तीय विधान सस्याश्रा साधवा तथा सुविधाग्रो 
के अ्रभाव मं विनियोजन के द्वार तवा पहुचन मे ग्रसमय रहती है श्रौर इस 
प्रकार वचल करन वाला झौर विनियात्रा म पारस्परिव सम्बध स्थापित न 
हो सरने के बारण बचत राटि वा उपयोग पूजी निर्माण व हेतु नहीं हो 
पाता । विकसित राष्टो म वित्तीय क़ियाग्रा वी क्रियाश्ीलता प्रत्यधिवा होती 
है. तथा विभिन्न वित्तीय साधना जसे अधिवोप यवस्था जीवन-बीमा विनियो 
जन टस्ट भादि द्वारा बचत करन वाला तथा व्यवस्ताय प्रौर उद्योगों वे मध्य 
सम्पण स्थापित कर तिया जाता है । ये वित्तीय सस्थाए विनतियोजन सम्ब-वो 
सूचवाप्रा वा प्रसार एवं विज्ञापन बरी ह तथा मध्यस्थ के रूप म महत्वपूण 
शरु खला का वाय करती है विनियाजन वी सरलता मे वृद्धि वरती हैं जोखिम 
पूण विनियोजन था जो कि उद्योगेपतिया द्वारा बचत वरन वाला के सम्मुख 
प्रस्तुत विये जाते है. बचत वरने बावों वी सुविधा एवं सुरक्षानुसार सुरक्षित 
सम्पत्ति का रूप प्रदान घरतों है। वायगीत तथा विस्ततव वित्तीय व्यवस्था मे 
व्यापार तथा उद्योगों वे! प्रथ प्रवधव वी लागत भी वम पड़ती है साथ ही 
राष्टीय बचत वो प्रौद्योगिव तथा भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम गतिशीलता 
प्राप्त होती है। बचत की गतिभौज्ञता सं तापय है यूनातियून जाखिम 
तथा व्यय पर विनियाजन का एक उद्याग प्रथवा “यवसाय से ग्रय उद्योग 
अथवा व्यवसाय मे भ्रथवा एक क्षत्र से दूसरेक्षत्र म॑ हस्तातरण सम्भव 
होता ) नियाजित पभ्रथ यवस्था म राज्य भी एवं महत्वपूणा वित्तीय सस्या का 
का+ सम्पादित बरता है। उदाहरणाथ भारत मडाव' विभाग, शासवीय 
बोपालय जीवन बीमा निगम अधिकोप श्राटि विनियोजन सम्ब थी सुविधाएं 
प्रत्मन करते हैं । 

तृवीय अवस्थ/--विनियोजन ([६४९४८७४९४८--२ 9९ पफ्रात्व 

50968 0 (जाए फितताबाणा) 

विसी व्यक्ति को विसी निश्चित प्रवपि यो बचत दो घटकों पर निभर 
होती है। प्रथम उस निरिचत ग्रवधि म प्राप्त श्राय तथ द्वितीय उस निश्चित 
भ्रवधि मे सेवाप्रा भ्रौर वस्तुम्ना पर विया गया य्रय। जय वह प्रपने व्यय से 


अध्घ विकसित राष्ट्र एव नियोजन [ १ | श्र 


अधिक झायोपार्जनद करता है, तभी उसको पूजी में वृद्धि सम्भव है। झाधुनिक 
काल में लगभग सभी व्यक्तियों को पूंजी के सचयार्थ कतिपय सुविधाश्रो का 
त्याग करना पडता है। ऐसे भाग्यशाली विरले ही हैं जिनकी ग्नाय से पर्याप्त 
जीवन-स्तर बनाये रखने के पश्चात्‌ भी कुछ बचत हो जाती है। यही सिद्धान्त 
एक राष्ट्र पर भी सम्यक्रूपेण कार्यात्वित होता है। यदि हम क्सी राष्ट्र की एक 
निद्िचत काल की व्यवस्था का अध्ययन करें तो हमे ज्ञात होगा कि पूजोगत 
वस्तुओं का क्रय उपभोग झथवा सम्भावी उपभोग को दबा कर ही कियाजाता है। 

राष्ट्रीय आय में से उपभोग तथा विनियोजन का भाग विनियोजन की 
लायत (708) तथा लाभ (3९7९६775) का तुलनात्मक अध्ययन निश्चित 
करता है। विनियोजन की लागत में उन वस्तुओं के त्याग को सम्मिलित किया 
जाना चाहिए जो कि विनियोजित प्राय की राशि से तत्कालीन इच्छाग्रो की 
सम्पूर्ति हेठु क्रय की जा सकती थीं। दूसरी ओर विनियोजन के लाभ में उन 
अतिरिक्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता चाहिए जो विनियोग के परिणाम- 
स्वरूप भविष्य मे प्राप्त हो सकें । एक चतुर व्यक्ति श्रेय के विनियोजन-अंश को 
निश्चित करने के पूर्व विनियोजनार्थ किये गये त्याग तथा उसके परिणामस्वरूप 
प्राष्य भविप्यत्‌ सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है ।॥ एक राष्ट्र के लिए 
भी यही विधारधारा लागू होती है। राष्ट्र के लिए विनियोग की लागत का 
तात्पर्य उन उपभोग को बस्तुओं से है जो अतिरिक्त विनियोजन न करने की दशा 
में उत्पादित की जा सकती हो तथा विनियोजन-लाभ का झर्य उद उपभोग की 
वस्तुझो के उत्पादन की सम्भावना से है जिनका उत्पादन अतिरिक्त विनियोजन 
द्वारा ही भविष्य में किया जा सकता है। आधुनिक जटिल श्रथं-व्यवस्था के 
मरुग मे बचत करने का निश्चय कुछ विशेष विचारधाराश्रो, विशेषकर भविष्य 
की सुरक्षा के लिए किया जाता है तथा विनियोजन का निश्चय दुछ भ्रन्य 
उद्द श्यो की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरणाय॑, यदि एक व्यक्ति मोटर- 
शाडी ऋ्रया्थ ददत करता है जिसे वह बेक मे जमा कर देता है ; चेक उस बचत 
को ऐसे उद्योगपति को उधार दे देता है जो मोटरगाटी के अतिरिक्त कसी भव्य 
व्यवसाय में उस पू जी को विनियोजित करता है । इस प्रकार वचत तथा विनि- 
योजन करने के उदद श्यो मे गहन अन्तर होता है तथा इस अन्तर के निवारणाये 
वित्तीय सस्थाएँ जंसे अधिकोप, विनियोजन सस्थाएंँ, बीमा प्रमडल ग्रादि 
मध्यस्थ का कार्य करती है । 

आय तथा विनियोजन का सम्बन्ध (ऐ९७]४४०७७ छे९६ज९्टए 

[7९07७ बाते व॥ए९५६ए था) 
कोन्स के सिद्धान्त ([(९४7८8४2॥ ॥20759) के श्रनुसार विभियोजन में 
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थुनर्स्थापन होता प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार किसी देश में अधिक गति- 
बृद्धि-सूचक्त (40८९।९४४:०7) होते पर उसकी पूजीमत वस्तुओं के उद्योगो 
सथा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में उच्चावचन होना अनिवार्य है, जिससे आब झोर 
रोजगार की स्थिति मे परिवतंन होते हैं | 


किसी भी राष्ट्र के तान्विक ज्ञान के विक्रासाडुकूल ही गति-वृद्धि-सूचक की 
सीमाएँ निश्चित होती हैं। सामान्यत उन्नतिशील देझ्यो में गति-बृद्धि-सूचक 
अधिक होती है और अर्थ-विकस्तित राप्ट्रो मे कम | इस प्रकार उन्नत राष्ट्रो मे 
आय भ वृद्धि णरने तथा पूर्णा रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए अधिक 
विव्याजन की आवश्यकता होती है क्योक्ति इसम गति-वृद्धि सूचक अधिक होती 
है। प्रध॑-विकसित राष्ट्रा म, जहाँ उपभोग करन की सोमान्‍्त क्षमता ग्रधिक 
होती है, समस्त उत्पादन ग्रथवा आय का अत्यल्प भाग विनियाजित होता है 
और इस प्रमार शुद्ध विनियोजन (२०६८ [7४४77९77) मे परिवर्तन होने पर 
रोजगार की स्थिति पर कम प्रभाव पडता है। इसके विपरीत सम्पन्त राष्ट्रो मे 
उपभोगेच्छा कम होतो है और प्राय वा अधिकाश विनियोजित क्या जाता है। 
ऐसी परिस्थिति भे विनियोजन की स्थिति म परिवर्तन होने पर राजगार पर 
अप्रिक प्रभाव पडता है । 


बौन्स के उपमु्त सिद्धान्त उन्‍तत राष्ट्रो म लागू हो सकते हैं परन्तु अर्च- 
विकसित राप्ट्रो की परिस्थितियाँ सर्वथा भिन्न होने के कारण उपयुक्त सिद्धान्तो 
को आधार नहीं बनाया जा सकता। कीन्स के तिद्धान्तानुसार भ्र्थ-वेकसित 
राष्ट्रो में वितियोजन म तुलनात्मक उच्चावचन द्वारा ही पूर्ण रोजगार को 
स्थिति सम्मव है। पूरा रोवगार की स्थिति म हो झ्रधिक्तम उत्पादन होता है । 
अर्थ विकसित राप्ट्रो पर, जहाँ को अर्थ-व्यवस्था कृपि प्रधान होती है, पूंजीगत 
सामग्री वी न्यूनता होती है, तात्रिक ज्ञान का अधघोस्तर होता है, पारिश्षमिक 
पर वायें करन वाले श्रमिका की सख्या कम तथा स्वयं एवं परिवार के लिए 
काय करन वाला को सख्या अ्रविक्त होतो है, बोनस के सिद्धान्त पूर्णतः लागू 
नहीं होते। वितियोजन मे वृद्धि होने पर आय तथा रोजगार मे वृद्धि होती है 
परन्तु इस वृद्धि का भ्रविकात्ष उपभोग पर व्यय होता है ॥ उपभोग-वृद्धि 
में भो कृपि-उत्तत्ति का स्थान प्रमुख होता है कृषि उत्पादन के मूल्यों में 
वृद्धि हो जाती है और इस प्ररार कृपक को अपने उत्पादन का अधिक मुल्य 
प्राप्त होता है। इृपक इस स्थिति का लान उठाने के लिए भ्रधिक अच्छे अग्नो 
चग उपयोग करन लगता है झौर इस भ्रकार अन्य क्ष त्रो दी आावश्यकता-सम्पूरति 
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हेतु कृषि-उत्पादन वाजार में कम उपलब्ध होता है। कृपक के लाभ में वृद्धि 
होने पर क्ृपक झपने उल्तादन को एक निश्चित सीमा के पश्चात्‌ माँग के 
समतुल्य वढा नहीं सकता क्योकि क्रमागत उत्पत्ति हास नियम [[.छ 0 
]070ए5ंाए४ रि९६एा॥5) लागू होता है। साथ ही हृपि-उद्यम प्रधिकतर 
प्रवृति की हपा का याचक है और भ्रनुबूंल जलवायु होन पर ही उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि सम्भव है, जव कि प्रतिदूल प्रद्नति-दप्टि समस्त ग्राशाग्रो 
पर तुपारापात करने में भी नहीं हिचकती। इसके ग्रतिरिक्त इन देशों 
के कृपक को श्रावश्यक तात्रिक एव ग्रन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नही होतीं 
ताकि वह कृपि उत्पादन म॒ वृद्धि बर सके । इस प्रकार कृषक की ब्राय मे वृद्धि 
होने पर भी तथा इृपि-उत्पादन स अधिक लाभापार्जन होते हुए भी कृषि उत्पादन 
म माँगानुसार वृद्धि नहीं हो पाती है। परिणामस्वरूप न तो रोजगार म वृद्धि 
होती है प्रोर न वास्तविक विनियोजन मे ही काई सुधार होता है। इस प्रकार 
विनियोजत की वृद्धि होने पर श्राय म भौद्विक हृष्टिकोस (ै०॥6४8:7 ४९७- 
0०7) से पर्याप्त वृद्धि हो जाती है किन्तु वास्तविक झ्राय ज्या वी त्यो रहती 
है। इसक साथ ही कृपक' श्रपनी अतिरिक्त आय का कुछ भाग कृषि के 
अतिरिक्त भ्रन्य क्षेत्रा के उत्पादन पर भी व्यय करत है, परन्तु उन क्षेत्रों में 
उत्पादन वृद्धि कठित होती है, क्याकि उपभोग वस्तुओ्रो के उद्योगों की उत्पादन" 
क्षमता भ्रधिक नहीं होती, कच्चे माल की पूर्ति म ग्रधिक छोच नहीं होती तथा 
प्रशिक्षित भ्रमिकों की कमी होती है । इस प्रकार उपभोग वस्तुग्रा के उद्योगों 
बी मौद्धिक आय माँग से वृद्धि के कारण वढ जातो है विधु उसके उत्पादन 
तथा रोजग्रार की स्थिति मे विश्ेप परिदर्तद नहीं होता । इस प्रकार विभियोजन 
की प्रारम्भिक वृद्धि द्वारा कृषि दथा श्रन्य क्षे ता के उत्पादन तथा सेजग्रार स्थिति 
में विश्वेप परिवतन नहीं होता है । 

अहश्य बेरोजयारी तथा वितियोजन--श्र्व विकसित राष्ट्र से अन्य 
व्यवप्तायो की न्यूबता के वार कृषि ही प्रमुख व्यवसाय होता है ग्रौर बढती 
हुई जनसख्या कृषि उद्योग मं लयती रहती है । इस प्रकार भूमि पर जनसस्या 
का भार निरन्तर बढ़ता जाता है। झदृस्य बेरोजगारी म उस जनसख्या को 
सम्मिलित किया जाता है जिसको उस व्यवसाय स प्रथकु कर देन पर भी उस 
व्यवसाय के उत्पादन पर काट प्रभाव नहीं बददा । नारत जसे इृपिश्रधान एवं 
घनी जनसंख्या वाल अर्थ विकसित राष्ट्रा मे कृषि उद्योग म बहुत बडी जनसख्या 
कैवल इसलिए खगी हुई है कि उसे प्रन्य ध्यवसायों मे लाभप्रद रोबयार प्राय्ति 
के श्रवसर उपलण्ध नहीं । कृषि उद्योग म॑ लगी हुई जनसख्या वा एक महृत्त्वपूर्या 
भाग यदि उस व्यवसाय स॒ हटा लिया जाय ता भी उस व्यवसाय के उत्पादन 
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पर कोई प्रभाव नहीं पड़या । “ ग्रहृश्य बेरोजगार वे व्यक्ति होते है जो स्वय की 
जोखिम पर कार्य करते हैं तथा जिंद साधतो से वे दत्मादन करते हैं, उनको 
तुलना में इनकी सख्या इतनी अधिक है कि यदि उनमे से कुछ पश्रथ-व्यवस्था 
के प्रन्य क्षेत्र मे कार्य करने के लिए हटा लिये जाय॑ तो उस क्षंत्र के, जिसमे 
से उनको हटाया गया है, उत्पादन मे कोई कमी नहीं होगी, यद्यपि उम्र क्षेत्र 
का पुनर्ससठन भी न क्रिया जाय और न ही उनका प्रतिस्थापन पूजी द्वारः 
किया गया हो ।”?* 

यदि क्ृषि-उद्योग का विकास किया जाय तथा सगठन सम्बन्धी सुधार किये 
जाय॑ तो अदृश्य बेरोजगार वारोजगार हो जायँगे । इन बेरोजगारो को रोजगार 
दिलाने के लिए रोजगार के अवसरो म वृद्धि की जाना प्ननिवार्य होगा | 
इनको उपभोग अथवा विनियोजन के क्षेत्र म रोजगार दिया जा सकता है। 
यदि इन्हे विनियोजन के क्षेत्र मे लगाया जाय तो इनकी आवश्यकतानुसार उप- 
भोग की वस्तुओं की पूर्ति मे वृद्धि करना भी आवश्यक होगा, क्योकि ये अदृश्य 
बेरोजगार अपने पुराने रोजगार तभी छोडते हैं जब कि उनको नये व्यवसायों 
में अधिक पारिभ्रमिक प्राप्त होता हो । उनके पारिश्रमिक में वृद्धि होन से उनके 
द्वारा उपभोग की वस्तुओं के हेतु की जान वाली माँग म भी वृद्धि हो जाती है । 
इस प्रकार उनकी माँग पूर्ति के लिए उपभीग की वस्तु्रो के उत्पादन में वृद्धि 
होनी चाहिए | यदि उपभोग की वस्तुझ्रो के उत्पादन मे पर्याप्त बृद्धि नहीं होती 
है तो उनके मूल्यों म वृद्धि हो जायंगो और अ्रद्ृश्य बेरोजगारो को अन्य ब्यवसायो 
में कार्य करन का कोई ग्राकपंस नहीं होगा और इस प्रकार न तो अदृश्य 
बेरोजगारी का निवारण ही सम्भव हागा श्रोर न कृषि उद्योग मे सुघार ही । 
दूसरी आर विनियोजन के क्षेत्र के उत्पादन मे वृद्धि करन पर पू'जीगत सामग्रो 
कय उपभोग होने के लिए भी उपभोग को वस्तुओं के उद्योग का विकास होता 
चाहिए भ्न्यथा विनियोजन का क्षेत्र दोधकाल मे शिथिल हो जाथगा और इसकी 
लाभोपार्ज न शक्ति क्षीण हो जायगी। अर विकसित राष्ट्रों के आधिक विकास 
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का मुख्य उद्द इ्य पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होती है श्रौर इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए भ्रावश्यक विनियोजन वा वार्यक्रम निश्चिचत किया जाता है। पूर्ण रोजगार 
क्री स्थिति को प्राप्त करन के लिए उपभोग तथा विनियोजन दोनों ही क्षत्रो का 
विवास होता प्रावश्यक है। परन्तु श्षीध्र श्राथिक विकास हेतु विनियोजन के क्षेत्र 
को शीघ्र विकास भी श्निवार्य है। साथ ही बढती हुई जनसख्या वो तथा 
अदृश्य वेरोजगारो को रोजगार प्राप्त होन के उपरान्त उनको प्राधारभूत ग्राव- 
इयकत्ाप्रो की सम्पूर्ति करने के लिए उण्मोगलक्षेत्र का विकास भी आवश्यक है ) 
साधनों की न्यूनता के कारण दोनो क्षेत्र का समानान्‍तर विकास होता सम्भव 
नहीं होता है श्लौर इसलिए उपभोग के क्षत्र या विवास कुछ समय तक सीमित 
रूप से किया जाता है और उपभोग वी वस्तुओं की माँग पर राज्य द्वारा 
नियन्त्रणा किया जा सकता है । इस प्रकार बाध्य बचत होतो है भोर विनियोजन 
के साधनों में धृद्धि होती है । उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि रोजगार तथा 
विनियोजन म घनिष्ठ सम्बन्ध है धोर दोनो को एबः दूसरे से प्रंथक नहीं किया 
जा सकता । विनियोजन का विकास निश्चित करन के लिए केवल प्रतिरिक्त 
उपभोग की यस्तुप्रो का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं प्रत्युत्‌ बाध्य बचत भी 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 

प्रो० नवर्स (?704 'रेएए४5७) ने भ्रदश्य बेरोजगारी पर अपने सिद्धान्त 
स्पष्ट करते हुए बताया है कि कृपक के*परिवार मे जो शभ्रनुत्पादक भ्रद्ृश्य 
बेरोजगार सदस्य होते हैं, उनको आधारभूत उपभोग की बस्तुए' परिवार के 
संभस्त कृषि उत्पादन में से ही दी जाती है । इस प्रकार उत्पादक सदस्यों को भ्रपनी 
उपभोग की भ्रावश्यकताभ्रो का त्याग,करना पडता है। इस भकार उत्पादक 
सदस्यों द्वारा भ्रनुत्पादक सदस्यो के भरणा पोपणार्थ जो बचत की जातो है, इसे 
प्रो” नक्स, न सम्भाव्य बचत ! (98ए॥78 220/शा7727) का नाम दिया है। 
सम्भाव्य बचत के होते हुए भी इस प्रकार श्राधारभूत कृषि-क्षेंतर में जन समुदाय 
को प्राय अत्यन्त न्यून होती है श्रौर सगठित श्रौद्योगिक क्षंत्र द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं थी माँग बम होती है। ऐसी परिश्थिति में श्राथिक विकास तभी 
सम्भव हो सकता है जबकि इस सम्भाव्य बचत का उपयोग सग्रठित प्रौद्योगिक 
दीन भी जिषमफ ढक पिया कपा उजए. अस्प जेटेणमाएएे को करिए की कोनातो 
हटा कर गश्रव्य क्षत्र से रोजगार दिया जाय । परूचु इन भ्रद्ृ्य बेरोजगारों को 
ग्रामीरष्न जीवन के प्रति विशेषाकपरा होता है तथा वे अपने परम्परागत निवास- 
स्थानों को छोडना नहीं चाहते । प्रो० नवस्‌ ने इसलिए यह सुझाव दिया है कि 
इन ग्रहश्य बेरोजयारो को प्रारम्भिक अवस्था में साधारण योजनाम्रा, जेसे 
सडब-निर्माण, बांध-निर्माण, नहर निर्माण आदि में रोजगार देना चाहिए झौर 
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भियोजन-तरू का सफलतापूर्वक लहलहाना निहित है। जड़ का थोई भी प्रग 
कीट प्रभावित होना धर्थाव्‌ लेशमात्र अविवेक भी भयकर परिणामों का कारण 
हो सकता है भ्रोर नियोजन-वृक्ष के सशक्त तने वी कल्पना करना भी निरर्थक 
हो जायगा, उसका निर्माण तो दुर रहा। सीमित श्राय वाले एवं श्रगणित 
आवश्यकतांग्रो वाले एक व्यक्ति के सम्मुंख जो समस्याएं उपस्थित होती हैं, वे 
यदि कण कण मिलवर सामूहिव' रूद धारण करतें तो वही रूप राष्ट्र के समक्ष 
एक समस्या के समतुल्य होगा क्योकि राष्ट के सम्मुख श्रधिकतम सामाजिक 
हित प्रश्नववाचक होता है न कि व्यक्तिगत स्वाथ सत्वर बहुमुखी श्राधिक विवास 
उद्देश्य होता है भ॒ कि एकागी उपभोग मात्र भविष्यत्‌ स्वप्न भी साकार करने 
होते है--एकमात्र वतंमान सन्तुष्टि ही नहीं । एतदर्थ॑ प्रत्येव' समस्या का प्रामूल 
गहन प्रध्ययन परिणामों की जानकारी, तीत्ता वा प्रनुमोदन एवं विश्लेषणात्मक 
व्याख्या नियोजन एक भ्रावश्यक भ्रम है ) 

समस्या के दो पहलू-- प्राथमिकता वी समस्या कर अध्ययन दो वर्गों से 
विभाजित क्या जा सकता है प्रधम्त प्रथ साधनों की उपलब्धि तथा द्वितीय 
उपलब्ध भ्रथ साधनों का वितरण । 


प्र॑ की उपलब्धि पर हो विकास योजनाओ्रो का कार्यान्वित किया जाना 
निर्भर रहता है, प्रत प्रथ यो संवप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जानो चाहिए । 
श्र सम्बधधी प्र।थमिकताए' भ्रय कृषि उद्योग प्रादि सम्बन्धी प्राधमिकताश्रो से 
भिन्न होती हैं क्योकि आ्राधथिक प्रायमिवताडों में राष्ट के ब्रथ साधनों को 
एकत्रित बरन की शोर ध्यान दिया जाता है। प्राथिक प्राथमिकताप्रो के दो 
पहलू है--राजकीय तथा निजी। राजवीय क्षत्र में केद्रीय तथा प्रातीय 
सरकारों एवं स्थानीय सस्थाप्रो द्वारा प्रधिकतम प्रथ स्राधन प्राप्त करन का 
प्रयत्न विया जाता है। कर न्यवस्था वो पुनर्संगठित किया जाता है जिसस कर 
को कम से कम छिपाया जा सके तथा उसवे क्षत्र मे भ्रधिकतम जनसख्या को 
लाया जा सके । प्रतिरिक्त बरारोपण भी सम्भव है ताकि साधनों वी कमी को 
धूरा किया जा सक्रे । कर-वृद्धि तथा तवीन करारोपण के समय कतिपय श्राधार- 
भूत तथ्यों को दृष्टिगत करना ग्रांवश्यक है । प्रथम कर द्वारा केवल समर्थ एव 
उपयुक्त व्यक्तियों पर कर भार पडना चाहिए ताकि वे प्रपना जीवन स्तर बनाये 
रख सके। द्वितीय, कर द्वारा जनता में नये व्यवसायों को स्थापना करन तथा 
भ्रधिक उत्पादन एवं लाभोपाजन के प्रति रुचि में कमी न प्राये | तृतीय, कर- 
प्राप्ति के लिए दुराचारी कार्यों को वेधानिक सरक्षस भ्राप्त नहों होना चाहिए । 
भ्रन्तत कर द्वारा घन के समान वितरण वो सहायता भ्राप्त होनी चाहिए। 
कर के भ्रतिरिक्त राज्य के प्रन्य प्राधिक साधनों, उँसे जनता से ऋण, मुद्रा 
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प्रसार श्रादि के हेतु भी निश्चय करना आवश्यक होता है। विदेशी पू-जो प्राप्त 
करने के लिए भी प्रयत्न किया ज्ञाना श्रावश्यक होता है । योजना के कार्यक्रमो 
के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि कितनी विदेशी पूंजी की 
आवश्यकता होगी और इसको किन किन देझो स उचित झत्तों पर प्राप्त क्या 
जा सकता है। 
आधुनिक युग मे निजी क्षेत्र को भी नियोजित अर्य॑-व्यवल्था मे महत्वपूर्ण 
स्पान प्राप्त है । राजकीय साधन भी निजी क्षत्र से ही प्राप्त होते हैं। जब तक 
निजो क्षेत्र द्वारा उपभोग को सीमित कर बचत की भात्रा मे वृद्धि नहीं की 
जायगी, तब तक विनियोजन के कायक्रमो को मूर्त्तहप प्रदान करना असम्भवन्सा 
प्रतोत होता है। प्रजादान्त्रिक व्यवस्था में जनता को विवद्शतापूर्णा बचत हेतु 
बाध्य नहीं किया जा सकता $ 
अर्थ-साधनो का आवटन--प्रत्येक' राष्ट्र की आधथिक समस्याएँ यद्यपि 
कुछ सीमा तक समान होती हैं तथाप उनकी तीव्रता प्रत्येक राष्ट्र में भित्र होती 
है। समस्या को तीब्रतानुस्नार ही साधतो का झ्ावटन किया जाता है | प्रतएव 
एक राष्ट्र को निश्चित प्राथमिक्ष्ताएँ दूसरे राष्ट्र के लिए प्रावश्यक रूपेएा लाभ- 
कारी नहीं हो सकती हैं। प्राथमिकता का अ्रय यह कभी भी नहीं समझना 
चाहिए कि इसम केवल एक क्षेत्र के विकास को ही महत्त्व दिया जाता है। 
भ्राधिक नियोजन म राष्ट्र के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्त क्या जाता 
है परन्तु उन क्ष ता को, जिनका विकास होना अत्यावश्यक हो, साधनो का 
अ्रपेक्षाइत भ्रधिक भांग मिलना चाहिए झ्रौर ग्न्य क्षेत्रों को उनकी तीब्रतानुसार 
साधनों का वितरण जिया जाता है। साधनों के वितरण के सम्बन्ध म प्राथ- 
मिकताप्रो का अध्ययन निम्नलिखित समूहो म क्या जा सकता है-- 
(क ) क्षेत्रीय प्राथमिक्ताएं (र९६॥०09] ?07629) 
( ख ) उलादन ग्रयवा वितरण को प्राथमिकता (एग07697 शघती९ए 
६0 ए704ए८ए७०07 छाए 40 795879989%) 
(गे) विनियोजन अथवा उपभोग को प्रामिकता (द6द६9 शपाशः 
(० [7ए९5८फ्थगए 07 (:0705प779007) 
( घ ) उद्योग अथवा कृषि को प्रायमिकता (एगठपघापए शप्तश ६0 
28 800णीँएण९ 07 ६० [7005घ05५) 
( ड ) सामाजिक श्रायमिकताएं (80८9 एश०ण्राध८5) 
उपयुक्त विभागो का ग्रध्ययत प्रथकू-पूथक्‌ क्या जाना विषय को सरल 
बनाने मे भ्रति सहायक होगा । हम इन समूहो का विस्तृत किन्तु पृथक्-नवुथक 
अध्ययन करेंगे । 
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(ग) विनियोजन अथवा उपभोग को प्राथमिकता--प्रजातान्विक 
समाज में विनियोजन तथा उपभोग ये प्राथमिकता निश्चित करना सवसे कठिन 
है । जनसम्रुदाय सर्देव वर्तमान सुविधाओं को महत्त्व देता है जबकि नियोजन 
अधिकारो मविष्यगत्‌ छत को अधिक महत्त्व देता है और इसोलिए अधिकतम 
साधनों को भविष्यगत्‌ उपभोग के लिए विनियोजन करना चाहता है । जेतसमृदाय 
को उपभोग कम करके अधिक बचत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 
इसके साथ ही जततमुदाय का जीवन स्तर न्यूनतम होता है तथा जीवन-निर्वाह 
मात्र किसों भाँति सम्भव हो पाता है । अत उपभोग को और कम करता साधा- 
रण जनता की बडी कठिनाइयों का कारण बन जाता है झौर प्रारम्मिक काल 
में इनका जीवन-स्तर और भी दयनीय हो जाता है जिससे राष्ट्रीय सरकार के 
प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है। नियोजन की सफ्लता हेतु विनियोजन झाव- 
इयक है श्रौर विनियोजन के लिए जनता द्वारा उपभोग में कमी करता आवश्यक 
होता है । नियोजन अधिकारी को इसलिए प्रारम्मिक बाल में आत्तरिक बचत 
तथा विनियोजन के श्रवसर को विदेशी सहायता द्वारा पूरा ऋरते की झ्रावश्यक्ता 
हो जाती है। विनियोजन के कार्य-क्म के साथ उपभोक्ता-वस्तुझो की पूर्ति में 
भी बृद्धि करना आवश्यक होता है। 


(घ) कषि अथवा उद्योग को प्राथमिकता--भप्राय सभी श्रर्घे विकसित 
राष्ट्रा मे कृपि एक प्रमुख व्यवसाय है ओर इनको अधिकाश जनसख्या भूमि 
से ही भ्रपना जीविकोपाजन करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रघे- 
विकसित राष्ट्रो मे कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो का पर्याप्त विकास नहीं होता । 
जमनसमृदाय को भ्रपन जीवन निर्वाह के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य ध्यवसायो 
मे रोजगार के साघन उपलब्ध नहीं होते | ऐसो परिस्थिति मे आधिक विकास 
का समारम्भ करने के लिए नवीन तथा अतिरिक्त ग्रौद्योगिक तथा कृपि के 
प्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे रोजगार के अवसरों को उत्न्न करना आवश्यक होता 
है, जिससे श्रम को अन्यत्र रोजयार दिया जा सके। इसके साथ यह भी 
आवश्यक है कि इ प क्षेत्र के उत्पादन में भो पर्याप्त दृद्धि हो। इस हेतु कृषि 
में लगे हुए श्रमिकों दी उत्पादन-अआक्ति मे वृद्धि करना और क्ृपि-विधियों में 
आावश्यक्ष सुधार एवं कृपि-व्यवत्ताय का पुनर्सगठन वाछनीय होता है | कृषि 
उत्तादन में इतनी वृद्धि करना आवश्यक होगा कि जिससे कृपक्नो के जीवन-स्तर 
में उन्नति के साथ-साथ भ्रन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को पर्याप्त खाद्य एव 
अन्य कृषि-पदार्थ आप्त होते रहे तथा निर्यात-योग्य हृषि-उत्पादन का निर्यात 
करके पूजीगत वस्तुओ के आयात हेतु आवश्यक विदेश मुद्रा प्रजित की जा सके। 

अहस्य बेरोजगारी का पता तभी चलता है जवकि उसके उत्पादक उपयोग 
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, यदि प्रारम्मिक काल से हो बृहद्‌ उच्चोगो की स्थापना को प्रायमिकता 
दी जानी है परन्तु कृषि के क्षेत्र से हटाये गये अतिरिक्त श्रम को निपुण (86- 
20) तथा अधघ-निपुणः (5207 8720) श्रम मे इतने शीघ्र परिवर्तित 
किया जाना सम्भव नहीं । साथ ही इढ औद्योगिक आघार की स्थापना के 
लिए पू"जीगत वस्तुओं को प्रावश्यकता होती है ओर इन प्‌/जीगत वस्तुप्नो के 
निर्माण के लिये भी पूजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। किसी भी 
प्र्घ-विकसित राष्ट्र मे पुजीगत वस्तुप्नो के उद्योग इतने विकसित नहीं होते भर 
न अल्पकाल में उतका इतना विकास ही क्या जा सकता है कि वे राष्ट्र का 
ग्रौद्योगीकरण करने के लिए आवश्यक पूजीगत सामग्रो प्रदान कर सकें । ऐसी 
परिस्थिति में पजोगत सामग्री का आयात करके ही आ्रोद्योमिक उत्थान सम्मव 
हो सकता है । पूजीगत सामग्री के आयात का शोधन करने के लिए क्ृपि उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए जिसके निर्यात द्वारा श्रावश्यक्तानुकुल व॑देशिक 
मुद्रा ग्रजित को जा सके । इसके साथ ही निपुण तथा अधं-निषुण श्रमिकों को 
प्रधिक परारिश्रमिक दिया जाता है प्रत उनकी उपभोग प्रावश्यकताओो में भी 
चूद्धि हो जाती है । इस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए कृषि का इतना 
विकास होना आवश्यक होगा कि उसके द्वारा विदेशी मुद्रा पर्याप्त सात्रा में 
अजित को जा सके तथा कृषि के अतिरिक्त धन्य क्षेत्रों में लगे प्रन्य श्रमिकों को 
आवश्यक उपभोग-सामग्री उपलब्ध हो सके । विलासिता की वस्तुओं के प्रायात 
को प्रतिबन्धित करके तथा कलात्मक वस्तु्रो के निर्यात से पूज गत सामग्री का 
प्रायात कुछ सीमा तक सम्भव हो सकता है ॥ 


दूसरी शोर एसे राष्ट्र मे जहाँ ्रतिरिक्त श्रम बष॑ में केवल कुछ ही समय 
के लिए बेकार रहता हो, उसको लाभप्रद रोजगार का झायोजन करने के लिए 
स्थानीय रोजगार के भ्रवसरो मे वृद्धि करना आवश्यक होगा । उनको भूमि से 
“स्थायी रूपेण प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता क्योकि उनके छ्ृषि से हटाये जाने पर 
कृषि-उत्पादन मे कमी होने की सम्भावना रहती है। ग्रामोरा क्षेत्र के आर्थिक 
विकास की योजनाओं में इस ग्रतिरिक्त श्षम को कार्य देना उचित होगा ) छोटी+ 
छोटी सिचाई-योजनाओ, दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने, सहायक मार्गों 
का निर्माण करने, अच्छे कृषि औ्जारो का निर्माण करने, पेय जल का प्रवन्ध 
करने आदि वम पूजी की आवश्यकता वाली योजनाग्रो मे झ्तिरिक्त श्रम को 
सुविधापूर्वक रोजगार दिया जा सकता है| इस प्रकार इन कार्यक्रमों को अधिक 
प्राथमिकता देना ग्रावश्यक है। ग्रामीण तथा ग्ृह-उद्योगों का विकास भो 
मऔसमी तथा अदृश्य वेरोजगारो को लाभप्रद कार्य दिलाने मे सहायक होता है । 
इन उद्योगों के विकास हेतु तान्त्रिक प्रशिक्षण, इनके उत्पादन का प्रमापो- 


श्ड२ भारत म झाथिक नियोजन 


प्राचीन प्रयशास्त्रियों (((४528| ४ि०८07077508) ने औद्योगिक 
बिकापत के तीन क्रम निश्चित किये है-- (१) प्राथमिक कच्चे माल का उत्पादन 
(२) उतका उपभोग की वस्तुओं मे परिवर्तन (३) प्रूंजोगत सामग्रो का 
उत्पादन । अन्तर्राष्ट्रीय विकास बेक (]. 9 है. [0 ) तथा अमेरिकी सरकार 
ने भी श्रीलका, मिस्र, कोलस्विया तथा «अन्य अरध॑ विकसित राष्ट्रों को छोटे 
उद्योगों को प्राथमिकता श्रदाव करने का सुकाव दिया है। परन्तु आधुनिक 
युग मे केवल प्राथिक विचारधाराशों के झ्राधार पर ही आधिक योजना्रों का. 
निर्मारा नहीं होता । योजनाग्रो । प्राथमिकता निश्वित कस्ते समय राजनीतिक 
तथा सामाजिक विचारघाराग्रो को भी महत्त्वपूर्णा स्थान प्राप्त होता है। लघु 
उद्योगों के विकास को प्राथमिकता मिलना तव अधिक महत्वपूर्ण है जबकि 
राष्ट्र वी प्रथ॑-यवस्था मे तिजी साहस का विशेष स्थान प्राप्त होवा है भौर 
राज्य केवल इनकी सहायता करने, प्रशिक्षण, सगठत, सरक्षण तथा आधारभूत 
सेवाश्ो के ग्रायोजन करने तक ही अपना कार्यक्षत्र सीमित रखता है। परन्तु 
निजी क्षेत्र (777ए972 92८707) को विशेष स्थान देने से तियोजन वी 
सफलता सन्देहजनक हो जाती है क्योकि तिजी क्षेत्र सदंव अपने व्यक्तिगत लाम 
को ग्रधिक महृत्त्व देता है । जब राज्य औद्योगिक क्षत्र मे सक्रिय भाग लेता है 
भौर राजकीय क्षंत्र के विकास तथा बुद्धि को विशेष महत्त्व दिया जाता है, तब 
युहद्‌ उद्योगो के विकास को प्राथमिकता दो जा सफकतो है । बृहद्‌ उद्योगा का 
प्राथमिकता दने के पृवं यह भी दख लेना चाहिए कि राज्य की स्वयं की 
नियोजन सम्बन्धी शक्तियाँ तथा ग्र्थ-ब्यवस्था से निजी क्षेत्र वा कम किये जाने 
पर उद्भूत विरोध को वहन करने की शक्तियाँ कितनी है । 

बृहद्‌ उद्योगों म कृषि क्षंत्र के अधिक श्रम को कार्य देन हेतु कृषि का 
अधिकतम विकास करना श्रावश्यक होगा क्योक्ति कृषि-उत्पादन से बढतो हुई 
जनसख्या की खाद्यान्न ग्रावश्यकताग्ो को पूति होना झावश्यक ही नहीं, प्रनिवार्य 
है. प्रन्यथा खाद्यान्न विदेशों से आयात करने की आवश्यकता होगी श्रौर विदेशों 
से पूजीगत सामग्री के ग्रायात्त मे वाधा पड जायगी। इसके साथ कृषि द्वारा 
बृहद्‌ उद्योगो के कच्चे माल की पूर्ति भो होनी चाहिए। जद्र राष्ट्र में खाद्यान्नो 
की न्यूनता हो तो बृहद्‌ उद्योगों को स्थापनार्थ पूजीगत सामग्री विदेशों 
ऋण द्वारा ही आयात कीजा सकती है, जिसको खोजने का भार भी 
श्रल्प काल मे कृषि पर ही पड़ना सम्भव है। भारत जेसे प्राचीन राष्ट्र म 
कृषि-उत्पादन मे वृद्धि हेतु रासायनिक उ्वरब, वैज्ञानिक नवीन कृंपि विधियाँ 
तथा अन्य श्रच्छे ओजारो की श्रावइयकता होती है। इन सभो की पूर्ति के लिए 
उद्योगों को स्थापना आवश्यक है । इस प्रकार कृषि तथा उद्योगो के विकास में 
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इतना पारस्परिक घनिष्ठ सम्वन्ध है कि किसी भी एक का प्रन्य की सहायता 
की अनुपस्थिति में विकास असम्भव है। पूर्णात भ्राथिक विचारघाराप्रों के 


आधार पर भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र मे कृषि विकास को प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए । 


(ड) सामाणिक प्राथमिकताएँ--नियोजन अ्रधिकारियों को योजना के 
कार्य-क्रम निश्चित करते समय यह निर्धारित करना भी आवश्यक होगा कि 
साधनो का क्तिना भाग उत्पादक सामग्री में तथा कितना भाग जनसमुदाय पर 
विनियोजित किया जाना चाहिए । उत्पादक सामग्री उसी समय हितकर हो सकती 
है, जब जनसमुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं गृह सम्बन्धी सुविधाएं भी ग्रायोजन 
द्वारा प्रदान की जाये । अधिकतर यह विचार किया जाता है कि जनसमुदाय के 
लिए ग्राधारभूत सुविधाओं का आयोजन करने के लिए जो विनियोजन क्रिया 
जाता है, वह प्रनुत्पादक होता है । परन्तु प्रोफंसर शुल्न (207. 5008ए४८) 
जो कि लेटिन प्रमेरिकी राष्ट्रो के विश्येषक्ष समझे जाते हैं, उनके विचार में जन- 
संमुदाय को उत्पादन का एक घटक समझ कर उनको प्लाघारभूत सुविधाग्रो का 
प्रायोजन करना चाहिए। जनसमुदाय का जीवन-स्तर सुधारने से जनसमुदाय 
की कायं-कुरालता मे वृद्धि होती है तथा इन सुविधाश्ों में विनियोजित राशि से 
भ्रधिक लाभ प्राप्त होता है जितना कि पूंजीगत सामग्री मे विनियोजन द्वारा 
प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक जनसमुदाय की उत्पादन शक्ति मे पर्याप्त 
वृद्धि नहीं होती है, कोई भी झ्राथिक विकास पूर्ण तथा सफल नहीं कहा जा 
सकता । भारत जंसे राप्ट्रो मे पिछड़ी जातियो के लोगो का सामाजिक सुधार 


करना भ्रावश्यक होता है। इस प्रकार सामाजिक कार्य॑-क्षमो को उचित स्थान 
मिलना प्रावश्यक होता है । 


(४) सामाजिक बाघाएँ एवं सामाजिक पू'जी की समस्या--प्रध॑- 
विकसित राष्ट्रो में सामाजिक सग्ठठन इस प्रकार का होता है कि लोग अपने 
परम्परामत व्यवसायो में ही कायं करना अधिक उचित समभते हैं। कुछ 
ब्यवसायो और विशेषकर व्यापार सम्बन्धी व्यवस्ायो को अच्छा नहीं 
समझभा जाता। जाति-भेद अत्यधिक होता है और प्रत्येक जाति एक विशेष 
व्यवसाय से ही सम्बन्धित होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति द्वारा 
अपनाये गये व्यदसाय से अन्य व्यवसाय करना चाहता है तो समाज इसकी 
आज्ञा नहीं देता और उसको जाति वाले उसे बुरी दृष्टि से देखते हैं। क्षत्रीय 
त्तया घामिक भेद-भाव भी इतना अधिक होता है कि इसके द्वारा आधथिक 
विकास में गम्भीर बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस भ्रकार श्रमिकों में 


श्ड्ड भारत में आधिक नियोजन 


क्षेत्रीय तथा व्यवसाय सम्बन्धी गतिशोलता का अत्यन्त अभाव होता है | क्षम को 
अपने परम्पागत निवासस््थान तथा अपनी जाति एवं समूह से इतता आकर्षण 
होता है कि वह समय-समय पर अपने व्यवसाय से अवकाश लेना चाहता है, 
"जिससे वह अपने सम्बन्धियो के साथ रह सके | इससे उद्योगो में गअनुपत्यिति 
की समस्या ग्रत्यधिक गम्भीर होती है । भावी साहसो जो नवीन झद्योगिक 
इकाइयों को स्थापित करना चाहते हैं तान्जिक तथा भ्रवन्ध सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त 
करते हैं परन्तु उनके जाति भाई उसे श्रमादर की दृष्टि से देखते है। शारीरिक 
श्रम तथा हस्तकला का कार्य करता समाज में हेय समझा जाता है। शुस्तकीय 
ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जनसम्रुदाय में वाबूगीरी के कामों 
(५४]४४४ ८०१)०४ ०४७) को झ्धिक आदर प्राप्त होता है। लोग किसी 
कार्यालय में लिपिक वनना पसन्द करते हैं किन्तु अधिवा परारिधमिवः वाले 
शारीरिक श्रम उनको रुचिकर नही होते । राष्ट्रीयवा की भावता मे इस प्रकार 
की प्रवृत्ति से कुछ कमी हो जाती है । शिक्षा का प्रसार हरे से शिक्षित बेरोज- 
गारों की समस्या इसी प्रवृत्ति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता जावी है। जन- 
समुदाय भे कोई भी विवेक्पूर्ां नवीत परिवर्तन स्वीकार करन की चाह नहीं 
होतो । नियोजन ग्रधिकारियों के प्रतुमातानुत्तार कोई भी योजना सफलतापूर्यक 
कार्यान्वित नहीं हो पाती और विकास की प्रगति मद हो जाती है । 
ग्रधविकसित राष्ट्रों मे उपयोग की जाने वाली प्राधिक विकास की 
विभिन्न विधियों ने कुछ विशेष एवं महत्वपूर्ण सामाजिक बाधाओं की जातकारो 
प्रदान की है। लगभग सभी ग्रच॑-विकसित राष्ट्रो मे समाजवाद के भ्रन्तिम लक्ष्य 
“प्राथिक एवं सामाजिक समानत्ता' को प्राव्ति छेतु प्रयास किये जाने लगे है। 
इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इब देशों म विभिन्न प्रकार को विधियों का 
उपयोग परिस्थित्यानुसार होने लगा है। सामान्यत यह विश्वास अब हृढ हो! 
गया है कि देश को सामाजिक एवं झ्राथिक सम्पन्नता के लिए आर्थिक भियोजन 
को अभ्पनाता ग्रनिवाय॑ है। अधं-विक्सित राप्ट्रो वी योजताशों में आधथिक एवं 
सामाजिक दोनो ही प्रकार की उन्नति के लिए झ्रायोजन किये जाते है। परन्तु 
दुर्भाग्यवद्ध आथिक कार्यक्रमों को इस योजनाओं मे अधिक महत्व दिया जाता है 
भर सामाजिक उन्नति के कार्यकर्मों को आधिक कार्यक्रमों का सह-उत्यादक समझा 
जाता है। इन योजनाओं के सामाजिक कार्यक्रमो मे भी समाज को भौतिक 
सम्पत्तियों जँसे स्कूल, चिक्त्सालय, सतोरजन गृह आदि के बढ़ाने पर विशेष 
जोर दिया जाता है | नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वुराईयों को 
दर करके सामाजिक क्रान्ति लाने के प्रति विद्येप प्रयाप्त॒ नहीं किये जाते हैं। 
वास्तव में अर्ध-विकसित राष्ट्रो वी सर्वतोमुखी उन्नत के लिये ऐसी सामाजिक 
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सस्थाग्रों की अत्यधिक आवश्यकता होती है जो जन साधारण मे कतंव्य- 
परायखता एवं कर्तव्य के प्रति तत्परता उत्पन्न कर सके तथा उनमें अपने 
सामाजिक कतंव्यो के पूर्ति के लिए जागरूकता उत्पन्न करे। श्राथिक विकास 
के साथ-साथ इन सामाजिक दोषों मे और भी वृद्धि होती जाती है। योजना 
अधिकारी को इन सामाजिक दोषो को दूर करने के लिये भौतिक सम्पन्नता के 
समान ही श्रायोजत करने चाहिए। योजनाझो के सामाजिक उदश्यों को 
भ्राथिक उद्दे श्यो के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। आधिक सम्पन्नता 
सामाजिक सम्पन्तता का केवल एक साधन अ्रथवा अग है | केवल इस एक अंग 
को पुष्ट करने से सामाजिक सम्पत्तता सम्भव नहीं हो सकती है ॥ योजनाओं में 
केवल भोतिक विनियोजन एवं उससे प्राप्त भौतिक उत्पादन को ही दृष्टियत्‌ 
नहीं करना चाहिए भ्रपितु मानव मे किए जाने वाले विनियोजन को भी विशेष 
महत्व दिया जाना चाहिये | भौतिक विनियोजन को अ्र्थश्षास्त्री उत्तादक मानते 
है क्योकि इसके फल श्ञीत्र ही उपलब्ध हो जाते हैं। परन्तु मानव में होने 
वाले विनियोजन का फल दीघंकाल मे प्राप्त होता है श्रोर इसीलिए इसे कुछ 
अरथशास्त्री अनुत्पादक मानते है । 


प्रत्येक योजना की सफलतार्थ पूंजी-तिर्माण अत्यन्त आवश्यक होता है ॥ 
योजना के कार्यक्रम निर्धारित करते समय वित्तीय एवं ब्राथिक साधनों वो 
दृष्टिगत्‌ करके योजना के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । परन्तु प्राय राष्ट्र की 
सामाजिक पू'जी को दृष्टिगत्‌ नहीं किया जाता है। वास्तव मे झाथिक पूजी- 
निर्माण के समान ही सामाजिक पूजी-निर्माण को भी झ्रावश्यकता योजना की 
सफलता के लिए होती हे । जनसमुदाय के सामाजिक सचयो को दृष्ठिगत्‌ किये 
बिता जिन योजनाग्रो का निर्माण एवं सचालन किया जाता है, वे कभी पुरात- 
सफल नहीं हो सकती हैं ॥ इनमे राष्ट्र की भोतिक सम्पत्तियों मे वृद्धि हो सकती 
है परन्तु इस वृद्धि के लिए भी अधिक प्रपव्यय एवं त्याग करना होता है। 
इनके द्वारा जन साधारण के चरित्र सम्बन्धी ग्रुणो मे कोई सुधार सम्भव नहीं 
हो सकता है । 

किसो भी राष्ट्र की आशिक सम्पन्नता के लिए, उसके विकास की आधिक 
विधियो के अनुसार जन साधारण मे नैतिक, शोल एवं आध्यात्मिक गुणों को 
भ्रावश्यक्ता होती है । ब्रिटेन, फ्रास, जमंनी तथा सयुक्त राज्य अमेरिका की 
वर्तमान प्रमति पूजीवादो श्रथ॑-व्यवस्था के श्रन्तर्गत हुई है। पूंजीवाद की 
ध्राघार शिला व्यक्तियों एव वर्गों के अपन हित क लिए काय करने को आधिक 


स्वतन्त्रता है | इसके अन्व्गंत ध्रारम्मिक्ता वा प्रादुर्भाव उपजमियों के समाज 
१० 


श्र भारत में आधिक तियोजन 


द्वारा हुआ । यह उपनमी नवोनता एवं परिवर्तत की भावना से भरपूर थे। 
श्रम वो अपना कार्य चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी | इसके लिये उसे जाति तथा 
भाषा सम्बस्थी एवं वेधातिक कोई वाघाएं' नहीं थी। जब समुक्त पूंजी वालो 
कम्पनियों का जन्म हुग्ना तो ऐसे विनियोगा के वर्ग की प्रावश्यकता हुई जो 
व्यवप्तायियो को अपनी पूजी देते और जो व्यवसायियो था विश्वास करते 
कि व्यवसायी उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे । यद्यपि इन देशी में भी 
बहुत सी कुरीतियों, कपट तथा अधूर्णताओं का प्रादुर्भाव श्रौद्योगिक विकास 
काल म हुम्ना परन्तु कुछ ही पीढियो के पश्चात्‌ यह नेतिक दुराइयाँ कम हो 
गई भौर विक्ाप्त को गति तीव्र हो गई ) वास्तव मे इन देशा की ग्राथिक 
प्रगति दा मुख्य कारण वहाँ वा सामान्य नैतिक स्तर है । 

अर्ध विकसित राष्ट्रों के श्राधिक्र विकास म निम्नलिखित सामान्य लक्षण 
उपस्थित रहते हैं-- 

(१) नकत्न की अर्य॑ व्यवस्था ([ल्‍0800॥ ००7०7०9) --अधघ॑- 
विकसित राषट्रो का प्राधिकः विकास पूर्सत नकल पर ग्राधारित है। इन 
देशो भ बिन्‍्ही विशेष विधियों का बहुत कम प्राविष्कार हुप्रा है भ्रौर प्राय 
भान्‍्य तकनीका, जो कि विकसित राष्ट्रो द्वारा विकास के प्रारम्भिक काल में 
उपयोग वी गयी हैं ग्रोर जिनम बाद में अनुभव के श्राघार पर परिवतंन किये 
गये हैं, का उपयोग किया जाता है । बिकृसित राप्ट्रो के श्रधिक विवाद की 
विधियों को भ्रपतान के साथ वहाँ के सामाजिक सचयो के स्तर को अपनाना 
सफलता के लिए श्रत्यल्त प्रावश्यक है । 


(२) श्रघ॑ विकसित राष्ट्रो मे निजी ब्यवसायियों द्वारा आर्थिक भगति 
के बहुत थोड़े कार्यक्रो का सचालन क्या जाता है और प्रधिवतर कार्यकम 
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सचाल्रित करने होते हैं। सावजनिक क्षेत्र की कार्य 
कुशलता सरकारी अधिकारियों की सचार्ट, ईमानदारी एवं वार्यक्षमता, राज- 
नीतिक नताग्रो की सूकन्युझ तथा जनसमुदाय को समाजिक जागरूकता एव 
सहयोग की मावना पर निर्भर होती है । सामाजिक जागहूकता वां प्रथ॑ 
जिम्मेदारी को भावना तथा सामाजिक जीवन के प्रति रुचि म है। दूसरी झोर 
निजी साहसियों वो भी राजकीय प्रतिबन्धो एवं नियमों के प्राधीन ईमानदारी 
से कार्य करना चाहिए । सरकारी वियमो एवं प्रतिवन्धा की प्रभावज्नीलता 
सरकारी श्रधिकारियो एवं निजी साहसियो के नैतिक स्तर पर निभर रहती है। 

(३) पर्थ विकसित राष्ट्रो में जन-साथारख अपनी अविवार्यताओं की गूर्ति 
भी नहीं कर पाते हैं। इन राप्ट्रो में विभिन्न वर्गों एवं व्यवसायों के लोगो की 


अधे-विकसित राष्ट्र एवं नियोजन [ १ ] श्ड्ज 


आय मे अत्याधिक विषमता होती है । झ्राथिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था 
में विकास का अधिकतर लाभ समाज के उच्च वर्गों को प्राप्त होता है जो प्रायः 
सामाजिक दोषो से भरपूर रहते हैं और निम्न वर्गों को भ्राधिक सम्पन्नता में 
बाघायें खडी करते हैं। इसके अतिरिक्त आ्राथिक सम्पन्नता के फलस्वरूप जन- 
साधारण का दृष्टिकोण भौतिक सम्पन्नता की ओर अधिक झ्ाकषित होने लगता 
है । जन-साधारण उच्च वर्गों के झाधिक एवं सामाजिक स्तर की नकल करना 
चाहता है और वह घनोपाज॑न को जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्द श्य मानने लगता 
है। जन-साधारण घनोपाजन के लिये निरन्तर प्रयास करता रहता है और 
इस बात पर कभी घ्यान नहीं देता कि इनके प्रयासों द्वारा क्या सामाजिक 
परिणाम होते हैं और उतके प्रयासों मे कौत-कौन से सामाजिक दोष निहित हैं । 
ऐसी परिस्थिति मे नियोजित अ्॑-व्यवस्था के सफलतार्थ जन साधारण के 
सामाजिक सचय बढाना पझ्रत्यन्त ग्रावेश्यक होता है । 

(४ ) प्रघ॑-विकसित राष्ट्रो मे श्राधिक गतिविधि राजनीतिक गतिविधि पर 
झ्राधारित होती है । प्नधिकतर राष्ट्रो मे श्राथिक विकास के कार्यक्रमों का सचालन 
विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्त होने के पश्चात्‌ ही सचालित किया गया है। राष्ट्रीय 
नेताओरो को राजनीतिक सत्ता कठोर त्याग एवं कठिनाई के पद्चात्‌ प्राप्त होती 
है जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत हित राजनीतिक ढांचे मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर लेता है। राजनीतिक क्षेत्र मे सामाजिक सचयो में मम्भीरता से कमी होती 
है जिससे समाज की सामाजिक सम्पन्नता मे बाधायें खडी हो जाती हैं । 

उपयुक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि भ्रब॑ं-विकृसित राष्ट्रो में सामाजिक पू'जी 
का निर्माण उतना हो भ्रावश्यक है जितना कि आर्थिक पूजो का निर्माण 
सामाजिक एवं आर्थिक पूजी का पर्याप्त सचय होने पर नियोजित पधे-व्यवस्था 
को पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है 

सामाजिक पूजी की परिभाषा देता श्रत्यन्त कठिन है। यह बताना कि 
इसके अन्तर्गत कौन से गुणों को सम्मिलित करना चाहिये, यह भो एक कठिन 
समस्या है । प्रत्येक देश की सामाजिक-व्यवस्था एवं वातावरण दूसरे राष्ट्रों को 
तुलना मे भिन्न होता है औट इसी अ्रकार सामाजिक पूंजी की सीमार्यें अत्येक 
राष्ट्र में अलग ही होती है। फिर मी विपय का स्पष्ट परिचय देने हेतु निम्न- 
लिखित पदो को सामाजिक पूजो म प्राय सम्मिलित क्या जाता है-- 

(१) आत्मविश्वास, झात्मसयम तथा श्रवसरो के अनुकूल उन्नति करने 
की तत्परता ।॥ 

[२) उन सामाजिक लक्ष्यों एवं उदंश्यों मे विश्वास जो कि देश प्राप्त 
करने वा प्रयास कर रहा है + 


शैथद भारत में श्राधिक नियोजन 


(३) शासन व्यवस्था, राजनोतिक नतृत्व, नियोजन श्रप्रिकारी, व्यापारी 
एवं वे संव जिनका नियोजन के सचावन से सम्बंध है उनमें जनता का विश्वास | 

(४) काय॑ के प्रति जन साधारण में ईमानदारी, सचाई तथा राष्ट्रीयता 
की भावना ! 

(५) हृस्तकौशल एवं झारीरिक काय के प्रति जन-साधारण मे उदास्तोनता 
न होना । 

(६) सहकारिता, एकता, सामाजिक समानता एवं सहयोग को भावना । 

(७) विसी व्यवसाय की प्रारम्मिक्ता का पैतृक व्यवसाय पर श्राघारित 
ने होना । 

(८) शिक्षा का उचित स्तर जिससे समाज एवं देश के प्रति जागरूकता 
उत्पन्न हो तथा चरित्र का निर्माण हो, श्रादि । 

भ्रघ विकसित राष्ट्रो की नियोजित ग्रय-ब्यवस्था कौ प्रारम्भिक श्रवस्था मे 
उपरोक्त सामाजिक घटकों का लोप होता है भ्रौर जब तक सक्रिय प्रयत्त नहीं 
किये जाये, सामाजिक कठिनाइयाँ हमारे प्राधिक वार्यक्रमो पर विपरीत प्रभाव 
डालती रहती हैं । ऐसी परिस्थिति म यह अत्यन्त भ्रावश्यक है कि सामाजिक 
सचयो का बढाने के भरसक प्रयत्न तिये जाँय। यह वास्तव मग्रध विकसित 
राष्ट्री की कठिन समस्या है, जिसका हल अ्रभी तक राजनीतिक एवं सामाजिक 
नेता नहीं निकाल पाये हैं! सामाजिर पूंजी के सचयायें दीधकालोन एवं भ्रल्प- 
कालीन दोनों ही प्रकार के कायक्रमों को अपनाया जा सकता है। दीघकालीन 
कार्यक्रमों के ब्रतगत शिक्षा मे श्रावश्यक सुधार करना पुरुय रूप से महत्वपूर्ण 
है । शेक्षणिक योग्यता एवं सद्घान्तिक ज्ञान पर श्रत्याधिक जोर नहीं दिया जाना 
शाहिये । विद्यार्थियों मे शारीरिक काय के प्रति उदासीनता नही उत्पन्न हानी 
चाहिये । घम एवं दशन शास्त्र के प्रारम्मिकः सिद्धान्तो को हर प्रकार के ग्रध्ययत 
की विपय-सामग्री मे स्थात देना चाहिये जिससे विद्याथिया के शील एवं प्रादर्श 
में बुद्धि हो । विद्याधियों का भ्रध्ययत काल समाप्त होत ही राज्य वो योग्यता- 
जुप्तार उनके रोजगार का श्रायोजन करना चाहिये। अध्ययन काल को गति- 
विधियों को रोजगार श्रदान करते समय दृष्टिगत रखना चाहिए । इन तरीको से 
विद्यार्थी श्रपन भ्रष्ययन काल मे भी तत्परता से कार्य करेंगे व्यवहारिक ज्ञान 
को विश्वय महत्व दिया जाना चाहिये झ्ौर उच्च सेद्धातिव शिक्षा केवल विशेष 
रूप से योग्य विद्याथिया वे लिये हो दी जानो चाहिये। शिक्षा का प्रमाव 
निम्न स्तर स सुधारना झावश्यक होता है | शिक्षा के गुणों (3६870970] 
पर प्रधिक जोर दिया जाता चाहिये न कि स्कूलो की सख्या पर । शिक्षा क्षत्र के 


अर्घ-विकसित राष्ट्र एव नियोजन [ १ ] ह्ध्द 


इन सब सुधारो का फल दीघंकाल में प्राप्त हो सकता है । जब नयौ विधियों कै 
प्रन्तगंत पढे हुए विद्यार्थी देश को बागडोर सभालेंगे तो इस शिक्षा का लाभ जात 
हो सकेगा | इस मध्यवर्ती काल मे कुछ प्रल्पकालोन कार्यंबााहियाँ सामाजिक 
सचयो को डृद्धि हेतु को जा सकतो हैं। ऐसे प्रयास करने चाहिये कि समाजघाती 
लोग सामाजिक प्रतिष्ठा न बना! सके | यदि थे समाज पर कुप्रभाव डालते हों 
झ्ोर अपने सामाजिक दोषो को श्रपनी श्राथिक सम्पन्नता से छिपाते हो तो ऐसे 
लोगो को सामाजिक दरड देने की पद्धत्तियों को जन्म देना चाहिये । 


अध्याय ६ 
अर्ध-विकसित राष्ट्‌ एवं नियोजन [२] 

भूमि-प्रबन्ध मे सुधार की समस्या, राजकीय सत्ता 
की अस्थिरता, सरकारी प्रबन्ध के दोष, नियोजन के प्रति. 
जागरूकता, बेरोजगार की समस्‍या, क्षेत्र के चयन की 
समस्या---निजी अथवा सार्वेजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र 
का सगठन एव प्रबन्ध, विभागीय व्यवस्था, सीमित 
दायित्व॒ वाली सरकारी कम्पनियाँ, लोक निगम, 
सहकारी समितियाँ, रूप परिवर्तित निजी व्यवसाय, 
अधै-विकसित राष्ट्रों में नियोजन की सफलता हेतु 
आवश्यक तत्व--विश्व शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, 
पर्याप्त वित्तीय साधन, साख्यिकीय ज्ञान, प्राथमिकता 
एवं लक्ष्य निर्धारण, राष्ट्रीय चरित्र, जनता का सहयोग, 
शासन सम्बन्धी कार्यक्षमता , 

(५) भूमि प्रबन्ध से सुधार की समस्या--पश्रध विकसित राष्ट्रों के 
आधिक विकास हेतु कृषि उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करमा श्रावश्यक होता है 
क्योकि इसी के द्वारा पूंजी का प्रावश्यकतानुसार सचंय हो सकता है ) जब तक 
कृषि का उत्पादन इतना नहीं होता कि श्रौद्योगिक श्रम को पर्याप्त मात्रा में 
खाद्यान्न आदि प्राप्त हो सकें, भ्रौद्योगिक विकास म निरन्तर बाधाए ग्राती रहती 
हैं। कृषि के विकास को अन्य सुविधाभ्रो के लिए भूमि प्रबन्ध में भ्रावश्यक 
परिवर्तत करना वाछनीय होता है । रासायनिक खाद, भ्रच्छे बीज, सिंचाई की 
सुविधाएँ, विपरित की सुविधाएं श्रादि के लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि 
भूमिशबन्ध में भी सुधार किये जाये। 

अरघ॑-विकसित राष्ट्रो मे प्राय भ्नुपस्यित जमींदार (2 95९70९९ [,30- 
॥0705), श्रधिक लगान (पे४८॥ छे८एधा० ४), कषको की असुरक्षा भ्रादि की 
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समस्याएं अत्यन्त गम्भोर होती हैं | यह भ्रत्यावश्यक होता है कि कृषि करने वाले 
कृपक को भूमि की उपयोग-सम्बन्धी सुरक्षा तथा लगान सम्बन्धो सुविधाएं प्राप्त 
हो ताकि उसे श्रधिक उत्पत्ति हेतु प्रोत्साहन मिले । जो वास्तव मे कृषि करते हैं, 
उन्हे अपने उत्पादन का बहुत कम भाग मिलता है और शेप सभी भाग भूमि पर 
अधिकार रखने वाले जमीदार को चला जाता है। वह भो उस जमींदार को जो 
भूमि पर कुछ भी कार्य नहीं फरता है ।॥ कृषि मजदूर भूमिल्रवन्ध में सुधार 
करने की माँग करता है और चाहता है कि भूमि उसकी होनो चाहिए जो उस 
पर कृषि करता है। इस माँग को पूर्ति के बिता कृषि उत्पादन में वृद्धि 
होना अ्रत्यन्त कठिन होता है । इसके अतिरिक्त जमीदारो के प्रति एक विरोध 
की भावना जनसमुदाय म जाग्रत रहती है क्योकि यह अपने घन द्वारा राजन 
नीतिक क्षेत्र मे श्रपनी सत्ता बनाये रखते का सदंव प्रयत्न करते रहते हैं। समाज- 
यादी दृष्टिकोण से भी जमीदारो का अस्तित्व अनुसूचित ही समझा जाता है। 
भारत ज॑से राष्ट्र में जहाँ बहुत-सी भूमि-प्रवन्ध की विधियाँ है, भूमि-प्रबन्ध मे 
समानता लाकर सुधार करना ग्रत्यन्त कठिन होता है। जमींदार वर्ग सदेव भूमि- 
प्रबन्ध के परिवर्तेनो का विरोध करता है और ऐसी दाघाएं उत्पन्न करता है कि 
जिससे तत्कालोन स्थिति से न्युनातिन्यून परिवर्तन हो | राज्य और कृपक के 
बीच के मध्यस्थो को हटाने के लिए राष्ट्र को अपने अ्र्थ साधनों को भी देखना 
पड़ता है क्योकि क्षतिपूर्ति करन मे राज्य के ब्रत्याधिक साधन उपयोग में श्रा 
जाते हैं । 

(६) राजकीय सत्ता मे अस्थिरता--आ्राधिक-विकास एक निरल्तर गति- 
मान विधि है जिसके फल दीघंकाल म ही प्राप्त हो सकते हैं । इसोलिए प्राथिक 
नियोजन की सफलतार्थ एक स्थायी सरकार को आदश्यकता होती है, जिसकी 
नीतियाँ समान एंव अपरिदर्तित रहे । स्थायी सरकार का तात्पय॑ यह है कि 
सरकार की सत्ता एक ही राजनीतिक दल अथवा उसी समान विचार वाले राज- 
नीतिक दलो के हाथ मे दीर्घकाल तर रहनी चाहिए। अ्रधं-विकसित राष्ट्रो में 
योग्य तथा स्थायी सरकार का बना रहना अ्रत्यन्त कठिन होता है । झाथिक 
विकास गतिमान होने से तत्कालीन व्यवस्थाप्रों म भारो परिवतेन होते हैं, 
जिसके कारण्य बहुत से वर्गों को हानि होती है। राष्ट्र के श्राथिकर प्रतिफलो का 
वितरण नयी विधियों से होता है ओर परम्परागत रीसि-रिवाजा को दान धर्ने 
समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । इत सब कारणो से सरकार की विकास 
की योजनाएँ ही उसके विरोध का कारण वन जाती हैं ओर प्राय विरोध 
इतना हृढ हो जाता है कि सरकार मे परिवर्तत होना ग्रनिवायं हो जाता है । 
इसके झतिरिक्त भ्रधं विकसित राष्ट्रों की राजनोति में विदेशों सत्ताएं भी 


श्ध्रर भारत मे प्राथिक नियोजन 


सक्रिय भाग लेतो हैं, विशेषतः उन देशों की जो विदेशों सत्ताओं के अखाड़े 
घन जाते हैँ । उनकी पारस्परिक सुठभेड के कारण श्रघ-विकसित राष्ट्रो की 
सरकारें परिवर्तित होती रहती हैं । भध्यपूरवं तथा सुदरपूर्व श्रोर लेटिन श्रमेरिकी 
राष्ट्रों मे इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं ( 


(७) सरकारी प्रबन्ध के दोष--प्रध-विकसित राष्ट्रो और विशेषकर उन 
राज्यो में जहाँ दीपंकाल तक विदेशियों ने राज्य किया, जनसाधारणा का चरित्र 
उच्चकोटि का नहीं होता है ) समस्त सरकारी प्रवन्ध इस प्रकार का होता है 
जोकि कृपि-्रधान समाज के लिए उपयुक्त होता है! इस व्यवस्था में प्रवन्धन 
तथा सत्ता के केनद्धीयकरण को विशेष महत्व प्राप्त होता है। शासकीय कार्य की 
गति अत्यन्त धीमी होती है श्रोर यह व्यवस्था किसी भी प्रकार विकास-पथ 
विशेषत॒भ्रौद्योगिक पथ पर श्रग्रसर राष्ट्र के हित में उपयोगी नहीं होती । इन 
राष्ट्रो की सरकार को विकास-योजनाग्रो को क्रियान्वित करने के लिए तथा 
प्रारम्भिक प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्र को प्रत्येक ग्राथिक क्रिया पर वियत््रण 
रखना होता है तथा उद्योग, कृपि तथा वारिज्य सभी क्षंत्रो में हस्तक्षेप करना 
होता है। साथ हो तिजी तथा राजकीय साहस में उचित समस्वय भी स्थापित 
करना होता है। इन सब कार्यों के लिए प्रनेक ईमानदार शिक्षित तथा योग्य 
कर्मचारियों को भ्रावश्यकता होती है। उच्च भ्रधिकारियों मे योजना बनाने, 
उसको कार्यान्वित करने, सामंजस्य स्थापित करने तथा आवश्यक समायोजन करने 
में भी योग्यता होना आवश्यक होता है। भ्राघुनिक सरकारी शासन मे प्रबन्ध 
(]४(8॥9/8९7 ९70) वा विशेष स्थान है । शासन कय उदय केवल जीवन को. 
नियन्त्रित करना ही नहीं होता है प्रद्युत्‌ जतसम्रुदाय के हित का भ्रायोजन करता, 
शासन की का्यं्रणालरी का प्रमुख भग होता है । इत परिस्थितियों मे शासत का 
पुराना ढाँचा जो विदेश्षी सत्ता ने स्थापित किया है, परिवर्तित करना पअनिवाय॑ 
होता है । इस परिस्थिति में परिवर्तत करना भ्रत्यन्त कठिन होता है क्योकि नयी 
व्यवस्था के लिए शासकोय कर्मचारियों को ग्रावश्यक प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया 
जाना चाहिए । पुराने कर्मचारियों के मस्तिष्क तथा दृष्टिकोण इतने बठोर 
एवं सकुचित हो जाते हैं कि उनमे परिवर्तन लाना श्रसम्मव होता है । वे भ्पनी 
रूढिवादी विचारधाराग्रों को सर्वोत्तम समभते हैं। पुराने कमंचारियों वे प्रशि- 
क्षण के भ्रतिरिक्त नये क्मंचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति की विधियों मे 
भी परिवर्तन करना प्रावश्यक होता है जिससे भेद भाव तथा सिफारिश प्रादि 
त्रूटियो के प्रभाव को दूर किया जा सके । 


यह कहना किस्रो प्रकार भी उचित न होगा कि अश्रघं-विकसित राघष्ट्रो मे 


अर्घ-विकसित राष्ट्र एव नियोजन [ २] रश्रे 


जनसमुदाय का चरित्र उच्चकोटि का नहीं होता और इनमे ईमानदारी की 
कमी होती है प्रथवा उनमे वेईभावी वहन करने की तत्परता होती है। कृषि- 
प्रधान समाज तथा परम्परागत जीवन में जब ग्राघुनिक विचारधाराप्रो का 
सम्मिश्रण होता है, तो इस मध्य काल मे राष्ट्रीय चरित्र को क्षति पहुँचतो है 
और नवीन व्यवस्था को स्थापना होने तक सरकारी अधिकारियों मे श्रपनी 
सत्ता का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति जाग्रत होतो है। शासक तथा शासित मे 
एक विश्येष व्यक्तिगत भावना का श्रादुर्माव होता है श्रौर यह दोनो ही पक्ष भ्पने 
व्यक्तिगत हितो को राष्ट्रीय हितों से भी भ्रधिक महत्त्व देने लगते हैं। ऐसी 
परिस्थिति में राज्य को सतकंता से कार्य करने की श्रावश्यकता होती है जिससे 
इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ दीघंकाल तक चलती रहने के कारण स्थायित्व ग्रहण 
न कर लें ) मध्य काल मे ग्रवश्य ही इन भ्रवृत्तियो से राष्ट्र के श्रमूल्य साधनों का 
क्षय होता है जिसकी मात्रा मे समुचित राजकीय नियन्त्रण द्वारा कमी की जा 
सकती है । 

( ८) नियोजन के प्रति जागरूकता--अजातान्त्रिक व्यवस्था मे जब 
समुदाय को ग्राथिक-विकास की योजनाग्रों को सफल बनाने के लिए त्याग करने 
के लिए बाघ्य नहीं किया जा सऊता है। प्रजातस्त्र मे विकास योजनाप्रो की 
सफलता के लिए पर्याप्त ग्रथं तमो प्राप्त किया जा सकता है जबकि जतब- 
समुदाय अपने उपयोग की ग्रावश्यकताप्रो को कम करने को तैयार हो ॥ इसके 
साथ ही योजना के कार्यंक्रमो के लिए जनसाधारण के क्रियाशील सहयोग की 
भी आवश्यकता होती है। अधघं-विकसित राष्ट्रो मे निरक्षरता तथा भ्रज्ञान 
विस्तृत रूपेणा होते है ओर ग्रामीण क्षेत्र को राज्य की कार्यवाहियों का ज्ञान 
नहीं हो पाता, जिसमे देश को अधिकतम जनसंख्या रहतो है। जब तक जन- 
साधारण विकास की ग्रावश्यकताभ्रो, योजना के उद्द इयो तथा योजना के सफलतार्थ 
उनके त्याग तथा महत्व से अवगत नहीं होगा, तब तक उन्हीं के लाभार्थ 
निर्मित विकास योजनाप्रों के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं हो सकती श्रघे- 
विकसित राष्ट्रो के अ्धिवासियों मे परम्परायत जीवन एवं आझ्राचार-विचार के 
प्राति श्रदटट श्द्धा होते है / उप्यरों नपीना उज्ञातिशीला जीफर को द्रषनातों का नहत्वा 
समझाता प्रत्यन्त दुष्कर कार्य है। जनसमुदाय को निरक्षरता के कारण नियोजन 
सम्बन्धी सूचताओो को ग्रामीण क्षेत्रो तक पहुँचाना कठित होता है भौर उसमे 
श्रधिक ब्यय भो होता है। 

प्रत्येक नियोजन को विदेशों पू जो की भ्रावश्यकता होतो है | विदेशी पू जो 
प्राप्त करने के लिए यह भावश्यक होता है कि देश में ऐसा वातावरण उतने 
किया जाय जिससे विदेशी पूंजीपति तथा सरकारें श्रपतों पूंचो का विनियोजन 
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अत्यन्त सोमित होते हैं भौर वढती हुई श्रम-शक्ति कृषि पर ही भार बतती जाती 
है। घीरे-घोरे भूमि पर श्रम का भार इतना भ्रधिक हो जाता है कि यदि उस 
अ्रम का कुछ भाग कृषि के अतिरिक्त पब्न्य-ब्यवस्तायों मे लगा दिया जाय और 
अम के प्रतिस्थापन हेतु सगठन सम्बन्धी एवं तान्विक सुधार भी कृषि में न किये 
जाय॑ तो भी उत्पादन का स्तर पहले के समान हो रहता है। इस प्रकार वह 
अम जिसको कृषि क्षेत्र से हटाने पर उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहों पटता, 
अदृश्य वेरोजगार कहलाता है। अद्ृदय बेरोजगार के अतिरिक्त कृषि क्षत्र मे 
आशिक बेरोजगार एवं कृषि वर्ग के बेरोजगार की समस्या भी होती है। इृषि 
उद्यम ऐसा उद्यम है जिसे वर्ष भर श्रम की ग्रावश्यकता समान नहीं रहती है । 
फसल काटने एवं वोते समय ग्रामीणा क्षेत्रों मे छम की कमो हो जातो है जबकि 
दोष समस्त वर्ष मे श्रम को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे लोगो को जो 
केवल थोड़े समय तक ही रोजगार पाते है, आशिक बेरोजगार कहते हैं । इसके 
अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो मे ऐसे भी लोग होते हैं जो लघु उद्योगो का सचालन 
करते हैं। परन्तु पर्याप्त सुविधाएं उपल-्ध न होने परे कारण उन्हे अपने व्यवसाय 
बन्द करवे बेरोजगार रहता पड़ता है । इसके अतिरिक्त अधं-विक्सित राष्ट्रो मे 
शिक्षित वर्गों मे बेरोजगार की समस्या बडी गम्भीर होती है। शिक्षित वर्म में 
बैरोजगारी के मुख्य तीन कारण हैं--प्रथम जनसमुदाय मे इस विचारघारा का 
प्रचलन कि किसी व्यक्ति द्वारा शिक्षा मे कयि गये विनियोजन का प्रतिफल 
पारिश्रमिक युक्त नौकरी के रुप म मिलना चाहिये । द्वितोय प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति 
उपके द्वारा प्राप्त वि्येष शिक्षा के लिये उपयुक्त नौकरी चाहता है जिसके फल- 
स्वरूप कुछ व्यवस्तायों में सेवाग्रो क' अत्यन्त न्यूनता हो जातो है तथा कुछ में 
योग्य कमंचारो उपलब्ध भी नहीं होते | तृतीय शिक्षित बेरोजगारों मे सामाव्यत 
कार्यालय मे सेवा करने की प्रवृत्ति पायी जाती है जिससे कार्यालयों की नौकरियों 
की अत्यन्त कमी प्रतीत होती है । 

अधघं-विकसित राष्ट्रों मे श्रम-शक्ति भे प्रतिवर्ष तीद्रतासे वृद्धि होती है। 
इसलिये नियोजन द्वारा इस प्रकार का आयोजन करने की आवश्यकता होतो है 
जिससे वर्तमान बेरोजगार श्रम एव योजना काल मे होने वाली श्रम की वृद्धि 
दोनो को ही रोजगार के झवसर प्रदान किए जा सके | इस प्रकार योजना बताते 
समय केवल वर्तमान बेरोजयार का ही श्रनुभव लगाना पर्याप्त नहीं होता अपितु 
योजना काल मे होते वाली श्रम की वृद्धि का अनुमान भो आवश्यक होता है । 
इन अनुमानों के लिये योजना अधिकारी को विस्तृत सूचनायें एकत्रित करने को 
झावश्यकता होती है । इन झ्रजुमानों के भ्राघार पर रोजयार के भ्रवस्तरों मे वृद्धि 
करने का आयोजन किया जाना चाहिये । रोजगार के अश्रवसरो मे वृद्धि के लिये 
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भर्य-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार की श्रावश्यकता होती है । 
बड़े पैमाने का विनियोजद करके हो रोजगार के भ्रवसर बढ़ाये जा सकते हैं ) 
अधिक विनियोजन करने हेतु श्रधिक घरेलू बचत एवं विदेशों सहायता प्राप्त 
होनी चाहिये ! प्रान्तरिक बचत वी मात्रा बढाने के लिये, सामान्य उपभोग को 
कम करना झावश्यक होता है जिससे जनसाधारण के वर्तमान न्यून स्तर पर 
बुरा प्रभाव पडने का भय होता है। दूसरी प्लोर विनियोजन का प्रकार भी 
निश्चय करना होता है । रोजगार के श्रवसर बढाने हेतु श्रौद्योगिक श्रथवा कृषि 
सत्र के विकास में प्रधिक विनियोजन किया जाना जाहिये। देश मे खाद्यान्नो की 
कभी के काररा कृषि विकास को श्रधिक महत्व देना भावश्यक होता है शौर 
इसके लिये कृषि क्षंत्र मे श्रधिक विनियोजन श्रावश्यक होता है। परन्तु 
कृषि क्षेत्र मे बेरोजगार एवं आशिक बेरोजगारों की बहुतायत होती 
है जिन्हे वहाँसे हटाकर ही कृषि व्यवस्था में सुधार सम्भव होता है । इस 
प्रकार कृषि क्षेत्र के बड़े प्रेमाने के विन्ियोजत द्वारा रोजगार के भवसरो में 
पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा सकती है। परिणामस्वरूप रोजगार मे वृद्धि हेतु 
भ्रौद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार भ्रावश्यक होता है। यहाँ भी योजना 
प्रधिकारी को कुछ महत्वपूर्ण निश्चय करने होते हैं। प्रौद्योगिक विनियोजन 
किस प्रकार के उद्योगों, बृहत प्रथवा लघु, में किया जाय । बडे पैमाने के उद्योगों 
के विवास के लिये भ्रधिक पू'जी की श्रावश्यकता होती है, क्योकि यह पूजी- 
प्रधान होते हैं । इस प्रकार वृहत उद्योगों के विकास मे पर्याप्त रोजगार के भ्रवसर 
नहीं बढ़ाये जा सकते हैं | लघु उद्योगी के विकास द्वारा कम पूजी के विनियोजन' 
से ही श्रधिक रोजगार के प्रवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं । परन्तु कैवल लघु 
उद्योगों के विकाय से देश को झक्तिश्नालों एव प्रय॑-व्यवस्था को सुहृढ नहीं बताया 
जा सकता है । 

प्राघुनिक युग में वही प्रथ॑-व्यवस्था सुदृढ़ है जिसमे लोहा, इस्पात, इन्जी- 
निर्यरिग, रसायन, मशीन निर्माण श्रादि उद्योग उन्नतिशील है। लघु उद्योगों 
एवं कृषि-विकास के लिए बडे उद्योगो की स्थापना एवं विस्तार भ्रावश्यक होता 
है। इस प्रकार योजना ग्रधिकारी को झ्ौद्योगिक विनियोजन राशि के सम्बन्ध मे 
बड़े जटिल एवं गम्भीर निश्चय करने होते हैं । 

(० क्षेत्र के चयन की व्यवस्था--वियोजन के भन्‍्तगंत मियन्त्ररा 
एवं संगठन को समस्‍या भ्रधिकार की समस्या से ग्रषिक महत्वपूर्ण होती है । 
नियोजित प्रथ॑-ब्यवस्था का सफलतापूर्वक सचालन दोनो ही, निजी एब सरकारी 
क्षेत्र के भ्रन्तगंत किया जा सकता है | पू जीवादी नियोजन मे तिजो क्षेत्र को 
अ्रय॑-ध्यवस्था के लगभग समस्त क्षात्रो से फा्यं करने दिया जाता है परन्तु इस 
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निजो क्षेत्र परे सरकार का नियन्त्रण होता है। दूसरी श्रोर साम्यवादी 
नियोजन के झ्न्तगंत नियोजन का सचालन सरकारो क्षेत्र द्वारा किया जाता 
है । मिश्चित प्रथ॑-व्यवस्या मे सरकारी क्षेत्र एवं नियन्त्रित निजी क्षेत्र के द्वारा 
नियोजन का सचालन किया जाता है। भ्रघ॑-विकसित राष्ट्रो में नियोजन का 
संचालन करने से पूर्व क्षत्र का चयन करता भो एक समस्या होती है! वियो- 
जन के वृहत विकास कार्यक्रमा के लिए भ्रधिक विनियोजन की श्रावश्यकता 
होती है भ्रौर इनमे श्रधिक जोखिम निहित होती है । निजी साहसी नवीन 
जोखिमपूर्णे कार्यों में अपनो पूंजी लगाना श्रधिक पसन्द नहीं करता है । 
नियोजन के कार्य क्रेमो को सफल बनाने हेतु एक या अ्रधिक उत्पादक परि- 
योजनाएं संचालन करने की समस्या ही नहीं होती वरन्‌ समस्त जनसमुदाय 
को नवीन वातावरण के लिये त॑यार करना होता है । इन देशों के विभिन्न 
प्रयासों में समन्वय स्थापित करने का कार्य विपणि तात्रिकताझ्रो द्वारा नहीं 
किया जा सकता और सरकारी क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होता है। दूसरी 
और सरकार को निजी क्षत्र पर प्रभावशोल नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं 
होता । विजी क्षेत्र सदैव नियन्त्रणो का विरोध करता है भ्रौर इस नियन्त्रण 
की प्रभावशीलता को विफ्ल करने क्ले लिये प्रयलशील रहता है ( परन्तु निजी 
क्षेत्र को प्रथ॑-भ्यवस्था म बताये रखने की प्रावश्यकता प्रजावात्रिक ढाँचे के 
भ्रन्तर्गत पडती हैं। साहस की स्वतन्त्रता प्रजाताम्त्रिक ढाचे का एक श्रम होती 
है। ऐसी परिस्थिति मे योजना अधिकारी को निजी एवं सरकारी क्षेत्र के 
कायं-क्ष त्र को निर्धारित करने की समस्या का. निवारण करना होता है। 
यद्यपि तियोजन के लिए सरकारी क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं होता परल्तु 
नियोजित श्रथ॑-व्यवस्था के केन्द्रीय नियन्त्रण मे सरकारी क्षेत्र वी उपस्थिति 
एवं विस्तार स्वाभाविक हो जाता है । भ्रव विकसित राष्ट्रा की नियोजित प्र्थ- 
व्यवस्था मे प्राय शक्ति का झायोजन यातायात, कृषि उत्पादन में सुधार हेंतु 
सिंचाई योजनायें, खाद के कारखाने, साख सस्याओ, मार्केटिय परिषदो, भारी 
एवं श्राधारभूत उद्योगों प्रादि का सघालन सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता 
है । हेन्यक हे ऋगशिक किशऐेजनत एक सरकारी झ्ोत्र के सम्बन्ध को स्पष्ट करते 
हुये कहा है, “सरकारी क्षेत्र योजना की भनुपस्थिति मे कुछ सफलता प्राप्त कर 
सकता है, परन्तु एक योजना का सरकारो क्षेत्र की अनुपस्थिति मे एक कागजो 
योजना रहना सम्भव है ॥४९ 
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नियोजित प्ररय॑ व्यवस्धा मे निरालिखित बारां वे परतसस्‍्वसष्ष सरवारी 
क्षत्र ने व्ययसाया वा विस्तार होता है-- 

(१) यहि तियोजेन श्रधियारी समाजवाट था प्रतिपादन परणा हो प्रथवा 
यह बहता भ्रव्रित्र उधित होगा थि राज्य जब रामाजवाद या प्रचुसरण परता 
हो तो व्ययशायों थे' राष्ट्रीयारण यो भ्रणित्र' महत्व दिया जाता है।णा 
साधारण भी समाजवादी सियया ॥ ने प्नुरृत भ्रधित्र रो ग्रधिय ब्यवसायों पे 
राष्ट्रीयपरग् थी माँग बरता है. समाजवादी उठ द््यों प्राधित्रा एव शामाजिया 
समातता थी पूति हैठु सरबारी क्ष ्र बा विस्वार प्रावश्यथ हांता है 

(२) ऐस उ्योगा था शारपारी प्रधियार मे लिया जा सबता है जितरे 
वियाश है | गिणी व्ययध्ायी पृ जी विनियोजत फरने प्रो यार ये हो । 


(३) एंरो व्यवत्ाया यो तितम ये द्रीय वियत्रण प्रायश्यथा एवं प्रधित् 
गाय॑जील रामका जाया हो रारवारो क्षात्र द्वारा रायालिय पिया जाता है । 

(४) राजतीतिया भ्रषयरा राप्टीय पारणों स बिही उद्योगा वो विजी 
क्षत्र मै हाथ में छो“भा उचित वे रामभा जाय सो हग उद्योगों यो सारपारी 
क्षत्र भ धत्राया जाता है। उदा7रगार्थ रक्षा राम्य थी उद्योग । 

(५) 73 वारणाएों पा राप्टीयारण श्यात्रिए भी पिया णा सायाया है 
वि उपर उद्यागों मे श्रमिया विजी पू जोपति थे! भश्राधीय रहपार बाय वहीं बरया 

६ । रान १६१७ ये' पश्चात्‌ रूस मे बहुत रे पारणानों था शप्ट्रीयन'रग्ग इसी 
पर पिया गया । 

(६) जी एवायियार रारबारी एशापियरार थी तुसना मे प्रच्छा यहीं 
राधमका जाया है। इसलिये ऐेस व्यवशायों पों जितमे एवाधियार प्राप्त धरना 
भ्रावन्‍्यतर' द्वोगा है रारकारी धा त्र भे ले लिया जाता है। इशा प्रगार के व्यवसाय 
भ्रधिवतर जनोपयोगी सवाप्रा मे सम्मिद्रित होते हैं जरो बिजली राप्ताई एवं 
जल सप्लाई पम्पतियाँ प्रालि । 

(७) प्रच्छे प्रशासन मे लिये भी रारपारी ध्त्र भी स्थापना एवं विस्तार 
थी श्रावश्यपता होती है। सवारी क्ष श्र ये ध्यवसायोंशें बर थगूली मूल्य 
वियमत उपभोग वस्तुप्रों ब' वितरण श्रादि मे सुविधा होता है। रारथारी 
उत्पाण्त एय विएरण रास्वधी नौजियो वो प्रपिव प्रभायणील बया। में लिये 
भी शरपारी क्ष भ्॒ वे' विस्तार वी प्रावन्‍्यवया होती है । 


प्रजातातिय' व्यवस्था गे यवसायों वे संगठय एवं प्रबंध में वियेद्धीययरण 
वा भ्रायोज) परया भावश्या होगा है। वभीयभी राय मे हाथो भे मिप्तवियया 
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(0एछ४८:५४79) का केद्धीयकरण होने से राजनीतिक सत्ताओे का भी केन्द्रीय- 
करण हो जाता है और नियोजन की समस्त व्यवस्था पर राजनीतिज्ञों का पूर्ण 
नियन्त्रण हो जाता है। उत्पादव के साघनो पर अधिकारों का कठोर केन्द्रीय- 
करण होने पर एक लगभग स्वैती (7९प००४]) समाज का निर्माण होता है 
जिसके अन्तर्गत एकाधिकार पूर्ण पूंजीवाद को शक्तिशाली बनाया जाता है, जिसमे 
कुछ ही राजनीतिज्ञ देश के समस्त साधना का पोषण अपने निजी हितो के लिए 
करने लगते है | ऐसे पूर्णाव केन्द्रित अधिकार वाले समाज में सगठित रूप में 
शोपणा होव लगता है। इस शोषण को प्रोपेगडा करते को सत्ता तथा जनसाथारण 
की श्ज्ञानता से सुरक्षा प्रातत होती रहती है। इन कारणों के फलस्वरूप 
झब यह विचार किया जाने लगा है कि नियोजित प्र्थ-व्यवस्था को श्रधिक 
उपयोगी एवं सफल बताने के लिये न केवल निजी साहस और सरकारी 


साहस उपयुक्त है, अपितु दोनों को ही प्रथ॑-व्यवस्था में स्थान दिया जाना 
उचित है । 


सरकारी क्षेत्र का सगठन एव प्रबन्ध--सरकारी क्षंत्र के व्यवसायों के 

सगठत का प्रकार चयन करने के हेतु अर्ध विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रो के 
अनुभवों का लाभ उठाते हैं। विकसित राष्ट्रो मे व्यवसायो के सगठन के बहुत 
से प्रकार है। इन सब मे सरकारी व्यवसायो के लिये उपयुक्त संगठन व्यवस्था 
का चयन करने की समस्या का निवारण भी योजता अधिकारी को करना होता 
है । नियोजित अथ्थ॑-व्यवस्था मे प्राय निम्न प्रकार की सगठन व्यवस्थाप्रो का 
उपयोग होता हे -- 

१ विभागीय व्यवस्था । 

२ सोमित दायित्व वाली सरकारी कम्पनियाँ ॥ 

३. वंघानिक झ्रथवा लोक निगम । 

४. सहकारी समितियाँ। 

५ रूप परिवर्तित (१(007760) निजी व्यवसाय । 


(१) विभागीय व्यवस्था ([22927एण९प्रशें (08275 88४0॥)-- 
विभागोय व्यवस्था सरकारी क्षतत्र के व्यवस्तायों की परम्परागत व्यवस्था हैं । 
इसका उपयोग भ्रध॑-विक्रसित एवं विकसित राष्ट्रो--दोनो मे हो किया जाता है ॥ 
प्रारम्भ में इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग केवल जनोपयोगी सेवा सम्बन्धी 
अ्यवसायों के सगठन के लिये क्या जाता था। धीरे-धीरे इस प्रकार को व्यवस्था 
बग महत्व ससार के समस्त देझो मे दढता गया झर जनहित के समस्त उद्योगों 
जैसे जल विद्यूति शक्ति, गैस, यातायात एवं सचार पश्रादि के सगठन हेतु 
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“किया जाने लगा । विभागीय व्यवस्था के श्रन्तगत लोक एकाधिकार (?प9॥6 
(०४०००) का प्रादुर्भाव होता है भ्रौर जनहित सम्बन्धी उद्योगो के संगठन 
हेतु स्वतन्न प्रतिस्पर्धा को हानिकारक मान कर विभागीय व्यवस्था के अ्रतगंत 
संचालन किया जाने लगा है | नियोजित प्रर्थ व्यवस्था जनहित सम्बन्धी उद्योगों 
में भारी आधारभूत भ्रौर विभिन्न प्रकार के श्रय उद्योगों को भी सम्मिलित विया 
जाने लगा है श्रौर कुछ राष्ट्रो म भारी श्राधारभूत उद्योगो का सचालन विभागीय 
संगठन के भ्रन्तगंत होता है। विभागीय ध्यवस्था के मुख्य लक्षण निम्न 
शभ्रकार हैं --- 

(६ ) व्यवसाय के ब्रधं का आयोजन सरवारी खजान से वापिक ग्रावटन 
करके किया जाता है और व्यवस्ताय को समस्त श्राय प्लौर अधिकतर प्राप्ति को 
सरकारी खजाने म जमा किया जाता है। 

( २ ) व्यवसाय पर प्रत्य विभागा के समान वजट, बही खाता रखने तथा 
अ्रकेक्षण सम्बन्धी नियजण लाझमू होते हैं । 

(३ ) व्यवसाय के स्थायो कर्मचारी सरकारों होते है और इनके चयन 
करन के तरीके तथा सेवा वी छर्तें प्रन्य सरकारी कर्मचारियों के समान होती हैं। 

(४ ) व्यवसाय का किसी धरकारी विभाग का एक बड़ा कक्ष ($फ%- 
एशाभण०ा) समभा जाता है और यह व्यवसाय उस विभाग के पध्यक्ष के 
प्रत्यक्ष रूप से ग्राघीन होता है | 


(५ ) इन व्यवसायो को राज्य से प्राप्त छूटो की उपलब्धि होती है प्रौर 
इन पर बिना सरकार की भ्रनुमति के कोई भी मुकदमा नही चलाया जा सकता। 
यह लक्षण उन्हीं देशों में होता है, जहाँकि उस देश के विधान मे इसका आझ्रायोजन 
कया गया हो । 

बिभागीय व्यवस्था श्रौद्योगिक भ्रथवा व्यापारिक लक्षस्या वाले व्यवसायी मे 
राज्य की सत्ता को तो बढ़ा देती है परन्तु प्रारम्मिकता ([एाधाआधए८) एव 
लोचपन (#]९७097॥८9) को ब्यूततम स्तर पर ला देती है। यदि किसो 
व्यवसाय मे प्रारम्भिकता एवं लोचपन की श्रधिक प्रावश्यक्ता हो तो विभागीय 
व्यवस्था उपयुक्त नहीं हो सकती है। विभागीय व्यवस्था ऐसे व्यवसायों के 
लिये सर्वश्रेष्ठ होती है जिनमे भ्रधिकतर कार्यत्रम कार्यविधि (००६४९) 


3. एग्राव्व रिब्घत098, 507८ ए0फ]टा३--ाग्र घट 0छशाडबण बाते 
चंगाओऋरप्ब्घाणा ण॑ एप्रथारए फमाधिफ्राइटड गा तट उतंप्रश्ताश 
टात, छ 6 
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के अनुसार कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था के दोषो को मिम्न प्रकार अकित 
किया जा सकता है-- 

(१) स्थायी कमंचारी उन्हीं नियमो के आघीन होते हैं जो कि सरकारी कर्में- 
चारियो पर लागू होते हैं जिसके फलस्वरूप योग्यता के प्राघार पर पदोन्नति तथा 
औघ्न अ्रनुशासन ([078279/7479) कार्यवाही करना सम्भव नहीं होता है । 

(२) विभागों के लिये श्र की व्यवस्था करने के तरीके विलम्बी होते हैं । 

(३) नकद प्राप्तियो को सरकारी खाते म॒ जम्मा करने पर उन्हे बिना 
सरकार की विशेष श्राज्ञा के निकाला नहीं जा सकता है । 

(४) बहींखाता रखन का तरीका झ्रौद्योगिक व्यवसायों के लिये उपयुक्त 
नही होता । 

(५) कच्चे माल के क्रय एवं उत्पादित वस्तुओ्नो के विक्रय की विधिया 
विभागीय व्यवस्था में दोषपूर्ण एवं बिलम्बी होत हैं । 

(६) भधं विकसित राष्ट्रो भ अच्छे, ईमानदार, कार्यकुशल कमंचारी वर्ग 
को उपलब्धि कठिन हाती है जिसकी अनुपस्थिति म॒ व्यवसायो का सचालन 
सफलतापूर्वक नहीं हो सकता । 

विभागीय व्यवस्था का सबसे बडा लाभ होता है, जब उत्तरदायित्व 

(?घ्क॥०८ 8०९८००ए०॥४४०गाए५) | इस व्यवस्था के प्रन्तर्गत चलाय जान वाले 
अ्यवसायो का ब्यौरा लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा इसकी 
कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अन्तिम फैसला करती है। इसके प्रतिरिक्त इस 
व्यवस्था में अन्य सरकारी विभागों से सहयोग प्राप्त करता सरल होता है। 


(२) सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ ([शफ्रा:९१ ॥/440779 
(०पण्रएश77९5)--इस प्रकार की सीमित दायित्व वाली कम्पनियों को 
राजकीय कम्पनियाँ (3:202 (7००7097725) भी कहा जा सकता है। 
यह कंम्पनियाँ देश कु कम्पनी के विधान के अ्न्तयंत रजिस्टर की जाती हैं। 
यह प्रपने पापद पब्रन्तनियम (60205 04 8550टाकध0०7) एवं 
कम्पनी विधान के आधीन कोौय करतो हैं ॥ इनका प्रथक बैधानिक अस्तित्व 
होता है। इनके लिये अर्थ या पूंजी या तो राज्य द्वारा इनके समस्त अश 
भरथवा उनका ५०% से अधिक भाग क्ेय करके उपलब्ध कराता है। इनके 
खातो का अवेक्षण या तो इनके द्वारा नियुक्त अक्लेक्षक द्वारा ग्रयवा ग्रॉडीटर 
एवं कम्पट्रोलर जनरल (&पता07 गाव (०एएघणगीरा एद्याश॒ण) 
द्वारा किया जाता हैं। इनके अन्तर्यत्त सम्पूर्णंत सरकारी व्यवस्था एवं मिश्रित 

मे 
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व्यवसाय दोतों ही चलाये जा सकते हैं क्योकि इनमे सरवार समस्त प्रदं- 
पू'जी छुटा सकती है प्रथवा नियन्त्रण प्राप्त करने (हेतु पर्यात प्रश्न पूजी क्रय 
कर सकती है ग्लौर शेष प्रश्म-पूंजी निजी व्यवसाय एवं सस्थाम्रो द्वारा क्रय 
की जा सकती है । क्भी-कमी राज्य निजी साहस के प्रन्तगंत चलायो जाने 
वाली सीमित दायित्व वी वम्पनियों पर नियवरस प्राप्त करने हेतु पर्याप्त मात्रा 
मे श्रश-पूजी क्रय वर लेती है श्ौर इस प्रकार निजी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण 
किये बिता राज्य को इन व्यवसायों पर नियंत्रण एवं अधिवार प्राप्त हो जाते 
हैं। इस प्रकार की वम्पनियों के विस्तार के मुख्य कारण निम्त प्रकार हैं-- 

(१) यदि निजी साहस किसी चालू व्यवक्षाय के विस्तार करने के लिये 
तैयार न हो श्रोर राज्य इसके विस्तार को राष्ट के श्राथिक वित्रास के लिये 
भ्रावद्यक समझता हो तो राज्य इस व्यवसाय पर इसकी प्रद् पूजी वक्य 
करने भ्रधिकार मे ले सकता है । 

(२) जब किसी प्रृजीगठ श्रथवा उत्पादक वस्तुग्रो के व्यवश्ाय के लिये 
विदेशी पूजी एवं तातब्रिक' विशेषज्ञों की प्रावश्यक्ता हो भश्ौर राज्य किसी 
विदेशों निजी कम्पनी प्रथवा साथ के साय मिलकर इस व्यवसाय की स्थापना 
ब्रना चाहता हा तो राज्य सीमित दायित्व वाली कम्पनी स्थापित करके 
इस कार्य को कर सकता है। भारत मे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड वी स्थापना 
जमंनी को क्रप्स-डेमग (70978-0०098) फर्म के साथ मिलकर राज्य 
ने स्थापना वी है। 

(३) यदि किसी नवोन प्रोद्योगिक क्षेत्र मे व्यवसाय स्थापित फरने को 
निजी साहसी तंयार न हो तो राज्य इस नवीन क्षेत्र मे राजकीय कम्पनियों के 
स्वरूप मे व्यवसाय स्थापित कर सकता है जिसके श्रश कुय समय पश्चात निच्ी 
सांहसी को बेचे दा सकते है । लेटिन प्रमरोकी देश्ञों में राज्य को इस प्रकार की 
कार्यवाहियाँ उल्लेखनीय हैं। चिली में बहुत से सरकारी व्यवसरायों को निजी 
साहसी को बेच दिया गया है। पोर्टीरिको म प्रौद्योगिक विकार कम्पनी के कारसानों 
को निणी साहसियों को १६५० भे बेचा गया। कोलम्विया में दायर बिर्माश 
करने वाले कारखान ([0प्र5ध8 (20]प्राज्र07979 06 [.]8॥5795) 
को जिसमे ७२ ६% अद्य ((0[प्रणंगव वाशधध्प& 0६ र॥00४:79) 
0७ए००7ए था ६) के थे पूर्णेत निजी साहसियो को बैच दिया गया । 

(४) यदि राज्य सरकारी क्ष व के व्यवसायों के लिए कुछ सहायक कारसाने 
खोलना चाहती है तो राजकोय कम्पनियों को स्थापना की जा सकती है। 

भारत में राजकीय कम्पनियों की स्थापना मे पिछले १० वर्षों में ब्रिशेष 
प्रगति हुई है । सिद्री फर्टीज्ञाइजस॑ तथा कैमीवल्स लिमिटेड, हिन्दुस्वाद केबिल्स 
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“लिमिटेड, हिन्दुस्तान एग्रर क्राफ्ट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, 
हिन्दुस्तान शिपयाई लिमिटेड, हिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक लिमिटेड, हिन्दुस्तान 
स्टील लिमिटेड, डी. डी. टो. फेक्ट्री झादि सरकारी कम्पनियाँ हैं । 
इस प्रकार की कम्पनियों के दो मुख्य दोप हैं। प्रथम, यह करम्पनियाँ वेधानिक 
उत्तरदायित्वो ((707570०४०४०] 'रे९३ए०४थं जायधं2७) से बच जाती 
हैं श्र राज्य एव लोकसभा को इनसे पर्याप्त सूचनाएं प्रादि प्राप्त करता कठिन 
होता है। इनका द्वितीय दोष कम्पनी का स्वतंत्र अस्तित्व वेधानिक दृष्टिकोण से 
होते हुए भी वास्तव मे नहीं होता है। कम्पती सम्बन्धी समस्त प्रधिकार अश- 
धारियो एवं प्रबन्ध को होते हैं। अशधारी एवं भ्रबन्धक दोनो राज्य होता है 
और इनकी सीमाएँ उस विधान द्वारा निर्धारित होती हैं जिसके ग्राधीन इनकी 
स्थापना को जाती है| इस प्रकार इनका लोचपन जाता है झौर इनका कार्य- 
संचालन भी सरकारी विभागों के समान ही होता है । 

(३ ) लोक निगम (?४७॥८ (2०79०:४४४005)--सरकारी साहस 
के संगठन में लोक नियमों को सबसे भ्रधिक महत्व प्राप्त है। यह तुलनात्मक 
दृष्टिकोश से एक नयी सस्था है जिससे राज्य के पर्याप्त अधिकार एवं निजी 
व्यवसाय का लोचन दोनो ही प्राप्त होते हैं । इनके मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं-- 

(१) गह पूर्णत सरकारी अधिकार भे होते है। 

( २ ) इनकी स्थापना विद्येष विधान द्वारा होती है जिसम्रे इनक्ते अधिकार, 
कर्तव्य, प्रबन्ध के कार्य तथा इससे प्रन्य विभागों एवं मत्रालयों के साथ सम्बन्ध 
निर्धारित किये जाते हैं । 

( ३ ) यह ग्रपने नाम में व्यापार करते है ओर वंधामिक दृष्टिकोण से 
इनका अलग अस्तित्व होता है । 

(४ ) यह अपने ताम मे दूसरो पर मुकदमा चला सकते हैं । दूसरे इन पर 
मुकदमा चला सकते है। यह प्रसविदा कर सकते है तया सम्पत्ति क्रय कर सकते हैं। 

(४ ) पू'जी के श्रायोजन एवं हानियो की क्षतिपूर्ति के श्रलाबा यह ग्रपने 
अर्थ-प्रबन्ध मे स्वतन्त्र हीते हैं। यह अर्थ जनता एवं सरकारी खजाने दोनों से 
हो ऋणा लेकर प्राप्त करते हैं। यह अपने अर्थ-साघनी एव बस्तुप्रा तथा सेबाप्रो 
के विक्रय पर होने वाले लाभ परु भी निर्भर रहते हैं । 

(६ ) इनके कर्मचारी प्रायः सरकारी कर्मचारी नहीं होते और इनकी 
नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का निर्धारण इनके द्वारा विर्धारित शर्तों के प्रतुतार 
क्या जाता है । 

( ७ ) यह लोक फरड के व्यय करने के सम्बन्ध में लागू होने बाले बहुत 
से नियमो एव प्रतिवंधो से प्राव मुक्त रहते है। 
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(८ ) इन पर बजट, बहीखाता तथा भअवेद्धण के वे विधान जो भ्रन्य राज- 
कीय विभागों पर लागू होते हैं, साघारणत लागू नहीं होते है । 


निग्ममों का सबसे वडा लाभ यह है कि इनमे कार्य-संचालन एव प्रथे-सम्बन्धी 
लोचपन को लगभग उसी मात्रा तक बनाये रखा जा सकता है, जितना निजी 
दो त्र के व्यवक्ायो में होता है। इनको विधान द्वारा विशेष प्रधिकार प्रदान किये 
जाते है जिससे यह उसो प्रकार जकता को भ्रच्छी वस्तुयें एवं सेवायें प्रदाव कर 
सके जैसा निजी क्षेत्र म सम्भव होता है ! नियोजित भर्॑-व्यवस्था के भन्तगंत 
देश की प्राचीन व्यक्तियत लाम-प्रधान पूंजीवाद का प्रतिस्थापत करने का 
सवश्र ष्ठ साधन लोक निगमों की स्थापना करना है क्योकि इनकी स्थापना द्वारा 
राज्य के हाथो म एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ नही पहुँचती । सरकारी प्रधिकार 
एव प्रबन्ध की स्थिति म भ्राथिक सत्ताप्ना के राजनीतिकरण होने वा भय निहित 
रहता है। लोक निगमों द्वारा प्राधिक राजनोतिकरणा पर रोक लगायी जा सकती 
है। लोक निगम मे राजकोय भ्रधिकार के समस्त लक्षण होते हुए भी राजकीय 
प्रबन्ध का भ्रभाव रहता है । यही इन तिग्मो की विशेषता है कि भ्रधिकार एवं 
प्रबन्ध को प्रथक-प्रथक कर दिया जाता है जिससे राजवीय पू'जीवाद की स्थापना 
में रोक लग जाती है। इनके मुख्य लाभ निम्न प्रकार वर्गीकृत किये जा सकते हैं-- 

(१) यह सरकारी प्रश्ास्र की मद गति एवं स्थिर कार्यविधि से मुक्त 
होते है प्रौर निी साहस फे समान ही लोचपन एवं प्रभावशीलता बनाये रखी 
जा सकती है । 

(२ ) व्यवसाय के आ्रास्तरिक प्रबन्ध मे सरकारों भ्रधिकारियों के हस्तक्षेप 
को रोका जा सकता है । 

(३ ) यह लोकसभा एवं सम्बन्धित भत्रालय के नियन्त्रण में कार्य करते हैं 
जिससे इनके कार्य राष्ट्रीय नीति के भ्रनुकूल होते हैं । 

(४ ) इनकी कार्यकारिणी की नियुक्ति योग्यता के श्राधार पर की जाती है 
और चुनाव आदि को कोई स्थान नहीं होता है । 

(५ ) यह जन सेवा की भावना जाग्रत करते है श्रौर वित्तीय मामलों में 
स्वत॒न्त्र एव प्रात्मनिर्भर होते हैं । 

सरकारी क्षेत्र के व्यवसायो के लिये किसी विशेष प्रकार के संगठन का 
खयन करते समय बहुत सी परिस्थितियों पर ध्यान देता भावश्यक होता है । 
प्रत्येक देश एव प्रत्येक व्यवसाय की परिश्थितियाँ भ्रन्य देशो एवं व्यवसायों से 
इतनी भिन्न होती हैं कि किसी भी एक प्रवार के सगठत को समस्त देशों एव 
व्यवप्तायो के लिये उपयुक्त कहना उचित नहीं होगा! संयुक्त राष्ट्र के विश्येषज्ञो 
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द्वारा इस सम्बन्ध मे प्रक्ति किया है कि राजकीय व्यवसायों के लिये किसी 
प्रकार के सगठन का चयन करते समय निम्न बातो पर घ्यान देना चाहिये-- 

(१) कार्यक्रम का प्रकार 

(२) कार्य-सचालन सम्बन्धी एवं वित्तीय आवश्यकताएं ॥ 

(३) राष्ट्रीय पर्ध-न्यवस्था एवं उस व्यदसाय का महत्व ॥ 

(४) कार्यों के प्रकार । 

(५) राजनौतिक विचारधाराएं एव वातावरण । 

(६) योग्य नियोगी वर्ग ((०छ७.७९६९४४ एऐशा5०॥76)) । 

वास्तव में क्सी प्रकार के सयमठन की सफचता को दो आधघारो पर श्राँका 
जा सकता है। प्रथम कायकुशलता ([१(#८९॥८ए) तथा द्वितीय लोक उत्तर- 
दायित्व (?४७॥८ 8८८०००६०४७॥४) । लोक निगम में भो जिनको कि 
सरकारी क्षत्र के सगठन का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है, यह तत्व पर्यात्त 
मात्रा में नहीं पाये जात हैं। इनके विज्ञेप विधान एवं व्यवस्था के होते हुए भी 
इनम सम्बन्धित लोगों के स्वभाव एवं परम्पराप्रो के कारण इन तत्वा के उचित 
मिश्रा को बताये रखना सम्भव नहीं होता है । निगमा की कार्यकुझलता के 
बढाने हेतु इन्हें ययोचित 32070007999 दो जानी चाहिए । 4&ए८०४07०५9 
के दो प्रकार हो सकते हैं । प्रथम, कार्य मचालन सम्बन्धी एवं द्वितीय, वित्तीय 
मामलो के सम्बन्ध म | कार्य-सचालन सम्बन्धी /७ए०7077 के प्रन्तर्गत 
इनको क्रय, विक्रय, मरम्मत, पू जीयन व्यय, सुघार, विस्तार, कर्मचारियों की 
नियुक्ति, पदोनति आदि के सम्दन्ध भ वास्तविक स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिससे 
उचित कार्ये उचित समय पर तथा उचित व्यक्ति का कार्य पर लगाया जा 
सके । निंगमा के सम्बस्ध में नौकरशाहों ( छेपा८8०८४४८७ ) के दोप 
दृहराये जाते हैं । नौकरशााही का दूर करन हेतु अधिकारियों का एक स्थान से 
दूसरे, एक कार्य से दूपरे काये एवं एक कार्यालय स दूसरे कार्यालय म ट्रासफर 
करते रहना चाहिए । दूसरी ओर वित्तीय स्वतत्रता ( 8प070॥0 ) के 
अन्तर्गंत निगमो को वापिक चावटन (&पराए9) 3 99700ए/07075) से 
मुक्त होना चाहिए । विद्यंप व्ययो के सम्बन्ध मे सरकारी कठोर नियमा से मुक्त 
होना चाहिए, राजकीय विभागों के सम्रान खाते रखने एवं भ्रक्रेक्षत के लिए 
बाध्य नहीं होना चाहिए अपनी प्राप्तियो को एकत्रित करन एवं व्यय करन का 
प्रधिकार होता चाहिए तथा रुपया ऋण पर लेन का अभ्रधिकार होना चाहिये ॥ 

लोक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सम्बन्धित मत्री का लोकसभा मे नियमों 
के सम्बन्ध में किए गये प्रश्नों का उत्तर देने का उत्तरदायित्व तथा इन विभमो 
को वापिक कार्यवाहियो के सम्बन्ध मे लोकसभा को सूचित करत का उत्तर- 
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दायित्व । लोकसभा जनता वी रावोच्च सस्‍्या होती है। रामस्त रारवारी क्षेत्र 
के' व्यवसायों थो जनता बे प्रति उत्तरदायी रहना प्रत्यन्त श्रावइयवा होता है। 
परन्तु निगमो यो दिन प्रतिदिन के वारयों के सम्बंध से स्वतन्त्र होना चाहिए 
श्रौर सम्बन्धित सत्रिया यो. इनवे' इन थायों मे कोई हस्तक्षेप नहीं परना 
चाहिए । इसके साथ मात्रियों बो लोयसभा मे इन निगमो ने राम्वन्ध से विवर- 
गात्मव' प्रइनों या उत्तर देने क जिये विवश नहीं प्रिया जाना चाहिये । 

(४ ) सहकारी समितियाँ (0०0फ०ःधधए० 5000९॥7९8)-- 
नियोजित अ्र्य- यवस्था म॑ सहवारी समितियों था विशय महत्व होता है । 
राहगारी रमितियाँ एन प्रोर स्थानीय प्रारम्भिवता, साहस एवं स्रापनों पा 
उपयोग बरन वे' जिए श्रवसर प्रदान मरती हैं प्रोर दूररी श्रोर यह राष्ट्रीय 
नीतियों के भ्रनुसार बाय॑ परती हैं। इस प्रयवार सहवारिता द्वारा प्राथिक 
शक्तियों वे विवेद्रीयव रण मे सहायता मित्रती है श्रौर जन सहयोग सुलभता* 
पूर्वत' उपलब्ध होता है | राह़कारी सस्थाप्रा म न्यजितिगत प्रोत्याहन एवं सोम 
हिक प्रयास वा सम्मिश्रण हो जाता है। स्थानीय विकास हेतु इस प्रवार थी 
रास्थाएँ श्रधिव उपग्रुवत होती हैं । भारत वी नियोजित प्रथ व्यवस्था मे हवा 
रिता को विशप स्थान दिया गया है। 7पि एवं उद्योग दोना ही क्षत्रा में 
राहवारो सस्थाप्रो को प्रोत्याहन दिया जा रहा है। बड़ बड़ वारसाने एवं 
छोट छोट उद्याग दोनों वा ही सहयारिता वे श्राधार पर स्थापित किया जाने 
लगा है । वास्तव मे भारतीय प्रथ व्यवस्था ग राजबीय, निभी मिश्रित क्षेत्रा के 
प्रतिरिवत राश्यारिता वा क्षत्र प्लीध्रता स विकसित हो रहा है। रस मशृषि 
शद्गारी समितियां वे अतिरिक्त उपभोक्ता एवं उत्पादश शरहकारी समितियाँ 
भी हैं। चीन मे भी कृषक एवं दस्तवारा वी बहुत सी राहयारी समितियाँ हैं। 
प्रलबानिया, बतगेरिया जमोस्लावबिया, पूर्वी जमंत्री, हंगरी पोजेएड एवं 
कझूमानियाँ मे सहाारी फर्मों ग्री सख्या एवं इतवा क्षत्र लिरन्‍्तर बढता 
जा रहा है। 

( 4 ) रूप परिवर्तित निजी व्यवसाय ( /०0॥00 एडएश्रा2 
छत्ाशा 97528 )--१६३० बे' लगभग नाजी जमंनी में बुद्ध निजी व्यवसायों 
पर निजी प्रधियार होते हुए भी इनवे बुद्ध निजी प्रधिकारा कौ प्रतिवाँपत बार 
दिया गया या तथा उनया कुछ प्रतिरिक्त पतेव्य सोप दिए गये थे। निजी 
व्यवसायियो वो राजगार दिये जाने दाले श्रमिया पी संख्या, श्रमिकों के 
प्रवार, उनके पारिश्रमिद वे स्तर, पारखाने एवं सस्था यो विद्येष प्रवार से 
चलान प्थवा विशेष प्रवार वी वस्तुएँ उत्पादित बरने श्रादि थे सम्बन्ध में 
सख्वार ने भादेश दिये पे । साहसी श्रथवा मालिए थो शारपान वा नेता 


अर्ध-बिकसित राष्ट्र एव नियोजन [२ ] १६७ 


(9५9/०070:5 ],९9027) कहा जाता था) इसी प्रकार १६३३ के विधान द्वारा 
कृषि के क्षत्र मे इृषको की एस्टेट (?2852708 5६975) की स्थापना 
की गयी थी | इसके अ्रन्तगंत कृषकों में एस्टेट को कर्जे ([80296९०7०५७) 
तथा उत्तराधिकारियों मे भूमि-विभाजन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गयो थी। 
इसमे परिवारों की मिल्कियत एवं व्यक्तिगत मिल्कियत का सम्मिश्रण किया 
गया था। 

(६) मुल्य नियमन की समस्या (2709]९0॥ 0/ एसंट९ ९४०- 
]2४0०7)--प्रध॑-विकसित राष्ट्रों मे विकास की गति के साथ साथ मूल्यों में 
वृद्धि होना स्वभाविक होता है। जब तक यह वृद्धि जनसाधारण की मौद्रिक श्राय 
को वृद्धि के अनुपात से बहुत अ्रधिक नहीं होती है, मूल्य नियमन सम्बन्धी कोई 
विशेष समस्या उपस्थित नहीं होती है। परन्तु जब मूल्यों की वृद्धि विनियोजन 
एवं राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि की तुलना मे अधिक होने लगती है तो मुद्रा-स्फीति के 
दोषों से बचने हेतु मूल्य तियमन की आवश्यकता पडती है । वास्तव में मूल्य का 
मुख्य कार्य मौम और पूर्ति मे सन्तुलन स्थापित करना होता है । भूल्य-परिषतनों 
के स्वयं शोष्य ($९]६ [,॥पृण्ठा 08४78) होने पर इनके द्वारा माँग पूर्ति मं 
सन्तुलन स्थापित क्या जा सकता है। स्वय झोध्य का प्रथ॑ं यह है कि मूल्यों म 
वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा बढ जानी चाहिए जो कि माँग के प्रनुकून हो जाय 
्रोर फिर पूर्ति बढते ही मूल्यों को अपने सामान्य स्तर पर श्रा जाना चाहिए। 
दूसरी ओर मूल्य घटने पर (माँग कम होते के कारण) पूर्ति की मात्रा घट जानी 
चाहिए और माँग के अनुकूल हो जानो चाहिए । पूष्ति कम होने पर मूल्य फ़िर 
अपने सामान्य स्तर पर आ जाते हैं। यह मूल्यों की एक सामान्य गति है श्रोर 
इस गति पर बहुत से घटको का प्रभाव पडता रहता है । अ्र्थ-विकसित राष्ट्रो मे 
माँग बढने पर मूल्य तो बढ जाते है परन्तु पूर्ति शीघ्रता के साथ नहीं बढ पाती 
है जिसक्रे कारण मूल्यों की एक वृद्धि दूसरी वृद्धि का कारण बनती रहती है श्रौर 
इस प्रकार मूल्य बूद्धि का एक दूषित चक्र वन जाता है। योजना अविकारी को 
ऐसे प्रयत्न करने होते हैं. कि इस दूपित चक्र का प्रादुर्भाव न हो और मुल्य 
सामान्य स्तर से अधिक ऊंचे न जाये 

वास्तव मे मूल्यों की वृद्धि अपने झाप मे कोई दूषित स्थिति नहीं होती है । 
जब पूल्यो की वृद्धि के साथ उत्पादन मे इसके अनुकूल वृद्धि नहीं होतो है, तब 
शझोचमीय स्थिति उत्पन्न होती है ! ग्रायिक विकास के साथ मृल्यो मे वृद्धि होना 
स्वाभाविक होता है । आधिक विकास हैतु राष्ट्रीय राय के कुछ प्धिक भाग का 
विनियोजन उत्पादक उद्योगों मे करना ग्रावश्यक होता है। इस विनियोजन के 


अधं-विकृसित राष्ट्र एव नियोजन [ २ ] श्द्दे 


अधं-विकसित राष्ट्रों की नियोजित अय॑-च्यवस्था मे समन्वित मूल्य नियमन 
नीति एवं भावश्यक लक्षण है। मिश्रित अथ॑-व्यवस्था के अन्तर्गत इसकी और 
भी श्रघिक ब्रावश्यकता पडती है। मिश्चित अर्थ-व्यवस्था मे निजी क्षत्र तथा 
स्व॒तत्र वाजार को सर्वधां नप्ठ नहीं छिया जाता है जिसके कारण बाजार के 
बहुत से घटक मूल्यो पर प्रभाव डालते रहते हैं। निजी व्यवसायी सर्देव बढनते 
हुए मूल्यों दा अधिक लाभ उठाता चाहता है। बह वस्तुप्रो की ग्रवास्तविक 
कमी का वातावरण उत्पन्न करने में सर्देव तत्पर रहता है | ऐसी परिस्थिति में 
योजना अधिकारी बो बडी तत्परता से मूल्यों पर नियस्त्रण रखना आवश्यक 
होता है ! मूल्यों की अधिक वृद्धि मे केवल जनसाघारण् को ही कठिनाई नहीं 
होती बरन्‌ योजना के समस्त ऑँकडे, लक्ष्य, व्यय एवं आय सम्बन्धी अनुभान 
गडबड हो जाते हैं और योजना पूर्णहू्पेर दोहराना पटती है। साम्यवादी 
राष्ट्रों मे मूल्य वियमत की समस्या इतन/ गम्भीर नहीं होती ॥ मूल्यों को अपने 
अ्राथिक वार्य माँग एवं पूति में सनुलन स्थापित करते! का अवसर नहीं दिया 
जाता है। समस्त उत्पादन के घटक एवं उत्पादक तथा उपभोक्ता वस्तुग्रो की 
पूर्ति एव उत्पादन राज्य के हाथ में होता है। राज्य को मूल्य नियमन को समस्या 
का सामना नहीं करना पटता है क्‍्योझि बाजार के किसो भी घटक को मूल्य 
पर प्रमाव नहीं डालने दिया जाता है । साम्यवादी राष्ट्रों मे राज्य को स्वय 
मूल्य निर्धारण करना होता है, अत मूल्य नियमन का भ्रश्न ही नहीं उठता है । 
अर्घ विकसित राष्ट्रो मे नियोजन की सफलता हेतु आवश्यक तत्व 

प्राघुनिक युग की भीषण जदिलताओो की दुर्भद्य था खलागो म किसी कार्य 

का सुगम, सुलभ सम्पादन अत्यन्त कंठित हैं। नियोजन तो एक विधि है। वह 
काय है जो ग्रनेकः तत्वों के सहयाग, सम्मिश्रण एंव सम्मेलन के उपरान्त 
एकीकृत रूप में सम्मुख झा सकने में समर्थ होता है। भ्रधिकाशत यह देखने मे 
झाता है कि यदाकदा निश्चित लक्ष्यी की पूर्ण प्राप्ति तो दूर रही, मुख्य आयोजव 
कार्यत्रम का कार्यानिवित करना भी असम्भव हो जाता है। कारण हैं, अनेक 
एब विभिन्न लक्षणों वाले तत्व जो पूर्णतया नियोजन को कार्य-विधि "एव 
क्रिया-कलापो को प्रभावित करते हैं॥ नियोजन को सफलता भ्रर्ध-विकप्तित 
राष्ट्रों मे तो और भी अ्रधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है, उतनी ही कठिन भी । 
प्रभावी तत्त्वों का अध्ययन, जो निम्त प्रकारेश किया जा सकता है, नियोजन 

के मार्म मे झाने वाली वाघापओं के निवारण मे सहायक होगा। 

(१) विश्व शान्ति--आाज का झायिक-सगठन, राजनोतिक व्यवस्था, 
सामाजिक प्रात्प झताज्दियों पूर्वे का नहों रहा, जबकि मानव वी 
आावश्यक्तताएँ स्वय द्वारा पूतिन्योग्य मात्र थो। व्यक्तिगत स्वार्थी भी अ्पतोी 


१७० भारत में श्राथिक वियोजन 


प्रवृत्ति वो प्रतिक्रिया प्रन्तर्राष्ट्रीय इृष्टि से ज्ञात करेगा। श्राज प्रभावी तत्व 
मात्रा गृह, जाति, समाज श्रथवा देश तक ही नहीं श्रपितु सम्पूर्ण मानवता को 
समेदे रखते हैं। विसी भी देश के लिए बीसवीं सदी के झ्राधुनिक विज्ञान-युग 
में पूर्ण प्रात्मनिर्भर रहना नितान्त भ्रसम्भव है। किसी न किसी रूप मे उसे 
किसी न किसी विदेशी का मुह ताकना पडता है श्रौर यह विश्वव्यापी श्रकाट्य 
सत्य है। रूस हो या प्रमेरिका, फ्रास हो या पज्िटेन, भारत हो या जापान सभी 
किसो न किसी श्रावश्यकता की पूर्ति हेतु पारस्परिक सम्बद्ध है। श्राधुतिक 
काल मे राज्य की प्रत्येक कायंवाही श्रत्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के प्राधीनस्थ होती 
है, चाहे वह किसी भी सीसा तक हो । फिर तियोजन--वह भी ग्र्ध विकतित 
राष्ट्रो े--विदेशी सहायता की श्रतुपस्थिति में सफल होना सर्वथा भ्रश्मम्भव 
है, इसलिए पारस्परिक सम्बन्ध न बिगडने पायें, इसका पूर्णां प्रयस्त क्या जाना 
छाहिए ॥$ पूर्ण क्षान्ति की प्रवस्था मे ही नियोजन का विचार ग्रा सकता है 
क्योकि युद्ध की विभीषिका आधिक व्यवस्थाएं वो छिल्ल भिन्न कर देती हैं। 
युद्ध या अ्रशान्ति की दशा में एक देश अन्य देश में श्रपलता विनियोजन या सहयोग 
न देना चाहेगा श्रौर भ्राधिक विकास का चक्र रुक जायगा। पू'जी की न्यूनता, 
तान्यिक ज्ञान का अभाव श्रादि भ्रनवा समस्याएँ. भ्रघे-विकसित राष्ट्रों को बाध्य 
करती हैं कि वे ग्रत्य देशो से सहायता लें । भ्रन्य देश विश्व-शान्ति की भ्रनस्था मे 
ही ग्रय देशो को सहायता या विनियोजन करने को तत्पर होगे । 


(२ ) राजनीतिक स्थिरता--अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के भ्रनुकूल रहने 
पर राष्ट्रीय परिस्थितियों का श्रनुकूल रहना भ्रधिक श्रावश्यक है क्योति प्रति* 
बूल राष्ट्रीय परिस्थितियाँ प्रजेप एव भ्रत्यन्त हानिकर होती हैं।॥ किसी जीवन 
में जन्मदाता रक्त ही कीटयुक्त हो तो सुजोवन वी कल्पना ही निरर्थक है । 
नियौजक नियोजन के कार्यक्रम निश्चित कर रहे हैं, उनके मस्तकों पर उनकी 
मुत्यु सूचक दुधारी तलवार लटक रही है। क्‍या इस अव्रस्था मं कितना भी 
हृढ, दशभक्त, राजनीतिज्ञ एव. नियोजक उन न्रार्यक्रमो के निर्माण में कतिपय 
भी रुचि लेगा भ्रथवा वह विचारो को एकाग्र करने म समथ होगा झ्लौर भविष्य « 
की सोच सकेगा ? निस्सन्‍्देह उत्तर होया नहीं ! क्यन का तात्वयें मात्र इतना 
है कि यदि नियोजक को प्रति क्षण झपने प्रदषणुत्‌ होने का भग्र रहे तो वह 
विवेक्पूरं, पर्याप्त एवं ग्रावश्यक लक्ष्य एव ग्रायमिकताओों का निर्धारण नहीं 
कर पायेगा भ्रौर न कोई श्राकर्पण ही होगा । प्रत्ञोभन एव प्रारम्भ भावनाएँ 
भस्मसात्‌ हो जाय॑गी । दूसरो श्रोर राजनीतिक स्थिरता नियोजन के विचार में 
ए्थिरता की जन्मदाता होगी । नियोजन एद सततु विधि है जो दीर्घकाल 
में लाभदायक होती है । उस मध्यावधि में किचित आवश्यक समायोजन, 
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सम्मेलन, वृद्धियाँ श्रादि करना श्रावश्यक हो जाता है। वह राजनीतिक स्थिरता 
की अवस्था मे हो सम्भव है क्योकि श्रस्थिरता भा तालये ही उद्दश्योंकी 
विभिक्षता होगी और नियोजन का कार्यत्रम नये लक्ष्य, नये क्रम से स्थिर 
प्राथमिकताएं लिये सम्भ्रुख झायेगा । वह भी क्रियान्वित किये जान के समय तक 
'धुनर्परिवर्तन के भय को लिये हुए। यह उपहास होगा, ठोस तिर्माए नही । 

(३ ) पर्याप्त वित्तीय साधन--यदि वित्तीय साधन को नियोजन के जीवन 
का रक्त एवं रीढ-प्रस्थियाँ कहा जाय तो श्रतिशयोक्ति न होगी । सुनिश्चित 
लक्ष्य, सुनिर्धारित प्राथमिकताग्रों का क्रम सबथा निरर्थक है यदि ग्र्थ साघन 
नहीं | श्र्ध-विकसित राप्ट्रो मं ग्रान्‍्तरिक बचत, विनियोजन एवं वित्तीय क्रिया- 
झोलता सभी का अत्यन्त झ्रभाव होता है । पूंजी निर्माण नहीं के समतुल्य होता 
है । प्रथ-साधनो की उपलब्धि प्रनिवार्य है। उद्योगों का ज्ञोघ्न विकास पूजी के 
अभाव एवं कृपि-प्रघात अर्थ व्यवस्था के कारण सम्भव नहीं होता ! कृषि भी 
प्रत्यन्त भ्रलाभकारी उच्चयम होता है। खाद्यात़ों का इतना ग्रमाव होता है कि 
निर्धात का विचार करना भी मुश्किल है । फिर भी वित्तीय साधनों की व्यवस्था 
होनो हो चाहिए । विदेशों से सहायता की याचना की जाती है । सहायता का 
उपलब्ध होना, ऋरी राष्ट की सम्भाज्य नीतिक साधनों के भ्रचुमान, नियोजन 
के प्रकार, निवासियों को प्रवृत्ति राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप आदि पर 
निर्भर करता है । अत प्रतुकूल वातावरग्प का निर्माण प्रत्यावश्यक है क्योकि 
वित्तीय साधनों के प्रभाव में सत्वर, सुगम, सुलभ एवं सफल नियोजन एवं झ्राथिक 
विकास प्रसम्भव है। प्राधिक विकास की गति श्रर्थ स्राथनो की उपलब्धि पर 
निर्भर है ) 

(४ ) सारियकीय ज्ञान--यद्यपि साख्य पर निर्भर रहना या विश्वास 
करना सूर्खो का कार्य कहा जाता है, डिन्तु आयद यह कहने वालो के युग में 
भ्राज की परिस्थितियों का अ्रदाज नहीं था।आाज के युग में यदि सास्य 
उपलब्ध न हो प्रथवा उसका ज्ञान न हो तो क्या कोई किसी भो तथ्य का 
अनुमान अथवा भविष्यत्‌ परिणामों का गुण्त कर सकने मे समर्थ होगा ? 
कदापि नहीं | लक्ष्यो को निश्चित करने में, प्रायमिकताओा के निर्धारण में 
उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुमान मे, सम्भाव्य अवस्थाग्रो के पूर्व ज्ञान, 
विदेशों से प्राप्य सहायता आदि किस क्षेत्र मे साख्य को उत्कट आवश्यकता न 
होगी ? यह अनिवार्य है कि नियोजक को देश में उपलब्ध मानवीय एवं प्राकृ- 
तिक शक्ति, कृषि उत्पादत की माँग एवं श्रदाय, औद्योगिक उत्पादन झ्रादि का 
पूर्ण ज्ञान हो । भन्यथा उसके सभी निर्णय श्राघारहीन होंगे जो निरर्थक होंगे। 
समय-समय पर भायोजन द्वास प्राप्त परिणामों का अनुमान, उच्चावचन को 
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दीद्रता, कमी-वेशी को मांत्रा तथा उसकी झावश्यकता सभायोजन की सीमा 
आदि के लिए भी सांख्य भ्रावश्यक है । यहो नहीं स्ाख्य एकत्रीकरण कार्यकुंशल, 
प्रवीण एवं प्रभावशील होना चाहिए, ताकि थोड़ी सी भूल से भयकर परिणामों 
का सामना न करता पड़े। साझ्ियक्रीय ज्ञान नियोजन की रक्त-प्रवाहिनों 
नालियाँ हैं। 

( ५ ) प्राथमिकता एवं लक्ष्य-निर्धारण--अघ-विकसित एवं श्रविकसित 
राष्टो मे, जैसा कि सज्ञा से ही ज्ञात होता है, प्रगणित समस्याएं, कमिर्याँ एव 
प्रावश्यकताएँ होती है। सभी का एक साथ एक ही ग्रनुपात में वित्तीय साधनों 
के आवदत द्वारा एक ही समय पर निवारस्प एवं सतुष्टि करना सवंधा प्रसम्भव 
है। नवीन स्वतन्त्रता की वायु म नूतन राजनीतिक चेतना, सामाजिक जागरण, 
प्राथमिकताओं के निर्धारणा के समय नियोजन के सम्मुख समस्या बन जाती है । 
जातीय भेदभाव, न्यून प्राय, न्यूने जीवन-स्तर, ग्रतिशय बेरोजगार, कृषि की 
प्रधातता स्वभाव में रूढिवादिता एव दासता, अशिक्षा, अज्ञानता, भोजन वस्त्र 
एवं गृहादि जीवन की ग्निवार्यताओ्रों का भी झभाव एवं शोषित मानवता 
आदि सभी एक साथ ग्रायोजन के सम्मुख झाते है। ऐसी परिस्थिति में यह 
ग्रावश्यक है लक्ष्यो का निर्धारण एसा हो जो भ्र्थ व्यवस्था का सवंतोमुखी 
विकास कर सकते मं समथ हा । इसके साथ ही वित्तीय साधना की कठिनाई के 
कारण प्रत्येक समध्या की उत्कटता एवं तीव्रता के आधार वर उसके निवारख 

। क्रम--जिस प्राथमिकता निर्धारण कहा जाता है--निश्चित किया जाता 
चाहिए । प्रौद्योगिक युग की विकास दौड़ म भाग लेन का राष्ट्र तभी साहस 
कर सकता है जबकि उसका ग्राथिक विकास प्रत्यन्त सत्वेरगति से सुनिश्चित 
लक्ष्य एव प्रायमिकताग्रों को लेकर होता है । प्राथमिकताभो के कम के प्रभाव 
में कोई विकास कायक्रम कार्यान्वित्त होना कठिन है तो लक्ष्यों की श्रनुपस्थिति 
भें बिकास की गति एवं उपर्लन्धियों का भ्रनुमान असम्भव है । 

(६ ) जलवायु का निरन्तर अनुकूल होना--भ्रध विकसित राष्ट्रों की 
कृषि प्रघानता उनका एक प्रमुख लक्षण है । उनकी अ्धिकाश जनसख्या कृषि से 
आय पेंदा करतो है। निर्यात-योग्य वस्तुएं कृषि द्वारा हो उपबब्ध होती हैं 
ताकि पूंजीगत वस्तुआ का झ्रायात सम्भव हो सके | फिर श्रौद्योगीकरण की 
अ्रवस्था मे कच्चे माल की पूर्ति भी कृषि पर निर्भर है भ्न्यथा पुन ग्रायात का 
अश्रश्न उठ गा और देश का उत्तरदायित्व बढ़ता जायगा। क्ृपि को प्राथमिकता 
दो जानी चाहिए दी जाती है, लक्ष्य भी निर्धारित किये जा सकते हैं, 
किन्तु प्रकृति की अ्नुकम्पा श्रनिवाय॑ है अन्यथा सभा आशाझा पर तुवारापाव 
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होते विलम्ब न लगेगा । वर्षा पर कृषि का निर्भर रहना स्वाभाविक है ॥ लक्ष्यों 
की प्राप्ति मे प्रकृति का यह योगदान भी आवश्यक है । 

( ७ ) राष्ट्रीय चरित्र--योजना के हेतु प्रारम्भिक अनुसघान कार्य करने 
और उसके कार्यत्रमो को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के हेतु देश मे 
एक ऐसे समुदाय की आवश्यकता है जिसका नेतिक चरित्र दृढ एवं उच्च हो, 
जो भ्रपने कत्त व्य की पराकाष्ठा का ज्ञान रखता हो, दश की परिवतित परिं- 
स्थितियों के अनुकूल अदभुत आवश्यकताओ्नो को सतुष्टि हेतु उसने अपने जीवन 
को ढाल लिया हो । नयो चेतवा एवं नवीव जागरण का साथ दे सके तथा 
मनसा-वाचा-कर्मणा आ।थिक विकास मे झ्रपना सहयोग दे सके क्योकि नियोजन 
विद्यु त-झ्क्ति नहीं जो वटन ददब्राते ही सब कुछ कर सके । न॑तिकता का स्थान 
जीवन के किस क्षत्र मे नहीं ? नियोजन जीवन से वूथक्‌ होकर कुछ भी नहीं 
है । वह जीवन का प्रमुख ग्रग है। भ्र्ध विकसित राष्ट्रो म भ्राइतिक अनुकम्पा 
के उपरान्त मानवीय भावनाश्रो को अनुकूलता ही अत्यन्त प्रनिवार्ण है। नियोजन 
का क्रियान्वीकरण उन्हीं पर होना है, उनके स्वभाव की भनुकूलता वाह्दतोय है । 

( ८) जनता का सहयोग--भ्राज का नियोजन यदि अ्रसफल होगा तो 
केवल इसी कारएा कि उसे जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त न हो सका । अधं- 
विकसित राष्ट्रो म विशवत जहाँ प्रजातान्तविक समाज हो, जन-समुदाय का 
पूर्णृंतम सहयोग अत्यावश्यक है । जमता मे नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति 
भझ्रक्षय जागरूकता एवं विशेष प्रकार की श्रद्धामावना की पग्रावश्यकता है। 
इसके लिए जनता को अपनी विचारधारा विस्तृत करनी होगी क्योंकि 
नियोजन का उद्दे इय अधिकतम सामाजिक हित होता है ॥ समान भावना 
की दक्षा मे ही मरतक्यता आरा सकती है और तभी सहयोग एवं समर्थन सम्भव 
है । प्रजातन्त॒ में जनता सर्वोच्च सत्ता है। यदि उसका समर्थन एवं सहयोग 

न होगा ता राज्य का प्रत्येक प्रयश्त विफल होगा । नियोजन काल सकट-काल 
(परण्श्ञाय०ग9य ९४700) होता है। जनता को अतिशय कृप्टों एवं कठि- 
जाइयो का सामना करना पडता है | रूढिवादी, अशिक्षित जनता यह करने को 
सह तत्पर नहीं होती । नियोजक को यह प्रयत्व करना चाहिए तथा इस प्रकार 
की योजनाओं का निर्माण भी होवा चाहिए जिससे उन्हे उसी जनता का 
भ्रधिकतम सम्भव समथन एवं सहयोग प्राप्त हो सके । जनता के हृदय मे परि- 
शामो के प्रति एक विश्वास की भावना जाग्रत की जानी चाहिए । 

( & ) शासन-सम्बन्धी कार्यक्षमता--यदि वास्तव म देखा जाय वो यही 
तत्व नियोजन को सफ्लता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक लक्षण है । प्रबन्ध- 


२७४ मारत ड चझाधित' नियोजन 


सम्वन्धी अक्षमता समस्त ऊपर बछित तत्वा की प्राप्ति को विरथंक सिद्ध कर 
सकती है । योजना के प्रारम्मिवः निर्माण से लेकर भ्रन्त तक यदि थोजता का 
कभी विरोध होगा तो उसका कारण होगी प्रवन्ध प्रकुशलता | प्रवव द्वारा ही 
उपयु'तता तत्वों वो एकत्र विया जा सकता है। फिर समस्त रुत्व तो गौर 
हैं, प्रमुव तो यही है कि किस प्रकार योजना को कार्यावित किया जाय । मह 
क्षमता है प्रवध म | लक्ष्या की प्राप्ति क्षमतानुमार ही हागा यह निश्चित है । 
बयोंकि' समस्त जनता योजना का काय सम्पादन नहीं बरेगो अ्रद्युत्‌ उनके 
प्रतिनिधि अधिकारी ही इस काय भार वो बहन करेंगे। अध्ययन, ज्ञान, 
बुझल्ता एवं प्रवीणता के साथ ही ब्िवेब भ्राता है । विवक ही सफत नियोजन 
है, यह कहना प्रनुचित न हागा | समस्त उपलब्ध साधना को एम्त्रित करता, 
उनया विभिन्न मंदों पर विवेक्पूरा राति से आवंटित वरना, प्रगति का 
निरीक्षण करना, काय विधि पर नियमन एवं नियत्रण रखना श्रादि सभी कार्य 
प्रवघन वी कायक्षमता पर श्राधारित है । ससार म च्यक्तिगत स्वायं से बढ़कर 
कुछ नहीं $ ऐसा पूण सम्भव हे कि प्रबन्ध सम्बधी प्रर्तिचन शिथिलता प्रधिक- 
तम सामाजिक हित वे' स्थान पर प्रविकतम व्यक्तिगत लाभ का स्थान ले ले 
और नियोजन श्रनियोजन हो जाय | प्ररथ सम्बधी वार्यक्षमता ही प्रन्य 
भ्रावश्यक् तत्वा वो सम्मिवित कर सफवता को श्रोर श्रग्नमसर हो सकती है । 

उपयु"क्त विवरण से स्पप्ट होता है कि सरकारी दृष्टि से देखन पर प्रत्येक 
तत्व पारस्परिक प्रसम्बद्ध है। विन्‍्चु तथ्य तो यह है कि योजना वा सफल 
होना सभी तत्वों का एकीव्रूत एंव सम्मिलित प्रयत्न है। सभी तत्वों की 
उपस्थिति भ्रतिवाय है। एक वा प्रभाव समस्त तत्व शरीर बो श्रक्‍र्मएय 
श्रधवा पगु बना देगा । जहाँ ये समस्त तत्व भ्रपनी पूरय मात्रा के साथ सुगमता 
से उपलब्ध हैं, वहाँ नियोजन की सफलता गुरुतर होन की श्रपेक्षा खत सा 
श्रतीत द्वोगी । 
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अध्याय ७ 
विदेशों में आथिक नियोजन [ १] 
१--(अ) रूस की पचवर्षीय योजनाये 
१-5प्रथम पंचवर्षीय योजना 


२--हितीय श्र 

३->-तृतीय हर 
४--चतुर्थ ण् 
५--पाँचवो कै 

$--छ्ठी फ 
७--सांतवी ए 

(आ) सोवियत नियोजित अर्थ-व्यवस्था 

१->-व्यवस्था 

२--सगठन 


१--(झ्) रूस की पचवर्षीय योजनायें 

रुस में श्राथिक नियोजन सर्वप्रथम प्रारम्भ क्षिया गया और इसलिये रूस को 
भाधिक नियोजन का जन्मदाता कहना अ्रनिश्ययोक्ति न होगा । रूस म आ्ायोजित 
अ्रथ॑-व्यवस्था रूस को प्रथम पचवर्षीय योजना ( १६२८-३२ ) के साथ प्रारम्भ 
हुई। १६१७ को वोलणेविक्त क्रान्ति (805९ पे०एणेपध०॥) के 
फलस्वरूप जार ((:227) को सत्ता समाप्त हो गयो और साम्यवादियों के 
हाथो मे राज्य सत्ता श्रा गयी । १६१७ से १६२० तक अपनो नीवो को हृड करने 
के लिये साम्यवादियों न केवल देत्व के विरोधी पक्षा को हो नहीं दवावा अपितु 
विदेशों पूंजीवाद देया के हस्तक्षेप का भी मुकाबला कया। ौृध्र१ में 
साम्यवादी सरकार न नवीन ग्ाथिक नोति (८७ छ८०ा०णाट एणगापए) 
की घोषणा की । 

श्र 


शज्प भारत में ग्राथिक नियोजन 


गोयलरों योजना (5०७॥:० ?]90)--छूस मे व्यवहारिक योजना का 
प्रारम्म लेनित ([,७॥॥॥) द्वारा किया गया | उसके विचार में रूस में समाजवाद 
स्थापित करने हेतु देश की प्रथ॑-व्यवस्था को विद्युतकरण के आधार पर पुन 
संगठित करवा भावश्यक था ! लेनिन को मान्यता थी कि साम्यवाद सोवियत 
शक्ति तथा सम्पूर्ण देश के विद्युतकरण का योग (8097९03 फ़पिड श|९८- 
पालं(ए ९वुप्भौंड (०फाणपणा57) है। विद्यूतकरण के कार्य को सम्पन्न 
करने हेतु एक राजकीय विद्यूतकरण ग्रायोग (980८ (7०प्राणएउडणा ई0०7 
९८एप८8६07)) भ्रथवा गोयलरो (90९|:0) की स्थापना मार्च १६२० 
में हुई शौर इसके द्वारा निम्ित योजना को दिसम्बर १६२० मे स्वीकृति प्राप्त 
हुई | फरवरी १६२१ भे इसे गास्प्लान ((5059|27) में मिला दिया गया + 
विद्युतकरण की योजना के अनुसार १० से १५ वर्षों मे सारे देश मे विद्यूठ 
शक्ति पहुँचानीं थी । इसके श्रन्तर्गत ३० नवीन बिजलीधर बना कर विद्युत 
उत्पादन की क्षमता को १७५ लाख किलोबाट बढाना था जिससे देश के 
कारखानो द्वारा बिजली का उपयोग ग्रधिक किया जा सके श्रौर देश का 
उत्पादन १६१३ की तुलना मे दुगता किया जा सके | इस योजना ने १६३० 
तक प्रपने उद्दं श्यो की लगभग पूर्ति कर ली । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना (१६२८-१६३२)--गोरूलान (865ऊक्ा) 
को रूस की प्रथम पचवर्षीय योजना बनाने का कार्यभार सन्‌ १९२६ में सौंपा 
गया। गोस्प्लान ने प्रथम योजना का निर्माण सन्‌ १६२८ तक कर दिया जिप्तको 
सन्‌ १६२५ के भ्रक्टूबर माह से लाग्र कर दिया गया । 


प्रथम योजना फा सामान्य उद्दंश्य देश मे एक समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना करना था जिससे उत्पादत के साधनों का अधिकतम विकास हो झौर 
सयोजित रूप से श्रमिको की दशा से सुधार किया जा सके । नवीन श्राथिक 
नीति का पुर्नासगठन श्रोर समाज के प्रौद्योगीकरण पर देश की अर्थ-व्यवस्था का 
पुर्नानर्माण करने का मार्ग अपनाया गया । साथ ही पूजीवाद का समूल नाश 
करने के लिये भी ठोस कदम उठाये गये | योजना में राजनीतिक एवं सैनिका 
उद्द श्यो को विश्येप स्थान दिया गया। वास्तव में योजना के द्वारा सैनिक शक्ति 
के विस्तार के लिये प्रयत्त किये भये । यहाँ तक कि प्रथम योजना को रूस की 
दूसरी ऋान्ति कहा जा सकता है। प्रथम क्रान्ति में लेनिन ने राज्यन्सत्ता प्राप्त 
कर नवीन झूस का निर्माण किया ओर दूसरी क्रान्ति मे स्टालिन ने देश के 
औद्योगिक तथा सैनिक क्षत्रो को मूल रूप से बदल कर नवीत समाजवादी राज्य- 
सत्ता को स्थायी बताया। 
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प्रथम योजना मे #पि के क्षत्र मे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये । यह पूर्णोतया 
मान लिया गया कि देश की प्र्य-व्यवस्था मे कृषि को उद्योगो के बाद स्थान दिया 
जाय तथा कृषि विकास का उद्देश्य सब प्रकार के श्रौद्योगोकरण की गति को 
तीब्र करना होना चाहिये । स्टालिन ने घोषणा की कि रूस के पास उपनिवेश, साख 
तथा ऋण नहीं है और -यह पूजीवादी देश रूस को देंगे भी नहीं। ऐसी परिस्थिति 
मे रूस को घरेलू साधनों से पू'जी छुटाने हेतु कूषक पर कर लगाता आवश्यक 
होगा । प्रथम योजना मे कृषि सम्बन्धी दो मुख्य कार्य-क्रम थे---सामुदायिक कृषि 
का विकास तथा समृद्धशालो कृषक तथा कुलक वर्ग का समूल नाश । कृषि के 
क्षेत्र मे पृ जीवादी प्रवृतियों को समाप्त करने हेतु यह दोनों कार्येक्रम प्रत्यन्त 
आवश्यक थे । खेतो की बडी इकाईयो मे परिवर्तित करने से किसानों को 'राज- 
नीतिक शिक्षा सगठित रूप से प्रदान करना सुलभ था। इसके प्रतिरिक्त बड़े-बड़े 
फार्मो के उत्पादन पर राज्य को पूर्ण सचालन तथा नियत्रण रखना सम्भव था। 
सामुदायिक कृषि के साथ उत्पादन के यत्रीकरण से राज्य को भ्रनेक लाभ प्राप्त 
हुए । किसानो का विरोध, कम खेत जोतना श्रोर सरकार के हाथ मे श्रताज 
छेचना सामूहिक कृषि प्रया से सम्भव न था राज्य मशीन, ऋण, बीज, खाद 
आदि के रूप जो सुविधाएं देता था, उसके दायित्व का भुगतान करने के लिये 
किसानो को अपना झ्रनाज निश्चित मूल्य पर राज्य के हाथो बैचने के लिये बाध्य 
होना पडता था। मार्च सन्‌ १६९३० तक सामुदायिक खेती को वृद्धि किसानों के 
विरोध के बावज़ुद भी निरन्तर होती रही | अधिकारियों द्वारा सम्पूर्श जिले 
को सामुदायिक कृषि का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था भ्ौर सभी किस्तान 
सामुदायिक फार्म ग्रयवा कोलखोज (]70] (९॥02) के सदस्य मान लिये जाते 
थे । इसका विरोध करने वालो को समाजवाद का शत्र, तथा देशद्रोही समझा 
जाता था । कुलक वर्ग को जो सम्पन्न क्सिन वर्ग था तथा शिक्षित एवं कृषि 
कुशल उत्पादक होने के साथ व्यक्तिगत उत्पादन प्रणाली का खुला पोषक था, 
सामुदायिक कृषि से सम्मिलित होने के लिये जब किसी प्रकार प्राकृदित नहीं 
किया जा सका तब धोर दमन की हिंसक नीति का अनुसरण किया गया जिससे 
हू बी इल्कि, का झाषार, लाए सेना, मे जिसमे, आ्धिकरतर प्रफार कुक करों 
के थे, असन्तोष फलने लगा । मार्च सन्‌ १६३० में स्थिति भ्रघिक विभडने पर 
स्ठालिन ने घोषणा की कि जहाँ कोलखोज के आवश्यफ साधन न हो, वहाँ पुरानी 
पद्धति ही रहत दो जाय । इस घोषणा के पद्चात्‌ जहाँ मार्च सन्‌ १६३० में 
५४% कृषक परिवार सम्मिलित थे, मई सन्‌ १६३० मे घट कर २४ १% रह 
गये । परन्तु सन्‌ १६३० दो भ्रच्छी फसल ने सापुदायिक कृषि पर योजनाकर्त्ताओरो 


श्दध० भारत में आाधिक तियोजनः 


तथा जनता का विश्वास जमा दिया और सद्‌ १६३५ में ६१:१% कृपक परिवार 
कोलखोज की सदस्यता मे लाये गये । के 

पु/जी निर्माए--प्रथम योजना काल में पूंजी विनियोग ((०8एएथ 
प्‌5०९४४७४७९१४४) का निम्तलिखित रूप रहा-- 


तालिका संख्या ३--रूस मे पू'जी विनियोग (प्रथम योजना काल) 











विलियन खूवल मे 
१६२३-२४ से १६२७-२८ १६२८-२६ से १६३२-३३ 

कुल विनियोग रद ६४६ 
उद्योग डर १६.४ 
विद्यतकरएणा (केवल 

केन्द्रीय विद्यत गृह) द ३१ 
यातायात (पूंजीगत 

मरम्मत सहित) २३ १०० 
क््षि श्शा० २३२ 





उपयुक्त श्रांकडो से ज्ञात होता है कि योजना काल के पिछड़े पाँच वर्षों 
की तुलना में योजना काल के पाँच वर्षों में पूंजी विनियोग २३ गुना हुआ्ना। 
योजना के श्रावश्यक साघन सचय करने मे राष्ट्रीय आय का ३० ५%मभाग 
पूजी-निर्माण के लिये बचाया गया । इतनी अधिक पूजजी की राशि बचाना 
केवल समाजवादी प्रर्थ-व्यवस्था में ही सम्भव था । 

उद्योग--प्रथम योजना मे प्रतिवर्ष २०%, उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया 
जबकि वास्तविक उत्पादन की वृद्धि २४४% रही । इतनो श्रधिक उत्पादन- 
वृद्धि ने समस्त ससार को चकित कर दिया । इस उत्पादन के पाँच कारण 
बताये गये-- 

१--नबीन विकास होने से यात्रिक कुशलवा का स्वर रूस में बहुत 
अ्रधिक था ॥ विज्ञान की नवीनतम खोजो के झ्राघार पर उसमे उत्पादन के लक्ष्य 
को पूरा करने का निश्चय किया गया था| 

२--१६१३ के पश्चात्‌ उत्पादन इतना अ्रधिक गिर गया था क्वि थोडी- 
सी बृद्धि से उत्पादन प्रतिशत ऊँचा उठ जाता था ॥ 

३--अवल केद्धीय नियन्त्रण के अन्तगंत रूस के उद्योगों में उत्तादन 
की मात्रा योजना द्वारा निर्धारित की जाती है और यह मात्रा उतनी ही 
होती हैं, जितनी ऋष-दक्ति उपभोकताग्रों के हाथो मे दी जाती है। इस प्रकार 
उद्योगों पर माँग के उतार-चढाव का प्रभाव नही पडता है ॥ 


सीकर 


विदेशों मे प्राधिक नियोजन [ १ ] हद 


४--झूस मे वस्तुओं के प्रमापोकरण को विशेष महत्त्व दिया गया झौर 
उत्पादन के साधनों को कम प्रकार की अ्रधिक बस्तुर्यें उत्पादित करने के लिये 
विनियोजित किया गया जबकि प्रन्य उन्नतिश्योल राष्ट्रों मे वस्तु के प्रकार 
बढाने में साघतो का व्यय होता है । 


५--मुंद्रा भ्ौर साख पर पूर्णो नियन्त्रण होने से राज्य इच्छानुसार वस्तुगप्नो 
के उत्पादन को निश्चित सीमाओो में नियत्रित रखता है । 

हूसी ग्रोजनाश्रो के लक्ष्य इतने गतिश्ञील होते हैं कि प्राय उनको प्रतिवर्ष 
घटाया-बढाया जाता है । योजना काल में कोयले के उत्पादन में २१२"१% 
तथा पेट्रोल में १०१ ५% की वृद्धि हुई। विद्युत एव मशीन तथा लोहा एव 
इस्पात उद्योगों पर बविज्येप ध्यान दिया ग्रया लगभग ३० भट्टियाँ (88९- 
ई0॥709८९४) स्थापित को गयी जिनमे प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता दो लाख 
टन प्रतिवर्ष थी । इसी प्रकार इ जिन, रेल के डिब्चे और जहाज-निर्माण तथा 
कृषि-प्रौजार उद्योगो को अत्यधिक उत्तत्ति हुई ॥ 


श्रम--श्रम के क्षेत्र मे प्रथम योजना मे आशा से भ्रधिक सफलता प्राप्त 
हुई। शीघ्र ग्रोद्योगिक विकास के कारण १६३० तक वेकारी की समस्या समाप्त 
हो गयी और श्रम की कमी का युग प्रारम्भ हो गया। २६*७ मे राष्ट्रीय 
अथं-व्यवस्था मे लगे हुए श्रमिक एवं कमचारियों को सस्या १,१५,३६,००० थी 
जो १६३४ भ बढ कर ९,३६,८१,२०० हो गई" । १६३० के बाद से श्रमिको 
की इतनी माँग बढी कि जीघ्र काम करने से इस्करार करना एक झपराघ बन 
गया ॥ योजना काल में निरन्तर औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदात करने 
के प्रत्येक उपाय किये गये | ध्रमिको की कमी की पूर्ति करने हेतु स्वियो को 
बडो सख्या मे घर के बाहर कामों मे आकर्षित किया गया। कारीगरो की 
कुशलता तथा परिश्रम मे उन्‍्तरति करने के लिये समाजवादो भ्रतिस्पर्धा (3०८१७]- 
487 (7०779९४(४707)) का सिद्धान्त अपनाया गया जिसमे प्रत्येक कारीगर मे 
अधिकतम उत्पादन करने की इच्छा जागृत हुई ॥ इसके लिये अनेक प्रकार के 
अपदिक एजें डुपरे पकोभन डिश उफे / केक की दर ओ बुद्धि से भी आविका 
प्रभावशील प्रतिप्ठा व राजकीय सम्मान सिद्ध हुआ जिसे सार्वेजनिक रूप से 
बडे घुमघाम से प्रदान क्या जाता था । इन' सवके साथ मजदूरों पर प्रवधक 
तथा मजदूर सघो का अनुशासन बडी कठोरता से क्या गया । 


. ए०थ्राठ्धयडए" पक 2८००७ व ए. 3. 5. +. एफ फरकाव 
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श्षर भारत में ध्रापिक नियोजन 


व्यापार--बस्तु विनिमय एवं उपभोग की सर्वेधा नवीन व्यवस्थायें अ्रपनायी 
गयीं । योजना की पूजी की श्रावश्यक्ताओ की पूर्ठि हेतु उपभोग पर पूर्ण 
नियन्त्रण कर दिया गया । इसके प्रन्तर्गत राज्य ने सपोजित रूप से बिकने योग्य' 
वस्तुशो का बंटवारा तथा जनता के उपभोग का सदालन पपने हाथो मे ले लिया $ 
नागरिक उपभाग मी सीमाएं प्रत्येष्त व्यक्ति क बाय॑ के महत्व तथा मात्रा पर 
झावषारित की जाने लगी । भ्रधिकतम प्रयास करने वाले वो उपभोग सामग्री 
श्रधिक दी जान लगी । उपभोग थी सामग्री का मूल्य-निर्धारण इस प्रकार होता 
था कि जनता थी माँग उन्ही वस्तु के प्रयोग तक सीमित रहे जो देश सुविधा- 
पूर्वक बना सकता है। इस प्रकार मूल्य-निर्धारण का एक लक्ष्य यह भी था कि 
जनता के हाथो से प्रधिक' से ध्रधिक ग्राय राज्य के पास झा जाये। बचत का 
यह तरीका रूस वी विशाल पूजी निर्माण का एवं मुख्य कारण था। 


योजना म यातायात के साधनों के सुधार को विशेष स्थान नहीं दिया गया। 
साम्यवादी पार्टी के सत्रहवें ग्रधिविशन १६३२ में श्रविकसित यातायात को प्रथम 
योजना दी सबसे बडी दुर्बलता बताया गया । मजदूरों बी कम उत्पादन-क्षमता 
और वस्तुप्रो की ऊंची लागत का हल प्रथम योजना भ नहीं मिला। ढेतते 
प्रणाली की श्रूटियो श्रोर प्रनुमवी इजीनियरो तथा कारीयरों बी कमी इसका 
मुख्य दारण था । परन्तु प्रथम योजना मे रूस वी कृपि प्रधान प्र्थ-व्यवस्था को 
उद्योग प्रधान प्रध॑-व्यवस्था म परिणत कर दिया गया। याजना के प्रन्त में 
राष्ट्रीय भ्राय वा ५७ ५% उद्योगो, यातायात तथा निर्माण से श्रोर २२ ६% 
कृषि से प्राप्त हुआ ! 


दितीय पंचवर्षीय योजता ( १६३३-१६३७ )--१६३१ के परश्चादु 
जमंनी में हिटलर वा प्रभाव बढने लगा । हिटलर के भाषणी श्रौर उसकी पुस्तक 
मेरा संघर्ष! (0७४० [१८४७६ ) से स्पष्द हो गया था कि जर्मनी वार्सेलीज 
को सन्धि ( [7०७६० ०६ ए८:६४।॥९६ ) का विरोध बरेगा श्रौर क्षति- 
पूति ( (२९७४:४६००॥ ) की शर्तों के अनुसार हर्जाना नहीं देगा। इसके 
अतिरिक्त हिटलर यूरोप के उन सभी हिस्सों पर भ्रधिकार करेगा जो जमेनी से 
बर्येलीज सन्धि के भ्रन्तगंत छीन लिये गये थे। इन सबसे दूसरे महायुद्ध की 
आशा का सकेत स्टालिन को होन लगा । यही कारणए था कि रूस को दुसरी 
चचवर्षीय योजना म युद्ध-सामग्री का उत्पादन श्रौर सनिक आ्रावश्यकताशों पर 
विशेष घ्यान दिया गया। दूसरे महाग्रुद्ध मे रूस को विजय का एक कारण 
दुसरी योजना का सेनिक उत्पादन' था । 


विदेशों में प्राधिक नियोजन [ १ ] श्फ्रे 


उद्योग--द्वितीय योजना में ग्रौसत उत्पादन के कार्यक्रम को कुछ घदा दिया 
गया क्योक्ति इस योजना के अधूरे निर्माण-कार्यों पर भ्रविक पू जी लगाते को भाव- 
इ्यकता थी। वस्तु उत्पादन का प्रमापीकरएा इस योजना के श्रौद्योगिक समठन 
की विशेषता थी । यह निश्चित किया गया कि प्रमापीकरण से अ्रधिकतर 
साधन तथा श्रम की बचत की जा सकेगी । इस उद्द झ्य की पूर्ति हेतु केवल चार 
प्रकार फे ट्रेक्टर बताये गये जबकि संयुक्त राज्य श्रमेरिका में ८० प्रकार के 
ट्रैक्टर बनाये जाते थे । इसी प्रकार १६२४ मे २६०० प्रकार के कपडे तैयार 
किये जाते थे जिन्हे घटाकर १८७ प्रकार का कर दिया गया । इसी योजना में 
देश की यात्रिक कुशलता का बडे पैमाने पर विस्तार करने का प्रयत्न किया 
गया क्योकि इसके द्वारा ही बड़े पैमानों की नवीनतम मशीनों का उत्पादन एवं 
उपभोग सम्भव हो सकता था । इस योजना मे ३,६६,६०० विशेषज्ञो को प्रशि- 
क्षण दिया गया । इन्जीनियरों की संख्या में ७७ गुनी, वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओ्रो 
की ७*१ गुनी तथा कृषि विशेषज्ञों की ५ गरुनी वृद्धि हुई। 


श्रमिक कुशलता प्रोर प्रति व्यक्ति उत्पादन को वृद्धि के लिये दो कदम 
उठाये गये। प्रथम स्वालिन के प्रसिद्ध नारे सब निर्णय कर्मचारी करें! 
(?९४४०१०९) [02८706 ॥ए९:४४४70६४) को झपनाया गया। इससे दो 
'फायदे हुए। प्रथम , कारखानों मे राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो गया भ्रोर द्वितीय, 
धर्मंचारियों मे कारखाने के प्रति श्रयनेपन की भावना जागृत हो गयी | दूसरा कदम 
स्ताखनोब प्रान्दोलन ( 8(20870ए )४(०ए:ए९॥६ ) से प्रारम्भ हुप्रा । 
स्‍्ताखनोव कोयले की खान में कार्य करने वाला मजदूर था। ग्रपनी खोज द्वारा 
इसने एक पारी (50) में सात ठन कोयले खोदने के स्थान पर १४२ टन 
कोयला खोद दिया । एक मास के ग्रन्‍्तगंत ही इस नयी प्रस्यालो से एक पारी मे 
२२७ टन कोयला खोदा गया । राज्य द्वारा इसका अनुकरणा प्रत्येक उत्पादन 
क्षेत्र मे होने लगा और इस आन्दोलन के अन्तर्गत उत्पादन में ३०२% की 
वृद्धि हुई । 

इस योजना म॒ प्रथम चार उपभोग की वस्तुओ के उत्पादन की वृद्धि को 
कुछ महत्व दिया गया ( परन्तु भारी उद्योगो के महत्व को कम नहीं किया 
गया ) । उपभोग की सामग्री के प्रकार (ए४77९(४) बहुत कम कर दिये गये 
परन्तु उनकी उत्पादन मात्रा बढा दो गयी। राजनंतिक थुदि (एगाधटगो 
एएए४९) के कारण देश मे गहरा असन्तोष था जिसको ज्ञान्‍्त करने हेतु यह 
छूट दी गयी । 


शुघड भारत मे झआथिक नियोजन 


कृषि--द्वितीय योजना में कृषि क्षेत्र के नवीन सोवियत संगठन को झौर 
पुष्ठ बनाने का प्रयत्व किया गया । सामुदायिक कृषि की भ्रगति ने किसानों का 
सब्तुलन बिगाड़ दिया था। सहानुभूति, कृषि सगठत मे एकरूपता तथा समान 
नियनणा लाने हेतु फरवरी १६३५ में कृषि भारटेल के भ्राद्श नियम ((००१6८] 
एपी९६ छा &87८पौपपा 275८) बनाये गये। इनके अन्तर्गत कृषि- 
पद्धति, भूमि, उत्पादत का बँटवारा, श्रबन्ध, सदस्यता, कोप वथा अमिक 
अनुशासन भ्रादि सभी अगो के लिये नियम बनाये गये जिनके आधार पर देश 
की सामुदायिक कृषि को संगठित किया जा सके । इन नियमो से किसानों मे 
आरलस्य तथा गैर-जिम्मेदारी, भररुचि के साथ काम करना आदि जूटियो को दूर 
करने मे घड़ी सहायता मिली | अनाज वसूली के सिद्धान्तों मे भी सुधार किये 
गये । इसको प्रति एकड उत्पादन का पूर्व निश्चित अंश वना दिया भया जिससे 
किसानों को प्रधिक उत्पादन करने मे कोई रुकावट नहीं रही | कुलक वर्गों के 
उन्मूलन की कार्यवाहियाँ चलती रहीं । व्यक्तिगत किसानों से सामुदायिक खेती 
के किसानों की तुलना मे अधिक कर लिया जाता था। सरकार को देने के 
पश्चात्‌ किसान के पास जो अनाज वचता था, उसे खुले बाजार मे बेचा जा 
सकता था। इससे राशनिग और पग्रज्न-विदरण की समस्या सदा को हल 
हो गयी । १६३३ मे स्टालिन के' विख्यात नारे को जन्म हुआ--समस्त 
सामुदायिक क्सितों को समृद्ध बनाओ” । स्टालिन का यह विचार था कि 
पहिले किसान दूसरों की मेहनत से, बेईमानी से तथा पडौसियो का शोपण 
करके समृद्ध बनने का अ्रयत्त करते थे जिससे वे पू जीवादों अ्रथवा कुलक बत 
सकें । नयी सोवियत प्रणालों में किसान कैदल ईमानदारी ओर परिश्रम के साथ 
अपना काय॑ करता है। ग्रत सामुदायिक खेतो के किसान को समृद्धशाली बनते 
का पूर्ण अधिकार है|) इस ववीन प्रणाली के अन्तर्गत किसान को पशु व्यक्तियत 
सम्पत्ति के रूप मे रखने का अधिकार मिला तथा एक छोटा खेत भी व्यक्तिगत 
रूप में दिया गया जिस पर किसान अपनी आ्रावश्यकता की वस्तु उत्पन्न कर सके। 


तृतीय पचवर्षीय योजना (१६३८-१६४२)--यह योजना उस समय 
बनायी गयी जब द्वितीय महायुद्ध की सम्भावनायें अ्रत्याधिक थीं और रूसी 
नियोजको ने इत योजना मे देश को रक्षा की आवश्यक सामग्री के उत्पादन एवं 
सप्रह को विशेष महत्व दिया। इस योजना के निम्न चार महत्वपूर्ण तत्व थे-- 


(१) यातायात---.७ ००० मील लम्बी नवीन रेलवे लाईन डालने (जबकि 
द्वितोय योजना मे केवल २५०० मोल लम्बी लाईन डालो गयी थी), ५००० मील 
लम्बी लाईन को दोहरा करना तथा १२०० मौल लम्बी लाईन का विद्यूतकरण 
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करने का आयोजन किया गया | जल एवं सडक यातायात के विकास का भी 
आयोजन किया गया । 

(२) अलौह (6][09) घातुओं के झोधन के उद्योगों जँसे एल्युमिनियम 
(5), जस्ता (270), सीता (,290), निकल (ग८४९) 
आादि के विकास को विज्ञेप महत्व दिया गया । 

(३) इस्पात तथा मशीनरनिर्मा उद्योगों का और श्रधिक विकास, तथा 

(४) रसायन उद्योगो के विकास को विशेष महत्व दिया गया और यह 
नारा बुलन्द किया गया कि विवीय योजना को रसायत योजना बनाओ ॥? 

प्रथम दो योजनाञ्रों ने ढस की संयोजित अ्रथ॑-व्यवस्था को सुददृद बना 
दिया! झत मोलोतोब ने तृतोय योजना के उद् श्यो का जिक्र करते हुये कहा 
कि यह योजना समाजवाद को साम्यवाद म बदल देगी । १६३६ के मूल्यों पर 
आ्राधारित प्रनुमानों के अनुसार इस योजना १र १६२ मिलियडं ॥ (१ मिलियई-र 
हजार मिलियन) रूवल कय व्यय पूंजी के क्षत्र मं रखा गया ! इसम १११ & 
मिलियडं रूबल उद्योगो पर व्यय होत वाला था। ओ्रौद्योगिक उत्पादन में 
१२'४% प्रतिवर्ष वृद्धि करत का लक्ष्य रखा गया। भारी उद्योगो की प्राथमिकता 
पूर्वतः चनी रही । समाजवादी प्रतिस्पर्धा उत्पादन वे! प्रत्येक क्षत्र म॒ प्रसारत 
हो गयी । इसके भ्रतिरिक्त राज्य की ओर से आऊर्षक झाधिक पारितोषिक' देता 
की नीति अपनायो गयी । डिसी दारखान में आशा से अधिक उत्पादन होने पर 
उस वारखाने से सम्बन्धित राजतोतिक नेताग्रो, प्रवन्धक' तथा मजदूर सभी को 
उदार ग्र्थ-गाभ के रुप म आ्रथिक पारितोषिक दिये जात थे। नेताओं की प्रेरणा, 
प्रबन्धनों का कोशल एवं मजदूरों का परिश्रम वैज्ञानिकों से सहायता पाकर 
श्रम उत्पादन भे लगभग ६५% की वृद्धि का कारण बने। औद्योगित उत्पादन 
में ८८५ ५ मिलियड खूवल की वृद्धि हुई । 

तृतीय योजना म कारखानों को प्राथिक झात्मनिर्भरता को बहुत जोर 
दिया गया। मैट्रिक मूल्याकन, <्यवम्थित लेखा, और लाभपुर्णे उत्पादन की 
मदद से यह उद्देश्य निश्चित क्या गया कि प्रत्येक कारखाना आधिक 
आवश्यकताओं को विटा राजकीय सहायता के पूरा करले। इससे राज्य पर 
आझाधिक दवाव तथा कारखानो के प्रवन्ध म लापरवाही--दोनो पर नियत्रण हो 
गया । उत्पादन लायत एक राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य के अन्तर से होने बाली 
हानि को राज्य पूरा करता था। 

तृतीय योजना लगभग ३# वर्षों तक चलो। परन्तु इतने ही समय में 

सोवियत उद्योगों म भारी प्रगति हुई। झोद्योगिक उत्पादन मे प्रतिवर्ष १३९ वृद्धि 
हुई । बड़े उद्योगों का विशेष विक्रास हुआ । देझय के यू्वी भाग में ३ वर्षों 
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मे विशेष श्रौधोगीकरण हुआ । यूराल, बोल्गा क्षेत्र, साबविरिया, मध्य एशिया 
भ्रौर कूजसस्तान का श्रौद्योगिक उत्पादन ३ साल मे लगभग ५०% बढ़ गया! 
दक्षिणी पूर्वी प्रदेशों मे विज्ञान को सहायता से भ्रपूर्व भ्रश्न उत्तादद किया गया। 
साम्रुदाधिक कृषि अ्पना लगभग पूरणंख्पेण प्रभाव जमा चुकी थी । पूजी-निर्माण 
कार्य ((289६8] (70ा5च7ए८६०॥ ?7०हाध्याए९) में १३० मिलियर्ड 
रूबल का वाम हुआ । इसका $ भाग देश के पूर्वी भाग की विकसित करने पर 
वज्यय क्या गया । इसके अन्तर्गत लगभग २००० राजयीय मिल-्यगरखाने, 
बिजलीघर तथा दूसरे उद्योगों ने उत्पादन प्रारप्म क्या । पूर्दी क्षेत्रों के विकास 
का महत्व सबट के प्राने के पूर्व ही समझे लिया गया भ्ौर इसीलिये रूस द्वितीय 
महायुद्ध मे विजयो हो सका । हिटलर के ग्राफ्रमश के पह्चात्‌ केवल एव वर्ष मे 
लगभग एक हजार तीन सौ बडे कारखाने बढती हुई जमं॑न सेनाभ्रो के सामते से 
उखाड़ क्र एक हजार मील पूर्व म पुतरंधापित क्ये गये । 

चतुर्थ पचवर्षीय योजना ( १६४६-१६५० )--इस योजना के मुख्य 
उद्द देय थे+- 

१०-युद्धकालीन विध्वस का पुनर्तिर्माण । 

२--१६३६ ४० का उत्पादन-स्तर कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में श्राप्त 
करना । 

३--उत्पादन स्तर को १६३६-४० से भी यथा सम्मव श्रधिक बढावा । 

४--भारी उद्योगों एवं रेल यातायात के विकास वी प्राथमिकता बनाये 

कक । 

४-जनता के बल्प्राण हेतु कृषि एवं उपभोक्ता वस्तुप्रो के उद्योगों का 
विस्तार एवं विकास । 

६-पूंजी का शोन्नर सचय तथा 

७--क्षम की उत्पादन-्षमता मे दृद्धि | 

योजना के पाँच वर्षो में पूंजी का विनियोग २५० बिलियन डालर 
निर्धारित क्या गया जो कि राष्ट्रीय भ्राय का लगभग ३०% था| 

इस योजना के विभिन्‍न लक्ष्य निम्न थे-- 

१--इस्पात के उत्पादन म १६४० के स्तर से ५०% वृद्धि १६५० तक 
प्राप्त बारना । ४५ इस्पात भट्टियों (898६ [0778८९5), १६५ खुलो भट्तियाँ 
(09७० पि&भाह पएप्रा78०2५७), १५ क्‍नवर्टर ((:०७॥ए७४४४७, और 
६० बिजली की भद्धियाँ वनायो जानी थी । इन सबका उत्पादन १६ मिलियत 
टन इस्पात से भी श्रधिक था । 

२-महयुद्ध के पूर्व वे स्तर से ब्ोयले के उत्पादन में योजना बे ग्रन्त 
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तका ४०% चृद्धि करमा। दक्षिणस्पू्वे मे कोयले की नयो खानो का पता: 
लगाया गया । १६४६-५० तक १८३ मिलियम' टव कोयला पैदा करने वाली 
खानें उत्पादन करने लगों । 

३--पेद्रोल केः उत्पादन को १९४६ तक महायुद्ध के यू के स्तर तक 
लाना तथा १६५० मे इससे भ्रधिक उत्पादन करना ६ 

४--विद्युत उत्पादन में १६४० के स्तर से ७०% श्रधिक उत्पादन का 
लक्ष्य रखा गया ! 

५--मणीन-निर्माण उद्योगों की उत्तादन क्षमता १६४० के स्तर से 
दुगनी करनी थी ॥ 

६--रसायन उद्योग के उत्पादन स्तर को १६४० की छुलवा ये दुधना 
करना था। 

३--राप्ट्रीय श्र्थ-ब्यवस्था की भ्रावश्यकताश्रों की पूलि तथा विध्वस हुये 
यातायात का पूर्ण निर्माण तथा उसका विस्तार करना। 

८-क्ृषि उत्पादन मे १६४० के स्तर से २७% वृद्धि का लक्ष्य था। 

६--बस्त्र एवं अन्य छोटे उद्योगो के उत्पादन को १६४० के स्तर 
पर लाकर उसे भागे बढाने का लक्ष्य था। 

योजना के लक्ष्यों की पति श्रतुमान से अधिक हुई और योजना की पू्ि 
में ५ वर्ष के स्थान में ४ वर्ष एवं ३ मास ही लगे। लक्ष्यों की पूर्ति निम्न 
प्रकार रही-- 

तालिका स॒० ४--चतुर्थ योजना में लक्ष्यों की पूति* 
श्६ड० १६५० 





योजना का बक्ष्य वास्तविक पूर्ति 
(१) १६२६-२७ के मूल्यो पर न 


राष्ट्रीय आय १०० १३८ श्ध्ड 
२) मजदूर एव कर्मचारी १०० ना १२६ 
३) प्रोद्योगिक उत्पादन १०० श्क्द श्७३ 
(४) रेल यातायात १०० श्श्८ष १४६ 
(४) विद्य,व शक्ति १०० श्छ० श्षह 


पाँचवी पंचवर्षीय योजना ( ६६४०-१६५५ )--छूसी अर्धशास्त्री 
च्यत्नथील थे कि देश में दिकास की यति इतनी अधिक रखी डाय कि १० या 
१५ वर्षों मे कुल उन्नति उतनी हो जाय जितनी विश्वयुद्ध न होने पर सम्भव 
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हो सकती थी ॥। पंचम पचवर्षीय योजनाएँ श्रौद्योगिक उत्पादन में ७२% वृद्धि 
करने का लक्ष्य था जबकि वास्तविक उत्पादन वृद्धि ६५% हुई थी। पूजी के 
साधनों में ५ वर्षों मे 5०% वृद्धि का लक्ष्य था जबकि विश्येप प्रयत्तो द्वारा यह 
वृद्धि ६१% हुई थी | उपमोग को सामग्रो के उत्पादत मे ६५० वृद्धि का लक्ष्य 
था ओर वास्तविक वृद्धि ७६०० हुई थी । विशेष ध्यान देने की वात यह थी कि 
युद्ध के पद्चात्‌ उत्पादन तथा उपभोग की सामग्री के उत्पादन की वृद्धि 
समानता की श्रीर वढ रही थी। उत्पादन की वृद्धि की गति पूजीवादी देशो 
के विकास की तुलता मे लगभग ५०१० अधिक थी । १६५०-१६५५ के मध्य 
संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास को गति की तुलना से रूस क्री प्रगति 
दुंगनी थी । 

पंचम योजना में पू'जी विनियोग को मात्रा ६८६.७ मिलियर्ड रूवल थी। 
यह विनियोग प्रथम योजना का १० गुना से भी अधिक था। यह योजना 
लगभग ४ वर्ष ग्लौर ४ माह मे पूरो कर ली गयी थी $ योजना की सफलता 
निम्न प्रवार रही *-- 


तालिका स० ५--पाँचवी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति 
१६५०. योजना का लक्ष्य वास्तविक पूर्ति 





(१) राष्ट्रीय प्राय १०० १६० श्द्८ 
(२) रोजगार १०० श्१५्‌ १२० 
५8) श्रौद्योगिक उत्पादन... १०० ११७ श्र 
/४) भारी उद्योग श्०्० श्द० शहर 
५४.) भ्रन्‍्य उद्योग १०० १६५ १७६ 
(६) विद्यूत शक्ति १०० श्द० १८७ 


इंजीनियरिंग उद्योग म १२०५ वृद्धि हुई । तेल का उत्पादन ६०९८, कच्चा 
लोहा ७४४७ और कोयले का उत्पादन ५०% बढा । स्तालिव की मृत्यु के 
पश्चात्‌ कृषि का विकास तथा उपभोग के उद्योगों का महत्व राज्यशक्ति के 
ऋगडो का केस्द्र वन गये और १६५३ तक कृषि उत्पादन में नाममात्र की वृद्धि 
हुई । परन्तु इसके पश्चात्‌ कृषि पर पूरा ध्यान दिया गया और इसके उत्पादन 
में १००% की वृद्धि हुई । 

छठी पंचवर्षीय योजना (१६५६-१६६०)--फरवरी १६५६ में कस्यु- - 
निस्ट पार्टी है शन में रूसी शासन में वहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तत किए 
गये तथा ब्राथिक ढाँचे को पुनर्सगठित करने का निइचय किया गया। इसके साथ 
हो छठी पचवर्षीय हा के प्रारूप को स्वीकार किया गया । इस योजता के 


. हत्ततक्तरीत *जरिक्ताणवह मे (8 300: एकागा, 9- 54. 


चिदेक्षो मे श्राथिक नियोजन [ १] रह 


लक्ष्य अव्यवहारिक थे शोर उनमे कई बार परिवर्तन किये गये। योजना का 
अन्तिम लक्ष्य जनसमुदाय के जीवन-स्तर मे पर्याप्स वृद्धि करना था जो कि 
अर्थ-व्यवस्था का सर्वतोमुखी विकास करके प्राप्त करमा धा। औद्योगिक 
उत्पादन मे ६५% वृद्धि करने का लक्ष्य था। उत्पादक उद्योगों के उत्पादन में 
७०% तथा उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में ६०% वृद्धि का निश्चय किया 
जया | निकेता ख्र्‌ इचेव ने रूसी इतिहास मे प्रथम बार उपभोक्ता सामग्री के 
उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया । उन्होने अ्रपनी रिपोर्ट मे कहां कि रूस के 
पास बहुत शक्तिश्याली भारी उद्योग स्थापित हो चुके हैं श्रौर श्रव यह सम्भव है 
कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्तादव को बढाया जाय। इस योजना के लक्ष्य 
निम्न प्रवार थे-- 

१--इस्पात के १६५५ के उत्पादद ४५ मिलियन टन को बढ़ाकर ६८ 
मिल्रियत टन करने का लक्ष्य था जो महायूद्ध के पूर्व के स्तर से ३७ गुना 
अधिक था । 

२--कोयले के उत्पादन मे १६५४ के स्तर से ५२% वृद्धि, तेल के उत्पादन 
को दुयना तथा गैस वे! उत्पादन को ४ गुना करने का निश्चय किया गया । 

३--विद्यू त शक्ति के १६५४ के उत्पादन १,७०,००० मिलियन ६,५७०. 
पत्र, को वढा कर १६६० तक ३,२०,००० मिलियन 3ट्र,ए/ [न करने का 
लक्ष्य रखा गया । 

४-7इ जीनिर्यारिंग तथा धातु उद्योगों मे श्रत्यधिक वृद्धि करना था। 

५--उद्जन शक्ति ( 2६०४८ ?0ए८7) का उत्पादन दो से ढाई 
मिलियन 7.०० न, करना था तथा एक उदजन शक्ति से चलने वाले इजन, 
जिसमें वर्फ तोडने का यत्र लगा हो, का निर्माण करना था । इसके साथ ही 
उद्‌जन शक्ति का उपयोग कृषि, औषधि तथा अन्य वैज्ञानिक एवं झोध-का्य के 
लिए होवा था । 

६०-उपभोक्ता सामग्री के गन्‍्तगंत सूती वन उत्तादव में २०९८, ऊती वस्त्र 
उत्पादन में ५०% तथा रेशमी वस्त्र उत्पादन में १००५८ चृद्धि करमी थी। 
रेडियो तथा, रेन्एविजल रेल ने: उत्याहल, मे. १५.०% से. भी. अधिक वृद्धि का 
लक्ष्य था। 

७--खाद्य सामग्री के उत्पादन मे महत्वपूर्ण वृद्धि करने का लक्ष्य था। 
मास के उल्तादन में ७८%, मछली के उत्पादन मं ५७%, शक्कर के उत्तादन को 
दुगना, ग्रत्य फसलो के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करने का लक्ष्य था । 

द-पूजी निर्माण व्यय योजना काल में &६०,००० फ्रिलियन रूवेल रखा 
ग्रया जो अथम योजना के विनियोजन का १८ गुना था । 


श्६० भारत मे प्राथिक नियोजन 


छठो योजना का श्रतिम लक्ष्य जीवन स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करना था ! 
राष्ट्रीय प्राय मे ६०% वृद्धि, श्रौद्योगिक एव प्रन्य श्रमिको की वास्तविक मजदूरी 
मे ३०% वृद्धि तथा साप्रुदायिक खेतो के किसानो की झोसत रोकड आय में 
४०% वृद्धि करने का लक्ष्य था। छठी योजना के प्रन्तर्गत विभिन्न मदों में 
वाधिक वृद्धि निम्न प्रकार हुई-- 

तालिका स० ६--सोवियत शर्थ-व्यवस्था की वापिक उन्नति दर 


छठी योजना की वृद्धि की वापिक्र प्रतिशत 





(१) राष्टीय झ्राय श्० ० 
(२) प्रौद्योगिक उत्पादन १०५ 
(३) उत्पादन के साधनों का उत्पादन ११२ 
(४) उपभोग की वस्तुग्रो का उत्पादन १०७ 
(५) कृषि उत्पादन ११० 
(६) श्रम उत्पादकता 

(श्र) उद्योग द्ड 

(ब) निर्माण द्७ 

(स) कोलखोज रह 
(3 7 फुटकर ग्यापार पड 
'! रैल यातायात ७३ 


सातवी पचवर्षीय योजना (१६५६-१६६५)--रूस की छठी पचवर्षीय 
योजना पूरे पाँच वर्ष नहीं चली और १६५६ मे सातवीं योजता की घोषणा 
कर दी गयी । कम्युनिस्ट पार्टी के! २१ वें अधिवेशन म इस योजमा को स्वीकार 
किया गया श्रौर इस बात पर जोर दिया गया कि रूसी उत्पादन उद्योग एवं 
कृषि दोनो ही क्षत्रो म इतना बढाया जाय कि रूसी तागरिक सुविधापूर्वक 
जीवन धिता सकें । वास्तव मे यह योजना १५ वर्षीय साम्यवादी निर्माण का 
एक भाग है । योजना के मुख्य उद श्य थे धर व्यवस्था के प्रत्येक छोत्र में 
विकास जिसमे भारी उद्योगों को प्राथमिकता दो जाती थी तथा देश के सम्भावी 
भ्रर्थं साधनों में पर्याप्त वृद्धि जिसमें जनता के जोवन में निरन्तर सुधार होता 
रहे । योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार हैं-- 

१>-राष्टीय अ्रथ॑-व्यवस्था वा द्रुत गति से एवं सतुलित विकास । 

२--राष्टीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु लोहे एवं अलौह धातुओो बे! उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि । 

३--रसामन उद्योग का श्ोघ्न विकास । 

४--ई घन चल क्षत्र में सस्ते ईधनो जंसे तेल एवं गैस के निकालने एक 
उत्पादन को प्रार्थुत्कता त 


विदेशों में भ्राधिक्र नियोजन [ १ ] शहर 


£--बडे पैमाने के विद्यूत शक्ति के थर्मल स्टेशन बनाकर राष्ट्रोय श्रर्थ- 
व्यवस्था की समस्त झाखाग्रो मे विद्य त शक्ति का विकास । 

६--रेलो का तात्रिक पुर्ननर्माण जिसमे इनको विद्युत शक्ति तथा डोजिल 
द्वारा चलाया जा सक्के 

७-+कुपि के सभी क्षेत्रों मे और विकास जिससे देश की खाद्यान्न एव कृपि 
के कल्ते माल को झ्रावश्यकताओो की पूर्ति हो सके । 


छ--शह-निर्माण का जझीघ्र विक्रास जिससे मजदूर-वर्ग के मकानों की 
झमी दूर को जा सके । 


$#--सात वर्षों मे देश के प्रचुर प्राकृतिक साधनों की खोज एवं विकास । 
लाभपूर्ण उत्पादन शक्ति का बँटवारा करने का प्रयत्त किया जायगा जिससे 
प्रत्येक क्षत्र विकसित हो और उद्योग, कच्चा माल, ई घन, वाजार के अधिकतम 
निकट पहुँचाये जायें । पूर्वी हुत के विकास को विशेष ध्यान दिया जाय । 

पूजी-निर्माण एवं विनियोजन--सद्‌ १६५६-६५ के दौरान में 
राज्य द्वारा लगायी रूसी पूजी सन्‌ १६४० से १६७० मिलियर्ड रूबल होगी। 
यह विनियोजन लगभग उतना ही होगा जितना कि सन्‌ १६१७ से १६५८ के 
भध्य विनियोजन किया गया था। विनियोजन सम्बन्धी यह सिद्धान्त निश्चित 
किये गये कि जहाँ पर नवीन प्राकुंत्तक साधनों का पता लगे, वहीं नवीन 
कारखानो की स्पापना को जाये। इस वर्ग में तेल, गैस, विद्युत, खनिज 
पदार्थ आदि सम्मिलित किये गये। निर्माण उद्योगों में नवीन कारखानो 
पर पूजी न लगा कर बतंमान कारखानो के प्राधुनिकोकरण व पुनर्गठन 
को भ्रधिक लाभप्रद समका गया। सन्‌ १६५६-६५ के मध्य कुल पूंजी 
विनियोजन मे ८०% की वृद्धि होगी। लगभग १०० मिलियर्ड रूबल लोहे 
एवं इस्पात उद्योगों में विनियोजित क्यि जायेंगें। तेल एव गंस उद्योग के विकास 
के लिये १७०-१७३ मिलियर्ड रूबल और विद्युत उत्पादद पर १२५-१२६ 
मिलियड्ड रूबल खर्च होगा । हल्के एवं खाद्य उद्योग में पिछले सात वर्षों मे दुगती 
प्रगति की जायगी । मकान-निर्माण् के लिये ३३५-३२८० मिलियर्ड को राशि तय 
वो गयी । कृषि के क्षेत्र मे राज्य ने १५० मिलियर्ड रूवल लगाने की व्यवस्था 
की है । इसके अतिरिक्त सामुदायिक फार्मों को भूमि तथा पशु-उत्पादन से उत्पन्न 
पूजी कृषि विकास में लगायो जायेगी | यह अनुमान था कि इन साधनों से कृपि 
क्षेत्र पर ३४५ मिलियर्ड ख्वच व्यय किया जायगा । इस प्रकार कृषि के विकास 
के लिये समस्त राशि ५०० मिलियडे रूबल निर्धारित की गयी । 


क्ृपि--सातवीं योजना इस बात का प्रयत्व करेगी कि इषि की उन्नति और 


श€२ भारत में आर्थिक नियोजन 


समाजवादी उत्तादत मे और अधिक घनिष्टता उत्पन्न की जा सक्रेगी। इसका 
त्ात्पयँ यह होगा कि राजकीय फार्म और कौलखोज राष्ट्र की समाजवादी सम्पत्ति 
होने के नाते एकरहूपता की ओर अग्रसर होगे | इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु 
सामुदायिक फार्म पद्धति की उन्नति, उसके स्टाक में वृद्धि, झविभाजवीय कोष का 
विकास व उचित सामाजिक प्रयोग, सामूहिक फार्मो मे पारस्परिक सहयोग द्वारा 
श्रौद्योगिक उत्पादन करना तथा विजलीधर, बहरें, कृषि उत्पादव का स्ग्रह, स्कूल 
एवं भ्रस्पताल बनवाना ग्रादि का्यंबाहियाँ की जायंगी। नवीन नीति का आशय 
यह प्रतीत होता है कि भविष्य भें कोलखोज और सोवसाज के मिलाने का 
निश्चय किया गया है । राजकीय फार्मों का स्थान समाजवादी कृषि मे और 
ऊँचा कर दिया गया हैं। यह अपन आदर्श प्रबन्ध, कम लागत पर उत्पादव श्र 
श्रम तथा साधनों भे बचत का प्रतीक बन कर सामने श्रायेंगे । इनके प्रबन्ध 
संगठन मे श्रम का प्रत्यक्ष सहयोग और भो बढा दिया जायगा । प्रत्येक क्षेत्र मे 
जलवायु तथा भूमि को देखते हुये उत्पादन म विशिष्टीकरण किया जायगा 
जिससे राजकीय फार्म अ्रधिक लाभप्रद बनाये जा सकें। इस थोजवा के कृषि 
सम्बन्धी लक्ष्य इस प्रकार हैं--- 
१--श्रश्न के उत्पादन मे १६०-१८० मिलियन टन की वृद्धि । 


२--रासायनिक खाद का उत्यादन सन्‌ १६५८ के स्तर १० ६ मिलियत टन 
से बढ कर सन्‌ १६६५ तक ३१ मिलियन टव हो जायगा । 

३--ऑऔद्योगिक फसलो के उत्पादन मे इस प्रकार वृद्धि के लक्ष्य हैं। कपास 
४७ से ६'१ मिलियन टन अथवा सन्‌ १६५७ से ३५ से ४४५४ तक की वृद्धि, 
चुकन्दर ७० से ७८ मिलियन टन, तिलहन का उत्पादन ५“४ मिलियन टन हो 
जायगा श्रर्थात्‌ ७०% वृद्धि होगी । 

४--आलूु का उत्पादत सन्‌ १६५७ के उत्पादन ८८ सिलियन टत से बढ कर 
१४७ मिलियन टन हो जायगा । 

४--जनता की झावश्यकताग्रो की पूर्ति हेतु सब्जी के उत्तादन में वृद्धि 

६--फल प्रादि का उत्पादन दुगने करने का लक्ष्य है । 

७--मांस का उत्पादन दुगना, दूध का उत्पादन १०७ से १८ गुना, ऊन 
का, जह्पाद्ल, ८८,००० टन, अधड़ा, १७ गुना तथा, आगड़ा, का. उत्पादन, 
३३,००० मिलियन टन भ्रथवा १७ ग्रुना हो जायगा । 

कृषि के कुल उत्तादन मे सनु १६५८ के उत्ताइन को तुलता में सन्‌ १६६५ 
में १ ७ ग्रुता होगा। पशु ((80७[९) २०%, गाय ६०% तथा भेडे लगमग 
४०% बढ़ जायंगी । 
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कृषि-कार्यंत्रमो को सफल बनाने हेतु सात वर्षों मे १० लाख ट्रैक्टर और 
चार लाख हारवेस्टर झौर वहुत बडी मात्रा में कृषि के अन्य यत्र बनाने का 
सक््य है। योजता काल में समस्त सामूहिक फार्मों में विजली पहुँच जायगी 
जिससे बिजली का प्रयोग ३००% वढ जायया ॥ यह भी सम्मावना दी जाती है 
कि सात वर्षों मे सामूहिक फार्म मे श्रमिकों कौ उत्तादन क्षमता दुगती करदी 
जायगी और राजकीय फार्मों मे ६०% से ६५% तक बढ जायगी । 

उद्योगय--स्वातवीं योजना में झोद्योगिक विकास सम्बन्धी विद्धान्तों से कोई 
आधारमृत प्ररिवर्तंन नहीं क्या गया । भारी उचद्यागों वी सद्ंध्नेष्छ स्थान दिया 
गया है। रासायनिक उद्योगों को योजना में विद्येप महत्व प्राप्त है क्योकि इसके 
द्वारा प्राकृतिक साधनों की कमी का पुरा किया जा सकता है | समस्त झौद्यो- 
गिक उलादन में ७ वर्षों में ८०% वृद्धि करने का लक्ष्य है जिसमें उत्तादन 
के साधनों का उत्पाइन ८५५%,-८८७५ ओर उपभोग दी सामग्री के उत्पादन 
में ६२१०-६५% दृद्धि होगी। झोसत वापिक उत्पादन का झूल्य लंगभय १३४ 
मिलियर्ट रूवल होगा जबकि पिछले सात वर्षो म॒ यह उत्पादव €६० मिलियर्ड 
खझूबल प्रति वर्ष था। योजना के विनिन्न लक्ष्य निम्न प्रकार हैं-- 

१--१६६५ में ६५ से ७० मिलियन टन पिएड लोह ठथा ८६ से €१ 
मिलियन टन तक इस्पात उत्पन्न करने का लक्ष्य जो १६५८ के उत्पादन से 
क्रमश ६५%-७७% एवं ५६५५-६५% अधिक होगा । 

२-अलौह घातु्नो में अल्युमिनियम का उत्ताइन २८ गुना, योभे हुये 
सौवे का उत्पादन १६ गुना तथा निकल, मेग्रनीज झ्रादि के उत्पादत मे 
काफो वृद्धि होगी १ 

३--रसायन उद्योग के उत्तादन में ३ गुनी वृद्धि होगी । 

४--१६ ६४ तक २३० से २४० मिनियतर टन तेल निक्नाला जायगा, 
जोकि १६५८ के स्तर का लगभग दुगना होगा। ग्ंस का उत्तलाइन ५ गुना 
सथा कोयले का उत्पादन ५६६-६०६ मिलियन टन अर्थात्‌ १६५८ से २०% 
से २२% वृद्धि होगी । इसी प्रक्नार बिजलो के उलादन में २ से २२ ग्रुनी 
डृद्धि होगी। पे 

५-मश्ोन-निर्माण एवं घातु सम्दन्यी उद्योगों मे लयनग दुगना उत्पादन 
करने दा लक्ष्य है। 

६--उपभोक्ता सामग्री के अन्तगंत्त हलके उद्योगों राग दत्यादन सात वर्षों मे १ 
गुना हो जायगा। सूती वस्त्र क्या उल्ादन १६५८ के उत्पाइव--५८०० मिलीमोटर्स 
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से बढ कर ७७००-८००० मिलीमीटर्स हो जायगा प्र्थात्‌ बढ कर १३३९ से 
१८८% हो जायगा । ऊनी वस्त्र का उत्पादन ३०० मिलोमीटर्स से ५०० मिलो- 
मीटस हो जायगा श्र्धात बढ कर १६७% हो जायगा, रेशमी वस्त्र उत्पादन 
८ १४ मिलीमीटर्स से बढ़ कर १४८४ हो जायगा श्रर्थांत १८२% की वृद्धि 
होगी । इसी प्रकार चमडे के जुते का उत्पादन १४५%६ बढ जायगा । 

७--खाद्य सामग्री के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने का लक्ष्य है। मास का 
१६५४८ का उत्पादन २८३० हजार टन से बढ कर १६६५ म ६१३० हजार व 
अर्पाएए्‌ २५७% की दुषदि, एबसाल कए उत्पदन ६२७ हुजार टन से बढ कर 
१००६ हजार टन श्रर्थात्‌ १६०% वी वृद्धि, ग्रेय्युलेडेड ( (जाक्ात460 ) 
शक्कर का उत्पादन ६०१७ हजार टन से बढ कर १३५४६ हजार टन प्र्थात्‌ 
२२५% की वृद्धि का लक्ष्य है। , 

घ--घरेलू उद्योग की मश्नीनें एवं श्रौजारों के उत्पादन को दुगना करने का 
लक्ष्य है। 

&---भ्रोद्योगिक श्रमिक के उत्पादन मे ४५% से ५०% को वृद्धि होने का 
प्रनुमान है। 

इस प्रकार श्रौद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि होने से रूसी श्रर्थ-ब्यवस्था वस्त्र- 
उत्पादन, चमडे के जूते तथा खाद्य सामग्री के उत्पादन में ससार के प्रधिक 
विकसित पू'जीवादी राष्ट्रो से श्रागे बढ जायगी । 


यातायात एवं संचार--सातवी योजना का एक महत्वपूर्ण विषय रेल 
एव वायु यातायात भी है। माल ढोने की ध्षमता मे रेल यातायात ३६४८ से ४२५७ 
तक वृद्धि करेगा। रेलो मे बिजली एवं डीजल शक्ति का श्रधिक उपयोग किया 
जायगा। १६५४८ मे ७४% मालगाडियाँ कोयले से चलने वाले इ जन प्रयोग 
करती थीं जबकि १६६४ मे 5५% से ५७% मालगाडियाँ बिजलो प्रौर ढीजल 
इजिन से चलेंगी। नवविकसित्त पूर्वी श्रौद्योगिक क्षेत्रो--केजखस्तात, यूराल, 
वोल्या तथा सा्बिरिया मे ट्रान्स साईवेरियन रेलवे के भ्रतिरिक्त दक्षिसी साईबेरियां 
झौर मध्य साईबेरिया तक विशाल रेल लाईत का निर्माण होगा । रेल-यातायात 
के भ्राधुनिकीकरण से माल ढोने को लागत मे २२९८ को कमी होगी। 

सतत वर्षों में समुद्री जहाज द्वाएर( दोये जाने बएले माल की मात्रा दुगनो हो 
जायगी । नदी यातायात का विकास साईबेरिया के क्षेत्रों मे किया जायगा+ 
मोटर गाडियो द्वारा ढोये जाने वाले मोल वी मात्रा मे १६ गुती वृद्धि होगी 
तथा मोटर से सफर करने वाली सवारियो की संख्या तोन ग्रुती हो जायगी। 
वायुयानों वो सव्रारी की सख्या ५०० प्रतिशत बढ जायगी। तेल के वाहन के 
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रूप में पाइप लाईत का जाल समूचे देश में बिछा दिया जायगा जिससे देल 
बाहन में किसी प्रकार के यातायात की झ्रावश्यकता नहीं रहेगी । पाइप द्वारा 
तैल ले जाने में ४०% की वृद्धि का प्रायोजन है । 


जन-कल्याण--सातवीं योजना काल मे राष्ट्रीय आय ६२ % से ६५५८ तक 
बढ़ेगी जिससे राष्ट्र की उपभोग क्षमता मे ६०% से ६३% की उन्नति होगी। इस 
प्रकार यह कहना ग्रनुचित न होगा कि वर्तमान योजना में जीवन-स्तर को ऊँचा 
उठान हेतु उपभोग के विस्तार का विश्येष प्रयोजन है । मजदूर एवं क्मंचारियों की 
सख्या मे १२० लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी । १६६५ तक इनकी कुल सख्या 
२६५ लाख हो जायगी । भूल्यो मे कमी तथा वेतन, पेन्शन व महायता मे वृद्धि होने 
से मजदूर कमंचारियों वी वास्तविक आय ४०% बढ जायगी । उद्योगो को छोड कर 
सामूहिक फार्मों के किसाना की आय भी ४०% बढ जायगी। निम्न तथा मध्यम वर्ग 
के भजदूर कमंचारियों के वेतन मे वृद्धि कर उच्च वर्ग से विषमता को कम कर 
दिया जायगा । इसके लिये न्यूनतम वेतन २७० ३५० ख्बल प्रति मास से बढा 
कर ५००-६०० खझूबल प्रति मास तक कर दिया जायगा। प्रौद्योगिक स्वास्थ्य तथा 
कारखानो मे मश्ञौनो से रक्षा मे प्रगति, मजदूर कमंचारियो को विश्लेष सुविधायें, 
नसंरी तथा किएडरगार्टन स्कूल, नि शुल्क शिक्षा, इलाज, सामाजिक बोमा, बडे 
परिवार की माताझ्रो को अनुदान, पेन्शन, वृद्ध लोगो के लिये विश्राम भवन 
इत्यादि पर राजकीय व्यय २१५ मिलियरड खूबइल (१६४८) से बढाफर ३६० 
मिलियड रूवल कर दिया जायगा। क्म्युनिस्ट पार्टी के २०वें भ्रधिवेशन के 
अनुसार ५ दिन प्रति सप्ताह मे ६ से ७ घन्टे का कार्यकाल माना गया है। 
खानो में काम करने वाले कर्मचारियों का कार्यकाल ६ घन्टे कर दिया. जायगा ॥ 


(शा) सोवियत नियोजित भ्रर्थ-व्यवस्था एव सगठन 


रूस की नियोजित प्र्थ-व्यवस्था माक्संवाद पर श्राघारित है। इस 
व्यवस्था में निजी सम्पत्ति का उन्मूलन करना रूसी योजना का मुख्य लक्ष्य 
है। उत्पादन के प्रत्येक साधन पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व है जिससे 
लाभोपार्जन हेतु होने वाले सामाजिक शोषण को रोकने का प्रयत्न किया 
जा सवता है। भविष्य मे घन-सम्पत्ति एकत्रित करने को रोकने के लिये 
बदुत से उपाय क्ये गये हैं। उत्तराधिक्षार के नवीन नियमों से घन-सम्पत्ति 
के हस्तान्तरण को कम से कम करा दिया गया है। उद्योग ब्यापार तथा 
कृषि मे निजो सम्पत्ति का उपा्ंत प्राय समाप्त हो गया है॥। नवोन आधिक 
"नीति के फ्लस्वरूप ब्याज, लाभ तथा किराया पाना असम्भव तथा अवैधानिक 
बन गया है। उत्दादन के साधनों पर राज्य स्वामित्व या सामुदायिक स्वामित्व 
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प्रथ॑ यह नहीं विः सभी उत्पादन या बाय वैद्धीय भ्रथवा प्रास्तीय सरवार 
चअलायें भ्रपितु बुछ प्रमुख वो छोड वर प्रय उद्योगों वो राज्य प्रत्यक्ष रूप से 
नहीं चलाता। वे राहुगारी तथा व्यक्तिगत क्षत्रवे तिगे छोड दिये गये हैं 
परन्तु इत पर राज्य वा पूरा प्रौर प्रत्यक्ष निर्देशन रहता है। निजी 
सम्पत्ति के उन्मूलन था प्रथ यह है कि प्रत्येव नागरिव' व्यक्तिगत सम्पत्ति केवल 
उपभोग थे लिये रख सबता है न वि उत्पादन वे' लिये । हृपि क्षत्र में सामुदा 
पिन किसानों यो थोरी व्यक्तिगत भूमि रसने वा भी प्रधिकार है जिसवी उपज 
उनवी पिजी प्राय होतो है । 

सामुदायिक निर्शाय एवं साधनों वा बँटवारा--पू'जीवाद म प्राधिक 
साधनों था बँंटवारा उपभोक्ताओ्रो बी रचि थे' भ्रनुसार प्रसरथ व्यापारियों 
पे निर्शय द्वारा होता है । व्यक्तिगत उपभोक्ता, उत्पादवा पृजीपति व्यापारी 
सथा क्तिव हो मध्यस्थो म स्वाथ सपप (0]45) ०६ [77९7९४६७) 
होना पूजीवाद था मुख्य लक्षण है। इस स्वाथ सघप से वचन मे लिये 
सोवियत रूस न बढोर बेद्वरीय संचालन तथा निणय का माग श्रपताया। 
रूस में समस्त प्राधिव निणय तथा लक्ष्य निर्धारण व्यक्तिगत प्रभाव से हटा 
घर एक बेद्रीय सस्था वो सोप दिये गये है इस वेद्रीयनरण थे फल 
स्वरूप व्यक्तिगत एवं वर्गों वे स्वा्थरर्णा हितों का स्थान देश प्रौर समाज 
के हितन ले लिया प्र्थातु समस्त प्राधिया निर्णय एवं लक्ष्य समस्त देश 
एवं समाज के हित यो दृष्टिगत बर केद्धीय श्रधियारो द्वारा विये जाते 
हैं। इस व्यवस्था मे उपभोक्ता पी रुचि उसको मात्रा ग्रुरा एवं प्रवार 
को उचित सीमाप्रो में बाँधना पड़ता है । राशनिग, उपभोग बे' साधमों वी 
चनावटी यमी तथा प्रमापोगरण (9६970 470॥:290707) इसके लिये मुख्य 
साधन हैं। प्रत योजनाप्ो में जनता पी भ्रावश्यवताभ्रो एवं रुचि व्यक्तिगत 
झूप से निर्धारित नहीं होती है भ्रपितु सामूहिव रूप से निर्धारित वी जाती है । 
योजनाभो मे निर्धारित प्राथमिवताम्ों के प्रनुसार भ्रथ-साधतों वो श्रर्थ व्यवस्था 
थे! विभिन्न क्षत्रों मे बौदा जाता है। साधनों वे बँटवारे थे पू॑ यह भी निश्चय 
अरना प्रावश्यव होता है वि देश वो योजना में उत्पाददा एवं उपभोक्ता उद्योगों 
में क्या भ्रनुपात रखा जाय । रूशीन्योजनावर्त्ताओ्रों को यह निश्चय वरना भी 
आवधश्यव था िि देश वे आर्थिय विवास या झाघार द्रापि वो चनाया जाये 
या उद्योगो बो। स्टालिन न समाजवादी योजनाप्ो वा प्राधार भ्रोौद्योगोवरण 
निश्चित बिया था। इस निश्चय वा मुख्य श्राधार छरन्नतापूर्ण पूजीवादी 
देशो ते श्रपनी सुरक्षा बरन बे' लिये नवीनतम श्रस्त्रो फा निर्माण बरने को 
प्राषभियता दना था। इसके अलावा प्रौद्योगीव रण द्वारा जनता का मजदूरी 
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मूल्य निर्धारण--समाजवाद मे प्रध॑ के नियम ([,9 ७ 0 ए०]०९८)का 
डतना महत्व नहीं होता जितना कि यूजीवाद मे । समाजवाद से उत्पादन के साधनों 
और श्रम-शक्ति का बँटवारा श्रघ॑ के सिद्धान्त के ग्राधार पर नहीं होता प्रत्युत 
योजनाकर्त्ताश्रो द्वारा होता है। सोवियत रूस मे वस्तु के अध एवं मूल्य मे निश्चित 
सम्बन्ध होना श्रावश्यक नहीं है क्योकि मूल्य निर्धारण करते समय योजना की 
आवश्यक्ताग्रो पर विशेष ध्यान दिया जाता है ॥ इसलिये उत्पादन एवं उपभोक्ता 
की बस्तुश्रों के मूल्यों मे काफी अन्तर पाया दाता है। मुल्य पर माँग एवं पूर्ति 
का प्रभाव ग्रत्यन्त सीमित रहता है। वस्तुओ्ों की माँग एवं पूर्ति का सन्तुलन 
जनता की माँग पर नहीं छोडा जाता है। इसलिये माँग का इतना प्रभाव नहीं 
होता कि बह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा निर्धारित करें। पारस्परिक सतुलम 
हेतु फुटकर मूल्य के स्थान पर योजना द्वारा सचालित उत्पादन से सकेत लिया 
जाता है ॥ उत्पादन की मात्रा माँग से सर्देव क्रम रखी जाती है जिससे माँग 
श्रौर पूर्ति का सतुलल कभी बिगडने न पाये | उपभोग वस्तुग्रो की भात्रा श्लौर 
माँग भें भ्रधिक से भ्रधिक प्रन्तर रखा जाता है। राष्ट्रीय साघनो को उपभोग 
के क्षेत्र से हटा कर भारी उद्योगो में लगाने की यह प्रचलित विधि है| रूस में 
मूल्य के स्तर में स्थिरता रखी जाती है। रूसी योजनाग्रो में जतता की कऋ्रय- 
दाक्ति एवं वस्तुप्नो की पूर्ति में संतुलन बताये रखा जाता है। इस सन्तुलन की 
गड़बड़ी को कानून द्वारा, टैक्स द्वारा तथा राश्ननिंग द्वारा ठोक कर दिया 
जाता है । 

व्यापार---सोवियत रूस में व्यापार का उद्दे दय केक्ल लाभ ग्रास करना या 
उपभोक्ताप्रो की रूचि का ही पता लगादा नही है। पूजीवादी श्रथ॑-व्यवस्था 
के समान क्रेताप्रो को न तो बाजार मे नवीन माडल व डिजाइन की बस्तुयें ही 
मिलती हैं प्रौर न क्रताग्रो के पास श्रधिक क्य-शक्ति ही होती है। ऋान्ति के पश्चात्‌ 
ही देशी एवं विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकररा कर दिया गया था । देश का थोक 
व्यापार राजकीय सस्थाम्रो के हाथ में हे । विभिन्न उत्पादनों को भ्रायोजित मुल्य 
पर खरीद कर सहकारी समितियों तथा कारखाना स्टोसं द्वारा निर्धारित मूल्य 
पर उपभोक्ताग्रो तक पहुँचाया जाता है। फुटकर मूल्य जो बदलते रहते है, के 
द्वारा लोगों की झाय एवं बाजार में उपलब्ध बस्तुओ का विक्रय मूल्य सतुलित 
रखते का प्रयत्त किया जाता है । 

नियोजन का सगठन--सोबियत सध को स्थापना के पश्चातु अर्थ-व्यवस्था 
पर राजकोय नियन्त्रण प्राप्त करने हेतु एक उच्चतम आराथिक समिति वेसेस्खा 
(8७7९९ सिट०70ण76 (०प्पादों ५ ९5६7:१७) की स्थापना की 
गयी । इसके कार्यक्षेत्र भें आधिक मामलो का श्रध्ययन तथा अर्थ-च्यवस्था 
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को साम्यवादी उद्ं इयो के लिए तैयार करना सम्मिलित किये गये। १६२६ में 
नवीन आध्थिक नीति की घोषणा को गयो और योजनाबद्ध आर्थिक विकास 
हेतु एक राजकीय योजना ग्रायोग जिसका नाम ग्रोसप्लान ((505एश7) था, 
की स्थापना की गयी । अधथंज्ञास्त्री, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा कुछ राज्य कमंचारी 
इसके सदस्य थे | इनका मुख्य कार्य ग्राथिक पुनर्सगठन तथा नोति के विषय 
पर राज्य के लिए प्रसबिंदा तैयार करना, विशेष समस्याओं पर सलाह देना 
और विस्तृत योजना वे लिए आँकडे एकत्रित करना था। धीरे घीरे इस संस्था 
के अधिकार बढा दिये गये | १६४१ के विघान ने इसका अधिक्रार-क्षत्र इस 
प्रकार निश्चित किया-- 

१--दीघे ग्रवधि तथा वापिक, तिमाही तथा मासिक राष्ट्रीय झ्राथिक 
योजताग्रों को तंयार करना । 

२--अन्य सस्था्रो द्वारा तैयार को गयी योजनाओ्रो का साराश राज्य 
को देता । इन सस्याओ्रो मे राजकीय विभाग तथा प्रजातत्र (२९७७७॥८$) 
राज्य प्रमुख थे । 

३--राज्य द्वारा स्वीकृत योजना की सफल पूर्ति हेतु नियन्त्रण । 

४--समाजवादी अथ-व्यवस्था को विशेष समस्या का अध्ययन । 

५--समाजवादी लखा (50८9॥50 23८८०ए॥षएह्ठ) का निर्देशन । 

गोसप्लान के पश्चात्‌ महत्व के अनुसार राज्यों की योजना समितियाँ झौर 
क्षेत्रीय योजना समितियाँ होती हैं। इनके श्रतिरिक्त नगरों मे नगर योजना 
ससयायें तथा ग्रामोण क्षेत्रों के लिये जिला योजना सस्थायें होती हैं। इन सब 
शाज्षाओं के सहयोग द्वारा गोसप्लान देय के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यक्षताओं 
एवं योजना की प्रगति आदि के बारे में सूचना प्रात्त करता रहता है । जनवरी 
१६४८ म केन्द्रीय योजना व्यवस्था को पुनर्सगठित क्या गया। गोसप्लान के 
सबसे महृत्वपूणा कायं, उद्योगों के बोच साधनों का वंटवारा करने का कार्य एक 
नवीन सस्‍्था को दिया गया जिसका नाम गासनैप था | इसी समय एक तीसरी 
सस्था की स्थापना थी गयी जिसका नाम गासस्‍्टेक था। इसका कार्य आधुनिक, 
यात्रिक तथा कुशल प्रणालिया का छसी अय॑ व्यवस्था से मेल करना था। यह 
आशा थी कि यह समिति आधुनिकोकरश मे प्राप्य चिथिलता को दूर कर देगी । 
परन्तु गास्टेक सफलतापूर्वक कार्य न कर सका ओर इसे १६५१५ म॑ भंग कर 
दिया गया । इस प्रदार गरास्पलान का कार्य उत्पादन एवं सामाजिक जीवन तथा 
दूसरे अगो की योजना तैयार करने तक सीमित हो गया । 

प्रारम्भ मं रूसी योजनाओं को कार्यान्वित करन का दायित्व राज्य के 
विभिन्न मत्रालयों पर था। इससे उदंश्य तथा विचारों में भिन्नता झाने लगी 
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प्रारम्भ मे कारखानों की व्यवस्था के दो रूप थे--पश्रास्तरिक ग्रवन्ध श्ौर बाहरी 
प्रबन्ध | कारखानो के आन्तरिक प्रवस्ध सुचारुख्प से संचालित करने हेतु कार- 
खामो को प्रथक-परथक विभागों में विभक्त किया जाता था। इन विभागों के अध्यक्ष 
अपने-अपने क्षेत्र मे विर्णेय करने और आज्ञा देते में पूर्णा स्व॒तत्र थे।सचालक 
एक प्रकार से इन अध्यक्षो के वोच सम्पर्क स्थाप्रित करने का साधन मात्र था 
परन्तु इस प्रकार की प्रबन्ध व्यवस्था म्रधिक सफल नहीं हुई। बाहरी प्रदत्ध के 
अत्तर्गत प्रत्येक कारखाने को केद्धीय एवं प्रान्तीय सरकार के विभिन्न मत्रान्षयो, 
आयोग विभाग झ्ादि से थ्ाज्ञा लेनो पड़ती थी। इस प्रबन्ध में बहुत अधिक 
दोप थे । कारखाना संचालक के भ्रघकार और कतव्यो का निर्धारण होना 
अत्यन्त कठिन था । 

सन्‌ १६२४ में स्‍्टालिन ने प्रवन्ध सुधार की झोर ठोस कदम उठाये । एक 
व्यक्ति को प्रवन्ध लागू करने हेतु प्थक्‌ू-इथक विभागो के भ्रध्यक्षो के प्रधिकारों मे 
कटौती कर दी गयी। स्वतत्र निरंय और ग्राज्ञा देने का प्रधिकार उनसे सवंधा 
ले लिया गया | श्रव वे केवल अपने विभाग म आवश्यक परिवर्तनो झर दूसरे. 
कार्यों के लिये सचालको के पास ग्रपती सलाह हो भेज सकते थे । समस्त पझ्राज्ञायें 
सचालक के नाम पर ही निकलतों थीं। सन्‌ १६३४ म कम्युनिस्ठ पार्टी के १७ में 
अधिवेशन में यह भी निश्चय दिया गया कि उत्पादन का क्षेत्रीय संचालन किया 
जाय । इसके द्वारा एक क्षत्र म एक ही वस्तु क उत्पादन म लगे हुये जितने भी 
कारखाने हो, उतको केन्द्रीय श्रौद्योगिक प्रबन्ध समिनि के पूर्ण सचालन म दे दिया 
गया । इसमे प्रबन्धक को झव योजना झ्रायोग और राज्य के प्रथक्‌-इथक्‌ विभागों 
से सम्पर्क न रख कर केवल ग्लावक्‌ ((५[9४६) केन्द्रीय श्रौद्योगिक प्रबन्ध समिति 
से ग्राज्ञा लेनी होती थो | कारखानों के उत्पादन लक्ष्य की पूरति की देखभाल 
कारखानो की पूजी को झ्रावश्यकताग्रो का ग्रनुदान श्रौर व्यय की सीमा तैयार 
करना, उत्पादन अणालों, मशीन ओर मजदूरों का इुनाव तथा दूसरी ग्रान्तरिक 
प्रबन्ध की बातों का निर्ाय करना ग्ादि गलवाक्‌ के कार्य थे । 

सोवियत कारखाना संगठन दो विशेष घाराशों से प्रभावित हो कर बना 
हैं---अधिक उत्पादन का सतत्‌ प्रयल तथा कारकाते द्वारा साम्यवादी मिद्धान्ता 
की जिल्ला तथा प्रसार का प्रयत्न | उत्तादन ग्रौर सिद्धान्त शिक्षा के सफल मिश्रण 
के लिये यह आवश्यक हो गया कि तात्रिक विशेषज्ञ श्रौर राजनीतिज्ञ में सहयोग 
उत्पन्न किया जाय । इसी कारण से कारखाना सगठन मे प्रवन्धक के ग्रतिरिक्त 
इन दो प्रभावों का समावेश क्या गया है। प्रत्येक कारखानें मे एक साम्यवादी 
दल समिति होतो है जिसका अस्तित्व संचालक से स्वतत्र होता है। इस समिति 
को नियुक्ति साम्यवादो दल का केन्द्र करता है तथा इसका उत्तरदायित्व केवल 
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दिया जाता है। झाय का आधार सदस्य के द्वारा उपाजित कार्य-दिवस को 
संख्या होती है । कार्य-दिवस एक काल्पनिक माप होती है जो भिन्न-भिन्न कार्यों 
के लिये ब्रिगेडियर निश्चित करता है । 
कोलखोज का प्रवन्ध--वोलखोज का प्रबन्ध प्रजातान्त्रिक होता है। प्राय: 
प्रत्येक पदाधिकारी का चुनाव होता है । १६ वर्ष के ऊपर के सभी सदस्यों की 
सार्वजनिक सभा में एक सभापति, प्रबन्ध-समिति, भ्रकेक्षण समिति, वाषिक भाव- 
ध्यय का प्रनुमान, बाधिक उत्पादन लट्ष्यो का निर्धारण, कृषि बेक से ऋण, राज्य 
तथा भशीन ट्रंवटर स्टेशन से समभौता भादि सभी कार्यों पर विचार तथा निरणंय 
होता है । प्रबन्ध-समित्ति के सभापति पर सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था का उत्तर- 
दायित्व रहता है| परन्तु सभापति को स्वतन्त्रता के साथ कार्य नहीं करने दिया 
जाता है। गाँव की सोवियत, जिला सोवियत, मशीन ट्रेक्टर स्टेशन तथा 
कोलसोज समिति, कोलखोज के कार्यों मे सलाह के नाम पर नियन्त्रण करते हैं। 
कोलखोज समित्ति प्रपने निरीक्षको द्वारा जिन्हे विस्तृत प्रधिकार होते हैं, कोल- 
खोज के कार्यों की देखभाल करती है । इसके भ्रतिरिक्त कोलखोज' के साम्यवादी 
नेता कौलखोज की सार्वजनिक सभा तथा प्रवन्ध-समिति के कार्यों की आलोचना 
करते रहते है तथा इन्हे सलाह देने का अधिकार भी रहता है। इस प्रकार कोल- 
खोज के प्रजातात्रिक प्रबन्ध पर राज्य एवं साम्यवादी दल का नियन्त्रण रहता है । 
सोवखोज--राजकोय हृषि फार्म गुण एवं विशेषताम्रो मे राजकीय कारखातों 
के समान ही है। इनका प्रवन्ध श्रौद्योगिक कारखानो के सभान ही होता है। 
एक कारखाने के समान इनके प्रइन्धक राज्य द्वारा तियुक्त किए जाते है प्रौर उनका 
उत्तरदायित्व भी राज्य के प्रति रहता है। किसी एक प्रकार के उत्पादन या 
कृषि कायं भे सोवखोज ध्यान देता है । एक क्षेत्र मे एक ही प्रकार के उत्पादन 
करने वाले सोवखोज एक ट्रस्ट में बाँधे जाते हैं। ग्रधिकतर ट्रस्ट सोवसोज 
मत्रालय के केन्रीय बोई ( (ाधढी छे०्गएव 67 शागाईए ०0 
$0ए0॥02 ) प्रथवा ग्लावक के श्राधीन कार्य कस्ते है। विश्वेष वस्तुओं का 
उत्पादन करने वाले सोवखोज भ्रन्य मत्रालयों से भी सम्बन्धित होते है । प्राधिक 
प्रबन्ध, हिसाव श्रोर लागत लेखा के लिए प्रशिक्षित एकाउन्देशट दया श्राडीटर 
को सोवखोज का मुख्य ग्रधिकारी समझा जाता है । सोवखोज में भी कारखानों 
के समान कम्युनिस्ट पार्टी तथा श्रमिक सघ प्रपना पृथक भ्रस्तित्व रखते है। 
भशीन ट्रैक्टर स्टेशन, मठूस--मद्रस राजकीय संस्थायें हैं। इनका मुख्य 
कार्य सामुदायिक फार्मों वो सहायता देना है। मशीन-द्रेडटर के भ्रतिरिक्त यहं 
प्रिचाई, सडक-निर्माण, तालाबो का निर्माण, चरागाह की उन्नति तथा नयी भूमि 
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को खेती योग्य वनना श्रादि का भी प्रवन्ध करते हैं। मद्रस का प्रवन्ध-संगठन 
सोवखोज से मिलता है। कृषि मत्रालय का मट्रस केद्रोय बोर्ड (5]8४०८) 
सभी मट्र्सों मे सन्तुलग कोलखोज से सम्बन्ध तथा राजकीय नीति निर्धारण 
करता है। १ मद्स ५ या ६ कोलखोज को सहायता देता है ॥ मद्रस तथा 
कोलखोज के घतिनिधियों की एक समिति घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिये कायं वरती है । प्रत्येक मट्रस मे एक सचालक, तीन सह-संचालक 
और एक एकाडल्टेन्ट होता है। सह-सचालको में राजनीतिक कार्यकर्ता, कृषि, 
चैज्ञानिक और इजीनियर मेकेनिक नियुक्त होते हैं । 


श्रमिक संघ--अ्रमिक संधो का जन्म पुराने रूसी शासन में हुआ । प्रथम 
अमिक सघ कीव ([(०९४) में सन्‌ १६०३ म हुआ । वास्तव से श्रमिक सघों 
का प्रारम्भ सन्‌ १६०५ के झ्ान्दोलन से माना जाता है। श्रमिक सधो के दो 
विश्लेप कायें हैं-- 

१-- मजदूरों को कठोर अनुशासन में रखना तथा 


२--उनको मिलन वाली सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध । 
सन्‌ १६४६ में श्रमिक सघ विधान का निर्माण कम्युनिस्ट पार्टी के किया । 
सन्‌ १६५७ मे इनको सरवारी मान्यता प्राप्त हुई । इसके अनुसार श्रमिक सघ 
के भुख्य कार्य निम्न हैं--- 
१--श्रमिक तथा ग्रन्य कमंचारियों मे समाजवादी प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्त 
का विस्तार । 
२--अश्रम उत्पादन को प्रधिकतम प्रोत्साहन देना । 
३--योजना के लक्ष्यों को पूर्ति तथा लक्ष्य से अधिक उत्पादन । 
४--उत्तादन के गुर में उन्नति 
५--वैतन-निर्धारण मे सहयोग ॥ 
६--कारखाने के साथ सामुदायिक समझोता करना। 
७--प्राथिक साधनी का भ्रधिकतम उपयोग । 
घ--उत्पादन की लागत भें कमी + 
६--सामराजिक बोमा तथा जन-कल्यास के काय॑ प्रवन्ध । 
१०--सदस्यो की शिक्षा, प्रश्चिन्षण, तथा समाजवादी सिद्धान्तो की 
आनकारी | 
११--थ्त्रियो को औद्योगिक और सामाजिक जोवन मे झकपित करना, तथा 
१२--मजदूरो के प्रतिनिधि के रूप मे उनकी समस्याओं का अ्रध्ययन करना 
और सुराव देना । 
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१. चीन मे आर्थिक नियोजन 
नाजी जर्मनी मे आथिक नियोजन 
ब्रिटेन मे आथिक नियोजन 
४ सयुक्त राज्य अमेरिका मे आर्थिक नियोजन 
इन्डोनेशिया मे आथिक नियोजन 
सीलोन मे आथिक नियोजन 
बर्मा मे आथिक नियोजन 
फिलीपाईनस मे आथिक नियोजन 
झे... पाकिस्तान मे आथिक नियोजन 

१० सयुक्त अरब गणराज्य मे आर्थिक नियोजन 

चीन मे झरथिक नियोजन--चीन की क्रान्ति सत्‌ १९४८ में सफल हुई 
भौर साम्यवादी राज्य स्थापित किया गया। इस समय देश की वित्तीय एवं 
झाधिक दशा प्रत्यन्त शोचनीय थी । सन्‌ १६३१ से १६३६ के औसत कृषि 
उत्पादन में लगभग २०% उत्पादन कम हो गया था झोर ग्रहन्युद्ध के कारण 
इस्पात उत्पप्त करने की क्षमता का ६०% भाग नष्ट हो गया था। यातायाव के 
साधनो का भी बडी सीमा तक विनाश किया गया था। ]/7' सरकार ने 
घाटे की प्रर्थ-ब्यवस्था का भ्रधिकृतम प्रयोग किया और मुद्रा-स्फोति का दबाव 
झ्रत्यधिक हो गया था । मूल्यो मे लगमग १०% को वृद्धि प्रतिदिन हो रही थी । 
ऐसी परिस्थितियो का सामना करने हेतु सन्‌ १६४& मे आधिक पुनर्वास 
(छ८ट०ए०फाट रिटबण६&८०7) का कायक्रम बनाया गया जिसमें 
आधिक विनाश के बंढते हुए चरए रुक गये | सन्‌ १६५२ तक ग्राथिक स्थिति मे 
काफी सुधार हुए और क्पि एवं श्रौद्योगिक उत्तादन में पर्याप्त दृद्धि हुई। 
मई सन्‌ १६४६ में देश भर के लिए समान मुद्दा का चलन क्या गया जिसने 
धीरे-घोरे जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया । समस्तर देश के लिए मार्च सन्‌ 
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१६५० म प्रथम बार राष्ट्रीय बजट बताया गया । जून सन १६५० में भूमि- 
सुधार विधान बनाया गया श्ौर दो वर्षों मे भूमि सुधार पूरे कर लिए गये। 
३ वर्षों में कृषि एवं श्रौद्योगिक उत्पादन, रेल एवं यातायात के साधतो जल-सचय 
(५४४॥९४ (:0०9527४४६07) में इतना विनियोजन किया गया कि जो 
पिछले २२ वर्षों मे मिला कर भी नहीं किया गया था। सन्‌ १६४६-५२ तक 
अीमी ग्रथ॑-व्यवस्था म निम्न पाँच क्षत्र थे-- 
(१) राजकीय क्षेत्र, जिसम मारी उद्योग, यातायात, वितरण एवं वित्त 
सम्मिलित थे ) ५ 
(२) सहकारी क्षेत्र, जिसमे कृषि उत्पादव सहकारी समितियाँ विपणन 
एवं सप्लाई समितियाँ आदि सम्मिलित थी | 
(३) पूजीपति श्रषिकार क्षेत्र, जिसम वे हल्के उद्योग जो श्रमी निजी 
पूजीपतियों के अधिकार में थे, सम्मिलित थे । 
(४) निजो प्रधिकार क्षत्र, जिसमे दस्तकार, व्यक्तिगत किसान तथा स्वय 
अपना बार्य करन वालो के व्यवसाय सम्मिलित थ । 
(५) राज्य एव पूजीवादी क्षत्र म वे व्यवसाय सम्मिलित थे जो राज्य 
एवं पूजीपतियो द्वारा सामूहिक रूप से चलाए जाते थे । 
सत्‌ १६५३ मे चोत में श्राथिक नियोजन का प्रारम्भ किया गया और चीन 
की प्रथम पचवर्षीय योजना था निर्माण किया गया। चीन मे सर्वोच्च राजनीतिक 
भ्रधिकारी “तेशनल पीपुल्स काग्र स”” है और यह काग्रस सभी बड़े बडे निर्णय 
करती है। इसके नोचे 'स्टेट काउन्सिल' होतो है जो कि भारत के केद्धीय मत्रियों 
के कैबिनेट के समांन है। इस काऊन्सिल का उप-अधान देश के प्राथिक नियोजन 
का संवॉज्च भ्रधिकारी होता है । योजना सम्बन्धी समस्त कार्यक्रम स्टेट प्लानिंग 
कमीशन द्वारा किये जाते है प्रोर यह कमोशन स्टेट काऊन्सिल के उप प्रधान के 
आधीन होता है । रूस के समान चीन मे भी दीघंकालीन एवं अ्रल्पकालीन 
थोजनाए' बनायी जाती है। दीर्धकालीन योजना बनाने का कार्य स्टेट प्लानिंग 
कमीशन करता है और अल्पकालीन योजनाएं राजकीय भाधथिक कमोशन द्वारा 
बनायी जाती हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक आन्‍्तीय योजना कमीशन होता है जो प्रान्त के 
सोजना सम्बन्धी कार्यक्रम की देखभाल करता है। प्रान्तीय कमीशन के नीचे काउन्टी 
स्तर पर योजना तथा साय विभाग होते हैं। योजना वा विदरण पब्राधारमूत 
इकाईयो द्वारा क्यार किया जाता हैं) सहकारी वथ? राजकीय क्षेत्र के व्यवसाय 
आधारभूत इकाईयाँ कहलाते हैऔर वे अपने लिए योजना बना सकते हैं। 
'पूजीवादी क्षत्र के व्यवसायो के सम्बन्ध में आधारभूत इकाई प्रत्येक व्यवसाय के 


२१० भारत में गप्राथिक नियोजन 


व्यवसायों का जो कि कृषि के लिए सामग्री दें, पर्याध विकास जिसमे जनता 
की मौँगो की प्रावश्यकतानुसार पूर्ति को जा सके । 


(३) बतंमान औद्योगिक व्यवसायों का उपयुक्त एवं पूर्णतम उपयोग तथा 
उनकी उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि) 


(४) कृषि में धीरे घोरे सहवारिता का उपयोग । इसके लिए कृषि की 
उत्पादद सहवारी समितियों की स्थापना तथा जल वे! सचय ( ४४८९४ 
(१07$श०४7८9 ) वा प्रबंध तथा विशेष फार्म उत्पादन की वृद्धि का 
प्रबन्ध करना । 

(५) यातायात, डाक व तार झादि का अर्थ व्यवस्था के विस्तार के श्रनुसार 
विकास । रेल-निर्मांण वो सर्वोच्च महत्व दिया गया । 

(६) व्यक्तिगत दस्तकारी को घीरे घीरे सहकारी समितियों मे संगठित 
करना । 


(७) पू जीवादी प्र व्यवस्था की तुलना से समाजवादी अ्रथ्थ॑-व्यवस्था के 
प्रभुत्व को हृढ एवं विस्तृत वरना ) 


(८) राजकोय प्राय तषा व्यय में सतुलन करके नगरो एवं प्रामों में वस्तु- 
विनिमय मे वृद्धि करने तथा वस्तुप्रो के वितरण को बढ़ा कर, बाजार म स्थिरता 
उत्पन्त करता । 

(६) सास्कृतिक, शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक भ्रन्वेषण का विकास तथा राष्ट्रीय 
पुननिर्माण हेतु लोगो को प्रशिक्षण देवा । 

(१०) कठोर मितव्ययता प्रवनाना, श्रवव्यय को दूर करवा तथा राष्ट्रीय 
निमारा हेतु पूजी-सभय मे वृद्धि 

(११) उत्पादन तथा श्रमिक की उत्पादकता की वृद्धि के श्राधार पर 
श्रमिकों के भोतिष' तथा सास्कृतिक जीवन स्तर में वृद्धि । 


(१२) चीत शी विभिन्‍न राष्ट्रीयवागो (0७६70779]/६725) में पारस्परिक 
प्राथिक एवं सास्कृतिक सहयोग तथा सहायता को सुददंद बताना । 


विनियोजन--प्रथम पचवर्षीय योजना मे राज्य को ७६,६४० मिलियन 
यौन बा विनियोजन करना था। इसमे से ७४,१३० मिलियन यौन राज्य को 
प्रपने बजद से देय था तथा २,५१० मिलियन यौस विभिन्‍्त ग्राथिवः विभागों, 
केन्द्रीय अधिकारियों तथा प्रन्तीय एवं नगरपालिका के प्रश्मातनों द्वारा जुदना 
था। यह विनियोजन विभिन्न भदो पर निम्न प्रकार होना था । 





उपयुक्त समस्त विनियोजत राशि ७६,६४० मिलियन योन मे से ४२,७४० 


विदेशों मे आधिक नियोजन [ २] रे 
तालिका सं० ७--चीन की प्रथम योजना में विनियोजन 
मद मिलियन यौन योग से प्रतिशत 
(१) झोौद्योगिक विभाग ३१,३२० डग्ल्श 
(२) कृषि एवं जल-सचय तथा वन विभाग ६,१०० द० 
(३) यातायात, डाक व तार विभाग 5,६६० ११.७ 
(४) ब्याप्र अधिकोषण, खगप्नह विभाण २,१६० सर्प 
(५) तास्कृतिक, झंक्षणिक तथा जन 
स्वास्थ्य विभाग श४,२७० हैंद ६ 
(६) गगरों की जन सेवाएँ २,१२० र्५ 
(७) आधिक विभागों की चालू पूंजी ६,६०० का 
(5८) प्राथिक विभागों को सामग्री की 
मस्म्मत आदि ३,६०० ४७ 
(६) प्रन्य श्राथिक मर्दे १,१८० १५ 
योग-- उदर्बब का 


>>. 


मिलियन योन अर्थात्‌ ५५.०% पूंजीगत विनियोजन होगा । पूजीगत 


विनियोजन विशिन्न मदो पर निम्न प्रकार होना था-- 


तालिका स॒० ८--चीन की प्रथम योजना मे पू जीगत विनियोजन 











विभाग मिलियन यो योग से प्रतिशत 
(१) आ्रोद्योगिक विभाग २४,5५० शष,२ 
(२) कषपि, जल-सचय तथा वत विभाग ३,२६० ७.६ 
(३) यातायात, डाक द तार विभाग ८,२१० १६.२ 
(४) ध्यापार श्रधिकोषण, संग्रह विभाग १,२८० ३.० 
(५) सास्क्ृतिक, शैक्षणिक तथा जन- 
स्वास्थ्य विभाग ३,०८० छ्र 
(६) नगरो की जन सेवाएं 
(९ण्णार८ एघापतर5) १,६०० ३७ 
(७) अन्य मर्दे ४६० है 
योग-- स्ज्छ १२००.०५८ 
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प्रथम योजना में पू जीगठ विनियोजन सवस अधिक उद्योगों पर होना था | 


२४,८४० मिलियन यौन की राशि के अतिरिक्त १,७७० मिलियन यौत का 


रश्र भारत में श्राथिक नियोजन 


पूंजीगत विनियेषन उद्योग मवाल्य के अतिरिक्त अन्य मकालयो को उद्योगों पर 
विनियोजन करना था । इस श्रकार उद्योगों मे पूंजीगत विनियोजन की राशि 
२६,६२० मिलियन यौन थी | इसमे निजी तथा राजकीय एवं निजी औद्योगिक 
व्यवस्तायों वा विनियोजन सम्मिलित नहीं था) विनियोजन की इस राशि का 
८८ ८% भाग ऐसे उद्योगों म॑ विनियोजित होवा था, जिनम उत्तादन वस्तुएँ 
उलजन्न होनी थीं तथा शेप उपभोक्ता वस्तुएं उत्पन्न फरन वाले उद्योगों में 
विनियोजन होना था । 

उत्पादन लक्ष्य--योजना के उत्पादन लक्ष्य निम्न प्रकार थे-- 


तालिका स० ६--चीन की प्रथम योजना के प्रथम उत्पादन लक्ष्य 


मद १६५२ १६५७ वृद्धि वा प्रतिशत 
का उत्पादन का लक्ष्य (१६५२८१० ०) 











(१) खाद्यात को फसलें 
(मलियन कंटीजी ३,२७,८२३० ३,८४५ ६२०. २१७६ 


(२) कपास हि २६१० ३,२१० १२५०४ 
(३) गन्ना कि १४,२३०. २६,३५०. १८५ १ 
(४) बनी हुई तम्बाकू ,, ड४० ७५०. १७६ ६ 
(५) विद्युत शक्ति (मिलियन जाल) ७,२६० १५,६००. २१६,० 
(६) पिएड लौह (हजार टन) ६३,१२८ १,१२,६८५५ (७८० 
(७) ऋ,ड तेल हि डरेघ. २,०१९ ८६२,० 
(४) इस्पात ही १,३४०. ४,१२०. ३०६,० 
(६) इस्पाव को वस्तुएं, १११०. इ,०४४५. २७५० 
(१०) धातु काटने की मशीन व झौजार (टव) १६,२९८. २९,२९२ १८०,० 
(११) रेल इ जिन (संख्या) र० २०० १,००० ० 
(१२) है "ट (हजार टन) २,८६० ६,०००. २१०० 
(१२) सूप उस्त्रादि (हजार बोल्ट) १,११,६३४ १,६३,७२१ ६४७ ० 
(१४) शक्कर (हजार ठन) रड६ इंघ६... रे७६०० 
(१४५) मझीन का बना बायजे॑ ,, ३७२ घश्श५ू १७६,* 





प्रथम पचवर्षीय योजना में तीन इस्पात के बड़ बड़े कारखान अ्रशाव 
(&0$097 ), बृहान (५०ए७॥90) तथा पाग्मोटोव (80:0७) स्थापित 
घारण का लक्ष्य था । देश भर वो बोयी जाने वाली भूमि २,२७३,७७१,००० मो 
(४०प) करने वा लक्ष्य अर्थात्‌ सन्‌ १६५४२ की भूमि से १५४,६३४,००० मो 


विदेशों में श्राथिकर नियोजन [२ | र्श्् 


([((०ए) ग्रधिक । राजकीय फार्मों की सख्या ३,०३८ तक बढामें का लक्ष्य था, 
तथा सिंचित भूमि भे ७२ मिलियन मो की वृद्धि होनी थी ! इसी प्रकार से यातायात 
के क्षेत्र भ रेल स ढोगे जाने वाले माल चा बजच २४५,५००,००० टन होना था 
तथा माल ढोयी जाने वाली दुरी १२०,६०० मिलियन टन किलोमीटर्स हो जाती 
थी। मोटर लॉरी द्वारा ढोये जाने वाला माल ६७,४६३,००० टन हो जाना 
था तथा श्राथिक जहाजरानी से ३६,८६४,००० टन माल ढोये जाने का लक्ष्य 
था। ४०८४ किलोमीटस्से को नयी रेलवे लाइनें डालत का भी लक्ष्य था। श्रम 
उत्पादन मे सन १६५७ तक ६४% वृद्धि, राजकीय उद्योगों मे होनी थी तथा 
श्रमिकों की मजदूरी मे ३३९ वृद्धि करने का लक्ष्य था । 
अर्थताघन--चीन की प्रथम योजना के लिए अर्थसाधन श्रधिकतर घरेलू 
साधनों से ही जुटात थे। रूस से (१६५४ मे) ५२० मिलियन रूबल का ऋण चीन 
की प्राप्त हुआ था, जिसे पू जीमत विनियोजन में व्यय किया गया । विदेशी पू'जी- 
पतियों की समाप्ति से तथा जमींदारो एवं घरेलु पूजोपतियों से विकास के लिए 
बडी राशियाँ प्राप्त हुई । इसके ग्रतिरिक्त राजकीय व्यवसायों का लाभ, राजकीय 
ब्यापार नियम का लाभ तथा श्रौद्योगिव एवं व्यापारिक करो द्वारा अरथंसाधन 
प्राप्त किये गये । यह बात विवादपूण है कि चीन म योजताग्रो को कार्यान्विव 
करन क लिए घाट वी अथ॑-ब्यवस्था का उपयोग किया गया अथवा नहीं । 
प्रथम पचवर्षीय योजना की प्रगति--योजवा म॑ पूंजीगत वितियोजन 
राशि ( प्रनुमानित ) ४२,७४० मिलियन योन के स्थान पर ४५,७७७ मिलियन 
योन हुआ्ला | ५०० एव नौम॑ (8७००९ ०7४7) सवीन तथा पुननिभित 
औद्योगिक योजनाओं वी पूधि बी गयी । लगभग ५,५०० किलोमीटर लम्बी 
नवीन तथा पुनरनिमित रेलब लाईना का काय॑ पूरा होते का अ्नुमात था। 
औद्यागिब' उत्पादन लक्षित मात्रा से ४१% अधिक हुआ । अन्न का उत्पादन 
३७० ००० मिलियत कंदीज तथा कपास का ३२,८००,००० टन हुआ। 
सन्‌ १६५६ की तुलना म उच्च शिक्षा प्राप्त करने बाले विद्याथियों की सख्या 
मे सन्‌ १६५७ तक ६७% की वृद्धि हुई तथा माध्यमिक शिक्षा पाने वाले 
विद्यार्थी १५%, बढ गये । सन्‌ १६५६ के स्तर की तुलना में अस्पताल के पलग 
१११७९ बढ़े | सन्‌ १६५७ के अत तक कृषि एवं दस्तकारी के क्षंत्र में देश 
भर भ सहकारिता का विस्तार हो गया । लगभग सभी पू'जीवादी औद्योगिक 
व्यवसाय राज्य एवं निजी क्षत्र के आघीन झ्ना गए । श्रमिकों की मजदूरी में 
प्रौसतन ३३५९ की वृद्धि हुई। राजकीय उद्योगों में श्रमिकों के उत्पादन 
में ७० ४% की वृद्धि हुई ॥ 
द्वितीय पचवर्षीय योजना---बीव की द्वितोय योजना द्वारा उन्हीं उद्देश्यों 


शेड भारत मे घ्राधथिक नियोजन 


के प्रति भ्रागे बढ़ना था जो प्रथम योजना मे निर्धारित किये गए थे । द्ितीय 
योजना के निम्नलिखित एच एद्देश्य निर्धारित किसे गए-- 

( १ ) प्रोद्योगिक निर्माण जिसमे भारी उद्योगों के महत्व को जारी रखना 
शा राष्ट्रीय भ्रथ व्यवस्था में तात्रिक पुनरनिर्माण एवं समाजवादी श्रौद्योगीवरण 
की हृदता के लिए कायवाही करना | 

(२) समाजदादी परिवतन के भ्रतगंत सामूहिक श्रषिकार ((१०]]९८४ए९ 
(0ए7९:४॥9) तथा समस्त जनसमुदाय के भ्रधिषार की वृद्धि का विस्तार 
करना । 

(३ ) कृषि उद्योग तथा दस्तकारी के उत्पादन म वृद्धि तथा इमबे' प्रनुरूष 
यातायात एवं वारिज्य का पूजीगत निर्माण के भ्राधार पर समाजवादी 
परिवतनो के द्वारा विवास करना । 

(४ ) समाजवादा प्रथ-व्यवस्था एवं सस्कृति के विकास के लिए वैतानिक 
प्रवेषणा की सुदृढ़ बताना तथा लोगो को निर्मास्प-काय म प्रशिक्षण प्रदान करन 
का प्रधिकतम प्रयत्न करना । 

(५ ) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शक्ति वढाना तथा जनसमुदाय के भौतिक 
एवं सास्कृतिवा जीवन में श्रधिक' कृषि एवं झ्ौद्योगिक उत्पादन के श्राघार 
पर वृद्धि 4 

उपयु क्ष उद्दे शयो की पूति हतु निम्न कायवाहियाँ वी जानी थीं--+ 

(१) सन्‌ १६४७ वी तठुलता मे कृषि एवं श्रौद्योगिक उत्पादन के समस्त 
मूल्य ((०८७। ए४|०८) म ७५% वृद्धि ॥ 

(२) ग्रौद्योगिल उत्पादन की समस्त मूल्य रायि प्रथम योजना के लक्षित 
मूल्य राशि की दुंगुनी हो कृषि उत्पादन वी मूल्य राशि बो सन्‌ १६५७ के 
लक्षित मूल्य राशि से ३५% अधिव करता । 

(३) द्वितोय योजना में भी यपूणीगत वस्तुआ के उत्पादन वृद्धि की दर 
उपभोक्ता वस्छुप्रो की उत्पादन वृद्धि की दर से अधिक होगी ) 

(४) सन्‌ १६५७ की तुतना में सन्‌ १०६२ तक राष्टीय भाय में ५०% 
बूद्धि करना सभव होगा । राप्टीय प्राय के वितरण के सम्बघ मे उपभोग तथा 
प्रचय मे उचित भ्रनुपात रखा जायगा। प्रथम योजना वो तुलना मे सचय वी 
दर कुछ भ्रधिक होगी जिससे जनसमुदाय के जीविकोपार्जन म धीरे धीरे सुधार 
किया जा सके धोर समाजवादी निर्माण की यति तीद्र हो सके । 

(५) यथासभव राष्ट्रीय सुरक्षा तथा प्रशासन सम्बंधी व्यय को कम किया 
जाय प्रौर आवधिक निर्माण तथा सास्कृतिक विकास के ब्यय को बढाया जाय 
जिससे समाजवादी निर्माण द तगति से समव हो सके । 


विदेशों में भ्राधिक नियोजन [ २ ] र१र 
॥।॒ 


(६) राजकीय एवं पूजीगत निर्माण मे विनियोजन की जाने वाली राशि 
राज्य द्वारा होने वाले समस्त व्यय को ४०% किया जा सकेगा। यह अनुपात प्रथम 
सयोजना में ३५% था। कृषि एवं उद्योगों के क्षीज् विकास के लिए पूजी- 
निर्माण सम्बन्धी समस्त विनियोजन का ६०% भाग उद्योगों पर विभियोजित 
किया जा सकेगा जबकि यह प्रतिशत प्रथम योजना मे ५८*२% थी ॥ कृषि आदि 
पर पूंजो-निर्माण सम्बन्धी विनियोजन समस्त विनियोजन का १०% होगा जबकि 
प्रथय योजना मे यह केवल ७ ६% था। 





उत्पादन लक्ष्य-- 

तालिका सं० १०--चीन की द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्य 

मद इकाई लक्ष्य लक्ष्य 

सन्‌ १६५७ का सन्‌ १६६१ का 

(१) प्रनाज (दस करोड कंटीज) ३६,३१८ ५,००० 
(२) कपास (दस हजार) ३२७०१० ४,५०० 
(३) सोयाबीन (दस करोड कंटीज) सर ४ २५० 
(४) बिजली (,, » जल) ११७० ४०० ४३० 
(५) बोयला (दस हजार टन). ११,२६८४ १६००-२१०० 
(६) फऋ्ड़ तेल (६, ) रण१ीर.. ४०० ६०० 
(७) इस्पात (५) १२० १०५० १२०० 
(८) अल्यूमितियम के इगट (,, ) २० १० १२ 
(६) रासायनिक खाद | पी; भ्रछाए.. ३००-३२० 
(१०) घातु शोधन सामग्री (,, ) क्षय श्ड 


(११) ज्क्ति उत्पादन सामग्री (दस हजार [7छ६) १६४. १४०-१५० 
(१२) घातु काटने के श्रोजार 


एवं मशीनें (,, इकाई) शा३ ६-६ ५ 
(१३) सीमेन्ट (,, टन) ६००० १२५०-१४४० 
(१४) सूती धागा (,, गाँठे) भरू००००... ६००-६०० 
(१५) सूती चस्तुएं (,, बोल्ट) १६,रे७२ १ २३५००-२६००० 
(१६) नमक (, टन) छ५शघ ४ १०००-११०० 
(१७) शक्कर (हाथ द्वारा 

बनो सहित) (दस हजार टव)। ११००. २४०-२५० 


(१८) मशीन का बना वागज (दस हजार टन). ६४५ १४०-१६० 
विकसित देश की यातायात सम्बन्धों आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु द्वितीय 


२१६ भारत में श्राथिक नियोजन 


योजना में 5०० से ६०० किल्ोमोटर लम्बी नवीन रेलनबें लाईनें डालने तथा 
१५०० से १६०० किलोमीटर लम्बी टूक (77७४४) सकें बनाने का आयोजन 
किया गया । यह भी अनुमान लगाया गया कि फुडकर व्यापार को मात्रा मे 
५०%, की वृद्धि करनी होगी । यह भो निश्चय किया यया कि राजकीय बाजारों 
के भ्रतिरिक्त कुछ स्वतत्र बाजार भी रख्ले तथा विक॒प्तित किये जायेंगे जिससे 
वस्तुश्रों का विनिमय ग्रामो एवं नयरो में सुलभता से हो सके । द्वितीय योजना 
भें धम उत्पादन मे ५०% बृद्धि करने का लक्ष्य था तथा श्रमिकों की भजदूरी 
में प्रौसतन २५% से ३०% तक वृद्धि होने का अनुमान था । 

चीन की सत्‌ १६५८ की योजनाएँ--रूस की भाँति घीन में भी अल्प- 
कालीन योजनाओं को विश्येप महत्व दिया जाता है। चीत की सन्‌ १६५८ वर्ष 
की योजना का उद्दंश्य चोन की अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक सुधार करना था। 
इसे योजता में पू जी-निर्माण सम्बन्धी विनियोजन १४,५७७ मिलियन यौन निर्धा- 
रित किया गया (इसमे सहकारी सस्थाओ्रो का विनियोजन स्रस्मिलित नहीं है) | 

सत्‌ १६५८ की योजना के लक्ष्य व प्रगति निम्न प्रकार थी-- 


तालिका स० ११--चीन की सन्‌ १६५८ वर्ष की योजना के लक्ष्य एव प्रगति 


सन्‌ १६९५७ सन्‌ १६५८ सन्‌ १६५८ सब १६५७ 
मूल्य राशि का उत्पादन का योजना का वास्तविक मे वृद्धि का 
लक्ष्य उत्पादन प्रतिशत 





(१) कृषि एवं सहायक 

पैशो का उत्पादन 

(मिलियन यौन)... ५३,७०० ६८,८३०. ८६,०००. ६४% 
(२) पूंजीगत विति- 

गोजन (मिलियन यौन) १२,६०० १४,१७७. २१,४०० ७०% 
(३) अनाज का उत्पादन 


(मिलियन कंटीज) ३,६२,००० ७,१४,००० १००९ 
(४) औद्योगिक उत्पादन 

तथा दस्तकारी द 

(मिलियन यौन) ७०,४०० ७४,७४० १३,१७,००० ६६० 


०० कक नननभभ मन 7 व +-+ स्नान ++नमन तनमन नम ++ 

कृषि उत्पादन मे आश्चयंजतक विकास के साथ साथ, वनस्पति, पशुपालन 
तथा मछली पकड़ने मे पर्याप्त विकास हुआ। कृपि में प्राइचयंजनक विकास, 
अनुकूल मौसम, सिंचित भूमि में वृद्धि, खादों का अधिक उपयोग, यहरी जुताई, 
अच्छे बीज का उपयोग, फार्स को प्रबन्ध-व्यवस्था सुद्ढ होना श्रादि जन-जाइति 


विदेशों में श्राधिक नियोजन [ २ ] र१्७छ 


के कारण ही सम्भव हुआ्ना। सन्‌ १६५८ वर्ष मे इस्पात का उत्पादन ११ मिलियन 
टन हुआ जो सन्‌ १६५४७ के उत्तादन से १००%, अधिक था। इस्पात के उसादन 
को बूद्धि का बहुत वा भाग छोटी छोटी घमन भद्दियों ने प्राप्त किया । कोयले 
का उत्पादन २७० मिलियन टन हो गया जो कि सद्‌ १६५७ के दुगुने से भो 
अ्रधिक था । विजलो का उत्पादन २ मिलियन क्लोवाद था। जो कि प्रथम 
योजना के उत्पादन-ल्क्ष्य के बरावर था । रासायनिक खाद का उत्पादन 
सन्‌ १६५८ वी प्रथम छमाहो में सन्‌ १६५७ के उसी काल की तुलना में १३ 
गुता था | पेट्रोलियम का उत्पादन सन्‌ १६५८ की प्रथम छमाहो में सन्‌ १६५७ 
में उस्ती काल की तुलना में ३२४ अधिक था। 
चीन की सन्‌ १६५६ वर्ष की योजना--इस योजना मे समस्त पूंजीगत 
विनियोजन जो राजकीय वजट से होना था २७,००० मिलियन योन निश्चित 
किया गया जो कि सन्‌ १६५८ की तुलना में २६% अधिक था। ढृपि एवं 
औद्योगिक उत्तादन में ४०% वृद्धि करने का लथ््य घा। कृषि उत्पादन १,२२,००० 
मिलियन यौत तथा औद्योगिक एवं दस्तकारी उत्पादन १,६५,००० मिलियन 
यौन होने छा अनुमान था। इस्पात का उत्पादन ११ मिलियन टन से बढ कर १८ 
मिलियन टन, कोयले कया उत्पादन सब्‌ १६५८ वर्ष के उत्पादन को तुलना में 
४०% अधिक होगा । अनाज, जिसमे गेहूँ, चावल तथा झालू सम्मिलित है, के 
उत्पादन में ४०% वृद्धि करना, अर्थात्‌ १२५ मिलियन टन करना॥ कपास के 
उत्पादन को सव्‌ १६५८ क्षे स्तर से ५०९५ बटा कर ५ मिलियत टन करने का 
लक्ष्य था। रेल के एजिन तथा रेलव वेगन के उत्तादन में ५०% से भी अधिक 
वृद्धि बरने का अनुमान था। ५५०० क्लिमोटर्स लम्बी नवीन रेलवे लाने 
डालने का भी आयोजन क्षिया गया। गन्ने के उत्पादन मे ४०% वृद्धि; खाने के 
तेल में ४०% वृद्धि, झकफर मे ४०९ जूट तथा हैम्प के उत्नादन में ४०% वृद्धि 
करने का आयोजन घा । 
सन्‌ १६५६ मे औद्योगिक एवं कृषि उल्ताइन की कुल उलादन राशि ४०% 
बढ जायगो अर्थात्‌ सनु १६५८ में जो २,०५,००० मिलियन यौन था, वह 
२,८७,००० मिलियन यौन हो जायया । इस उत्तादन की मूल्य-राप्ति में से 
१,६५,००० मिलिदन योन उद्योगों का तथा १,२२,००० मिलियन योन कृषि 
का उत्तादव हीगा। सन्‌ १६५६ दर्ष में पूजीगत वस्तुग्रा के उत्पादन में ४६% 
हथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन भे ३४ वृद्धि होने का अनुमान था। देतिक 
जोवन के प्रयोग वी वस्तुओ मे पर्यात्त वृद्धि हुई । इृपि उलादन मे बृद्धि करने 
हेतु प्रधिक सिंचाई के साधन सिदचार्ट को मशीनें, ट्रेक्ट्स, अनाज एवं कृषि सम्बन्धी 


र१८ भारत में भ्राथिक वियोजन 


ग्न्य यत्र, रबर के टायरो वाली दो पहियो की ठलागाडी, रासामनिक खाद ठथा 
कृषि के धावक फीटाणुप्रों को मारने वालो प्रौषधि प्रदान करने का भ्रायोजन 
क्या गया था। 

चीनी जन-कम्यून (20फाप्णपए०७)--सब्‌ १६५४ के मध्य में चीत 
सरकार ने एक नवीन क्रान्ति को जन्म दिया, जिसके भ्रन्तर्गत ६५ करोड चीनियो 
को कम्यून मे सगठित करके श्राइचयंजनक ग्राथिक सफलताएं भ्राप्त करने का 
आयोजन किया गया। यम्यून द्वारा १० वर्षों म ही चीनी समाजवाद को 
साम्यवाद में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया । चीव से लगभग २४,००० 
जन-कम्पून है जिनमे चीन के लगभग ६०% कृषक सम्मिलित है। १६५६ के 
ग्रन्‍्त तक समस्त चीत को कम्यून पर प्राधारित करने का लक्ष्य था । 

एक कम्यून मे ४,००० से १०,००० तक परिवार सम्मिलित होते है। 
कम्यून का कार्य-सचालन एक प्रशासनिक काउन्सिल (6 तणाए।इध87ए९ 
(2०००८) द्वारा किया जाता है | यह काउन्सिल कृषि, उद्योग, शिक्षा श्रादि 
सभी का प्रबन्ध एवं सगठत करती है। प्रत्येक वम्यून में अपना सामूहिक फाम॑, 
कारखाने, स्कूल दुकानें ग्रादि होती हैं, जिनका नियत्रण एवं प्रशासन बाउन्सिल 
के हाथ मे होता है । कम्यून के श्रन्तर्गत रहन वाले प्रत्येकः वयस्क को एक विज्येप 
कार्य करन को दिया जाता हे ) स्थ्रियाँ भी घर से बाहर कार्य करती है । स्त्रियों 
को घर के कार्यो से बचात के लिए सामूहिक रसोईयाँ घलायी जाती है, जिनमे 
कम्पून के प्रत्येक निवासी को नि शुल्क खाना दिया जाता है । बच्चो की देखभाल 
करने हेतु सामूहिक नसंरी तथा शिक्षु पाठशाला (इट्राए04९४ (5870४0) 
चलाये जाते है, जिनमे स्त्रियाँ प्रपत कार्य पर जाने के पूर्व बच्चो को छोड 
सकती है । बच्चों को इन्हीं नसंरी तथा शिद्यु पाठशाला (0067 (537६९॥) 
में सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान वी जाती है। वृद्ध एबं बीमारों को देखभाल 
करने के लिए वृद्धों के लिए श्रादर के घर (जिणा९5$ ० रि९50९८८ 
६07 38८०) सामुदायिक श्रधिकारियों द्वारा चलाये जाते हैं । 

जन-कम्युन प्रपने-अपने क्षेत्रा मे विभिन्न श्राथिक क्रियाओं का सचालन एवं 
नियत्रस्थ करते हैं। इनके द्वारा केवल कृषि का ही सचालन नहीं होता है अपितु 
कदि के सहायक उ्योगो का विकास भी इनके द्वार जिया जाता है! तमरो के बड- 
बड़े कस्यूल विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे वत्त, शक्कर, कागज, खाद, रत्तायन 
श्रादि उद्योगो का क्दिस एवं सचालन भी करते है। कम्यून के ग्रन्तगंत उच्चतम 
श्रम विभाजन सम्भव हो सका है एवं उत्तादन की नवीनतम विधियों का उपयोग 
भी किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रो मे उत्तादन क्रियान्रो को अत्यधिक प्रोत्साहन 
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प्राप्त हुआ है तथा उत्पादन मे अधिकतम दृद्धि करने के हेतु निरन्तर कठोर कायं- 
चाहियाँ की जा रहो हैं । 
परिचमो देशों मे कम्यून की भत्यधिक आलोचना को गयी है| विकास की 
इस विधि को एक श्रविवेकपूर्णं विधि बतलाया गया है जिसका सचालन अ्घ॑- 
सेनिक संगठन द्वारा किया जाता है भ्रौर जितसे सगठित दासता (७55 8]87४- 
एज) का विस्तार हुप्रा है। कम्यून के अन्तगंत एक व्यक्ति को व्यक्ति न मात 
कर उत्पादन मे काम झाने वाली भौतिक इकार्ट मान लिया जाता है, जो सरकार 
के भजूदुर के रूप में कार्य करता है। वह समस्त सम्पत्ति खोने के साथ-साथ 
अपना घर एवं परिवार भी खो बंठता है ॥ इस आलोचना के प्रत्युत्तर मे चीनी 
अधिकारियों ने बताया कि कम्यूत के झन्तगंत चीनी कृपक केवल बेरोजगार 
एवं भूखे रहने को स्वतत्रता को खोता है । इनके द्वारा पु जीवादी परिवार विधि 
को समाप्त करने का भ्रायोजन है क्योकि इसमे पारस्परिक सम्बन्ध घन पर भ्राघा- 
रित होते हैं। चोनी प्रधिकारियो का कथन है कि पश्चिमी राष्ट्रो ने जिसे दासता 
(5]8ए९7:9) का नाम दे दिया है कदाचित्‌ वह अनुझासन ([906८ए॥7९) 
से कार्य करने तक ही सीमित है । इन दोनो विचारघाराश्रो से तथ्य ज्ञात करना 
संभव नही है क्योकि उपलब्ध सूचनाएं इतनी पर्याप्त नहीं होती हैं कि कुछ भी 
निश्चित रुप से कहा जा सक्के परन्तु भ्रभी हाल के अकाल एवं खाद्यान्नो को कमी 
से कम्यून की सफलताप्रों के सम्बन्ध म कुछ सदेह होना स्वाभाविक है | यह 
अनुमान भी लगाना जाना ग्रस्वाभाविक न होगा कि कम्यून सयठन ने इंपको में 
प्रधिक उत्पादन करने की प्रवृति को ठेस पहुँचायी है जिसने छाद्यान्नों की कमी 
को इतनी गम्भीर समस्या बना दिया है ॥ 
चीन और भारत की नियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना--चौव के 
नियोजन के इतिहास के इस सक्षिप्त विवरण से साथ इसका भारतीय नियोजित 
विकास से सक्षिप्त में तुलवा करना उचित ही होगा । तुलना के दृष्टिकोण से 
ऐसे काल का अ्रध्ययत करना उचित होगा जिसके लिए दोनो ही राष्ट्रो के 
साख्य उपलब्ध हो। १६५३ से १६५६ तक चीनी राष्ट्रीय आय ४३५% 
अर्थात्‌ औसतन €६.५% प्रति वर्ष बढी । इसी काल मे प्रथम योजना के भ्रन्तगँत 
भारत मे राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ३ ६% प्रति वर्ष थी। इस प्रकार मारत 
के विकास की गति चीन की तुलना मे एक तिहाई रही। भारत को द्वितोय 
एवं तृतीय योजनाओं मे भी राष्ट्रीय भय को वृद्धि की दर इतनी अधिक नहीं है 
जबकि चोन की द्वितीय योजना मे राष्ट्रीय श्राव वी वृद्धि की दर ६.५% प्रति 
बर्ष से कहीं अधिक होने को समावना है विभिन्न मदो के प्रथक-प्रृथक अध्ययन 
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करने से भी यह ज्ञात होगा कि भारत का उत्पादन चीन की तुलना में बहुत 
कम है । चीन का इस्पात का उत्पादन १६४८ में ११ मिलियन ठत था, जबकि 
भारत में तृतोय योजना के ग्रन्त तक (१६६५-६६) इस्पात का उत्पादन ६ ६ 
मिलियन टन होने का लक्ष्य है। इसी प्रकार चीन का कोयले का उत्पादन 
१६४८ में २७० मिलियन टन था, जबकि भारत में १६६१ तक ६० मिलियन 
टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य था। इस प्रकार को स्थिति भ्न्य उद्योगों के 
उत्पादन के सम्बन्ध मे भी है| इस प्रकार चीन की विकास की गति भारत की 
तुलना भे निस्सन्‍्देह अधिक तीव्र है । 
नाजी जर्मनी मे आधिक नियोजन" 
जमेनी से नाजी दल जबवरी १६३२ में सत्तारुढ हुआ और द्वितीय 
महयुद्ध के अन्त तक सत्ता इस दल के हाथ में रही। सन्‌ १६३३ में 
लेप प्रधेला द्वारा (४भा८९१०४ का पद ग्रहण करने के पर्चातु 
नाजी शासत वा प्रारम्भ हुम्ना। नाजी शासन के अलग उत्पादन के 
साधनों पर निजी ग्रधिकार तथा निजी साहस दोनों को ही चालू रखा 
गया। परन्तु इन पर पूर्ण सरकारी नियनण का आयोजन किया गया। 
सरकार द्वारा भी कुछ उद्योग चलाये जाते ये, परन्तु अ्रधिकाश व्यवसाय निजी 
क्षेत्र के भ्रधिकार मे ही थे | परन्तु सरकार को यह ग्रधिकार था कि वह किसी 
समय श्रावश्यकता पड़ने पर निजी सम्पत्ति एवं धन को प्रधिक्ञार म ले सकती 
थी। नागरिक अपने घन का उपयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते थे। 
राज्य उनको धन व्यय करने के तरीके निर्देशित करता था | यद्यपि लिखित रूप 
से निजी व्यवसायियों को अपने व्यवसाय अपनी इच्छानुसार चलाने का अधिकार 
था परन्तु वास्तव में व्यापार एव उद्योगो के सचालन में सरकारी हस्तक्षेप श्रधिक 
था । सरकार किसी भी व्यक्ति पर कोई व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगा सकती 
थी। इसके भ्रतिरिक्त बहुत सी वस्तुओ के मूल्य एव वितरण भी सरकार द्वारा 
वियत्रित छिय्रे जाते थे ) सरकार को श्रमिकों का परारिश्रम्रिक तथा व्यवसायियों 
का लाभ निर्धारित करने का भी अधिकार था । इस प्रकार राष्ट्रीय समाजवाद 
के अन्तगंठ सरकार को प्रत्येक क्षेत्र पर विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त थी । 
उफपा क्षाइकर्पपा फ्रोफक्ता-नतप्त 2२२२ जप पाण्की हक के उप्ता 
संभाली थी, उस समय तो जमं॑नो मे बेरोजगार एंव सदी की समस्या प्रत्यन्त 
गम्भीर थी । साजी सरकार को रोजयार में वृद्धि करना अत्यन्त श्रावश्यक था | 
इस समस्या का निवारण करने हेतु १ मई १९३३ को प्रथम चारवर्षीय 
योजना की धोषणाय को गयी । यह एक विस्तृत योजना थी जिसमे समस्त श्र्षे- 
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व्यवस्था की कार्य-प्रययाली निर्धारित की गयी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य 
बेरोजगारों को किसी लागत पर रोजगार प्रदान करता था ) नाजी सरकार का 
लक्ष्य रोजगार प्राप्त लोगो की सख्या बढाना था, चाहे उनको मजदूरी कितनी 
भी क्यो न दो जाये । जो लोग सहायता काय (रि८॥९ई ०००४४) भअ्रथवा 
श्रमिक कंस्प ([,३00घा (2७009) में बार्य करते थे, उनको केवल जीवन- 
निर्वाह के लिये ही पारिश्रमिक दिया जाता था। रोजगार वे अवसर बढाने के 
लिए निर्मारा-कार्यों को ग्रधिक महत्व दिया गया । अनुपयोगी भूमि को उपयोगी 
बताने हेतु खाईयो तथा नालियो का निर्माण किया गया, नवीन इमारतो वा विर्माणय 
नाजी सरकार के कार्यालय वे! लिए किया गया रहन के लिए घरो का निर्माण 
किया गया , कृषि मजदूरों के लिए क्वार्टंस बताए गए, सडक यातायात के लिए 
नवीन सड़कों का निर्माण किया गया । एक बहुत बडा कारखाना पीपुल्स कार 
बनान मे लिए स्थापित किया गया । इसफ़े अतिरिक्त रोजगार के प्रवसर बढाने 
के हेतु, नवन-निर्मारा के लिए आथिक सहायता, झ्ौद्योगिक सामग्री मे नवीनी- 
करण करने की छूट, कार्य को अ्रविक श्रमिकों में फैलाना, कृपको के बेरोज- 
गारों को रोजगार दत पर झार्िक सहायता, उन मालिको को कर देय मे छूट 
जो अधिक श्रमिको को रोजगार प्रदान करे, श्रमिको को पदच्चुत करने पर 
अतिबन्ध, पुराने श्रमिको को रोजगार देना, एक ही परिवार मे विभिन्न रोज- 
गारो से ग्राय उपार्जन करने पर प्रतिबन्ध, नवीन विवाहित दम्पत्तियो को बोनस, 
यदि पत्नी अपने पुराने रोजगार कोन करने के लिये अनुमति दे । अनिवार्य 
सैनिक सेवा तथा हथियारबदी आदि के कार्यक्रम चालू किये जायें । 
इन सब कार्यक्रमों थे फलस्वरूप दो वर्षों भे रोजगार प्राप्त लीगो की 
सख्या ११-५ मिलियन से १६-५ मिलियन हो गयी तथा बेरोजगारो की सख्या 
६ मिलियन से घट कर २ मिलियन रह गयी । सन्‌ १६३६ के भ्रन्त तक बेरोज- 
गार की समस्या सर्वया समाप्त हो गयी और योजना सफलतापूर्वक समाप्त हुई । 
द्वितीय चारवर्षीय योजना--वर्सेल्स (५९:७४॥॥४८४) की सधि के 
अनुसार यद्यपि जमंत्री का अशस्त्रोकरश कर दिया गया था परन्तु सधि के प्रन्य 
पक्षो ने अपनी सैनिक शक्ति को कम नहीं किया और भ्रशस्त्रीकरए का. सम्मेलन 
भी कोई ठोस कायंवाही इस सम्बन्ध मे न कर सका ) सन्‌ १६३५ में हिटलर ने 
जमेनी को लोग आफ नेश्षत्स से अलग कर दिया और जमनी की सैनिक दाक्ति 
बढाना प्रारम्भ कर दिया। सितम्बर १६३६ में हिठलर ने जमंनी की द्वितीय 
चारवर्षीय योजना की घोषणा को | इस योजना का मुख्य लक्ष्य जमेवी को 
सैनिक इृष्टिकोश से शक्तिशाली राप्ट्र बनादा था तथा आथिक मामलों में 


ग्श्र भारत मे आ्राधथिक वियोधन 


ओत्मनिर्भर करना था। पुनर्शस्त्रीकरण तथा प्रात्मनिस्‍्ता इस योजना के 
दो मुख्य उद्दो इय थे । जर्मनी की सेना को आधुनिक शस्त्रों से लेस करताथा 
जिससे वह भूमि, समुद्र तथा वायु सभी प्रकार के युद्ध के योग्य बन सके। 
ग्राधिक बायकाद की कठिनाइयो से बचने के लिए खाद्यान्नो एवं कच्चे माल्ष में 
आत्मनिभंरता पर जोर दिया गया था ! जनसम्ुदाय को देद्य के पग्रात्मनिर्भर 
करने हेतु कठोर परिश्रम करने को कहा गया तथा उनसे उपभोग की मात्रा को 
कम करने को भी कहा गया जिससे युद्ध सम्बन्धी उद्योगो मं अधिक साधनों का 
उपयोग कया जा सके। योजना के प्रशासन का कार्य हरमन गोर्यारिंग 
([0७४0880 (50९7708) को दिया गया । इसको विस्तृत अधिकार दिये 
गये तथा प्र्थ॑-व्यवस्था के समस्त महत्वपुण स्थानों पर सेना के प्रधिकारियो को 
नियुक्त किया गया । उद्योगपतियों तथा व्यायारियों को सेना में पद दिए गए 
जिससे बे योजना के सचालन में सहायता कर सके | इस प्रकार समस्न राष्ट्र को 
आ्रागामी युद्ध के लिए तैयार किया गया । 

द्वितीय थोजना के मुख्य लक्ष्य निम्व प्रकार थे-- 

(१) कच्चे माल के उत्पादत में वृद्धि । 

(२) कच्चे साल का योजनावद्ध वितरण जिससे झाधारभुवत एवं युद्ध 
की सामग्री से सम्बन्धित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा मे कच्चा माल मिल सके । 

(३) कृषि उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्नों का उत्पादन । 

(४) श्रम का विभाजन युद्ध सम्बन्धी उद्योगो की ग्रावश्यकतातुसार करना ) 

(५) सजदूरी श्रौर मूल्यों को स्थिर रखना । 

(६) विदेशी मुद्रा पर नियस्त्रण रखना । 

द्वितीय योजना के कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप मई १६३९ तक 
बेरोजगार सर्वथा समाप्त हो गये और श्रमिको की कमी गम्भीर रूप घारण 
करने लगी । श्रथिको की पूर्ति हेतु स्त्रियों को बाहर कार्य करने के लिए लाया 
गया । प्रवकाश् प्राप्त (पेल्शतर) कर्मचारियों को फिर काम पर ब्रुसाया गया। 
प्रशिक्षणता (0 907९70८९५॥79) कै समय मे कमी कर दी गयी तथा 
विश्वविद्यालय के कोर्सों मे को कर दी गयी । इसके अ्रतिरिक्त विदेशों से भी 
हज़ारों श्रमिक लाये गए । 

जर्मनी की दो योजनाग्रो के फलस्वरूप कृषि एवं उद्योगो के उत्पादन में 
भ्रत्यधिक वृद्धि हुईं | सन्‌ १६२८ वर्ष के उत्पादन को १०० के बराबर माब कर 
सन्‌ १६३२ का निर्माण सम्बन्धी उद्योगों का उत्पादन (८ था जो समू १६३८ 
में १२६ हो गया । इस प्रकार कृषि उत्पादन सन्‌ शृ६्३२ में १०६थांजों 
बढ कर सन्‌ १६३८ में ११४ हो गया । जम॑नी मे योजना कार्य वे! सचालत हेतु 


विदेशों में श्राथिक नियोजन [ २ ] श्श्३ 


कोई प्रथक सस्था नहीं नियुक्त की गयी और न प्रत्येक वर्ष की प्रगति को ही 
आँका एवं प्रकाशित ही किया गया । जन सहयोग को योजना के कार्यों मे कोई 
स्थान नहीं दिया गया। नाजी योजेता का उद्देश्य विकास के स्थान पर शीघ्र 
सशस्त्रीकरण था जिससे ससार पर विजय प्राप्त कर ली जाय । 
“ब्रिट्रेंन मे आथिक नियोजन” 

ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन का जन्म श्राथिक कठिनाईयों के कारण 
हुआ था । इसकी ग्राधारशिला किन्हीं ग्रम्भीर सिद्धान्तों पर झाषघारित 
नहीं है । ग्राथिक नियोजन का उपयोग ब्रिटेत मे प्रयोगात्मक है। ब्रिटेन से 
आधिक नियोजन का प्रारम्म द्वितीय महायुद्ध मे हुआ, जबकि मिलीजुली सरकार 
((:००!ध०४) ने युद्ध का सामना करने हेतु अर्थ-ध्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र 
में नियोजित अर्थ व्यवस्था का संचालन किया। युद्ध काल में समस्त ससार में 
साधनों की अत्यन्त कमो थी और इस कमी का सामता करने हेतु राशनिंग, 
साधनों का सरकारी नीति के अनुसार वितरण, लाइसेन्स एवं परमिठ जारी करना 
प्रादि के रूप मे सरकार ने पथे-व्यवस्था को नियोजित किया जिससे उपलब्ध 
साधनों का उपयोग युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु चलाये जाबे वाले कार्यक्रमों 
पर किया जा सके। युद्ध के पश्चात्‌ मन्‍्दी एवं बेरोजगारी के भय पर गभी रता- 
पूंक विचार किया गया और उस समय की मिलीझुली सरकार ((/0०७॥- 
६07) ने श्रपनी रोजगार नीति के सम्बन्ध मे एक श्वेत पत्र (9/॥(6 
989०7) जारी किया जिसमे बताया गया कि मन्दी से अरथ॑ं-व्यवध्या को 
बचाने हेतु युद्धकालीन नियत्रर युद्ध के पब्चात्‌ भी लागू रहेगे झोर बेरोजगार 
के दवाब को रोकने के लिए सरकारी व्यय मे वृद्धि की जायगी । १६४५ मे युद्ध 
समाप्त होने पर मन्दी एवं बेरोजगारी को समस्याप्रो का प्रादुर्भाव होने के बजाय 
मुद्रा-स्फीति, बढते हुए मूल्य तथा वस्तुओं एवं साधनों की कमी आदि समस्‍यायें 
सामने धझायों। १६४६ एव १६४७ मे मुद्रास्फोति, वस्तुभो एव साधनों की 
सामान्य कमी, सग्रहों मे कमी आदि समस्याएं अत्यन्त तीव्र बन ग्यी। इन 
अपूर्णताओों के निवारण हेतु लेबर सरकार ने आधिक नियोजन की शरण ली। 
आथिक नियोजन द्वारा देश के उपलब्ध साधनों का वितरण समस्त राष्ट्र के 
अधिकतम हित के लिए किया जाना था । साधनों को उपलब्धि एवं उनकी 
आवश्यकता के अन्तर को कम द्यावश्यक कार्यक्रमों में साधतों का उपयोग न 
करके दूर किया जाना था। साधनों के उपयोग को विपरिस तात्रिक्ता 
(](०४६१९४ ४(८८ा०४पा5ए ) के आदीन नहीं छोडा जाना था, 
अन्यथा अनावश्यक कार्यक्रमों की पूति में साधनों के उपयोग का अवसर मिल 
सकता था। इस प्रकार लेबर सरकार ने आधिक नियोजन को युद्धोपरान्त 


श्य्ड मआरत में आधिक नियोजन 


अ्रपृर्णताओ रा सामना करने के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। इसके 
प्रतिरिक्त ब्रिदेत के घन, साधन, पू'जीगत सामग्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक 
स्थिति जिसकी युद्ध म क्षति हुई थी, उसकी पूति करन हेत भी श्राथिव नियोजन 
को भ्रपनाया गया | संद्धान्तिक दृ्टिब्तेण से भी लेवर सरवार को देश मे समाज॑- 
चाद स्थापित करने हेतु आधिका नियोजन को शरण लेना स्वाभाविव था। 
१६४६ एवं १६४७ में कुछ उद्योगों एवं सेवाग्रो वे! राष्टीयकररा ने आ्राथिक 
नियोजन के सचालन को सुलभ वना दिया । 


हिटेव मे आर्थिक लियोजन वा मुल्य कद व्य राध्ट्रीय बातों का उप्ट्र की 
श्रावश्यकतानुप्तार उपयोग करना था। एसवने अतिरिक्त पूर्ण रोजगार, कत्याए- 
बारी राज्य (५५०९०।६:९ 80806) वा निर्माण तथा राष्ट्रीय श्राय का झोर 
श्रधिक समान वितरण नियोजन के सहायक उद्देश्य थे। ब्रिदेत में भ्राथिक 
नियोजन के विस्तृत रूप को नही अपनाया गया । वास्तव मे यह एव रूप प्ले 
प्राशिक नियोजन कहा जायगा । इसके अन्तर्गत ब्रिटन की श्रर्थ यवस्था व कुछ 
ही क्ष त्रो के लिए आयोजन क्ये गये / विभिन्न उत्पादन के क्ष त्रो के लिए विस्तृत 
लक्ष्य भी निर्वारित नहीं क्ये गये | केवल कुछ बृहत्‌ उद्योगा के लिए ही उत्तादन 
लक्ष्य निर्धारित किये गये । नियोजको को इत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कोट विद्येष बाय 
सही करने थे । इनकी पूर्ति निजी साहसियों को करनी थी रिन्‍्हे सरकार द्वारा 
सुविधाएँ एवं प्रलोभन प्रदान किये ग्ये। सरकार निजी साहसिया को सलाह भी 
देती थी। सरकार को उत्पादको को कोई श्रादेश नही दने थ। फिर भी कही रही 
सरकार ने उत्पादको एवं श्रमिकों को आदेश जारी बिये जिसस आवश्यक 
बस्तुओं की पूर्ति होती रहे। ब्रिटेन में योजनाएं दीपकाल के लिए निर्बारित 
नहीं की गयी । ये एक वर्ष या उससे भी क्रम बाल के जिए बनायी गनी। इसे 
गोजनाओ मे ग्रत्पकाल्ीन समस्याम्रो के निवारण का आयोजन किया गया । 

उपयु त्त विवरण के श्राधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि ब्रिटेन के 
ब्राथिक नियोजन को वास्तविक नियोजन नहीं कहा जा सवता, वह तो केवल 
एक ढाँचा मात्र था । ब्रिटेन के आधथिक नियोजन के तौन मुख्य तत्व थ--- 

(१ ) एक ऐसी संस्था वा निर्माण, जिसके पास विस्तृत सारथ एव 
यूचताए' हो जिससे राष्ट्र के भोतिक एव वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया जा 
सके श्रौर उपल-ध साधनों के झावार पर, भ्रघ॑-व्यवस्था के बूहत्‌ क्षत्रा मे लक्ष्य 
निर्धारित किये जायें 


(२ ) विभिन्न कच्च माल, वित्त, श्रम ग्रादि दे जिए झ्ाशिए झनुमात 


विदेशों मे श्राथिकर नियोजन [२ ] र्रश्‌ 


पत्रक ([7८०४०एा८ छए082६७) तैयार करना जिससे उपलब्ध साधनों में 
सथा नियोजन के लक्ष्यों में सम्बन्ध स्थापित किया जा सके 

( ३ ) उन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधियों का निर्धारण जिदसे राज्य अर्थ- 
व्यवस्था को इच्डित दिश्याम्रों में प्रवाहित करने हेतु प्रभावित कर सके परन्तु 
उत्पादन के दिन प्रति-दिन के कार्यों मे सरकार को हम्तक्षेप नहीं करना था ॥ 

नियोजन सम्बन्धी निर्शंयों का सर्वोच्च अधिकार मत्त्रीमए्डल ((-७०7724) 
को था । कैबीनेट की सद्दायतार्थ दो महत्वपूर्ण समितियाँ बनायी गयी--आधिकर 
नीति धमिति तथा उत्पादन समिति । झाथिक नीति समिति के अध्यक्ष स्वयं 
प्रघान मन्‍तो थे और यह समिति आ्रार्थिक नीतियाँ निर्धारित करती थी । उत्पादन 
समिति के ग्रध्यक्ष चान्सलर झ्लॉफ एक्सचेक्र ((:976९]]07 ०ई रिटा९- 
धुप८: ) थे भौर यह समिति विनियोजन के कार्यक्रम निर्धारित करती थी । 
ब्राथिक मामलो पर विभिन्न मस्त्रालयों को सलाह देने हंतु बच्धरीय सास्य कार्या- 
जय तथा ग्राथिक सचिवालय (८०॥०एतक्‍ा८ 9९८:८९८४:१४८) दो सरब्धारी 
सेवाएं थी $ इसके सतिरिक्त आथिक सियपोजन का कायालय जो मुस्य नियोजन 
भ्रधिकारी के प्राधीन था, नियोजन सम्बन्धो मामला पर क्वल सलाह दन का 
कायं करता था | यह अ्रधिकारी राप्ट्रोय हित के आथिक्त मामलों पर विचार 
करके नवीन कार्यकमो पर सचाह दता था। इनके अतिरिक्त एक प्रतिनिधि 
ससस्‍्या भ्राथिक तियोजन परिषद थी, जिसमे सरकार श्रम तथा उद्योगों कप्रति- 
निधि थे । यह सस्था नियोजन सम्बत्धी समस्याझ्रों का अध्ययन करती थी। 
सरकारी विमाग तथा अन्त्विभागीय समितियाँ भी नियोजन व्यवस्था का मुख्य 
भाग थीं । ये उत्पादत तथा विनियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम बना कर, उच्च अधि- 
कारिया एवं सस्थाओं के पास भेजती थीं। 

प्रत्येक वर्ष वापिक बजट लोकसभा मे भापस्स करन के पूर्व आधिक गति- 
विधि वी जाँच (8&0070077८ 5ए77ए९9) (फरवरी के ग्न्त अथवा मार्च 
के प्राय्म्म म) मे प्रद्यश्चित की जाती थी | इसम झागामों वर्ष दी बोजना भी 
सम्मिलित होती थी। प्रत्मेक वर्ष योजना निर्माण का कार्य एक वकिद्भ पार्दी 
(४५००:४४४०४ ९४:६४) हारा क्षिवा जाता था जित्त्रा अध्यक्ष आयथिक विभाग 
वा अध्यक्ष होता था और जिसमें झाथिक विभाग, केन्द्रीय सास्य कार्यालय तथा 
नियोजन स्टाफ तथा सरकारी विभाग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते थे। 
चक्जू पार्दो (५४ ०ौऐ०/टा08 शि००१५) द्वारा बनायो दयो प्रस्तावित योजना पर 
अआधिक विभाग के स्थायी अध्यक्ष नी विचार करतेथे। इसके पश्चात्‌ इस 
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योजना को झ्राथिक नियोजन परिषद को भेजा जाता था जिससे इसके कार्यक्रमो 
में यह परिषद सलाह दे सके । इस परिषद की सलाह सहित प्रस्तावित योजना 
को केबीनट की उत्पादन समिति के पास भेज दिया जाता था जो इसको अन्तिम 
स्वीकृति देती थी थोर फिर यह नियोजन स्टाफ को वापस कर दी जाती थी । 
संयुक्त राज्य अमेरिका स आ्रिक नियोजन ! 

जिस प्रकार रूस का झथ-व्यवस्था वा नियोजित अ्रथ व्यवस्था का आदश रूप 
समभाजाता है ब्रिल्कुल उसी प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिवा का पू जीवाद का झादर्श 
स्वरूप कहा जा सकता है । सुक्त राज्य की ग्रथे-व्यवस्था का नियाजित पर्थ-व्यवस्था 
कहना कसी प्रकार उचित नहीं है, क्याकि इस अर्थ व्यवस्था म॑ स्वतन्न साहस को 
विशेष स्थान प्राप्त है। परन्तु नियोजन के कुछ तत्वा को अवश्य हो संयुर्चे राज्य 
अमेरिका मे अपनाया गया है। सन्‌ १६३० म ही अमेरिका क शासन न कान्स 
के इस सिद्धात को स्वीकार कर लिया था कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि 
वह राष्ट की भ्रथ व्यवस्था म स्थिरता तथा विकास वा प्रबन्ध करे । इस सिद्धांत 
को कायरूप देने हेतु राज्य को स्वतत्र साहस के लिए ग्राथिक नोतिया के विस्तृत 
प्िद्धान्त निर्धारित करना आवश्यक था | इस्रोलिए प्रसीडन्ट रूजबेल्ट न नवम्बर 
सन्‌ १६३२ में सत्ता समालन के पश्चात्‌ मंदी का निवारस्थ करन हेतु पेज 
]0४)। के नाम से कुछ कायकम निर्धारित किए। हैय०छ 2029] के श्रन्तर्गंत 
तीन प्रकार बे कायक्रम निर्धारत किये गये-- 

(अं) सहायता सम्बन्धी कायक्रम (०0९४ ??70६74 पयय725) 

(प्रा) पुर्नानर्माण सम्बन्धी कायकूम (ह९८०ए९॥७ 7270 8787777०७) 

(इ ) सुधार सम्बन्धी कायक्रम (२९०४० ?7०टृएव्प्ा 7९३) 

प्रसोडेन्ट रूजवल्ट न निम्नलिखित कायवाहियाँ की-- 

(१ ) मन्दी के कारण बेको के फ़ल होने को रोकन के हेतु प्रस्थायी रूप से 
समस्त बेको को बन्द रखन को आदेश दिये गये । 

(२ ) स्कघ विपशियों पर कठोर नियत्रण रखत हेछु प्रतिभूतियों के क्रय 
एवं विज्ञय सम्बन्धी नियम विर्धारित कर दिये गए) 

( ३ ) व्यवहारिक दष्टिकोर से स्वरमान को अस्थायी रूप से रोक दिया 
गया श्रौर कागजी मुद्रामाच को चालू किया | यह कायबाही नियत्रित मुद्रा स्फीति 
को अथ व्यवस्था में स्थान देने के लिए की गयी जिससे मूल्य स्तर मे वृद्धि 
हो सके । 


(४ ) मई सन्‌ १६३३ मे पझछ्तध्त्ण रिपालह९ा०ए दिशीर्८ 
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3 0क्राणाइघ्ाभ्घा०) की स्थापना की गयी। यह सस्या बरोजपारों को 
खाना, वस्त्र तथा रहन के स्थान के रूप में सहायवा देती थी ! इसके झ्नतिरित्त 
सरकारी क्षेत्र मे बहुत से कार्य चालू किये गए जिनमे अस्थायी रूप से रोजगार 
प्रदान किया जा सक्रे 


(५ ) कृषि के विकास हेनु सरवार द्वारा पर्याप्त ऋण तथा झाथिक सहायता 
प्रदाव व्रत वा आयोजन किया गया झौर कृषि म उपयोग झात वाली भूमि मं 
होने वाली कमी पर प्रतिवध लगा दिया गया । 


( ६ ) पि७0०७३॥ [900ए50४४]। एऐ.९८०एटाए 2८४ पास किया 
गया जिससे सरकारा झौद्योगिक कायक्रमा का विस्तार किया जा सकै तथा निजी 
उद्योगा का प्रोत्साहन दिया जा सके । उद्योगा का विकास दरवी १२ मिलियन 
लोगा का राजगार के अवसर प्रदान करना था। 


(७ ) $0ठ8 $6८पएए 3८६ सन १९३५ के झ्ातगत फंडरल 
सरकार बृद्ध लोगो की सहायताथ ग्राथित्त सहायता देता था । वृद्ध एवं भ्रवक्राश 
प्राप्त श्रमिषा मे वापिक वृद्धि की योजदा भी सचालित की गया तथा बेरोजगारो 
में बीमा का भा आयोजन किया यया । 

इन समस्त बायवाहिया के फलस्वरूप अथन्यवस्था म पर्याप्त सुधार हुए 
परन्तु सन्‌ १६३७ भ एक बार फिर मदी का वातावरण उत्पन्न हुआ । इस 
मादी वा सामना करन हतु 3रे८एछ ॥020) का सस्थाश्रा को फिर कायजीत 
बनाया भया । इसा समय द्वितीय महापुद्ध प्रारम्भ हो गया जिसस वस्तुप्रा और 
सेबाप्मा की माँग म वृद्धि होने स मूल्य वढन प्रारम्भ हो गये । द्वितीय महाउुद्ध म 
विजय प्राप्त करन हतु श्रम रीकी सन न जो नियोजित कायवाहियाँ की, उनके 
मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं-- 

(१) १३ जनवरा सन्‌ १६४२ का एक युद्ध उत्पादन बोड (५०४७ 
9700ए५-0०7॥ छ0870) की स्थापना का ययी जिस सनिक एवं अर्ननिक 
उत्पादन सम्बधा समम्त अधिकार दिये गय | बाद म यह संस्था ग्रत्यन्त शक्तिझाली 
हो गयी और उत्पादन कय प्राथमिक्ताओ के साथ उत्तादन के विभिन दुलम 
($८27८९) साधनों एवं घटक्ला क बंटवारे का निश्चय करन लगा । 

(२) उपभोनता वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित करन हेनु मुल्य श्रद्यासन के 
कार्यालय ((0।4८९ ० ६6 07९९ 4 ७97750798 ६707) वी स्थापना वी 
गयी । -सक्ो उपभाक्ता वस्तुओं के क्रय को नियात्रत करन का भी अधिकार था। 

(३) राष्टीय बुद्ध थम वोट को स्थापना को गयी । इस बोर को युद्ध काल म 


श्रे५ भारत मे प्राधिवा नियोजन 


श्रमिवा एवं प्रययवा कै ममगडा म॑ पच फसया (&:98९) बरन का भी 
अ्रधिवार था । 

(४) बिटेगो से युद्ध सामग्री प्राप्त बरने तथा ”त्रू ट्या को गुद्ध सामग्री न 
भेजने के लिए प्राधिव वयाण परिषद (60770 0ई टिल्णा०क्ाट शछ) 
ई ८) वी स्थापना वी गयी । 


युटवाजीन रस “्यवस्था में यह स्पष्ट है वि श्रमरीवी प्रथ व्यवस्था ने 
नियोजित भ्रथ संस्था का रूप ग्रट्श बार जिया। युद्धापरात भी श्रमरीवी 
प्रशासन ने तियोजिय यवस्था वो जारी रखा युद्धोपरात बेरोज्गार तथा 
मुद्रा स्फोलि दोनो समस्यागरो बी समान सम्भावना थी । युद्ध रामाप्त होने पर 
मुद्रा स्फीति यार दराव बतने गा झौर मूय प्रशासाता वायलिय ने उपभोक्ता 
यस्तुप्रो वे नियमन ये! जिए कायवाहियाँ वीं । 


सन्‌ १६९४६ वा रोजगार एक्ट टिपा9। #ए९0४ 8०८ 946)-- 
इस एवट वो प्राथिए नियोजग वा एक स्वरूप बताया जाता है। राजगार एक्ट 
के प्रतर्गत फडरव रारकार वा उत्तरदायि व था वि ग्रधियरारी शाजगार उ वाटन 
तथा ब्रप्र कि या प्रायोजा] बरे । एक्ट भ एवं विशेष यवातिया ध्रवियारी 
नियुक्त बरन वा प्रायोजन था । प्र सीडेगट यो एवं श्राथियः सवाहवारों की 
बाउीयन (00पराटा। 0६ कट 0फ्ाट 00५5075) जिसम तीन श्राधिक 
विशयत्र हो को तिग्ुक्त बरत वा श्रधिवार था। प्र सीडेएट इस वाउत्सित 
बी राहायता से अत्येक बंप जावरी मे श्रथवा जितनी बार प्र सीडेण्ड चाहे 
बतमान प्र विया स्थिति को दर्गाठ वाजी एव ग्राथिव' रिप्राट प्रमरीकी माँग्रस 
पे सम्मुख प्रस्तुत बरे भोर प्रथ यवस्था मे सुधार वर हेतु प्रावव्यव' सिफारिश 
बर। प्रमरीय वाँतब्रस वी टोगो उभाे (लि0ए४९७) एवं 9090॥78 
_णा (:०ग्राव((९९ नियुक्त गारत थजा प्र सीडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्र बिक 
रिपोट एप सिफ रिटों वा अ्रध्ययन बररे श्रपने विचार प्रमरीवी वाँग्र सब' सम्मुख 
प्रस्तुत बरता था | तेलश्चात ब्रमरीगी बाँप्रस श्रपने निश्चय घोषत कर 
सवती धी श्रोर उस सम्बघ में विधान बना सवती थी । प्र सीडेटट वी (४0७7 
९] ०६ -८०॥०ग्रा८ 309ए75075 वो श्रपनी भ्राथिक रिपराठ तयार गरन 
हेतु उद्योग इधि श्रम, राय एव स्थानोय सरवारों तथा प्राय सस्याप्रा एवं 
व्यक्तियों स विचार विनिमय बरन वा भ्रधिवार था । एक्ट व पणुसार प्रसी 
डेशट की प्राथिव' रिपोट मं श्राविव' वायश्रमा वा विवरण जिसम राजगार 
उत्पाटव एय प्रय हा वे! तह्य तथा एक्ट म निर्धारित नीति था वार्या बित 
यरन हेतु बायप्रम देना ग्राव*यव था। सप्‌ १६४६ या रोजयार एवंट श्रव एप 
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झम्िशालो सस्था बन गया है जिसक्रे द्वारा अमरीकी अय॑-व्यवस्था में स्थिरता 
लाना सम्मव हो सका है | इसके द्वारा अमरीकी अर्थ॑-व्यवस्था के प्रमुख दोष 
मन्‍्दी एवं तेजो (२९८९८४55०॥ शांत छ00775) को दूर करना सम्भव 
हो सआ है । 
“इन्डोनेशिया मे आधथिक नियोजन” 
इन्डोनेशिया देश ३,००० 75]8॥0$ से मिलकर बना जो कि ४.००० मील 
के क्षेत्र मे फैले हुए हैं। यह एक कृपि-प्रधान देश है । यहाँ चावल, रबर, दककर 
नारियल तथा खनिज तेल का बहुत उत्पादन होता है। चावल के अतिरिक्त श्न्य 
वस्तुओं को अधिकवर निर्यात कर दिया जाता है। निर्माण सम्बन्धी बडे उद्योग 
ग्रत्यन्त बम हैं और दस्तकारी उद्योगों का इन्डोनेशिया की भ्रथ॑-व्यवस्था मे 
अधिक महत्व है । 
इन्डोनेशिया को पंचवर्षीय योजना--सन्‌ १६५५ तक इब्डोनेशिया मे 
ग्रोथिक विक्रास के लिए कोई समन्वित योजना नही कार्यान्वित की गयी । सन्‌ 
१६५५ से पूर्व इन्डोनेशिया सरकार ने आधथिक विकास हेतु कभी-कभी परि 
योजनाएँ (!270]९८६७) एवं विक्वास्त कार्यक्रम को प्रधक-प्रथक सचालित किया । 
सन्‌ १६५४५ वर्ष ह श्रन्त में राजकोय नियोजन ब्यूरो (820९ ?ि]87778 
छेप्7९०घ) द्वारा एक पचवर्षीय्र योजना बनायी ग्रयी जिसका कार्यकाल सन्‌ 
१६५६ से सन्‌ १६६० तक निर्धारित किया गया । इसको पूर्णरूपेण कार्यान्वित 
करने के लिए सरकार ने इसे विधान के रूप मे घोषित क्या। योजना के कार्य- 
क्रमों को सरक्षार द्वारा कार्यानिवित करना था। सरकार की झाथिक नोति थो कि 
उत्पादन के साधनों को यथासभव पूं जीपतियो के हाथ मे जाने से रोदग जाय | 
योजना के अन्त्मत सरवार को १२५ बिलियन रुपिहा (रेपफ़ञांश)») 
सरकारो ब्यवसायो एव परियोजनाओं क विकास एवं विस्तार हेतु तथा निजी 
झत्र मे पूंजी एवं श्रम के विनियोजन को प्रोत्साहित करने हेत व्यय करना था। 
इसके ग्रतिरिक्त योजना काल मे निजी साहसियो को १० विलियन रुपिहा की 
पूंजीगत दस्तयें प्राप्त करने का प्रधिकार था। साथ हो ग्रामीण समुदाय की 
पारस्परिक सहायता से योजना काल में ३"५ विलियन रुपिहा का विनियोजन 
करने का लक्ष्य धा । इन सब विनियोजनो द्वारा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय एवं 
उत्पादन में वृद्धि करनी थी 
योजना में सिंचाई एवं सक्ति की परियोजनाग्रों को भ्रधिक प्राथमिकता दी 
“ गयी और दूसरा स्थान उद्योग एव खानिज को दिया ग्रया | इनमे से प्रत्येक मद 
पर सरकार द्वारा ३११५५ मिलियन रुपिहा विनियोजन करना या। दूसरे शब्दों 


२३० भारत मे श्राथिक नियोजन 


में यह कह सकते है कि सरकारी विनियोजन की समस्त राशि प्रर्थात्‌ १२,१०० 
मिलियन रुपिहा वा ५०% भाग छाक्ति एवं सिचाई तथा उद्योग एवं खनिज पर 
विनियोजित होना था । इन दो मदो शो अधिव प्राधमिक्ता देने का वारण यह 
था कि इन्डोनसो भ्रथ व्यवस्था इन दो क्षत्रो मे भ्रत्यत पिछडी हुई थी। सिधाई 
(व शक्ति के साधनों मे वृद्धि करन हेतु बहुत सी बहुउद्दं शीय परियोजताग्रों को 
इस योजना में सम्मिलित कियां गया ) सिंचाई के स्ञाधनो घो इतना बढाने का 
लक्ष्य था कि चावल वा उत्पादन ७ १२६ ३२६ टन (सन्‌ १६५४) से बढ कर 
सन्‌ १६६० म ८५२ लाख टन हो जाय । शक्ति वे! साधनो को बढाने वा सक्ष्य 
८६० (ए/ए घन्ट (सन्‌ १६५५ मं) से बढ़कर १,३००० मिलियन रएिफ़ा 
घन्ट हो जाय। प्रौद्योगिक वायत्रमों को इस प्रवार निर्धारित वियां गया कि 
बत॑मान उद्योगों वा विवास करन वे लिए. विदशी मुद्रा यी बचत हो सके तथा 
लोहा, इस्पात, रसायन ध्रादि वे उद्योग वो सरवारी क्षत्र म स्थापित वियाया 
पक्के । सरकारी क्ष त्र में सुमावा शा प्राशान कम्पलेक्स (65070 (079 

९5) स्युक्त लोहा इस्पात परियोजना ( [000 [07 बाते 5 
970]९०५७), रसायन एवं खाद परियोजना तथा रेयन (र७9०॥) उद्योग 
की स्पापता की जाती थी । सरापारी क्षत्र के कारखानों मे २३ मिलियन 
रुपिहा का विनियोजन विया जाता था । ग्राशान कम्पलक्स मे शक्ति उत्पादन 
करने का एवं प्लाट ग्लल्यूमिनियम वा वारखाना सुपर फास्फट खाद या बार 

खाना, सीमेट का कारखाना, इन कारखारों स सर्म्बाधत यातायात तथा 
हारबर ([१०७709०७८) वी सुविधाएं तथा एप छुग्दो एव वागज बा वारखावा 
भी सम्मिलित थे । खाद एवं रसायन परियोजना मे वास्टिक सोडा ग्रसेटिक 
एसिड, गधक का तेजाब श्रमोनिया यूरिया ((7769) खाद तथा सुपर फास्फ्ट 
के कारखान भी सम्मिलित थे । रेयन उद्योग के विस्तार हैतु पालेसवाग (दक्षिणी 
सुमात्रा) मं ७०० मिलियय रपिहा का लागत से एक रेयन के बारखाने की 
स्थापना करनी थी । 


खनिज के क्षत्र मे ७५७ मि]लयन रुपिहा का ग्रायोजन वतमान राष्ट्रीय 
खनिज व्यवसायों मे सूधार करन बे: लिए, ड्रिःया. गएण.॥, हेझ, दे प्राण, क्षोत्रो मे 
उपस्थित ख़बिज वे सम्बन्ध में श्रधिक सूपना एकत्रित वरन वा ग्रायोजन दिया 
गया। तत्कालीन तेल कोयला टिन वॉक्साईट भ्रादि खनिज उद्योगो वी विकात 
का भी प्रवन्ध खनिज बायक्रमो मं क्या गया। 

योजना के विभिन्न कायत्रमो के सचालन के लिए प्र का पश्रवन्ध देश के 
भान्तरिव' सांघनो से किया जाना था। सरवार फो यह विश्वास था वि योजना 


विदेशों मे प्राथिक नियोजन [ २] र्३्१ 


के लिए प्रावश्यक वित्त देश के साधतो से प्राप्त हो सकेया भ्रोर विदेशी सहायता 
को झ्रावश्यकता नहीं पडगी । इन्डोनेशिया के नियोजन व्यूरो ने चार पचवर्षीय 
योजना द्वारा सन्‌ १६७४५ तक राप्टीय आय से ६५% तथा प्रति व्यक्ति श्राय 
में ४०% वृद्धि करत का अनुमान लगाया। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त 
त्तक राष्टोय झ्राय मे १५% तथा प्रति व्यक्ति श्राय म ८५% वृद्धि होन का 
लक्ष्य रखा गया । 
“सीलोन में आथिक नियोजन” 
सालान चाय, रबड एवं नारियल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। परन्तु इस 
श वी बढ़नी हुई जनसख्या के कारण देश को खाद्यान्नो का श्रायात करना 
पडता है। खाद्यान्ना का आयात देश के आथिक विकास म वाघक बन गया है 
क्योकि विदेश्यी मुद्रा का अधिकाश भाग विकास सामग्री के स्थान पर खाद्यातों 
के आयात पर व्यय हो जाता है। सीलोव न पिछले १२ वर्षों म॒ भ्रपती दो 
के वर्षीय योजनाग्रो से देश के श्राधिक साधनों म॑ वृद्धि करन का प्रयास किया है । 
प्रथम छे वर्षीय योजना (१६४७ ४८ से १६५२ ५३)--इस योजना 
में १,२४६ मिलियन स्पया व्यय किया गया जो निम्न प्रकार से है-- 


तालिका स० १२--सीलोन की प्रथम योजना का व्यय 





मद व्यय (मिलियन रुपया) योग से प्रतिशत 
(१) यातायात एवं सचार ३०२४ र४२ 
(२) < घन एव शक्ति छ्डर ६० 
(३) सामाजिक पू'जी २५१५ र०ण०्र 
(४) कृषि, मछली उद्योग तथा वन श्श्प्प 0४३६ 
(५४) उद्योग ध्श्ड ३ 
(६) प्रन्य शेड ३ २७ 
१२४६४ १००% 





इस प्रकार लगभग ५० % आधारभूत सेवाग्रा जेसे यातायात एवं सचार, 
ई घन एवं शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवास गृह झ्रादि पर व्यय हुआ ६ ४१९६९ 
कृषि एवं मछली पालन तथा बन सम्पत्ति झ्रादि उद्योगा क विकास पर ब्यय हुप्रा । 

इस योजना के अन्तात ४०,००० हकर (ल९८४०१७) भूमि का सुधार 
धान की खेती क लिए. किया गया जो कि याजना के लक्ष्य स १२,००० हेक्टर 
कम थो। कारिया के युद्ध के कारण देश से अधिक तिर्यात किया यया और 
निर्यात करन से सरवार वो झ्ाय प्राप्त हुई । इसोलिए योजना का दो तिहाई 


२३२ हि भारत में झधिक नियोजन 


विकास व्यय सरकार की चालू आय मे से किया गया। प्रथम योजता में प्रति- 
व्यक्ति आय सन्‌ १६३८ के मूल्यो के श्राधार पर १३१ रुपये (सम १६४८ मे) से 
बढ कर सत्‌ १६५१ म १६४ रुपये हो गई । परन्तु सन्‌ १६५३ में यह गाय 
चट कर १४६ रुपये हो गयी । 
द्वितीय छो वर्षीय योजना (सत्‌ १६५४-४४ से सब १६५६-६०)-- 

द्वितीय योजना, कोलम्बो योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास बेक के 
विकास कार्यक्रमों से सर्मावत की हुई थी । इस योजना का व्यय २५२६ मिलियन 
रुपया निर्धारित किया ग्रया जिसका वितरशा निश्त प्रकार किया गया-- 

तालिका स० १३--सीलोन की ह्ितीय योजना का व्यय 











मद ( मिलियन रुपया ). योग से प्रतिशत 
यातायात एवं सचार दध्‌०० ३३ १ 
सामाजिक पूजी ४०२०७ १५६ 
कृषि, मछली उद्योग तथा बन ६२२६ ३६५ 
ग्रामीण विकास ५७६ २३ 
उद्योग श्श्श्ध ४ 
श्रन्य प्‌ ५ डे ० 
रक्षा ([02(९०८९) ६४६ शेप 
दिस (०० ०५८ 


योजना के समस्त व्यय की राशि मे से लगमंग आता भाग नवीन परियोज- 
नामों पर व्यय होना था, तथा शेष तत्कालीन चाल योजनाप्रो को पूरा ब'रने हेतु 
रखा गया था । योजना का उद्द इय उत्पादन क्षमत्ता में द्रत्तयति स वृद्धि करता 
था । यह वृद्धि की गति जनसख्या की वृद्धि की गति से अधिक होनी थो | आघार- 
भूत झ्राधिक सेवा में पर्याप्त वृद्धि का आयोजन क्या गया तथा इससे कुछ 
नवीन योजनाग्रो को चालू वरना था । कृषि ऊे क्षेत्र म सबसे ग्रधिक प्रधमिकता 
धान उत्पादन हेतु सिंचाई तथा पुनर्वास को दी ग्रयी । ग्राम विस्तार योजनाम्रो 
द्वारा १,४०,००० परिवारों को नवीन सिंचित भूमि पर पुनर्वाप्तित करने का 
ब्ायोजन था । ४८,००० हेवटर भूमि को सिंचित बरने का भी श्रायोजत था| 
रबर एवं नारियल की पुन पौध ((२९७]४0धा॥६) लगाने वो भी अधिव 
प्राथमिकता दी गयी थी ! 

सरकार की नीति के अनुदार उद्योगो वा विकास निजी क्षेत्र म होता था । 
इसीलिये योजना में भ्रौद्योगिक विवास हेतु कम राशि निर्धारित वी गयी। 


विदेक्षो मे ग्राथिक नियोजन [ २] र३३े 


योजना में ३४ मिलियन रूपया सरकार के निजी उद्योगों में रिक्षारर८ां027907 
करने हेतु आयोजित किया गया। 

योजना की प्र्थ॑-व्यवस्था के सम्बन्ध म कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित नहीं 
किये गए । विकास व्यय के श्रायोजन प्रत्येक वर्ष की परिवर्तित आथिक स्थिति 
के अनुसार बजट में किया जाना था । सीलोन कौ सरकारी झाय का अधिकाश 
भाग निर्यात-कर से प्राप्त होता है और निर्यात-कर की प्राप्ति मृल्यों मे परिवर्तत 
करने के कारण सर्देव अनिश्चित होती है | यद्यपि सीलोन ने विदेशों से ताब्रिक 
एव वित्तीय सहायता प्राप्त वी परन्तु योजना के सचालन हेतु सीलोन सरकार 
अपने ही साधनो पर अधिक निर्भर थी । 


“ बर्मा मे आर्थिक नियोजन” 

धर्मा म॒प्राइृतिक साधनों की वहुतायत है। वन एवं खनिज सम्पत्ति तथा 
जल विद्युत शक्ति के साधन बड़ी मात्रा म मौज़ुद हैं, जिनका ग्रभी तक शोषण 
नही व्या गया है। द्वितीय महायुद्ध म जापान द्वारा झ्राक्रमण के कारण वर्मा 
की प्रथ-ध्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुँची । द्वितोय महायुद्ध के बाद बर्मा पर 
फिर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया और राजनीतिक सघर्ष प्रारम्भ हो गया। 
भारत के साथ वर्मा दो भी स्वतन्त्रता प्रात्त हुई और महायुद्ध एवं ग्रान्तरिक 
प्रशान्ति के कारण हुए आ्िक विध्वस को पुननिर्माण हेतु विकास योजनाम्रो 
को वार्यान्वित किया गया । 

ग्राठवर्षीय विकास योजना--घरेलू उत्तादन को बुद्ध के पूर्व के स्तर 
पर लाने हनु बर्मा सरकार के ग्राथिक एवं तंत्रीय सलाहकारो ने आ्ाठवर्षीय 
आशिक उिक्ास काप्रत्म बनाया। वर्मा के राजनीतिक नवा रुस की नियोजित 
अर्थ व्यवस्था के ग्रस्तगंत हुए झाधिक विकास स बहुत प्रभावित हुए और वर्मा 
के सन्‌ १६४८ के सविधान म पूर्णारूपेण नियोजित ग्रयं-न्यवस्था का भ्रायोजन 
किया गया । आठवर्पीय विकास योजना अक्टूबर सन्‌ १६४१ मे प्रारम्भ होनी 
थी, परन्तु योजना को कार्यान्वित्त करने हेतु पर्यात्त॒ तयारियाँ न होने के कारण 
योजना का प्रारम्भ एक वर्ष वाद अक््टूवर सन्‌ १६५२ म हो सका । इस योजना 
के ब्रन्तर्मत राष्ट्रीय सकल उत्पादन जो सन्‌ १६४१ ५२ म ३६०० मिलिपत 
क्यात्‌ ((४७८) था, को बढ़ा कर सन्‌ १६५६-६० तक ७,००० मिलियन क्यात्‌ 
करने का लडय था | प्रति व्यक्ति आय सन्‌ १६५१ ५२ के स्वर २०१ क्यात्‌ 
से बढ़ कर सब्‌ १६५६ ४० तक २४० क्यात्‌ ( सब्‌ १६५१-५२ के मूल्यों पर ) 
होने का अनुमान था प्र्थात्‌ प्रति व्यक्ति आय मे योजना काल में ६६% को वृद्धि 
करते का लक्ष्य रखा भया। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति उपभोग भो १४६ क्यात्‌ 


र्रेड भारत में श्राथिक नियोजन 


से बढ कर २२४ क़््यात होन का प्रनुमान था अर्थात ५४५६ की वृद्धि करत का 
लक्ष्य रखा गया था । 


योजना घ ७५०० मिलियन क्यात का विनियोजन आठ वर्षों मे किया 
जाना था । इस राशि में २४०० मिलियन क्‍्यात निजो साहस तथा ३१०० 
मिलियन व्यात सरकार द्वारा विनियोजन किया जाना था । योजना की विदेशी 
मुद्रा की श्रावश्यकताग्रो का अनुमान २५०० मिलियन क्‍्याते था। ७५०० 
मिलियन क्‍्यात के विनियाजन मे स ५५०० मिलियन क्‍्यात उत्पादक पूजी, 
२००० मिलियत क्यात सायाजिक्त थू जी ( ब्र्थात निवास गृह स्कूल, चिक्त्सा 
की सुविधाएँ प्रादि ) के लिए निर्धारित किया ग्रया था। योजता का निर्माण 
करते समय दो मान्यताओं को झ्राधार बनाया गया था। प्रथम था चावल का 
मूल्य योजना काल में ४५ पौड प्रति टन स कम नहीं होग्रा ओर वर्मा चावल 
को तिर्याव करके योजना क लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपाजित बर सकेगा 
परन्तु चावल क मूल्यों मे गिरावर हा गयी और योजना के वायक्रमा के लिए 
विदेशों मुद्रा की कमा पड़ी । विदेशी मुद्रा की कमी वी पूर्ति करन हैतु वर्मा को 
भारत तथा प्रन्तर्राष्टीय बक से ऋरछा प्राप्त करन पड। याजता का दूसरी 
मान्यता यह थी कि वर्मा सरकार विद्रोहिया के प्रविकार म रहन बाले क्षत्रो 
पर प्राधकार प्राप्त कर लेगा ओर विद्रोहिया का सतुष्ठ कर सकेगा । परतु 
योजना काल में विद्राहियो वो गतिविधि ओर तीज हा गयी और वर्मा सरकार 
को प्रपनो ग्रायम प्राय का लगभप ४०% रक्षा पर व्यय करता पश । रक्षाब्यय 
बढन के काररा विकास व्यय को कम बरता आवश्यक हा गया। याजता में 
सन्‌ १६५६९ ६० तक धान उयाए जान वाल क्षत्र म॒ युद्ध के पूव की तुतता में 
४५% की वृद्ध करना था । पर तु विद्राहयों के ग्रधिकार म वडा क्षत्र रहन के 
कारण, इस लक्ष्य को पूर्त करना सभव नहीं हो सका है। इसके अति[रत्त 
तात्रिक विशषज्ञों की कमी के कारण भिचाइ वी सुविधाग्रा म भा पर्याप्त वृद्धि 
नहीं को जा सकी । 


उद्योगों के क्ष त्र म योजना म निम्न उद्द दय ।नर्धा।रत किये गये ध-- 


(१ ) बढ़ती हुई जनसल्या को अ्रथिकस ग्रविक रोजगार के अवसर 
उत्पन्न क्यि जाय । 


(२ ) औद्योगिक आत्म निभरता प्राप्त करन के लिए विदेशों पर निभर 
न रहा जाय । 

(३ ) बर्मा की राष्टाय सुरक्षा को सुहढ बनाया जाय । औद्यायिक कायक्रमा 
मे श्राघारभूत उद्योगों को सर्वाधिक प्राथमिकता दा गयी। इसक परचात उत 


विदेशों मे आधिक नियोजन [ २ ] र३े५ 


उद्योगो को स्थान दिया गया जो इन ग्राघारभूत उद्योगो की निर्भित वस्तुग्रो का 
उपयोग करते हो । सन्‌ १६५३ की विदेक्षी मुद्रा को कठिनाइयों के कारस 
इन उद्योगो के विकास कार्यक्रमों मे काट-छाँट की गयी। दूसरी झोर प्रशिक्षित 
कमंचारियो गो कमी के बारण प्रोौद्योगिद क्षेत्र भ लक्ष्य के अनुसार विकास 
नहीं क्या जा सका झौर बर्मा की सरकार को श्रोद्योगिक नवीन इकार्टयो को 
निजी क्षेत्र म स्थापित ररने की प्रनुमति देनो पडी। सन्‌ १६५५ में रूसी 
नेताओं से भ्रौद्योगिक विकास हेतु ग्राथिक सहायता का ग्राइवासत मिलन पर 
औद्योगिक कार्यक्रमों में कुछ वृद्धि भो की गयी, फिर भी झौद्योगिक विक्रास की 
गति लक्ष्य के प्रनुमार न रह सको और प्राघारभून उद्योग जैसे, लोहा एवं इस्पात 
झादि ली स्थापना भी सुदृद न हो सकी । यातायात एवं सचार के लिए १७५ 
मिलियन वयात का झायोजन किया गया था । इस राशि म से ग्राधा भाग सडक 
यातायात तथा शेप ग्रान्तरिक जल यातायात क्रे विकास के लिए निर्षारित किया 
गया था । रेल यातायात क क्षेत्र म लगभग १०० रेलवे स्टशनों को फिर चालू 
करन तथा रौलिग स्टॉक के सग्रह का प्रबन्ध क्या गया था। परन्तु विद्वोहियो 
की कायवाहिया के कारण इस क्षत्र म लक्ष्य के अनुसार विकास नहीं हो सका । 


“फिलीपाइन्स मे आधिक नियोजन” 

फिलीपाइन्स का क्ष श्र लगभग ३ लाख किलोमीटर है जिसम से लगभग 
झ्राघा भाग वनो से टके पहाड़ है। समस्त क्षत्र का लगभग है भाग कृषि के 
लिए उपयोग किया जाता है| देश म सोना, कच्चा लोहा, कोयला तथा 'कोमाइट 
की खानें ह । इृषि उत्पादन दो मुख्य मंदे चावल, नारियल, शक्कर, अ्रवाका 
(१(७॥0]9 09709) हैं । कृषि द्वारा लगभय ७५% जनसख्यां को रोजगार 
मिलता है। उद्योगों के क्षेत्र म यह देश पिछड़ा हुआ है और अधिकतर श्रौद्योगिक 
वस्तए' संयुक्त राज्य प्रमरीका से प्राप्त हाती हैं । 


पचवर्षीय विकास कार्यक्रम (सन्‌ १६५४ १६५६)--इस कार्यक्रम के 
प्रन्तगंत ४१०६ मिलियन पेसो ([2९5०) का विनियोजन क्या जाना था। 
योजना के मुख्य उद्देइय प्रति व्यक्ति आय को पाँच वर्षों म ३६% तथा वेरोज- 
गार जो समस्त भ्रम शक्ति का १५% था, को कम करके ६% करनाथा। 
विनियोजन की छ स भी भधिव कृषि विकास के लिए निर्धारित कया गया। 
योजना के कार्यत्रमो के फलस्वरूप कृषि उत्पादन राष्ट्रीय आय का सन्‌ १६४२ में 
४०% था, १६५६ म ३२% हो जायया, निर्माण-उद्योगो का उत्पादन राष्ट्रीय 
आय का ३ ४% से बढ नर १३ ७% झोर निर्माएः सम्बन्धी उच्योगो (]00- 
ई8८(पपाह एप0ंघदगा6९5) का उत्पादन ७,५०८ से बेड बर १२१.१% हो 


२३६ भारत में ग्राधिक नियोजन 


जायगा । इस प्रकार योजना में उद्योगो के विकास को भ्रधिक प्राथमिकता दी 

गयी थी । योजना की विनियोजन राशि को विशिन्न मदो पर निम्त प्रकार 

वितरित किया ग्रमा-- 

विनियोजन कार्यक्रम (सत्‌ १६५४-५४ से १६५८-५६) (मिलियन पैसो मे) 
तालिका १४--फिलीपाइन की योजना में विनियोजन 














मद सरकारी निजी विनि- योग. योग से 

विनियोजन योजन प्रत्रिशत 
क््षि श्छ५्‌ ६५३ परद २०,२१७ 
खनिज न २२० २२० ५.४%, 
निर्माण उद्योग ५५५ ६६३ १२४८५ ३०,४% 
यातायात एवं संचार ६६ ३२६ ३९२ €१% 
निर्मास्स ८५० ४४७ १३२७ ३२.३% 
अन्य &१ न-+ €६१ २२% 
१७३७ रम्रे६8. ४,१०६ १००,०% 


कृषि कार्यक्रमों का मुख्य उहंइय निर्यात होन वाली फसलो के उत्पादन 
में अ्तिस्पर्धी अ्र्थ-व्यवस्था के श्रस्तर्गत वृद्धि करना था। प्रथम दा वर्षों मे 
खाद्यान्नों मे प्रात्म निर्भरता प्राप्त करमा था । कच्चे माल जेसे कपास तथा भअन्‍न्य 
रेशेदार फ़सलो के उत्पादन में देश की कच्चे माल वी झावश्यकताओरो का कम 
से कम ५०% पूर्ति के लिए वृद्धि करना थी। कम लागत की लकड़ी का 
आग्योजन करता था जिससे १,००,००० घरों का निर्माण किग्रा जा सक्े। 
खाद्यान्नो के उत्पादत को ७ ३ मिलियन टन (सन्‌ १६५५) से वढा कर ११ ह 
मिलियन टन (सन्‌ १६५६) करने का लक्ष्य था। सिचित भूमि क्षो ४,६०,००० 
हेवटर (सन्‌ १६५ ३) से बढा कर ७,००,००० हेक्टर (सत्‌ १६५९) करना था। 
उद्योगों के क्षेत्र में शक्ति एव ई घन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। २६ 
जल विद्युत शक्ति योजनाप्रों द्वारा ४,४८,४२५ ७४०पत अतिरिक्त शक्ति 
उत्पादन करने का श्रायोजन किया गया था | लोहा एवं इस्पात उद्योग का 
विकास करके १,२०,००० टन पिएड लौह तथा १,००,००० टन इंत्पात उत्पन्न 
करने का लक्ष्य था । सन्‌ १६५६ तक रसायन एवं खाद के उत्पादन को ३े लाख 
टन करने का झनुमान था । सूती वस्त्र एवं रेयन उद्योग के विकास के लिए भी 
कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे । 
ग्रामोण क्षेत्रों मे यातायात की सुविधाएं प्राप्त करने तथा माल ढोने का 
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अबन्ध करने के लिये भो झायोजन किये गये थे। बन्दरगाहो के पुनर्वास, 
(२९॥४/॥६४६४07), वाटर बक्से का विकास, हवाई मार्गों, सरकारो भवनों, 
दिक्षा तान्तिक प्रशिक्षण, अन्वेपण, जन-स्वास्थ्य, समाज-कल्यारा ग्रांदि सभी के 
विकास के लिये कार्यक्रम नियोजन में सम्मिलित किये गए थे । 

वितियोजन की समस्त वितियोजन राशि में से २३६६ मिलियन पैसो अर्थात्‌ 
४८५% निजी क्षत्र मे वितियोजन होना था और दीप सरकारी क्षेत्र का विनिय - 
जन था । विनियोजन राक्षियाँ निम्न प्रकार उपलब्ध करने का झनुमान था-- 








निजी विनियोजन मिलियन पेसो मे 
निजी बचत १,८२२ 
बेको से ऋण डड७ 
सरकार से ऋण १०० 
योग २३६६ 
सरकारी विनियोजन 
सामान्य, विशेष एवं पूरक वितरण 
(8977०फग्रथा707) ६५६ 
सरकारी नियमों स गाय श्२८ 
बौंड जारी करके भ्रूग० 
विदेशी अनुदान एव ऋण १५० 
योग १७३७ 
महायोग ४१०६ 
“प्रकिस्तान से आथिक नियोजन! 


पाकिस्तान के राजनीतिक नेता स्वतंत्रता के पश्चात्‌ लम्बे समय तक 
पारस्परिक दलवन्दी तथा सत्ता प्राप्त करने के प्रयासा मे व्यस्त रहे और 
श्र्थ-व्यस्था के विकास हेतु कोई ठोस कार्यंब्राहियाँ नहीं की जा सकीं। जन- 
साधारण मे वहाँ वी बदलती हुयी सरकारें विश्वास उत्पन्न न कर सकी, 
जिससे नियोजित कार्यक्रमों के लिए जन-साधारण को त्याग बरने के लिए 
प्रोत्ताहित न किया जा सका। पादिस्तानी शासक श्ररनी राजनोतिक सत्ता 
पर दृढ न होन के कारण कोई दृढ झाथिक नीति निर्धारित न कर सके । 
इन सब कारणों के फलस्वरूप पादिस्तान के प्रथम पंचवर्षीय योजना 
स्वतत्नता के ८ वर्षों के पश्चात्‌ १ जुलाई सन्‌ १६५५ मे प्रारम्भ करने का 
निश्चय किया गया। परन्तु राजनीतिक श्रस्थिरता के कारण इस योजवा 
को सरकार की स्वीकृति सघ्‌ १६५७ तक भी नहों मित्र पायो ॥ इस योजना का 
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र्३े६ 


तरीकों द्वारा प्रोत्साहित करके तोदब्र क्रिया जाय तथा श्रर्थ-ध्यवस्था को व्यर्थ के 
प्रतिबन्धो से मुक्त किया जाय । 


( ३ ) सभी स्तरो पर शिक्षा का विध््तार किया जाय, जिससे पर्यात मात्रा: 
में योग्य नियोगी वर्ग (?९४५077&)) प्राप्त हो सकें । 


द्वितीय योजवा का समस्त व्यय १६,००० मिलियन सर्पया निर्धारित किया 
गया | यह व्यय विभिन्न क्षंत्रों में निम्न प्रक्मार वितरित क्या गया-- 


सरकारी क्षत्र का व्यय 
अधं-सरकारी क्षत्र का व्यय 


निजी क्षेत्र का व्यय 


(मिलियन स्पयो मे) 
7. पग्ध्सयसकारीक्षत्र 
मद सरकारी सरकार अपने निजो क्षत्र योग 
क्षेत्र से साधनों 
प्रनुदान से निड्णी 
विनियोजन 
5 एवं ऋण 
कप ६६%. ४ >-ह बन दप०.. २,५४० 
जल एवं शक्ति ३,४४०. + १६० ६०... ३,३६० 
उद्योग १२५ ३,०४५ ४००. २,३८०. ४,०५० 
ई घन एवं खनिज श्शश ७५ +- घ५० यश० 
यातायात एव सचार १,६६० १६० ४२० बरे०.. ३,३५० 
शूह एड पुनर्वास 
(छ०एशणड 5: 
$९:7९77८॥८) पहुए ४२० ३६०. १,१३५. २,८४० 
शिक्षा एव प्रशिक्षण हक व पक «अर १०० ६६० 
स्वास्थ्य जै%७.. फलता गा भ्० ०० 
जन-शक्ति एव समाज सेवाएँ. ६५ >- + र्र ११० 
गआमोणश घहायता डंपण अभि नअनन्‍5ू सब्र रऋष० 
पोग हंडरन पाउरग 32०० ३०० हृहब््_ 


( मिलियन र्पयो में ) 


€, ७५ 
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३,२५० 


६,००० 





योग १६,००० 
इस व्यय की रास को विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार आवदित किया गया-- 
तालिका स० १५--पाकिस्तान की द्वितीय योजना का व्यय 
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भारत के समान ही अरब गणराज्य की योजना का उद्द देय अर्थ-व्यवस्था 
का विकास करना तथा समाजदादी सहकारी एव प्रजातातिक सिद्धान्तो पर 
आधारित एक विपमताहीन [&80६4ट८00) समाज को स्थापता करना, 
आधिक विपमताओ को सप्ताक्ष करना, समस्त नागरिको की समान अवसर प्रदान 
करना तथा ग्रामीण एवं नागरिक बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना आदि 
उद्देइपो की पूर्ति करना है। पंचवर्षीय योजना इरा दस वर्षो मे राष्ट्रीय श्राय को 
डुमुना करने, राष्ट्रीय उत्तादन को अधिक महत्व देने, राष्ट्रीय उपभोग, बचत 
एव विनियोजन को बढाने तथा रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने का लक्ष्य है 
इस योजना का समस्त व्यय २००४ मिलियन मिश्री पोंड है जिसमे से १६९७ 
मिलियन पौंड सिश्र प्रदेश के विकास के लिए तथा ३०७ मिलियन पोंड स्तीरिया 
प्रदेश के विकास के लिए निर्धारित किया गया। दोनो क्षत्रो की विनियोजन राशि 
अथं-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे आवंटित की गयी जिनमें सिंचाई, कृषि, उद्योग, 
यातायात, सचार, सम्रह, ग्रृह-निर्माण, जनोपयोगी सेवाए' सम्मिलित थीं। 
विनियोजन का विभिन्न क्षेत्रों मे वितरण इस प्रकार क्रिया जाना निश्चय किया 
गया कि प्रधिकतम सफलता प्राप्त हो सके । योजना के विनियोजत कार्यक्रम 
निर्धारित करते समय सीरिया-प्रदेश के कृषि उत्पादन मे वृद्धि की समस्या तथा 
मिश्र प्रदेश की भूमि समस्याग्रो को भी ध्यान मे रखा गया। देश की बढती हुई 
जनसख्या से उत्न्न होने वाली समस्याभ्रो पर योजना बताते समय विचार किया 
गया था । 

प्रचवर्षीय योजना के अह्त तक श्ररव गणराज्य की राष्ट्रीय श्राय में 
६२० मिलियन मिश्री पौंड की वृद्धि होने का अनुमान था, जिसमे से सीरिया 
प्रदेश की राष्ट्रीय श्राय १०७ मिलियन मिश्री पौंड तथा मिश्र प्रदेश की राष्ट्रीय 
झाय मे ५१३ मिलियन मिश्री पौंड को वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। 
इस प्रकार ग्रव गराराज्य की राष्ट्रीय आय मे ४०% दी वृद्धि करने का लक्ष्य 
था। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे वर्तमान राष्ट्रीय ग्राय मे ६०% वृद्धि करने 
का लक्ष्य रखा जायगा । 

मिश्री प्रदेश म ६७५ मिलियन मिश्री पींड, विद्युत एवं उद्योगों के विकास 
के लिए निर्धारित क्या गया। कृषि जिसमे असदान थाँ: परियोजर्द्त सम्मिलित 
थीं, के लिए ४०० मिलियन थोंड निर्धारित किया गया । इत दो मदो के पश्चात्‌ 
व्यय के आधार पर यातायात एवं सचार गृह निर्मात, जन सेवाओ्रो, झ्राधिक 
सगठन तथा जनोपयोगो सेवाग्रो का प्राथमिकता दी गयी, सलोरिया-अ्रदेश मे कृषि 


विकास को सबसे अधिक महत्व दिया गया है भोर इस प्रदेश बी योजना के 
१६ 
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समस्त व्यय का लगभग ३०% भाग कृषि विकास के लिए निर्धारित किया 
गया है। दूसरा स्थान उद्योगो के थिकास के लिए दिया गया श्रोर इस मद के 
लिए समस्त व्यय का लगभग २०% भाग निर्धारित किया गया है । 

पचवर्षीय योजना तैयार करने के साथ-साथ भ्रस्व गणराज्य भी प्रथम 
जनगसना की गयी । जनगणना के श्रॉकडो के अनुसार देश को जनसख्या ईें 
करोड है जिसमे से २.५ करोड से भो ग्रधिक जनसंख्या मिश्र प्रदेश में रहती 
है । बढती हुई श्रम शक्ति को उपयोगी रोजगार बढते हुए उद्योगों ग्रभवा दपि के 
विस्तार में उपलब्ध कराया जायगा । योजना से अ्भिलापी ब्रौद्योगिक कार्यक्रमों 
के भ्रत्िरिक्त दोनो प्रदेशों के लिए कई बडी सिंचाई तथा भूमि को कृपि योग्य 
बनाने वी परियोजनाएं भी सम्मिलित वी गयी हैं। सीरिया प्रदेश में क्षृपि का 
नमीनीकरणा करने तथा मिथ प्रदेश में मरस्थलीय प्रदेशों को रहने योग्य चरागाह 
बनाने की योजनाप्रो पर भी जोर दिया गया है। मिश्र प्रदेश के असवान उच्च 
बाँध के समान ही सोरिया में एक ऊँचा बाँध बनाने की योजना है जिसका नाम 
यूफ़र टूस (रप9॥720९5) परियोजना है। सीरिया प्रदेश में तेल उद्योग का 
विस्तार करने, खाद्य उद्योग का विकास, वन्दरगाहों श्लौर डॉक यार्ड तथा पाइप 
लाईन के विकास को श्रविक महत्व दिया गया है । दूसरी श्रोर मिश्र प्रदेश में 
बहुत से नवीन उद्योग जिनमे मोटरगाडी निर्माण, लोहा एवं इस्पात, सौमेन्ट, 
रबर की वस्तुए', शीशे के वर्त्तन श्रादि सम्मिलित हैं, के लिए झायोजेन किया 
गया है। पंचवर्षीय योजना मे ग्रामोण-सुधार के विद्येप कार्यक्रम सम्मिलित 
क्ये गये हैं । 


भाग ३ 
भारत में आर्थिक नियोजन 





अध्याय ६ 
झारत में नियोजन का इतिहएस 
[राष्ट्रीय योजना समिति--उद्योग, कृषि, वम्बई 
योजना--उद्दं श्य, मान्यताएँ, उद्योग, कृषि, यातायात के 
साधन, शिक्षा, अथें प्रवन्धन, सामाजिक व्यवस्था, योजना 
के दोष, जन योजन(--उहवं श्य, कृषि, औद्योगिक विकास, 
यातायात, अर्थ प्रवन्धन, आलोचना; विश्वेसरैया 
योजना--उद्दे श्य एवं कार्यक्रम; गाँधीवादी योजना-- 
मूल सिद्धान्त, उद्द श्य, कृषि, ग्रामीण उद्योग, जाधारभूत 
उद्योग, अर्थ प्रवन्धन, आलोचना; छितीय महासमरोपरान्त 
भारत में नियोजन का इतिहास---सलाहकार योजना 
मण्डल, अन्तरिम सरकार की नीतियाँ, औद्योगिक नीति 
प्रस्ताव. सन्‌ १४४८; औद्योगिक विकास एवं नियमन 
अधिनियम, सन्‌ १४५१ ; कोलम्बो योजना---उद्ूवं श्य एवं 
कार्यक्रम | 
राष्ट्रीय योजना समिति 
भारत में नियोजन की प्रावश्यय्ता की ओर सर्वप्रथम सन्‌ १६३४ में प्रसिद्ध 
इन्जीनियर तथा राजनीतिज्र, सर विज्वेतरैया द्वारा सक्ेत क्या गया । उन्होंने 
झपनी पुन्तक् ए]शग76व7 ए८०00ए५ ई07 घरता8 में यह बताया क्धि 
भारत का पुननिर्माय योजनावद्ध कार्यक्ष्म द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस 
पुस्तक में बताया गया है कि राष्ट्र के सर्वोपरि आधिक विक्षास् के हेतु आधिक 
नियोजन आवश्यक है। मारतीय आपिक समझा ([7027 ;८०7०फमांट 
(एणपरक्षिथ्ा८९) ने फ्पनी उब्‌ १६३४-२५ की वार्षिक सभा में इस पुस्तक 
में दिए गए सुझावों पर विचार क्रिया । इस पुस्तक में एक दस वर्षीय योजना 
का कार्यक्रम बठावा गया था जिसके द्वारा राष्ट्रीय प्राय तथा समस्त उद्योगों के 


र४६ भरत में श्राथिक तियोजन 


उत्पादन को भ्रत्प समय में दुगुमा करने का ब्रायोजन किया गया था। विस्तृत 
शिक्षा तथा श्रौद्योगोकरण जिसमे भारी उद्योगो को विज्येप महत्त्व दिया जाय, 
साझ्य तथा झ्रावश्यक सूचना का एकत्रीकरण, व्यवसायो में सतुलन स्थापित 
करना, ग्राम्यीकरण की प्रवृत्तियों को रोकना आदि कार्यक्रम इसमे सम्मिलित किये 
गये थे | यद्यपि यह योजना समुचित समय पर प्रस्तुत की गयी परन्तु श्राधिक 
कठिनाई, साय की पश्रपर्याप्तता, विदेशी जत अ्रसहयोग श्रादि कारणों से इसे 
कार्यान्वित नहीं किया गया | इसके लगभग चार वर्ष पदचात्‌ २ तथा ३ श्रक्टवर 
सत्‌ १६३८ को भ्रखिल भारतोय कांग्रेस के प्रध्यक्ष, श्री सुभापचन्ध चोस ने दिल्‍ली 
मे प्रान्तीय उद्योग मत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन ने निश्चय किया 
कि निर्धतता, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा ब्राधिक पुर्तोर्माण के लिए 
भ्रौद्योगीकरण प्रत्यन्त प्रावश्यक है । इस सम्मेलव में ऐसी राष्ट्रीय योजना पर 
जोर दिया गया जिसमे वृहत्‌, श्राधारमूत, लघु तथा कुटीर उद्योगो का समन्वित 
विकास प्रावश्यवः समझा जाय । इस सम्मेलन के सुझावों को कार्यान्वित करने 
के लिए भ्रखिल भारतीय काँग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति ()पध0ार्थ 
]800778 (200777:2९) वी स्थापना श्री जवाहरलाल नेहरू को प्रध्यक्षता 
में की गयी। यह देश मे सर्वप्रथम कार्यवाही थी जिसके द्वार, राष्ट्र की महत्व“ 
पूर्ण आर्थिक समस्याओं का भ्रध्ययन तथा उनके हल के लिए समन्वित्त योजनाग्रो 
का निर्माण करन का प्रयत्व किया गया | इस समिति का मुख्य उद्द श्य राष्ट्र 
के विभिन्न प्राथिक पहलुग्रो का अध्ययन करके एक ऐसी व्यवस्था प्रथवा 
योजना निश्चित करना था जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण किया जाय कि 
जनसमुदाय को विचार व्यक्त करने तथा भपनी इच्छाश्रो की पूर्ति करने के 
समान प्रवसर प्राप्त हो तथा उचित समय पर पर्याप्त न्यूनतम जीवन-स्तर का 
श्रायोजन किया जा सके | 

इस समिति ने देश के विभिन्न भ्राथिक पहलुझो का श्रध्ययन करने तथा 
विकास योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए २६ उप समितियाँ नियुक्त की, जिनका 
भ्रतिवेदद (स९००४४) समय-समय पर प्रकाशित कियो गया। समिति के 
विचार मे नियोजन का सचालन उचित राष्ट्रीय अधिकारी की अनुपस्थिति 
में नहीं किया जा सकता था। इस अधिकारी को भ्रभावशाली योजना 
शनामे तथा सचाह्षित करने के लिए राष्ट्र के समस्त साधनों पर पूर्ण 
नियत्रण प्राप्त होता चाहिएं। इस उद्दश्य की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय सरकार 
जिसमे विदेशी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करन का श्रधिकार नही हो, का निर्माण 
करना पश्रावश्यक समझा गया । मई सन्‌ १६४० में समिति के अध्यक्ष ने घोषणा 
को कि समिति एक स्वतत्त्र सरकार स्थापित करना चाहती है जिसमे व्यक्ति 
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तथा समुदाय के मूलभूत भ्रधिकारों--राजनीतिक, झाधिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक को सुरक्षित रखा जायगा श्र नागरिकों के तदनुसार कत्त व्य भी 
निश्चित किये जायेंगे ) 

उद्योग--राज्य का आधारभूत उद्योगो तथा सेवाश्रो, खनिज साधनो, रेलों, 
जल एवं घायु गमतागमन साधनो, जन-उपयोगी उद्योगों आदि पर एकाधिकार 
रहना झावश्यक होगा और वह उनको अपने नियत्रण में रखेगा। जो उद्योग 
निजी साहसियो द्वारा सचालित होंगे, उनको नियंत्रित रूप से राज्य की नीतियो के 
बनुसार चलाया जायगा। ओ्रौद्योगिक श्रम के उचित प्रतिफल का श्रायोजन किया 
जायगा । सरकारी क्षेत्र के उद्योगो के सचालन के लिए स्वतन्त्र सघों (8 0६0- 
70708 ?0706 '7एड5८5) की स्थापना की जायमी । निजी क्षेत्र के 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने पर उचित क्षति पूति की जायगी। समिति ने 
सुझाव दिया कि गृह त्तथा वृहद्‌ उद्योगो--दोनो का ही विकास किया जायगा परन्तु 
इन दोनो में इस प्रकार सामजस्थ स्थापित किया जायगा कि इनमे पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धा न हो । राष्ट्र की अ्र्थ-ब्यवस्था की विचित्रता के कारण जनता के हिंत 
के हेतु लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास को भ्रत्यावश्यक समझा ग्रया | साथ 
ही यह भो स्पष्टत मान लिया गया कि राष्ट्र की आथिक ठथा राजनीतिक स्वत- 
न्व्ता एवं जनसमुदाय के जीवन मे सुधार करने के लिए औद्योगीकरणा श्रनिवार्य 
है । इसलिए इन दोनो प्रकार के उद्योगो में इस प्रकार योजनावद्ध विकास करना 
आ्रावश्यक होगा कि वह एक-दूसरे के सहायक के रूप मे कार्य कर सके। लघु 
उद्योगों द्वारा ग्रामीण क्षत्र मे रोजगार के अ्रवसरो मे वृद्धि, सामान्य रोजगार के 
प्रवसरो मे वृद्धि, सहायक व्यवसाय की उपलब्धि तथा जनसमुदाय की रुचि एवं 
स्वभाव के अनुकूल रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं । 

कृपि--राष्ट्रीय योजता समिति ने कृषि उद्योग के भ्रष्ययन के लिए सात 
उप-समितियो की स्थापना की । इन समितियों के कार्यक्षेत्र मे भूमि-सुघार, 
क्रपि, श्रमिक तथा कृषि बीमा, सिंचाई, भूमि सुरक्षा तथा बन लगाना, ग्रामीण 
विपणशि एवं वित्त-ध्यवस्था ( रिपा9] )शबगीए९धाएह 870 ए747८९), 
नियोजित फसल तथा उत्पादन, पश्यु चिकित्सा, डेरो फाभिग, मत्स्थोद्योग, उद्यान- 
सम्बन्धी कार्यत्रम प्रादि सम्मिलित थे । 

इस सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की कि-- 

(क) कृषि भूमि, खानें, नदियाँ तथा वन ॒प्राहृतिक सम्पत्तियाँ हैं। उन पर 
आरत के सम्पूर्ण जनसम्रुदाय का सामूहिक अधिकार होना चाहिए । 

(ख) सहकारिता के सिद्धान्तो का उपयोग भूमि के झोपणार्थ किया जाय 


किक 
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तथा सामूहिक तथा सहवारी फार्मो' का विकास क्या जाना चाहिए जिससे 
जनसमुदाय में पारस्परिक सहयोग वी भावना जाग्रत हो सके ॥ 

(ग) सरकार उपयोग मे न श्राने वाली कृषि योग्य भूमि पर सामूहिक 
फार्मो की स्थापना करे ! 

(घ) सहवारी कृषि को महत्व दिया जाय परल्तु भूमि के निजी श्रथि- 
कार को समाप्त न क्षिया जाय भ्रौर उत्पादन का वितरण्म प्रत्येक सदस्य की 
भूमि के भ्रतुसार क्रिया जाय । 

(ड) सरकार प्रयोगात्मक, शक्षणिक तथा प्रदर्शन कार्य के लिए इृषि 
फार्मो कार संगठन करे । 

(च) निजी साहसिया को फार्म स्थापित करन रे लिए प्रोत्साहित क्या 
जाय । 

(छ) जमींदारी तथा ताल्लुकैदारी को समाप्त किया जाय तथा सरबार 
उचित प्रतिफल देकर इन मध्यस्थों के शधिवार क्य करत । 

(ज) नदियों तथा सिंचाई से सर्म्वा घत उप समिति ने सुझाव दिया कि एक 
राष्टीय जल साधन परिपद्‌ (४८079) ए४४६४९८४ रि०5०एए८९५ 3००70) 
की स्थापना को जाय । यह परिषद्‌ जल यातायात बाढ तियसनण नदियों का 
प्रबन्धन, विद्युत शक्ति तथा पेय जल के लिये सचालित भ्रायोजना म॑ सामजस्प 
स्थापित करे। ग्रामीण समाज को ग्राम की छोटी छोटी सिंचाई योजनाग्रा को 
ठीक रखन तथा सुधारन का काय दिया जाय । 

(भ) गाय को आ्राथिक दृष्दि से लाभप्रद वनान के लिए प्रति पद्म दूध म 
बरृद्धि की जाय । ऐसे पद्मुओं वी सख्या बढाने वा प्रयस्त किया जाय जो दूध दे 
सर्वे तथा कृपकों को अ्रय कार्यों मे भी सहायक हो सर्वे । 

(त्र) सरकार को भूमि तथा वनो की सुरक्षा का उत्तरदायित्व श्रपन ऊपर 
लेना चाहिए ! भूमि सुधार मंडल की स्थापता की जाय तथा प्रान्तीय श्रौर 
केन्द्रीय सरवारें भूमि कटाव (50 70507) को रोकन तथा भूमि सुधार 
की योअनाओ का निरीक्षण करन का प्रयत्न करें । वन सम्बन्धी नीति इस प्रवार 
की हो कि इनके द्वारा औद्योगिक जलवाबु तथा अन्य महत्वपुर्यो श्रावश्यकताप्रो 
की पूर्ति होती रहे । 

(2) ग्रामोण अर्थ व्यवस्था के विषय म समिति ने दीघंकालोन तथा अल्प- 
कालीन ऋणा म भेद करते पर जोर दिया तथा भूमि बँधक भ्रधिकोप ([,2पं- 
3 ०::898९ 59775) तथा गन्य शासकीय सहायता प्राप्त श्रधिकोषो की 
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स्थापना का सुझाव दिया जिनके द्वारा दीघंकालीन ऋण प्रदान किये जायें। 
अल्पकालीन ऋण प्रवन्ध हेतु सरकारी समितियों को स्थापना की जाय । 


राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना के कुछ समयोपरान्त हो काग्रेस मत्रि- 
मरडल ने त्याग पत्र दे दिया । इसो समय द्वितीय महासमर छिड गया। परि- 
सखामस्वरूप इस समिति का काय केवल सुकावो तक सीमित रह गया। महा- 
समरोपरान्त राष्ट्र की आर्थिक समस्याझ्रो में भी परिवतंन हो गये श्रौर नवीत 
समस्याझो का प्रादुर्भाव हुआ । इसी बीच सरक्षार, उद्योगपतियो तथा राजनी- 
तिक पक्षों ने अपनी भ्रपती योजना का निर्माण कर उतका प्रकाह्मन प्रारम्भ कर 
दिया । इस प्रकार राष्ट्रीय योजना समिति के सुफ्रावो को कार्यान्वित करने का 
अवसर नहीं प्राप्त हुआ । 


बम्बई योजना 

१६४४ में भारत के श्राठ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक सूत्रदद्ध योजना 
प्रकाशित की । यह भारत के प्राथिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी । इसके 
पूर्व योजना के सम्बन्ध मे विचार तो बहुत हुए थे परन्तु कोई योजनाबद्ध कार्य- 
क्रम प्रस्तुत नही किग्रा गया था । इन आठ उद्योग्रपतियों मे सर पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदास, श्री ज० आर० डी० टाटा, श्री जी० डी० ब्रिडला, सर श्रर्देशिर 
दलाल, सर श्री राम, सेठ वस्तुर भाई लाल भाई, श्री ए० डी० श्रॉफ तथा डा० 
जान मथाई सम्मिलित थे । यह एक १४ वर्षीय योजना थी और नियोजको ने 
इसका नाम 6 एंँग7 ०ई #८०7०णार ॥02९एश९०एण९॥४ 07 
[7978 दिया, परन्तु यह बम्वई योजना के नाम से प्रसिद्ध है। योजना का 
कार्यत्रम ५ वर्षीय तीव अवस्थाओ में पूर्ण करना था तथा इसका समस्त श्रनुमा- 
नित प्यय १०,००० करोड रु० था 

उ्ं श्य---योजना का उद्द श्य तत्कालोन प्रति व्यक्ति आय को १४ वर्षों मे 
दुगुना करना था । यह भी झनुमान लगाया गया कि जनसख्या की वृद्धि को इृष्टि 
में रखते हुए प्रति व्यक्ति श्राय को दुगुना करने के लिये राष्ट्रीय भ्राय को तिगुना 
करना आ्रावश्यक होगा । योजना मे न्यूनतम जीवन-स्तर के विभिन्न पहलुग्रो 
पर प्रकाश डाला गया । न्यूनतम जोवन स्तर मे निम्नलिखित सुविधाएं सम्मि- 
लित की गयीं-- 


(अर) सन्तुलित भोजन के क्षेत्र में तिम्नलिखित वस्तुएं सम्भावित होनों 
चाहिए-- 


२५० भारत मे श्राधिक नियोजन 


प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 
पदार्थ आस 
भ्रन्न १६ 
दालें ३ 
शबकर २ 
शाक-सब्जी द्दृ 
फल २ 
तेल, घी ग्रादि रह 
दूध द 


ग्रथवा भ्रडे, मछली तथा माँस कह 

भोजन के इन समस्त पदार्थों द्वारा २६०० कंलोरी पतिदिन प्रति व्यक्ति 
को प्राप्त होगा । इस प्रक्नार के सन्तुलित भोजन के लिये प्रति व्यक्ति ६४ रु० 
प्रति वर्ष का भनुमान लगाया गया और २१०० करोड़ ₹० समस्त जनसश्या वो 
सस्तुलित भोजन प्रदान करने के लिए व्यय का भी झनुमात लगाया गया । 

(क) वस्त-प्रावश्यकता के विषय मे राष्ट्रीय योजना समिति के ग्रनुमानों के 
प्रनुसार प्रति व्यक्ति को ३० गज कपडे की न्यूनतम आवश्यकता होगी श्रौर 
१६४१ वी जनगणना के ग्राधार पर १,१६,७०० लाख गज कपड़े की ग्रावश्य- 
बता होगी जिसकी लागत लगभग २५४ करोड रु० होगी । 

(ख) गृह की झ्रावश्यकताप्रो को पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति १०० वर्ग फीद 
के भृहो के निर्माण का लक्ष्य रखा गया । यह अनुमान लगाया गया कि इस 
प्रकार के गृह पाँच व्यक्तियों के निवास हेतु पर्याप्त होगे तथा ग्रामीण क्षोत्रडे 
प्रति भवन की लागत लगभग ४०० रु० होगी । 

(ग) योजना मे स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं के लिगे 
कार्यक्रम घो दो भागों मे विभाजित किया गया। अवरोधक कार्यक्रमों (0९« 
ए९७६ए९ ]४(०४५ए८८४) में सफार्ट, जल बी उपलब्धि, दोका लगाना, छूत के 
रोगो को रोकने के लिए अयत्न, प्रसूति तथा शिशु-कल्यास ग्रादि सम्मिलित किये 
गये । भ्रारोग्यफर ((7ए८७८॥४४) कार्यक्रमों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाग्रो मे 
पर्याप्त वृद्धि करने का भ्रायोजन कया गया + योजना मे प्रत्येक ग्राम में एक 
चिकित्सालय तथा नगरो में अस्पताल तथा प्रसूति ग्रहों श्लौर क्षय रोग, केत्ार 
तथा कुष्ठ रोग आदि की चिकित्सार्थ विशेष सस्थाप्रो का सुाव रखा गया। 

(यो बस्चाई बोजना में प्रावविकर शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया 
प्राथमिक शिक्षा पर ८८ करोड़ रुपया ग्रावत्तक [(२2८ए४7778) तथा ८९ 
करोड रुपया प्रनावत्तक व्यय यो अनुमान लगाया गया । 

इस प्रकार स्यूवतम जीवन-स्तर मे उपयुक्त पाँच झ्राधारभूत सुविधाग्रो को 
सम्मिलित किया गया श्रौर इस न्युनतम स्तर की लागत निम्न प्रकार अनुमानित 
की गयी-- 


भारत में नियोजन का इतिहास ४.५4 


मद लागत (करोड रु७ में) 
खाद्य पदार्थ २१०० 
वस्त्र २६० 
ग्ृह-निर्माण पर आावरत्तक व्यय २६० 
स्वास्थ्य तथा चिक्त्सा पर झावत्त क व्यय श्६० 
प्राथमिक शिक्षा पर श्रावतंक व्यय ६० 


योग. २६०० 
योजना मे राष्ट्रीय गाय को १५ वर्षों मे तीन युना करने का लक्ष्य रखा 
गया । यह वृद्धि निम्न प्रकार होने का अनुमान लगाया गया-- 
तालिका स० १६--राष्ट्रीय भ्राय मे वृद्धि (वम्बई योजना-काल में) 





झुद्ध झाय शुद्ध आय 

१६३१-२२ १५ वर्ष पश्चात्‌ बडा 
(करोड रु० मं) अनुमानित (कराडु रु०) शा 
उद्योग इछ्ड २२४० ्द 
कपि ११६- २६७० १३० 
सेवाएं डा १४५० २०० 
अवर्गीकृत म्दें_१७६ २४० ३६ 
योग २२६० ६६०० लगभग २१६.५ 


भान्यताएँ--योजना के कार्यक्रमा को निम्नलिखित मान्यताग्रों के आधार 
चर निर्धारित किया गया । 

(१) द्वितीय महाबुद्ध के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जायगी 
और इस सरकार को आधथिक वि्यया म पूर्यस अधिकार होया । 

(२) भारत की भविष्य की सरकार सधात्मक प्रकार वी होगी जिश्ने 
समस्त राष्ट्र के भाथिक विषयों पर प्रप्नुत्व प्राप्त होगा । 


योजना के कार्यक्रम-भर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न भ्रायोजन 
किये गये-- 


उद्योग--योजना में आधारभूत उद्योगो को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी गयी । 
ब्राघारभूत उद्योगो म घक्ति, विद्युत, भारी रसायन, खनिज तथा घानु शोघन 
रासायनिक खाद, इ जीनियरिंग तथा मश्नीन उद्योग, शस्त, यातायात, प्लास्टिक, 
झौषधियाँ तथा सीमेट उद्योग सम्मिलित किये गए । नियोजक्ो के विचार में 
भारत में औद्योगिक साधनों की भ्रधिकता थी जिनका झोपण करने मे श्रौद्योगिक 
उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हो सकती थी ॥ 

नियोजको ने लघु तथा ग्रह उद्योगों के विक्ात का आयोजन क्या। 
“'बूनका विकास वेवल रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हो महत्वपूर्ण 
साधन नहीं है प्रद्युत योजना के प्रारम्मिक काल में पूंजो और विद्येपत विदेशी 


श्षरे भारत मे प्रािक' तियोजन 


पूंजी की श्रावश्यक्ताओ मे कमी का साधत भी हो सकता है ।”* नियोजको 
ने उपभोवता-वस्तुओं के उपलब्धि का श्राश्वासन दिया। इनके विचार से लघु 
तथा गृह उद्योगों के लिए उपभोवता वस्तुआ के उत्पादन का क्षत्र विस्तृत था 
प्रौर यह उद्योग बृहद्‌ उद्योयो बे साथ साथ सामजस्य स्थापित करके सचावन 
क्ये आ सकते हैं । 

कृपि--यछपि योजना म औद्योगिव विकास को मुस्यस्पेण महत्व दिया 
गया था फिर भी कृषि विकास को सर्वेथा भुगाया नहीं गया था । इषि उत्पादन 
से १३०% वृद्धि करने वा लक्ष्य योजना म निश्चित किया गया। इसके लिए 
(१) इृषि भूमि वी इकाइया मो श्राथिक इकादया सम परिवर्तित वरन के विये 
भूमि के पुनवितरण बा सुाव दिया गया। सहकारी कृषि तथा भूमिके 
एकीकरण द्वारा प्राथिय इकाइया की स्थापना करन की सिफारिश की गयी, 
(३) फसनो के पुनवितरणा को श्रावश्यक समझा गया, (३) ग्रमीरा ऋए की 
समाप्ति सहकारी समितिया द्वारा विए जान का सुझाव था, (४) भूमि कटाव 
के निबारण तथा ध्य॒ भूमिन्सुधारों के हेतु योजना मं २०० करोश्रु० वी 
ध्यवस्था वी गयी (५) सिंचाई वे साधना की वृद्धि हतु नवीन स्िचाई योजनाएँ 
सम्मिलित थी गयीं जितके द्वारा सिचित भूमि मे २००% वृद्धि करन का 
लदय रसा गया, तथा (६) इसवे साथ हा वैचानिय इृषि पर प्रव दिया गया | 
कृषि-उत्पादन व लक्ष्या को स्वच्छा स कम रखा गया था तथा याजता के प्रार 
म्मिक बाव मे इपि उत्पादन के तिर्यात वो काउ स्थान नहीं दिया गया था। 
क्ृपि विकास हेतु पू'जी की भ्रावश्यकता निम्न प्रशयर थी - 


तालिका स० १७--कषि विकास हेतु पूजी की आ्रावश्यकत्ता 


आवत्तक राशि श्रनावत्तेंक राशि 
मद (कराड रु० म)... (करोड़ रु० मं) 
१--भूमि सुरक्षा १० २०० 
२--कायश्ञीव पूंजी र््‌श्‌० ज्क 
३--सिंचाई 
(प्र) नहरें १० ३४०० 
(व) कुए ना ५० 
(स) प्रादश फार्म 
((00९] एबशा5) १३० १६५ 
योग ४०० छाप 





2. प्रक्राकक ब्यएचाध्बवध ०६ गादाराए बड़ 8. ग्राट्याडड ती बरगिकाणड 


(एकमव शब्मा #गहगे 


भारत में नियोजन क्वा इतिहास श्श्रे 


यातायात के साधन--कषि तथा श्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के फल- 
स्वरूप राष्ट्र मे श्रान्तरिक व्यापार मे वृद्धि होगी, एतदर्थ यातायात एवं सम्बाद 
परिवहन के साघनो मे पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होगा। इस विचार से 
यह योजना यातायात तथा सम्बाद परिवहन के विकास हेतु निम्न कार्यक्रमों से 
सज्जित थी-- 


(१ ) भारत की ४१,००० मील लम्बी रेलवे लाइनो को ६२,००० भील 
तक घढाने का आयोजन किया गया था । इस २१,००० मील की वृद्धि के 
लिए ४३४ करोड रु० का पू'जीगत व्यय तथा £ करोड २० आवर्त्तक व्यय 
करने का श्रायोजन किया गया । 


(२) ब्रिटिश भारत की ३,००,००० मोल लम्बी सडको को १५ वर्षों मे 
दुगुना करने का सुझाव था। नवीन सडको के निर्माएं पर ३०० करोड रु० 
भ्रनावरत्त क तथा ३५ करोड र० आवत्त'क व्यय होने का अनुमान किया गया। 
११३ करोड २० भ्रनावत्तक व्यय सडको के पुर्नानमाण तथा कच्ची सडको को 
पक्का करने को निश्चित था । समस्त मुख्य मुख्य ग्रामो को महत्वपूर्णो व्यापारिक 
मार्गों से जोडने का सुझाव था । 

( ३ ) बन्दरगाहो के सुघार तथा नवीन वन्दरमाहो के निर्मार्य एवं विकास 
हेतु ५० करोड रु० अनावत्त क तथा ५ करोड रु० आवत्तक व्यय का प्रायोजन 
किया गया था। 

शिक्षा--एक विस्तृत आधिक विकास की योजना को सफल ववाने के त्रिए 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की बडी झ्रावश्यकता होती है । इस योजना में इसीलिए 
शिक्षा के विकास हेतु विस्तृत कार्यक्रम सम्मिलित किया गया। योजना में २० 
करोड श्रशिक्षित प्रौढ़ो को शिक्षित करने का लक्ष्य था।६ से ११ वर्ष की 
भाय़ु के लडके तथा लडकियों के लिए भ्रनिवार्य शिक्षा का भ्रायोजन किया 
गया था। योजना में उच्च शिक्षा अर्थात्‌ विश्वविद्यालयीन शिक्षा, तात्रिक 
तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा शोधकार्य हेतु २० करोड रु० श्रावत्त'क व्यय का 
पझनुमान किया गया था । 

भ्र्थ प्रवस्धन--योजना का सम्पूर्णा व्यय १०,००० करोड रु० पनुमानितत 
किया गया था जिसका आवटत निम्न प्रकारेण किया गया था-- 


टणएो०्एणर्ाध ऐप बॉड0 एक्ट्वेएयाए पीठ मच्दत 7 ०8708), एबहपऐ- 
€्णेगाए वजन ८बजाशोे जा फैट टघ7ए हब३86ड 6 घीढ ए]27, 


>-*ैं शिक्षा (नि डिव०४०णा 720६ थैं०फ़ग्मणम लि उधव5, ए9. 24-25. 


रश्४ भारत में प्राधिक निजोजन 


तालिका सं० १८--बम्बई योजना का व्यय 


मद व्यय की जाने वाली राशि 
(करोड रुपयो में) 





उद्योग डड४घ० 
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भारत में नियोजन का इतिहास २५५ 


बम्बई योजना के निर्माणकर्ताश्रो के मत मे वस्तुओं तथा सेवाओं की वृद्धि 
अधिक महत्वपूर्ण थी ओर अर्थ-साइतो को स्वंया अधं-व्यवस्था की ग्राव- 
इयकताओं के आधीन रखना उचित था । अर्थ-साधनो को उपलब्धि के आधार 
पर झआधिक विकास को योजनाश्रो का निर्माण नहीं क्या गया था, भ्रत्युत्‌ 
राष्ट्र की आथिक आवश्यक्षताओ के अनुसार कार्यक्रम निद्दिचत करके, उनको 
पृत्ति हेतु श्रावश्यक अर्थ-साधनो की खोज की गयी थी । इसी कारण मुद्रा-प्रसार 
को अर्थ-प्रवन्धन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। नियोजको का विश्वास 
था कि मुद्रा-प्रसार के परिणामस्वरूप राष्ट्र की उत्पादन-भ्रक्ति में वृद्धि होगी 
तथा अन्तत थुद्रा प्रसार स्वयमेव अपता झोघन कर सकेगा । नियोजन अधिकारी 
का प्र्थ-व्यवस्था के ह्लिमिन्न क्षत्रो पर पूर्ण नियन्त्रण होगा और मूल्यों पर निय- 
नर रखने के कारण ग्रथ-व्यवस्था के योजनावद्ध विकास से किसो प्रकार को 
बाघा उपस्थित नहीं होगी । 

सामाजिक व्यवस्था--योजना के कायेक्रमों को क्रियास्वित करने के पूर्व 
यह भो निश्चय करना आवश्यक हाता है कि क्सि प्रकार की सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना दरना योजवा का अन्तिम लक्ष्य होगा । वम्बई योजना के 
निर्माणवर्ताप्रो ने अपनी द्वितोव पुस्तिका (870८॥ए7९) में इस सम्बन्ध में 
विचार प्रकट किये । थम्वई योजना के लेखकों के विचार भ आधुनिक यूग मे 
पूंजीवाद मे राजकीय हस्तक्षेप के कारसण उसके स्वरूप में परिवर्तत हो गया है । 
दूसरी ओर समाजवाद से भी कुछ पूंजीवाद की विचारघाराग्रों को मान्यता 
मिलने लगी है। इस कारण से भारत में पूजीवादो तथा समाजवादों प्रय॑- 
व्यवस्था क न्यायपूर्णा सम्मिश्रण का सुझाव रखा गया था। योजना म इसलिए 
व्यक्तिगत साहस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा सार्वजनिक हित तथा 
राज्य को राष्ट्र की प्रथ॑ व्यवस्था पर विभन्त्रण रखने का आयोजन क्या गया । 
इस प्रकार सम्राजवादी नियोजन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता म समन्वय स्थापित 
करने का प्रवन्य क्या ग्या। नियोजक्नों के विचार भे नियोजन तथा लोक- 
तन्त्रीय समाज--दोना एक साथ सचालित क्यि जा सकते हैं। योजना में इसी 
आधार पर दो मुख्य उहं श्यों को सम्मिलित क्या गया। प्रथम, अर्थ-व्यवस्था का 
इस प्रकार का संगठन कि जन-समुदाय के न्युनतम जोवन-स्तर का आयोजन क्या 
जा सके तथा द्वितीय, झ्राय का समान वितरण हो सके | प्रथम उद्देश्य को पूति 
के लिए राज्य को पूर्ण रोजगार, कार्य-क्षमता म वृद्धि, श्रमिकों के पारिश्रमिक मे 
वृद्धि, इपि-उत्पादन के मूल्यों मे स्थिरता, भूमि सुधार श्रादि क्ञो व्यवस्था करना 
प्रावदयक होगा। द्वितोय उद्दे इव क्तो पू्ि मृत्यु कर, कर व्यवस्था के सुधार, उत्ता- 
दन के साधनों के भ्रधिकारो दा विक्रेस्रोयक् रण, राज्य द्वारा उद्योगो पर नियन्त्रण 
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तथा श्रभिकार द्वारा वी जानी थी ) बम्बई योजना के लेखकों ने राज्य द्वारा 
अ्र्थ-ब्यवस्था पर पूर्ों भ्रधिकार को उचित नहीं समझा तथा उत्साही साह- 
सतियो को व्यक्तिगत छूपेण कार्य करने को स्वतस्त्रता प्रदान करने को प्रावश्यकता 
को महत्व दिया गया । 

राज्य द्वारा नियोजित पथ व्यवस्था मे हस्तक्षेप वरने को मान्यता दी गयी 
तथा राज्य पर श्राथिक क्रायवाहियो मं समल्वय स्थापित करना, मुद्रा व्यवस्था, 
राजस्व तथा श्रारथिक दृष्टिकोण से निबल वर्ग की सुरक्षा का भार डाला गया 
भ्रा। इसके श्रतिरिक्त राज्य वो कुड उद्योगों तथा व्यवत्तायो पर प्रधिक्ञर 
नियस्तरणा तथा प्रबन्धन करना भी आ्रवश्यक बताया गया । राज्य केवल ऐसे ही 
उद्योगो पर ग्रधिकार प्राप्त करे जिनमे सरकारी धत का विनियोजन होता हो । 
योजना मे य्रुद्धकालीन तियन्तेसो वो चालू रखने वी सिफारिश वी गयी परल्तु 
इनका प्रवन्ध व्यवस्थित तथा समन्वित रूप से करने पर जोर दिया गया । 


योजना के दोष 


( १) पूजीवादी प्रकार--यद्यपि योजना मे निजी तथा सरकारी क्षेत्र 
के सामजस्य का भ्रायोजन क्या गया था, परन्तु निजी क्षेत्र यो श्रावश्यकता से 
अधिक महत्त्व दिया गया था । सावजनिक हित तथा समान वितरण के दृष्टि- 
कोण से भारत जैसे प्रधं-विकसित राष्ट्र म सरकारा क्षेत्र निरन्तर बडा कर 
हो भ्रधिकतम उत्पादन के लक्ष्य वी पूर्ति वी जा सकती है। योजता द्वारा 
१५ वर्षों मे एक ऐसे समाज को स्थापवा करना, जिसमे निजी क्षेत्र को 
भर्थ-व्यवस्था के प्रधिकाश भाग पर भ्रधिकार प्राप्त हो, उचित नहीं कहा जा 
सकता है । 

(२ ) कृषि को कम महत्व--योजवा मे भ्रौद्योगिक उत्पादन को विशेष 
महत्त्व दिया गया है। भ्रौद्योगिक उत्पादन में ५००% वृद्धि की तुलता में कृषि 
इत्पादन में १३०% की वृद्धि के लक्ष्य श्रत्यन्त कम श्रतीव होते है । नियेजको 
के विचार मे सन्तुलित श्रथ॑-व्यवस्था का निर्माण आवश्यक था, इसोलिए उन्होने 
राष्ट्रीय भराय मे कृषि तथा उद्योग--दोनो के भाग को समान करने का भ्रयोजन 
किया ( नियोजको के भनुमानानुसार कृषि तथा उद्योगों से भाष्त होने वाली शुद्ध 
भाय क्रजश ११६६ करोड र० तथा ३७४ करोड़ ४० थी। परन्तु श्रोग्योगिक 
उत्तादन मे ५००९ दृद्धि करने के लिए कृषि का समानास्तर विकास करना 
धावश्यक था वेयोकि कृषि द्वारा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है । 
योजना में कषि उत्पादन के निर्यात का (श्रायोजत नहीं किया गया । प्ौद्योगिक 
विकास के लिए विदेशों प्रृंजीगत वस्तुओं क्री बड़ों मात्रा मे भ्रावश्यकता होती 
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के लिए भ्रस्थायो स्थान दिया जबकि इन उद्योगों की ग्र्थ॑-व्यवस्था में स्थायी 
स्थान मिलना चाहिए था क्योकि इनके द्वारा उत्पादन के साधनों के विकेद्धीय- 
करण तथा झ्राय के समान वितरण को प्रोत्साहन मिलता है। 

(४) यातायात--योजना मे मारतीय जहाजी यातायात तथा जहाजरावी 
निर्माण उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त आयोजन नहीं किये यये । वायु बातायात 
को भी योजना मे कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था । 

(६ ) अन्य--इस योजवा के समस्त अनुमान तथा गणानाएं महाबुद्ध के 
पु के मूल्यों पर किये गये थे जबकि यह्‌ स्पष्ट था कि योजना का कार्यान्वित 
किया जाता महायुद्धोपरान्‍्त ही सम्भव था। महायुद्ध के श्राथिक तथा राज- 
नीतिक प्रभावों को इृष्टियत करते हुए योजना के श्रनुमानों में आवश्यक समा- 
योजन किये जान चाहिए थे । योजना मे पुनर्वास की आवश्यकताओं के लिए 
कोई आयोजन नहीं किया गया तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं", जो नियो- 
जन का मूलाधार होना चाहिए, को भी योजना मे कोई स्थान भ्राप्त नहीं था। 

जननयोजना (7४९ 7९०७१४/$ ?89) 

जत योजना भारतीय श्रम सघ ([0997 एछ&९तेश४007 6 [.॥0- 
०ए४) की युद्धोपरान्त पुननिर्माण समिति (0050 जा रि९०००870९६0०7 
((०छा777६९८) द्वारा निर्मित की गयी थी । इस समित्ति के प्रमुख श्री एम० 
एन० राय थे, अत इस योजना को रायवादी योजना भी कहते हैं। इस 
योजना में साम्यवादी सिद्धान्तों के लक्षणों का समन्वय किया गया था और 
नियोजको ने योजना के कार्यक्रमों को श्रमिको के दृष्टिकोण से बनान का प्रयत्न 
किया था । इस योजना के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं--- 

(१) लाभ हेतु (2706: १०४४९) पर ग्राघारित प्र्थ-व्यवस्था समाज 
के हिंतो के विरुद्ध होतो है । 

(२) लाभ-हेतु व्यवस्था पर राज्य को कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए, तथा 

(३) उत्पादव उपसोग के लिए होवा चाहिए न कि विनिभय के लिए । 

जन-योजना १६४४ में निर्मित तथा प्रकाशित की ययी और इसके कार्य- 

क्रमों को रेडिकल डेमोक टिक पार्टी की सहमति श्राप्त हुईं । इस योजना में 
निर्माएकर्ता्रों के विचार मे भारत की मूलभूत समस्या निर्धतता थो जिसे 
अधिक उत्पादन तथा समान वितरण द्वारा ही दूर किया जा सकता था। राष्ट्र 
की समस्त आधिक कठिनाइयो का कारण पूजीवाद बताया गया। पू'जीवाद मे 
उत्पादन जन-समुदाय को क्रय शक्ति पर निर्भर रहता है क्योकि उतनी ही वस्तुएँ 
उत्पादित की जाती थी जितनी कि लाभ सहित विक्रय की जा सकती थीं। 


आरत मे । नशोजन था इतिहास रह 


विक्रय योग्य वस्तुय्रो को मात्रा भारत को जनता को निधंनता के काइण सोमित 
रहती थी । इस प्रकार पूजोवाद मे घन का अधिकतम उत्पादव नहीं किया जा 
सकता है, तथा पूंजीवाद व्यवस्था मे धन का समान वितरणा भी सम्भव नहीं हो 
सकता है। इस प्रकार पू'जीवाद मे जन समुदाय के जीवन स्वर में वृद्धि उसी 
सोमा तक हो सकतो है, जहाँ तक क्रय झक्ति के वितरण का आयोजन किया गया 
हो । क्रप शक्ति का वितरण पारिश्रमिक तथा कच्चे माल के क्रय के माध्यम द्वारा 
किया जाता है, ये दोनो तत्व उत्तादन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रवार यह 
पूजीवाद दा एक दोपपूर्ण चक्र होता है। पूंजीवाद के दोपों के निवारणा्ं इस 
योजना म योजनाबद्ध उत्पादन पर जोर दिया गया था, जिसका उद्देश्य जन- 
सप्तुदाय वो क्रय शक्ति मे वृद्धि करना था| प्रभावश्ञील माँग उत्पन्न करने का 
उद्दं श्य न होकर भानवीय आ्रावश्यक्ताओं का ग्रतुमान लगाकर तदनुसार उत्पादन 
करने का उद्द श्य था । 

उद्द श्य--योजना का मूल उद्दे श्य दस वर्ष को श्रवधि में जनता की तत्का- 
लीन प्राधारभूत आवश्यकताम्रों वी पूर्ति करता था) इस उदय की प्रूत्त 
के लिए उत्पादन मे वृद्धि तथा उत्पादित वस्तुप्रो का समान वितरण किया जाना 
था । योजना म इसीलिए उत्पादन के सभी क्षत्रों का विका8 करने का ग्रायोजन 
क्या गया थां। नियोजको के विचार में जन समुदाय की क्रय शक्ति मे वृद्धि 
करने के लिए कृषि का विकास झ्धिक महत्वपूर्ण या क्योकि भारत की ७०% 
जनसख्या कृषि व्यवसाय से जीविकोपार्जव करती थी । कृषि को लाभप्रद व्यव- 
साय बनाने को नियोजको ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी । इनक विचार मे कृषि के 
विकास द्वारा ही श्रमिको मे अध रोजगारी तथा बैरोजगारी को दूर किया जा 
सकता था । भारतीय जनसख्या की निर्धतता का निवारण करने के लिए कृपि- 
विक्रास को ही योजना का झाधार बताया गया। दूसरी श्रोर श्रौद्योगिक विकास 
हेतु इस प्रकार से भ्रायोजव किये गए कि उसके द्वारा जन-समुदाय की उपभोग 
सम्बन्धी झ्रावश्यकताओं की पूर्ति को जा सके । निजी क्षेत्र मे सचालित उद्योगो 
दर राज्य के नियन्त्रण को आ्रावश्यक बताया गया। योजना का इस प्रकार 
मुख्य उद्द इय दस वर्षों मे जनसख्या की झ्याधारभूत झ्रावश्यकताग्रो की पूति 
करना था । “इन आवश्यक्षताओ की पूति के लिए, राष्ट्र के वत्त'मान घन के 
उत्तादन में वृद्धि करना आवश्यक होगा । नियोजित व्यवसाय वा उद्द श्य राष्ट्र 
के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पौष्टिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, भ्रच्छे निवास- 
स्थान, रोग तथा अज्ञान से स्वतस्तता प्रदान कराने के लिये उत्पादन मे वृद्धि 
करना होता चाहिए ।”5 
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२६० भारत में श्रापिक्र नियोजन 


कृषि--योजना मे कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है श्लौर कृषि- 
उत्पादन मे वृद्धि बरने के लिए आ्राचीन भूमि प्रव धन (,बापे प्रद्याएएषर में 
आवश्यक परिवतत, जमीदारी अधिकारो की समाप्ति तथा भूमि के राष्ट्रीयकरणस' 
को प्रावश्यक बताया गया । राज्य तथा पक म प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित 
करवा तथा मव्यस्थों को समाप्त करता क्ृपि विद्वास का मुख्य कायक्रम था। 
योजना में भूमिधरा ([,३060708), जमींदारो तथा श्रन्य लगान प्राप्त करने 
बालो को १७३८ करोड़ रु० मुआवजा देते का श्रायोजन किया गया था । यह 
क्षति पूवि ३% स्वत छोधन होत वाल ४० वर्षीय बौरडा वा निगमन वरके 
किया जाया था | योजना से ग्रामोण ऋण को अनिवायंत धटाने वी सिफारिश 
की गयी | इन ऋणा का राज्य को ले लना था श्रौर इसके विए राज्य को 
लगभग ५५० करोड २० वा उत्तरदायित्व लेना था। 

इसमे ग्रतिरिक्त योजना म कृषि के उपभोग मे श्राते वाली भूमि में १० 
वर्षों म १० करोड एकउ की वृद्धि करन का झायोजन भी किया गया था। 
गहरी ([7020877९) कृषि के लिए सिंचाई के साधनो म ४००% वी 
यूद्धि करने तथा अच्छे बीज भौर खाद का भी आयोजन क्या गया था। 
इसमे सामूहिक तथा राजकाय कृपि को स्थाव दिया गया। प्रत्मेक झ्राठया 
दस हजार एकड कृषि योग्य भूमि के मध्य मे एक राजकोय फाम स्थापित करन 
की सिफारिश की गयी । इस फार्म में प्राघुनिक यप्त्रो का उपयोग किया जाता 
था तथा ये फार्म इत यन्त्रों को श्रासपास के कृषको को किराये पर दें, इसका 
भी प्रायोजन था। प्रत्येक फार्म पर विशपन्न तथा योग्य प्यक्तियों को रखे जाने 
तथा झोधन काये संस्था की स्थापना करने वी भी सिफारिश थी। 

इन राजकीय फार्मों पर कृपको को प्रशिक्षण प्रदात करने का भी प्रवध 
किया जा सकता था। सामूहिक कृषि के लिए जेद समुदाय पर किसी दवाव तथा 
वैधानिक वाछनीयता को उचित नहीं बताया गया । कृपको को सामूहिक कृषि कै 
लाभ समझा कर ही सामूहिक फार्मो को स्थापता की जानी थी । कंपि विकास 
के लिए निम्न प्रकार राशियाँ निर्धारित की गयी-- 
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भारत में नियोजन का इतिहास र्ष्र 


तालिका सं० २०--जन-योजना का कृषि विकास पर व्यय 








करोड रुपयो में 
मद भ्नावत्त के व्यय आवत्त क व्यय 
अतिरिवत भूमि को कृषि योग्य 
बनाना ([,श7वें रि९ट[शिगकट/00) ६४०० कक 
घिचाई द्०० श्र 
राजऊेय फार्म रेजश १२५ 
भूमि कटाव को रोकने तथा वनों 
का विकास है०० १५ 
ग्राम णा उद्योग २०० ले 
खाद दीज श्ादि ७२० न+ 
योग २७६५ १५५ 





श्रौद्योगिक विकास--योजना मे उपभोक्ता-उद्योगों दो विशेष महत्व प्रदान 
किया गया। नियोवकों के विचार म जनशमुदाय र्नी आवश्यक्त वस्तुओ को 
माँग की पूर्ति करना अत्यन्त आवश्यक था तथा नियोजित व्यवस्था में इसकी 
पूर्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए थी । वस्त्र, चर्म, शक्हर, दागज, रसायन, तम्बाकू, 
फर्नीचर आदि उपभोक्ता टस्तुओ के उद्योगों के विक्राम क् लिए. ३००० करोड 
रु० का भ्रायाजन किया गया । झाधारभूत उद्योगा में वियूत्त शक्ति, खनिज 
तथा घातु शोघन, लोहा तथा इस्पात, भारी रसायन, मश्नीन तथा मश्ञीना के 
ओझजार, सीमट, रेल ऊ एंजिन तथा डिब्बे आदि उद्योग सम्मिलित किये गये । इस 
उद्योगा रे वियास पर २६०० करोड़ रुपया व्यय का अनुमान था। योजना 
काल म स्थापित जियि जाने वाले नवीन उद्योगों म राज्य को प्र्थ लगाना 
था तथा इन पर राज्य का नियन्त्रण तथा अधिकार होता था। निजी क्षत्र 
के उद्योगा पर को प्रतिवन्ध नहीं लगना था, परन्तु इनके कार्य-क्षेत्र पर 
राज्य द्वारा नियजयण दारना आवश्यक्र बताया गया। राज्य को वल्तुआ का 
मूल्य निर्धारण झरना था तथा लास की दर अधिक से अधिक ३% रखनी 
थी । योजता मे गृह तथा लघु उद्योगा के विकास को विद्येप महत्व नहीं दिया 
गया। श्रमिक्र को उट्यादत शक्ति में वृद्धि दरने के लिये मश्बोनों के उपयोग 
को अधित' महत्व दिया गया था ओर इसी कारण से लघु उद्योगो को अधिक 


र६२ भारत मे ग्राथिक तियोजन 


महत्व नहीं दिया गया था भौर इतके विकास के लिए योजना में आयोजन भी 
नहीं किया गया | 

यातायात--योजना मे रेलवे, सडक तथा जल यातायात के विकास को 
विशेष महत्व दिया गया । यातायात के साथनो मे तीव्रता से डूद्धि करने का. 
श्रायोजन किया गया, जिससे वस्तुश्रो का यातायात ग्रामो तथा नगरों के मध्य 
सुविधापूर्वक क्रिया जा सके । दस वर्षों मे रेल यातायात म २४,००० मील तथा 
सडक यातायात मे ४ ५०,००० मील की वृद्धि करने का झ्रायोजन किया गया। 
जहाजी यातायात के विकास के लिए १५५ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया। 
यातायात के विकास के हेतु व्यय का निम्न प्रकारेण श्रायोजन किया गया-- 

तालिका स॒० २१--जन-योजना में यातायात पर व्यय 
करोड़ रुपया में 





मद अनावत्तक व्यय ग्रावर्त्तक व्यय 

रेलें ५६५ ११ 
सडके (नवीन निर्माण) ४५० भरे 
कच्ची सडक्रों को पवका बनाना १०० कक 
जल यातायात १२५ है 
बन्दरगाह ५० भू 
अन्तवर्देशीय जल यातायात ५० ५ 
डाक, तार आदि घ्० न 
योग १,४२० घर 


महायोग १५०० 
श्नीीिय।फकफ।-स्‍पयपतान्‍नजफत 5 "-.......न्‍....क्‍/.क्‍.._ 
अर्थ प्रबन्धन--इस योजता स दस वर्षों म कुल १५,००० करोड़ रु० व्यम 
होने का प्रनुमान था, जिसका वितरणा निम्न प्रकार किया गया था-- 
तालिका स० २२--जन योजना _ का व्यय 





अद व्यय करोड रुपयो मे 
कृषि २,६५० 
उद्योग ५,६०० 
गृह निर्माण ३,१५० 
यातायात १,५०० 
शिक्षा १,०४० 
स्वास्थ्य छ६० 


योग १५,००० 





भारत में नियोजन का इतिहास २६३ 


डरे 


उपयुक्त १५,००० करोड २० की राशि का प्रवत्ध निम्न प्रकार किया 
जाना था-- 


तालिका सं० २३--जन-योजना का श्रर्थ-प्रवन्धन 





आय का माध्यम 
पोरड पावना 
कृषि आय 
औद्योगिक झाय 
प्रारम्मिक अ्रय॑-व्यवस्था (सम्पत्ति कर, 
उत्तराधिकार कर, मृत्यु कर झ्रादि) ८१० 
भूमि का राष्तोयकरण ६० 





योग १५,००० 





नियोजक्लो क॒ विचार म अर्थ॑-प्रवन्धन म कोर्ट विशेष कठिनाई उपस्थित होत 
का कोर्ट कारण नहीं था क्योकि राष्ट्रीय नियोजन झधिरारी को जनता के 
सचित पझनिरिक्त धन को विनियोजन के लिए प्राप्त करने का अ्रपिक्षार होगा [ 
इनके विदार में योजना के कार्यक्रमों के फ्लस्वरूप भारत का जन-ममुदाय 
वर्तमान जीवन-स्तर की तुलना म चार गुने भअ्रच्छे जीवन-म्तर क्य लान प्राप्त 
कर सकेगा । 

आलोचना--योजना म कृषि विकास को विद्येप महत्त्व दिया भया है। 
परन्तु हरृपि-विज्ञास हेतु औद्योगीक्रण नी प्रावस्यक्त हाता है, वप्रोकि कृपि में 
आधुनिक मद्नौ्नों तथा यत्रा के उपयोग से उत्पन अतिरिक्त श्रम दा रोजगार 
देता भी आवस्वक् है। मारत मे हृपि भूसि पर जनसलख्या छा देवाव अत्यकिक है 
और इृषि विकास के लिए इस अतिरिक्त श्रम को अन्य व्यवसायो मे रोजगार 
का झायोजत वरना झावश्यक है। दुमरी ओर कृषि के लिए मजोनों तथा 
यत्रो की उपलब्धि के लिए राष्ट्र में आधारमूत उद्चोगो को स्थापना करना 
आवश्यक होता है । योजना म आधारमभूत्त उद्योगों की अपेक्षा उपभोक्ता-उद्योगों 
को प्राथमिकता दी गयी। उपभोक्ता-बस्तु उद्योगों के विकास के लिए भी 
उत्पादक मत्तीनों तथा पूजोग्रत वस्तुओं की आवशस्यक्षता होतो है जिनको बढ़ी 
मात्रा म झ्ायात बरना न तो स्यायोचित होता हैं और न सम्भव ही। किसी 
ो राष्ट्र कु आधिक विक्ञास का आयार प्रायुनिक्त गुग म उत्तादक तथा पूंजीगत 
वस्तुओं के उद्योग होते हैं और इन्हे ही सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती चाहिए | 
योजना के कृषि विज्ञाम तथा उपझोक्ता उद्योगों के विद्यास के लिए मो पहले 
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ग्राधारभूत तथा पूंजीगत वस्तुप्रो बेः उद्योगो की बड़ी मात्रा में स्थापना वा 
प्रायोजन किया ज'ना चाहिए । 

योजवा मे एवं ओर कझुधि में यत्रो के प्रयोग को महत्व दिया गया तथा 
दूसरी भ्ोर गृह एवं लधु उद्योगों के विवास को कोई स्थान नहीं दिया गया। 
इस प्रवार बेरोजगारी वे बढ़ने थी सम्भावना पर बोर्ट विचार नहीं विया गया 
भ्रौर न रोजगार वे श्रवसरो म पर्याप्त वृद्धि वा ही ग्रायोजन किया गया है $ 

योजना में १०,८१६ करोड़ रुपया पुनविनियोजन हेतु कृषि से प्राप्त होने 
वा प्रनुमान लगाया गया है। हृषि वे पुनसंगठन तथा यत्नों वे! उपयोग के 
बारणा पूजीगत व्यय वी राशि प्रत्यधिव होतो प्रौर इसके पश्चात्‌ भी कृषि 
से इतनी बरी राशि प्राप्त बरन वी श्राज्ञा करना उचित प्रत्तीत नही होता । 

विश्वेस्व॒र॑य्या योजना (५।४४८६७०१:०४9० ६ 70[80 ) 

यह योजना सत्‌ १६४४ म प्रखिल भारतीय निर्माणारर समठन (४ 
उण्वान मैशशाएम्टा/एशाऊ! 550द9067) द्वार भारत गा बुद्धोप- 
रात पुननिर्माण ब्रत के लिए प्रवाशित पी गयी । इसके मुस्य उद्देश्य जब 
समुदाय मे जीवन स्तर म॑ वृद्धि बरना तथा देश वी ग्राथिव बुशलता वा उस 
सौमा तथ' विशारा बरना था वि सामान्य नागरिव जो शभ्रपनी जीविवोपार्जन 
योग्य रोजगार प्राप्त हो राये । इस योजना म प्रत्येक नागरितर करा राजनीतिव 
घत्तव्य जन प्रतिनिधि सरवार वी स्थापना वरना श्राथिव वरत्तव्य--भ्राय तथा 
उत्पादन भ पर्याप्त वृद्धि करने के लिए दायंक्षमता म वृद्धि करना तथा सामाजिक 
कत्तव्य-- राप्न वे प्रत्येर क्षेत्र म यथानित जीवन-स्तर, आराम मनोरजन प्रादि 
का प्रवन्ध परना बताये गये थे । 

उहू श्य--इस योजना मे सामाजिव पुन्निर्माण ते लिए बढ़ती हुई जन" 
संख्या पर प्रप्राशतिवा तरीकों से रोवाः लगाया, जन समुदाय के हिताथे अधिक 
छिक्षा वा प्रायाजन करना, उंपि के क्षत्र से अतिरिक्त जनराख्या वो हटा दर उनके 
लिए प्रत्य ध्यवसायों म रोजगार या प्रायोजत वरना. ग्रामौसत क्षत्र मं प्रतिनिधि 
सरवार (७॥||०४८ 32९-ह०४९४॥श९॥४) बी स्थापता वरना भ्रादि का 
आयोजन बिया गया था। 

इस योजना में एवं राष्ट्रीय पु्ननिर्माण मडल (]३५४099| ९८०७० 
(;7ए८८४९ 0027०) वी. स्थाएना वी सिफारिश वी गयी थी। इस मंडल 
में ६ जनता के प्रतिनिधि तथा ३ शासवीय अ्रधियारी रखने वी सिफारिश वीं 
गयी थी । इस मडल यो विभिन्न क्षेत्रों का प्रध्ययन तथा उनवा विश्लेपण बरना 
था। मडल को निम्ताक्ति वर्गीकरण के भाधार पर भ्रध्ययन बरना घा--- 
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(१) कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि, 

(२) उद्योगों तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाम्रो के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि, 

(३) शिक्षा--सावंभौम शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा का विकास, 

(४) इजीनियरिंग, औद्योगिक, तान्रिक व कृषि, वारिज्य तथा अन्वेषण 
श्रादि से सम्बन्धित उच्च झिक्षा, 


(५) उत्पादन, बेरोजगारी, व्यवसाय तथा झ्रायः सम्बन्धी साख्य का 
एकत्रित करना, 

(६) वित्त तथा भ्रथिकोपण, 

(७) निर्यात--प्रौद्योगिक नोौति, सरक्षरा आदि, 

(८) यातायात--सडकें, रेल, जहाज तथा वायु यातायात, 

(६) ग्रह निर्माण, स्वास्थ्य, ग्राम तथा नगर नियोजन श्रादि, 

(१०) सुरक्षा सेवाएं तथा प्रशिक्षण--सुरक्षा सम्बन्धी औजार, हथियार, 
मशीनें ट्रव', हवाई जहाज ग्रादि का निमाण, 

(११) सामान्य जीवन में अधिक यनो एवं ओजारा का उपयोग, तथा 

(१२) भास्तोय जनसख्या म कार्य वरन को य्क्ति, चरित्र-निर्माण, आधुनिक 
व्यापारिक स्वभाव का निर्माण आदि । 

इस मडल दो प्रत्येक क्षेत्रबे लिए समितियाँ झादि नियुक्त करने तथा 
उनम काय करने के लिए दर्मंचारियो झा चयन करन प्रादि का अधिकार था । 
इसका मुरय उ् श्य लोगो को और विद्येषतर जत नताप्ना को इस प्रकार प्रशि- 
क्षित करता था कि वे उत्तरदायी स्थानों पर कार्य कर सकें | 


योजना म एक राष्ट्रीय आ्थिक सस्था को स्थापना वी भी सिफारिश की 
गयी । यह सस्था पचवर्षीय योजना का सचालत बरती है। प्रथम पाँच वर्षों मे 
२१,००० करोड २० से कम राशि का विनियोजन नहीं होना था । इस सल्या को 
उद्योगपतिया की पिछड़ हुए उद्योगो के विद्ञास के लिए सहायता करना था । कृषि 
तथा उद्योग के उत्वादद मं १००५८ वृद्धि ७ से १० वर्षों म करने का लक्ष्य 
रखा गया जिससे राप्ट्रीप आय २,५०० फरोड रू० से बढ कर ५,००० करोड 
० हो जाय । प्रौद्योणिक छू के उत्पादन दो; ४०० करोड़ रू० से बढ कर, 
२,००० करोड़ रु० करन का लक्ष्य था। योजना म॒यत्र निर्मास्य, नवीन उद्योगों 
की स्थापना, छाक्ति उत्पादन के यत्रो का निर्मास्स त्था युद्ध सामग्री के उद्योगों 
को भी विकसित करने की सिफारिय को गयी थी । उद्योगों के पश्चात्‌ योजना 
में कृषि को प्राथमिकता दी गयी थी | योजना में एक प्थक्त्‌ कृषि विभाग, जो 
कि एऊ मत्रों के आाघोन हो, की स्थापना करने की सिफारिश थी। 
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इसका समस्त व्यय निम्न प्रकार विभाजित किया गया था-- 
तालिका सं० २४--विस्वेस्वरं॑य्या योजना का व्यय 





करोड रु० में 

मद व्यय 
उद्योग छह 
क्षि २०० 
यातायात ११० 
शिक्षा ० 
स्वास्थ्य ० 
गृह निर्मास्य १६० 
अन्य ३० 
योग १४०० 


इस प्रकार योजना मे सीन सस्थाप्ो की स्थापता को सिफारिश की गयी 
जिनको पारस्परिक सहयोग तथा सामजस्य के साथ योजना को सचालित करना 
था। पुनतिर्माण आयोग को एक नये प्रगतिशील सविधात के निर्माण का कार्ये 
करना था | ग्राथिक परिषद्‌ (5800700770८ (१0०४८) को राष्ट्र के प्रत्येक 
क्षेत्र मे श्राथिक विकास की देखभाल करना था तथा राष्ट्रीय पु्नानर्माण हेतु 
प्रयत्न करने थे । 
गाँधीवादी योजना 
मूल सिद्धान्त--माँधीवादी योजना गाँधीजी की आथिक विचारधाराम्रो 
पर आधारित श्री धीमनन्‍नारायणा द्वारा सन्‌ १६४४ में निरमित तथा प्रकाशित 
की गयी । गाँधीजी न भारत को प्राथिव समस्याओ्रो तथा उतकी अ्रवस्था के 
सम्बन्ध में जो भाषण तथा लेख समय-समय पर दिये तथा लिखे उतको समस्वित 
करके एक योजना का रूप दिया गया ग्रौर इस योजना को ही गाँधीवादो 
योजना कहा जाता है। वास्तव म गाँचीजी द्वारा स्वय क्सों योजना का 
निर्माए नहीं किया गया । गाँधीवादी प्रर्थ व्यवस्था के पिद्धान्च ग्न्‍्य सभी 
मान्य ग्रथंशास्त्रियों को विचारधाराशो तथा सिद्धान्तों से भिन्न है। गाँधीवादी 
अर्थ व्यवस्था के चार मुख्य अग है--- 
(१) सादगी (59फादाएए) 
(२) ग्रहिया (?२००-एश7०/श॥८थ) 
(३) श्रम का महत्त्व (5८ध६9 ०0 [.,29००7) 
(४) मानवीय मूल्य (िपरणव॥ पशप९) 
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सादगी द्वारा जीवन की कभी तृप्त न होने वाली इच्छाओं पर आात्म-प्रति- 
“रोध ($९]६ (२९५४४४०४॥४) लगाया जा सकता है शोर मनुष्य को निरन्तर बढने 
वाली भौतिक आवश्यकृताग्रो को पूर्ति के लिए- योजना के समस्त साधनों को 
व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती एवं आधिक तथा साम्राजिक व्यवस्था 
को इस प्रकार संगठित किया जा सकता है कवि जन-समुदाय के सामाजिक तथा 
नैतिक आदकझ्षों की प्रूतत हो सके | भारत का रहन-सहन भोतिक सम्पन्नता पर 
ही आधारित नहीं है; इसमे ग्रात्मा के उत्थान तथा चरित्र-निर्माण को भौतिक 
सम्पन्नता से प्रधिक महत्त्व दिया जाता है। गाँधीवादी योजना में इस प्रकार 
की व्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य था जिसमे झ्राथिक सम्पन्नता के साथ नैतिक 
उन्नति भी हो सके । 
गराँधीजी के विचार में पूजीवाद मानव जीवन का विभिन्न प्रकार से शोषण 
करता है। पू'जीवादी अ्रथ॑-व्यवस्था मे मदयोत्र से उत्तादन होता है, श्रमिक वर्ग 
का शोपरा होता है तथा पू'जीपति, पूंजी का संचय श्रमिक वर्ग के शोपण द्वारा 
ही करता है । इस प्रकार पूजीपतियो द्वारा पूजी एकत्रित करने के लिए, 
गाँधीजी के विचार मे हिसक साधनों का उपयोग होता है'। इसके साथ ही पूृ'जो- 
पति झपनी सचित पू'जी की सुरक्षा के लिए भी हिंसक साधनों को भपनाता 
है। प्र्थ-ब्यवस्था से इस हिंसा को दूर करने के लिए पूजीवाद की समाप्ति 
झावश्यक है । उत्पादन तथा वितरण का विकेन्द्रीयररण तथा इसके द्वारा 
प्रजातात्रिक समाज वा निर्माण क्षिया जाना चाहिए। 
श्रम को अर्थ-व्यवस्था मे उचित महत्त्व देने के लिए समस्त मानव समाज 
को लाभप्रद कार्य मे लगाना ग्राँधीवादी योजना का मुख्य उद्दे इय है। समाज के 
साधनों तथा अदस रो का समान वितरण होना भी धावदहयक बताया गया है ॥ 
गाँघीणो झ्राथिक क्रियाप्रो को सदाचार तथा मानवीयस्सम्मान से प्थक्‌ हीं सम- 
भत्ते थे। उनका विचार था कि आधिक क्पयिग्ों को हमे केवल साधन समभना 
चाहिए जिनके द्वारा मानव-कल्याण के उद्श्यो की पू्ति होती है । समाज की 
श्ाथिक ज्ियाग्रो को इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि मानव मे 
मानवता का ग्रश्ञ न्यून अथवा समाप्त न हो जाय 4 
गौवीजो के विचार मे ओद्योगिकरण मोतिक सर्म्पीत्त को प्राप्त करने के ललिए 
निरन्तर प्रयत्न मात्र है जिससे मानवीय सम्मान तथा चरित्र का शोषण होता 
है। इसलिए उन्होने सर्देव ग्राम इकाइयो के विकास एवं उत्थान को अधिक 
भहत्त्वपूर्०णा बताया। गाँघीवादी श्रय॑-ध्यवस्था मे यत्र को विशेष स्थान नहीं 
दिया जाता | चरखा एवं कुटीर उद्योगों के विकास को विश्येष महत्त्व दिया 
गया है । 


६८ भारत मे श्राधिव नियोजन 


उदहू इय--गाँधीवादी योजना एक दसवर्धीय योजना थी जिसवा श्रनुमानित 
व्यय ३५०० करोड रुपये था। यह योजया नतिवा एवं सास्दृतिक उत्पान वे 
लद्षय वी पूर्ति वे लिए. बनायी गयी थी | इसया मुख्य उ़ श्य १० वर्षों मे जन 
समुदाय वे भौतिक तथा सास्द्ृतिवः जीवा म उन्नति वरना था। यातना में 
मुरयव देश के सात लाख ग्रामो मं नवीव जीवन वार सचार बरगा था श्रौर 
इसलिए वज्ञानिक क्रपि तथा गृह उद्योगों बे! विकास यो विशाप महव दिया 
गया। योजना था सुण्य जध््य जन समुदाय वे जीवन स्तर वो निर्धारित 
स्यूनतम सीमा तवा लाना था । यूनतम जीवन-स्तर म निम्नलिखित सुविधाएं 
सम्मिलित वी गयी थीं-- 

( १) नियमित भोजन जिसम २६०० बवोरी प्रतिदिन प्रति यक्ति या 
प्रब ध हो. तथा जिसबी लागत ५ रु० प्रति मास (युद्ध के पूर्व ॥ मृुल्यों के 
प्राधार पर ) ग्रामीण क्षत्रो म हो । 

(२) १ येक व्यक्ति यो २० गज वल््त्र वाविक प्राप्त हो जिसकी लागत ३ 
श्राना प्रति गज रे ४ रु० वाविय हो । 

( ३ ) घरेलू प्रौषाय एवं प्रयथ सामाय व्ययो पर ८२० प्रतिवष प्रति व्यक्ति 
बा प्रबंध हो 

इस प्रथार प्र येप व्यवित था यूनतम वापिव यय ७२ र० रखा गया 
प्रौर योजना वे प्रनुमाना गे श्राधार पर उस समय यी प्रति व्यक्ति श्राय को 
जो १५ र० थी ४ गुना बढ़ान यी प्रावश्यकता बतायी गयी । रस उद्द ध्य की 
पूर्ति बे जिए योजना मे क्रृपि तथा गृह उद्योगा बा बतानिद स्‍तर पर विकार 
बरन का ग्रायोजन विया गया। 

क्रपि--ब्ाद्यान्नो म राष्टीय धरा मनिभरता तथा अ्रधिकतम क्ष त्रीय ग्राम्म 
निभरता के उह सयो थी पूर्ति व! ग्राधार पर बृषि विवास वी. य्रोजना निर्मित 
बी गयी थी। “सो जिये जमीदारी तथा र्यतवारी यो हटा कर ग्रामवादी 
बदोयसत (५१।॥१६० 52(६]९४ा९॥४) का प्राय जन विया गया। ग्रामवादी 
भूमि प्रय पन मे सम्पूर्णा ग्राम समाज सामूहितररूपेणा ग्राम की भूमि वा उगान 
राय्य यो देन वा उत्तरदायी था। ग्राम पत्र यत ग्रामीणों म॑ भूमि वा वितरण 
घरे तथा उनसे तगान वसूल बरे। लगाने उपादित पश्रत़् वे रूप म लिया 
जाय जिसओी मात्रा उपादित फसल या हूं अथवा है भाग हो । सरकार धीरे 
घीरे भूमि पा मुप्रावजा टबर उस पर प्रधिऊार प्राप्त कर ते । यह भी सुझाव 
दिया गया था पि उत्तराधिवार मे प्राप्त हुई भूमि की ४०% पू जीगत लागत 
उत्तराधिवार बर वे रूप मती जा सबती है । योजना मे भूमि व एच्छिना 
एकीवरण सहयारी कृषि श्राहि वो भी स्थान दिया गया ॥ 


"भारत में नियोजन का इतिहास २६६ 


ग्रामीण ऋण की समाप्ति के लिए विश्येष न्यायालयों की स्थापना का 
सुकाव था ) ये न्यायालय ग्रामेण ऋणो की छानबीव करें तथा अनुचित ऋणो 
को राशि को कम कर दें भ्रौर दस दर्ष से पुराने ऋणों को रद्द करदें । ऋण- 
दाताग्रो की सरकार २० वर्षीय बोरड प्रदान करे. तथा इन बौएडो का भुगतान 
कृषक से किश्तों मे प्राप्त किया जाय । कृषक को साख सम्बन्धी श्रन्य सुविधाएँ 
भी प्रदान की जाएँ। निजी रूप से रुपया उधार देने के व्यवसाय को प्रतिबन्धित 
कर दिया जाय । योजना में सिंचाई को सुविधाशं को दुगुता करने के लिए 
१७५ करोड रुपए झदावत्त के तथा ५ करोड़ रुपये श्रावत्तक व्यय का झ्रायोजन 
क्या गया। योजना में ४४० करोड रपये भूमि सुधार, भूमि को कृषि योग्य 
चताने, भूमि कटाव वो रोकने आदि पर व्यय किए जाने का आयोजन किया 
गया था । कृषि विकास के विभिन्न बार्यक्रमों पर निम्न प्रकार से व्यय किये 
जाने का अनन्ध किया गया था-- 
तालिका स० २५-गांधीवादी योजना भे कृषि-विकास पर व्यय 
( यय करोड ० में) 





मद अनावत्त'क आवकत्त'क 
१ भूमि का राष्टीयव रण २०० न 
२ भमि न्‍ठटाव और कृषि भूम सघार ४५० १० 
३ सिचाई १७५ भर 
४ प्रन्वेषण फार्म १०० २५ 
४ साख सुविधाएं २५० पी 
योग ११७५ ड० 





महायोग_ १२१५ 

ग्रामीण उद्योग---प्रामीण समाज को भ्रात्मनिर्भरता के स्तर पर लान के 
लिए गृह उद्योगो के पुनर्स्थापन तथा विकास का झायोजन क्रिया गया था। 
बातना तथा बुतना कृषि के सहायक उद्यम समर्भ गये एवं प्रत्येक व्यक्ति को 
स्वयं की श्रावश्यकतानुसार वस्त्रोत्पादन करना झ्रावश्यक बताया गया। प्रन्य 
गृह उद्योगों, जैसे कागज बनाना, तेल निकालना, धान बूटना, साबुन बनाना, 
दियासलाई बनाना, गुड बनाना तथा अन्य उपभोक्ता वस्ठुओं के उद्योग्ो के 
विकास का भी आयोजन किया भया । गृह उद्योगो के विकास हेतु राज्य को 
्िल्पी की निम्नप्रकारेशा सहायता करना आवश्यक था-- 

(१) सहकारी समितियों को कम ब्याज पर साख प्रदात करना । 

(२) कुटीर-उद्योगो क्लो श्राथिक सहायता प्रदान वरना । 

(३) शह उद्योगों को इहद्‌ उद्योग्रो से सरक्षण प्रदान दरना । 





२७० 


भारत मे प्राविय' वियोजन 


(४) बच्ये मात ये क्रय तथा विगित माल ये विश्रयार्थ सहवारी समितियों 


पी रथापता परना । 


(२) शात्रि! प्रक्षिक्षण गी युविधा प्रदात वरना । 
श्राधारभूत उद्योग (835: [00050९5) --यौजगा म॑ निम्तलिपित 
युहद्‌ उद्योगों थे विष्वासत वा भायोजव दिया गया+-- 


(१) रक्षा राम्बधी उधोग, 


(२) जा विद्युत शतित उद्योग, 


(३) पाई सोदता, धातु ज्ञोथा तथा बन उद्योग, 
(४) गशीय तथा मशीयों थे' भ्रौजार बनान के उद्योग 


(५) पृहद इ जी यरिय उद्योग तथा 


(६) घष्ट रताया उद्योग । 


यूहृद उद्योगों पो इस प्रदार नियमित रूप से सवरालित विया जाय वि ये 
गृह उद्योगों से प्रतिस्पर्धा हरे मे स्थान पर गुहन्उयोगा वे वित्रास में राहायर 
हो। ए। भावरभूत उद्योगा वो राज्य द्वारा संधालित हिया आय। सखार 
द्वारा प्रधितरार त॒या निमंत्रण प्राप्त परोये रामय तब ये उद्योग प्रलोक 
साहरशियों [207ए३५९ 707९9 ८श॥प९८३७) द्वारा सचालित रहे पर तु राज्य 
दुगी! द्वारा निर्मित बस्युम्ता क मुल्य साहसों वा लाभ तथा श्रम व्यवस्था पर 
नियभरण ररो | बुहद्‌ उद्योगों वा विरद्धोयवरण प्राथिया सामाजिव तथा रौनिवा 


भ्रायश्यग ताप्तो ये प्राधार पर दिया जाय । 


प्रर्थ-ब्यवस्था--इरा योजता पा समत्त प्रायत्तव व्यय २०० धरोड़ रुपये 
तथा प्रनायत्ताष व्यय ३५०० परोड रुपये निश्चित विया गया। उशवा विभिष्त 


मदों पर वितरए। इस प्रद्वार घा-- 


तालिवा स्ं० २६--गाँधीवादी योजना का व्यय 


व्यय (परोड़ रुपयों में) 





मद प्रशावत्तव प्रावत्त व 
गृषि ११७१ ड० 
ग्रामीण उधोग ३५० लड 
प्राधारभूत तथा बृहद्‌ उधोग १००० बे 
यातायात डज० १५ 
जाए स्वारध्प २६० ४५ 
शिक्षा २६५ १०० 
प्र येषण २० हैं 

योग ३५०० २०० 


मारत में नियोजन का इतिहाय श्छ्श्‌ 


कृषि पर व्यय होने वालो निर्धारित राशि द्वारा कृषि का “विकास इतना 
होने की सम्मात्ना थीं कवि कृषि आय दस वर्षों में ढुगुनी हो जाय। यह 
भी झनुमात लगाया गया कि ग्रामीण उद्योगो क विकास के लिए प्रति ग्राम 
४००० ₹० की आवस्यक्षता होगी और यह राशि राज्य द्वारा ग्राम पचायतों 
झथवा सहकारी अधिकोपों को दोघकालीन ऋण के रूप म॑ प्रदान की जानी 
थी जो २० वर्ष म दय होनो थी। यह भी अनुमान था क्रि लगभग 
१०० क्राड रु० राज्य द्वारा निजों साहसियो तथा विद्ण्रियों द्वारा सचालित 
आाषारभूत उद्योगो को क्य करत पर व्यय होगा तथा झेप ४०० करोड रु० 
आधारभूत तथा रक्षा सम्बन्धा उद्योगों क विकास पर व्यय किया जायगा। 
रेल यातायात मे २५% वृद्धि तथा ग्रामाण क्षेत्रो म २००,००० मील लम्बी 
अतिरिक्त सडकें बनान का लक्ष्य रखा ग्रया। भारतीय तथा विएजश्ञोी जहानी 
कम्पनियों को भी क्रय करन का भ्रायोजन किया गया। ग्रामीण चिक्त्सालयों तथा 
नगरो म प्रत्येक १०,००० व्यक्तियों पर एक अस्पताल स्थापित करने का लक्ष्य 
रखा गया था । शिक्षा के व्यय को पंच भागों म विभाजित किया गया--बसिक 
रिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौद सिक्षा, विस्वविद्यालयोन शिक्षा तथा प्रशिक्षण । 

योजना की निघारित भ्रनावत्तक राशि को तीन साधवा--प्रान्तरिक ऋण 
तथा बचत, मुद्रा-प्रखार तथा अतिरिक्त कर द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य था। 
आावत्त क व्यय की राशि का राजकाय उद्यायों तथा जनस्सेवाग्रों की आय द्वारा 
प्राप्त किया जाना था। विभित साथता से निम्न प्रकार पर्थ श्राप्त होने का 
भनुमान था-- 

तालिका स० २७--गाँधीवादी योजना के अर्थ-साधन 








साधन झाव (करोड रु० भ) 
प्रान्तरिक ऋण २००० 
मुद्रा-प्रचार श्०्ग० 
कर च्ू०० 

योग ३५०० 


आलोचना--इस योजना के दो पक्ष हैं--ग्रामीण तथा नागरिक । इन 
दोनो ही क्षेत्रों का विक्रास विभिन्न झाषारों पर करने का झायोजन किया यया । 
ग्रामीण क्षेत्र म॒ परम्परागत जीवन को बनाये रखने का सुझाव था परन्तु कुछ 
झाघुनिक सुविधाओं म बृद्धि करने का भी झायोजन किया गया । दूसरों शोर 
नागरिक क्षंत्र मे राज्य द्वारा सचालित बृहद्‌ तथा भ्राघारभूत उद्योगों क विकास 
का प्लायोजत था| नगर-निवासियों के जीवत का तदनुसार झाघुनिक विकास 
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होना भी प्रतियाय था। इस प्रकार पध्राधुनित नागरिव जीवन तथा परम्परागत 
ग्रामीण जीवन मे शामंजस्य स्थावित वरना एए बठिन रामस्या पा रूप ग्रहण वर 
सारी थी जितने हत ये लिए याजना म प्राण नहीं ठाता गया । 

योजना मे व्यक्तिगत प्रावारभूत स्वत वयाधा थो धरक्षुणण। बनाये रसने को 
विशेष मस्त्व दिया गया | इसीउित कठार ध्रातित्र प्रवधों तथा निय त्रणा को 
याजता भे स्थान नहीं दिया गया प्राथिया समानता ये लथ्य मी पूर्ति हेतु 
झाविव वियत्रणों वा यही प्रत्युत प्रात्म प्रतिरोध एवं शामा ये चरित्र निर्माण ही 
समुचित रामझ गय थे । 

ग्रामोश दक्ष भ्र मे भात्मतिभरता 7 स्तर पर पहुयने हे लिए ग्रातोश रावतो 
मुर्ी उपति को ध्रावर्यदगा थी झौर एस पार्य ये लिए प्रति मारा 4००० रुपये 
थी राटि पर्याप्त नही हो राबती थो । मोजना मे 34 था परारिश्रम्रित थी मीति 
पर विशेष ध्यात नहीं दिया ।या। ग्रामां मे निजो व्यवसाया ये! वित्ास थे साथ 
राज्य द्वारा यूनतप्र पारितमित्र निश्यित करना प्रावश्या था जितमे ग्रामीण 
विल्पियां तथा वभिवा था छोटे छाटे पू जीपतिया द्वारा झ्लोपण 4ए णाने पी 
सम्भावना पे रहे । 

प्र्थ साधना मे मुद्रा थगार या क्शेष स्थ न दिया गया था। मुद्रा प्रसार, 
प्राधिव निय प्रणा थी प्नुयस्यिति म॑ मुद्रा स्पोति का घातया रूप धारण पर 
सती थी । दुसरो भ्रार योजवा । ।यउत भा वरिय झथ सावता पर हो प्रव 
लम्बित रहा गया था । विरेशिया द्वारा संचालित उद्योगो को भपवरप पू जीगत 
यहतुपो ब। विदेशों से प्रायाव बरने प्रादि ते जिए जो विदेशी प्‌ृथी पी प्राव 
एयपता होगी उस हेतु बोई किशाप प्रायागत सही विया गया । 

इरा योजना पी एव महेत्व(र्ण विशेषता यह है मि इसमें भारत द्वारा प्रपती 
योजता मे माध्यग से एटिया रे तथा प्र य पिछड़ हुए राष्ट्रो पा पत्र अ्र्शन बरने 
दा लक्ष्य भो रखा गया था | शिचाई वल्प्र लोहा तया इस्पात उद्योग जल 
विद्यूत तपा गवि से प्राप्त प्रनुभवो से भय राष्ट्रो पो प्रवग़त बराया जाता घा। 
एशिया प॑ प्र य राष्ट्रो फे युवो थो तोचरिक' सस्याप्रा म प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान 
मरने का भी भायोजन था । विभिन्न विछडे राष्ट्रा म' मध्य रायुक्त रूप सा पारचात्य 
राष्ट्रो वे तांव्रिया विधेषश नियुक्त विए जाने वी भो रिफारिश थी गयी थी। 

ह्वितीय महासमरोपरान्त भारत म नियोजन वा इतिहास 

घम्बई जन तथा गाँदीयादी योजयाएं युद्ध घाल मे निभित्त तथा प्रवाशित 
यो गयी थी। सच १६४४ मे भारत सरकार ने देगा मे पुननिर्माण वार्य हेपु 
योजना बयाये में लिए रार प्रदेधीर दलाल वो नियुक्त विया । उ दौते प्पनी 
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योजना यलो बुक (ए०]०७ 300४) के रूप मे प्रकाशित की । सन्‌ १६४५ मे 
युद्ध की समाप्ति पर विश्व की आ्िक परिस्थितियो मे परिवर्तन हो गया भौर 
उपयुक्त किसी भी योजना को कार्यरूप में परिण्यत नहों किया जा सका। 
दिमम्बर १६४६ में श्री के० सी० नियोगी की श्रध्यक्षता में सलाहकार योजना 
मणएडल (80ए750797 ?977778 0270) की स्थापना की गयी । 
सलाहकार थोजना मण्डल--इस बोड को राज्य के नियोजन कार्यों, 
राष्तीय नियोजन समिति की सूचनाग्रों तथा सिफारिशों तथा अन्य नियोजन 
प्रस्तावों की समालोव॒ता करके अपन सुझाव देने का काय सौपा गया । इस बोर्ड 
के प्रतिविदन ([१९०७०:४) म विनियोजन के दो मुख्य उद्देश्य निश्चित किए 
गये--जन समुदाय के सामान्य जीवतस्तर म उन्नति करना तथा समस्त कार्य 
करन योग्य जन समुदाय को उपयोगी रोजगार के प्रवन्ध का आयोजन करना । 
इन उद्द श्यो को पूर्ति हेतु समस्त साधनों का अधिकतम तथा विवेकपुणा विकास 
तथा उपयोग होना चाहिए तथा इनके द्वारा उत्पादित घत के समान वितरण 
का झायोजन किया जाना चाहिए । उद्योगा तथा अय आधथिक क्रियाग्रों का 
क्षंतीयकरण ([२९४४००७|29(707) होना चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों मे 
प्राकृतिक प्ररिस्थितियों के अनुसार सन्तुलित विकास हो सके । इस प्रकार के 
विकास से राष्ट्रीय सुरक्षा का सुप्रवन्ध हो सकता था तथा उस नियोजन का एक 
सहायक विन्तु महत्वपूर्ण उद्देइघ भी समझा जा सकता था। बोड ने एक प्राथ 
मिकता बाड (?0:7घ९७ 80०70) की स्थापना की सिफारिश को जो 
कि राष्ट्र के आधारभूत साधना का बंटवारा शासकोय योजनाम्रो के विकासा- 
नुसार करे | कृषि तथा उद्योग का विकास, सिंचाई के साधनों मे वृद्धि, विद्युत 
शक्ति-उत्पादन म॒ वाद्ध, कोयले के उत्पादन में वृद्धि तथा उसका विकास, 
यातायात के साधना म सुधार, शिक्षा केस्तर म उनति, जन-स्वास्थ्य तथा 
सामाजिक सुरक्षा आदि म समस्त राष्ट्रीय साधनों तथा शक्तिया का उचित 
वितरण करने की सिफारिश को गयी । 
रिपोर्ट मे बताया गया कि सरकार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ के प्रथम 
पाँच वर्षों मे १००० करोड रुपया पुर्नानर्माण कार्य करन में लगा सकती है। यह 
राशि अतिरिक्त कर, अ्रधिर ऋण तथा मुद्रा-प्रसार द्वारा प्राप्त की जा सकती 
है । बोर्ड के विचार म भारत मे पर्याप्त ज्ञान तथा साल्यिकोय सूचना की 
प्रत्यन्त कमी है और भ्र्थ-व्यवस्था पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है ! इस 
लिए योजना का इस प्रकार बनाना तथा सचालित करना कठिन है जिसका 
सामूहिक फ्ल प्रति व्यक्ति झाय मे वृद्धि हो । रिपोर्ट म॒ प्रृथक्‌ प्रथक्‌ उद्योगों के 
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लिए लक्ष्य निश्चित करते पर जोर दिया ग्रया। कठिनाइयों को तोन वर्गों मे 
विभाजित क्या गया--प्रर्थ उपलण्धि को कठिनाइयाँ, पूंजीगत सामग्री प्राप्त 
करने की कठिनाई तथा प्रश्चिक्षित श्रम की उपलब्धि की कठिनाई । ब्रध॑ 
की कठिनाइयों को श्रतिरिक्त कर, ग्रधिक ऋण, मुद्रा-प्रसार तथा राज्य एंव 
केन्द्रीय सरयार के सहयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। पूंजीगत सामग्री 
विदेश से प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए. पौड-पावता तथा विददशी 
ऋणा का उपयोग किया जा सकता है । प्रशिक्षित श्रम वी उपलब्धि ने लिए 
भारत म प्रशिक्षण सस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गयी । 

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के वारे म बोर्ड न कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की 
क्याकि यह काय उस नहीं सौंपा गया था। परन्तु बोर्ड के मत म झौद्योगिक 
उत्पादन म पर्याक्ष वृद्धि उद्योगों के राष्ट्रीयवररणा द्वारा नही प्राप्त की जा सकती 
है । वोर्ड के विचार म चुने हुए आधारभूत उद्यागा का धोरे-घीरे राष्ट्रीयकरण 
उचित था। 

थोड़े ने एक योजना कमीशन को स्थापना की सिफारिश की जिसमे पाँच 
से ग्रधिक भौर तीन से कम सदस्य नहीं होन चाहिए थे। योजना कमीशन एक 
राजनीतिक सस्था नहीं होती चाहिए थी ग्रपितु उसमे जम-कार्यों के श्रतुभवी 
व्यक्ति, उद्योफ, कृषि तथा श्रम के अनुभवी व्यक्ति, सरकारी ग्रधिकारी जिल्‍्हे 
श्रथे तथा शासन सम्बन्धी अनुभव हो, तथा विज्ञान तथा टैवनोलॉजी के प्रसिद्ध 
तथा थोग्य विश्वपज्ञों को सम्मिलित किये जाने को सिफ्रारिश वी गयी थी। यह 
योजना श्रायोग राष्ट्र के लिए योजना बनाये और झपनी सिफारिशों दे। परन्तु 
उन सिफारिशों पर निश्चय करना सरकार का ग्रधिकार होता चाहिए था। 
योजना की प्राथमिक्ताओं के विषय मे योजना आयोग वे! निश्चय को ही अन्तिम 
समभान की सिफारिश की गयी थी। इसके अतिरिक्त एक सलाहकार समिति 
((००४5एॉ८४४ए९४ 0009), जिसम २५ से ३० तक सदस्य हा, की स्थापना 
का भी सुकाव दिया गया । इस समिति को योजना आयाग की प्रगति का विरी- 
क्षण करना तथा विभिन्न राजनीतिक पक्षो का सहयोग प्रात करता था । 


अन्तरिम सरकार की नीतियाँ 
भारत में २४ अगस्त भन्‌ १६४६ को अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
हुई । इस समय देश म खाद्यात्ों का अत्य त ग्रभाव था तथा देश के कुछ भागों 
म भ्रकाल की अवस्था उपस्थित थी | इस कठिन परिस्थिति का सामना करने 
के लिए विदेशा स अत प्राप्त करते का भरसक प्रयत्न किया गया। भारत 
सरकार न अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, स्याम, हिन्दचीन, इण्डोन शिया, ईराव, 
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टर्की, मिश्र, ब्राजील श्रादिसे लगभग १७ लाख टन श्रन्न का आयात किया 
परन्तु प्रायात पर निर्भर रह कर प्न्न के अभाव को दूर नहीं किया जा सकता 
था। सरकार ने इसीलिए राशनिंग तथा मूल्य नियन्त्रण द्वारा अन्न के वितरण 
को नियन्त्रित क्या । इसके साथ ही साथ “्रधिक झन्न उपजाग्रो' प्रान्दोलन को 
नवीन रूप में प्रारम्भ क्या गया | इसका कार्यक्रम दो भागों मे बाँठा गया-- 
एक उपस्थित न्यूनता को दूर करने के लिए कृपको को साख, अच्छे त्रीज, खाद 
पग्रादि वी सुविधाएँ देना और दूसरे दीघंकाल मे अश्न के अभाव को दूर करने 
तथा जनता को अच्छे खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए योजना झादि का 
आयोजन करना जिससे बाढ़ और सूखे से होने वालो हानि को रोका जा 
सके और सिंचाई तथा विद्युत-झक्ति के साधनों म वृद्धि की जा सके । 

१६ सितस्वर सन्‌ १६४६ को वारिज्य सदस्य श्री सौ० एच० भाभा ने 
धोषण्या की कि विदेशों व्यापार को इस प्रकार नियन्त्रित किया जायगा कि देश 
का प्रौद्योगीकरण शीघ्र किया जा सके । निम्ित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन 
दिया जायगा और झायात केवल उत वस्तुओं का किया जाथगा जिनसे औद्यो- 
गिक विकास से सहायता मिलती है । साथ ही विदेशी व्यापार में कसी भेद- 
भाव की नोति को स्थान नहीं दिया जायगा । 

अन्तरिम सरकार के सत्ता सम्भालते समय हडतालों तथा हृड्तालों की 
घमक्यो का बोलवाला था । इस परिस्थिति का सामता करने के लिए मालिक 
तथा दर्मचारी के पारस्परिक सम्बन्धो को नियमित किया गया तथा श्रम की 
कार्य करन की दशाप्रों मे सुधार करने के लिए कानून बनाये गये ॥ एक पचवर्षीय 
कार्यक्रम बनाया गया जिक्षके द्वारा उचित मजदूरी, समभौते, प्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण, कायं करने की दक्षाओं में सुधार, अनुवन्ध भृत्ति को कम करना, ग्रह- 
सम्बन्धी सुविधाएँ, औद्योगिक शान्ति, महँगाई की दरो मे श्रृद्धि, चिकित्सा तथा 
भ्राधिक सुविधाओं का ग्रायोजव किया गया | साथ ही भंगडे के समय सरकार 
के न्यायालय द्वारा न्याय कराते का भ्रधिकार ग्रौद्योगिक सम्बन्ध विधेयक 
([09०५६६४] रि९]४(०75 ठ7)]) द्वारा प्राप्त किया। देश भर म समान 
श्रम ग्रधिनियम वनाये जाने दी सिफारिश भी को गयी । 

यातायात के क्षत्र म रेल, सडक तथा जल यातायात मैं समत्दय स्थापित 
किया गया, जिससे राष्ट्र के ग्राथिर साधनों का अधिकतम बिकास हो सके और 
इन साधनों में इस प्रचार वृद्धि की जाय दि राष्ट्र के प्रत्येशः क्षेत्र म यातायात 
की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें । साथ ही रेल उतना ही कराया से जो 
कि यात्री सहन कर सके । रेलो से भ्रावुनिक वेजञानिक जातकारी दया उपयोग 
किया जाय । 
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औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन्‌ १६४८ 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ही भारत सरकार न आ्रायोजित श्रथं व्यवस्था 
तथा उद्योगों के राष्ट्रीयारण के लिए कार्यनाही की। प्राचीन पू'जीवादी 
व्यवस्था पर झावश्यत्ष नियस्थ्रणा रखना श्रावश्यक समझा गया श्रौर राष्ट्र 
के सन्तुलित विवास तथा जन-कल्याण के लिए यह झ्रावश्यवा था वि' सरकार 
प्रौद्योगिक क्षतम हस्तक्षेप करे तथा श्रौद्योगिक विकास हेतु भ्रधिकतम 
श्रयत्त करे । दिसम्बर सन्‌ १६४७ म ग्रोद्योगिक सम्मेलन ([70परशातर्श 
(0९7९११८८) ने उत्पादन मे वृद्धि बरन के लिए श्रनक सिफारिशों वी श्रौर 
साथ ही एक वेन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌, थोड़ी प्रवधि के लिए प्राथमिकता वो्डों 
तथा एक राष्ट्रीय योजना ग्रायाग वी स्थापना का सुकाव दिया । उसी वर्ष मेरठ 
मे हुए बाँग्रस अधिवशन न राष्टीय सरव र की भावी झौद्यागिक नीति वा 
निर्धारण क्या । इस पृष्ठभूमि म॑ स्वर्गीय डा० द्यामाप्रसाद मुकर्जी, तत्वालीन 
सद्योग मन्‍्त्री न ६ अ्प्रल सन्‌ १६४८ का ससद म भारत सरबार का प्रोद्यागिव 
नीति को घोषणा वी जिसके ग्रस्तगंत श्रम, पूं जी तथा साधारण जनता द्वारा दशा 
के झीघ्र श्रौद्यगीवरण की प्राश्ा प्रकट वी गयी । 

सरबार द्वारा औद्योगिक नीति को घोषणा करना भारत के ग्रौद्योगिक 
नियोजन के इतिहास मे एवं महत्वपूर्ण चरण था। १५ अगस्त सन्‌ १६४७ बॉ 
स्वतन्त्रता ध्राप्त होन के पश्चात्‌ देश भर में एक नूतन जागृति का प्रादुर्भाव 
हुप्रा और जनता को सरकार से बडी वडी प्राशाएँ होन लगीं । जन-समुदाय में 
मवीन भारत वे निर्माण म॑ सहयोग प्रदान करन वी भावना उत्पन हो गयी घी। 
उद्यागपति भी यह जानन के तिए उत्सुक थे कि देश के श्रौद्योगिक विकास में 
उनको बया स्थान दिया जायगा ! 

यह भ्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रतिक्रियावादी, फ्रात्तिकारी; समाजवाद तथा 
पू'जीवाद के पारस्परिव विरोधों का परिहार करते हुए एवं मिश्रित प्रव व्यवस्था 
का प्रतिपादन करता था। इसके द्वारा लोव' तथा श्लोक साहस की सौमाप्ना 
को निर्धारित क्‍या गया था। इसमे पूंजी तथा श्रम दोनो के पारस्परिक 
सम्बन्धों वी व्यवस्था थी । विदेशी पू'जी के विषय म राजकीय नीति का स्पष्ठी 
करण क्या गया था । इसम श्रौद्योगिक क्षत्र म सरकार की नीतियों का उल्लेख 
किया गया तथा उन उपायो की श्रोर सक्तेत क्या गया जिन्हें इन नीतियों की 
यूति के लिए सरकार काम म ला सकक्‍तो थी। 

सन्‌ १९४८ वी श्रौद्योगिक नीति वा मुख्य उद्द इय ऐसी सामाजिक व्यव्या 
वी स्थापना करता था जिससे न्याय और अवसर की समानता का झागोजन 
किया जा सके | इस उहंद्य की पूधि के लिए शिक्षा वी सुविधाड्रो, स्वास्थ्य 
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सेवा, जीवन-स्तर मे वृद्धि, राष्ट्र सम्मावी साधनों का अधिकतम उपयोग 
क्रके उत्पादन मे वृद्धि करना तथा समस्त समुदाय को जनहित की योजनागम्रों 
भे रोजगार दिलाना आदि का ग्रायोजन करना श्रावश्यक समझा गया। प्रस्ताव 
भे कहा गया कि तत्कालीन परिस्थितियों में उत्पादन की वृद्धि को महत्व दिया 
जाना उचित होगा, क्योंकि विद्यमान सम्पत्ति का पुनवितरण करने से केवल 
न्यूनता का ही वितरण ([)509ए007 ० 507८३) होगा । प्रस्ताव 
में पू'जोगत बस्तुझो तथा आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं एवं ऐसो वस्तुओं के 
उत्पादन भें सत्वर वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये, जिनके निर्यात से विदेशी मुद्रा 
अजित को जा सके । 

उद्योगो का राष्ट्रीयकरण--औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे बताया गया कि 
तत्कालीन परिस्थितियों मे जबकि अधिकतर जनता का जीवन-स्तर न्यूनतम से 
भी कम है, यह आवश्यक है कि कृषि तथा झ्रौद्योगिक उत्पादन को वृद्धि को 
विशेष महत्त्व दिया जाय । उत्पादन में वृद्धि के प्रश्न को हल करने से पूर्व यह 
भी ग्रावश्यक था कि यह भी निश्चित कर दिया जाय कि राज्य किस सीमा तक 
श्रौद्योगिक क्षेत्र में भाग लेगा तथा निजी क्षेत्र को किन-किन नियन्त्रणों को दशा 
में कार्य करना होगा । तत्कालीन परिस्थितियों मे राज्य के पास इतने साधन 
नहीं थे कि वह झौद्योगिक क्षेत्र में यधोचित तथा वाछनीय सीमा तक भाग ले 
सके । इसलिए यह निएचय किया गया कि राज्य राष्ट्रीय ग्राय मे पर्याप्त वृद्धि 
करने के लिए कुछ समय तक पपनी कार्यवाहियो को उस क्षेत्र में हो बढाये जिनमे 
कि वह ग्रभी तक कार्य करता ग्रा रहा है। इसके साथ हो नये उद्योगो की 
स्थापना को भी अपने कार्य-क्षत्र मे ले ले । इस श्रकार वर्त्त मान ग्रलोक साहस 
के उद्योगो के राष्ट्रीयकरणा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। 
परन्तु इस प्रवधि मे राज्य को निजी क्षेत्र पर समुचित नियन्त्रण द्वारा उसका 
नियमित सचालन करना था । 

इन निशचयो के आधार पर लोक तथा अलोक् क्षत्रों को सीमावद्ध करने 
के लिए उद्योगो को पाँच श्रेणियों में विभक्त किया गया-- 

(१) वेच्द्रीप सरकार का झ्रन्‍न्य एकाथिकार कछोत--पुद्धनसामप्री का 
निर्माण, अणु-शक्ति का उत्पादन तथा नियत्रण, रेल यातायात का स्वामित्व एवं 
प्रन्‍्ध---ये उद्योग केवल सरकार द्वारा ही स्थापित तथा सचालित क्ये जाते थे। 

(२) राज्य जिसमे केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा रियासती सरकारों तथा अन्य 
स्थानीय सस्थाओं ज॑से नगरपालिका नियम ग्रादि का क्षेत्र झामिल है--कोयला, 
लोहा तथा इस्पात, वायुयात निर्मास्य, जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राम तथा 
बेतार के तार के यत्रो या उपकरणो का निर्माण ( रेडियो तथा टेलोविजन सैंठ 
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को छोड कर ) तथा खनिज तेल के उद्योग केवल राज्य द्वारा ही खोले जान पे। 
परन्तु इन उद्योगो वो जो इकाइयाँ पहले से ही काय कवर रही हैं उनको दस 
साल तक काय करन की ग्रनुमति प्रदान वी जानी थी । दस वष पश्चात सरकार 
इस बात का निश्चय करेगी कि उनका राष्ट्रीयकरणा क्या जाय प्रथवा नहीं। 

(३) निजी साहस था स्वामित्द परतु सरकार वा नियमन तथा नियजरा 
वा क्षत्र-नमक मोटर टकटर प्राइममूवस विद्युत इजीनियरिंग पत्र 
उपकरण भारी रसायन खाद फामसी की प्रोपधियाँ विद्य,त रसायन उद्योग 
प्लौह धातु रबर निर्माण शक्ति तथा श्रौद्योगिक ग्रल्कोहल सूती तथा ऊदी 
वस्त्र सोमट चोनी कागज समाचार पत्र का कागज वायु तथा जल याता 
यात तथा वे श्न नज ओर उद्योग यो सुरक्षा से सम्बाबित हो इस वग के 
उद्यागो का राष्ट्रीयवरण तो नहीं किया जायगा परतु उन पर पर्याप्त सरकारी 
नियावत्रण रहेगा । 

(४) निजा साहस के भ्राधीन परतु जिसमे झौद्योगिक सहवारी समितियों 
के सचालन को प्राथमिकता दो जानी थी--ग्रह तथा लघु उद्योगों और कृषि 
के सहायक ग्रामीण उद्योग--इन पर तिजी साहस का स्वामिव रहना था 
पर तु इनको सहकारी सस्थाओं द्वारा सचालित बरन को अभ्रधिक महव दिया 
जाना था 

(५) स्वत्तन निजी साहस का क्षत्र--प्र य सभी उद्योग निजी साहस 
द्वारा चलाए जा सकते थे । 

पुजी तथा श्रम के सम्बध--सरकार न पू जी तथा श्रम म सहयोगी 
सम्बधों को स्थापित करन बे लिए १६४७ के झ्रौद्योगिवः सम्मेलन द्वारा पारित 
किए गए प्रस्तावों को स्व कार दर लिया। इस प्र ताव में बहा गया था कि 
पूजी और जम के पारिनमिक का प्रबध इस प्रकार किया जाता चाहिये 
कि भ्रधिव' वाभ पर वार तथा अय विधिया द्वारा रोक लगायी जा सके । पू जी 
श्रौर श्रम के सामूहिक परिञ्म से उ परादित झ्राय मे से श्रम थ्रो उचित पारि 
श्रमिक उद्योग मे लगायी गयी पू जी को उचित प्रतिफल तथा उद्योगों थे विकास 
के जिए यथोचित सचय ([रि०७2:४८) का प्रवध करन के पश्चात्‌ शब भाग को 
पूजो तथा श्रम मे बाँठा जाय । श्रम को लाभ म से मिलत वाला भाग श्रम 
की उ पादन शक्ति के भाधार पर होना चाहिए। इसके साथ सरकार केंद्र 
तथा प्राततो मे अधिकारी नियुक्त बरेगी यो थम तथा पूजी के पारिनमिक 
तथा तम के काय करने की दामों के विषय से सलाह दगे । 

गृह उद्योग--भारत के इतिहास म प्रथम बार गृह उद्योगो को श्ौयो 
शिक मीति मे सम्मिलित किया गया यह मान लिया गया कि देश की ग्रथ 
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ब्यवस्था मे ग़रह-उच्योगो का महत्वपूर्या स्थान है। ये उद्योग व्यक्तिगत, ग्रामीण 
तथा सहदारी साहस को प्रोत्साहित करते हैं तथा स्थातीय साधनो---मानवोय 
एवं भौतिक का उपयोग करने में सहायक होते हैं । इनके द्वारा स्थानीय आत्म- 
निर्भरता प्राप्त की जा सकती है | इनसे दपमोक्ता को आावश्यक्न वस्तुओं, जैसे 
खाद्याज, वस्त्र, कृषि औजार ग्रादि के उत्पादन में पर्याप्त वृद्ध हो सकती है। 
इन उद्योगों के विरासत के लिए कच्चा माल, सस्ती झक्ति, तात्क सलाह, 
विपरि संगठन तथा बड़े उद्योगा से प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा का प्लावोजन किया 
जाय | ये सभो कार्ये प्रात्तीय सरकार द्वारा किए जाते थे। केन्रीयथ सरकार 
केवल यह जानकारी प्राप्त करे कि इन उद्योगा का बडे उद्योगों के साथ किस 
भ्रकार सामजम्य स्थापित क्या जा सक्ता था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया 
कि वर्नेमान भ्न्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति मे विदेशों से बड़े उद्योगों के लिए पूजीगत 
सामान प्राप्त करना कठित है, इसलिए लघु ओद्योगिक सहकारी समितियों को 
बढावा दिया जाय । 

विदेशी पू'जी--विदेश्ी पूंजी क प्रति सरकार की नीति यह होगी थी कि 
उन उद्योगों का, जिनमें विदक्षी पू जी विनियोजित हुई हो, भधिक्राश स्वामित्व 
त्तथा प्रबन्ध भारतीय उद्यागपतियों के हाथ म होना चाहिए ॥ उनतम भारतीयों 
को उत्तरदायित्वपूणा पद दन चाहिए । जिन कामो के लिये याग्य व्यक्षित न 
प्राप्त हो सकें, उनके लिए विदश्नों विद्वपन्ञ रख जा सक्त हैं, परन्तु भारतीयों 
को उचित शिक्षा दने का प्रवन्ध हावा चाहिए जिन्नत वे उनके स्थान का प्रहण 
कर सकें । 

तटकर नीति (उ४४॥7 ?०॥/2४)--सरक्वार की तटकर नीति इस 
आगयार पर निर्चित की जानी थी क्षि जिसस पनुचित विदेशी स्पर्धा पर रोक 
लगायी जा सके, तथा भारत के सायदो क्ञा उपयोग उपभोक्ता पर किसी प्रकार 
अनुचित भार न डाचत हुए हो सक्त । 

कर व्यवस्था--सरक्तार को कर व्यवस्था म ग्रावश्यक समायोजन किये 
जाने थे ताकि बचत तथा उत्पादया विनियोजन वो प्रोत्साहन मिले और किसी 
छोटे से वर्ग के हाथा मं घन सप्रह न हो सके । 

श्रमिको के लिए गृह व्यवस्था--श्नमिरों के लिए गृह-व्यवस्था वी जानी 
थी ॥ दस वर्ष म १० लाख भवन निर्मित द्रन वी योजता विघाराघीन थी 
एक गृह निर्माण मरडल (0०७४४ 80970) की स्थापना दी जानी थी। 
ग्रह निर्माण को लागत उचित झनुप्रात में सरकार, मालिक तथा श्रम क्षो वहन 
करनी थी तथा श्रमिक दा नाय उससे ययोचित क्रिाय के रूप म लिया जाना था। 

उपयु क्॒ आयोजन स यह स्पष्ट है क्षि सरकार के सम्मुख उत्पादन में वृद्धि 


र्द० भारत मे ग्राथित नियोजन 


करना सबसे अ्रधिवः महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसोलिए सरकार तलालीन 
भ्रोद्योगिव व्यवस्था मे अ्धिया परिवर्तन नहीं वरना चाहती थी। इस सम्बन्ध 
में प्रधान मजी, पंडित जवाहरलाल नहरू ने लोगसभा म बोलते हुए बहा, 
“इस सम्बन्ध मे वोई भो वायवाही करन के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को सचेत होकर 
यह सोचना ग्रावश्यक होगा कि वत्त मान ढाचे वो बोर अधिक धकता न पहुँचे । 
भारत तथा ससार बी वर्तामान स्थिति मे शुद्ध लेख पट (४80 $98४) 
को प्राप्त करने प्र्धाद्‌ जो बुद्ध उपस्थित है उसे नण्ठ वर टेन से विकास वी प्राप्ति 
के छोपघ्रता होने के स्थान पर उसम भ्रत्यत देरी हो जायगी । इस घुद्ध लख पट 
के स्थान पर वत्त'मान लेख पट पर यहाँ वहाँ मिटा कर धीरे धीरे लिखा जाय 
जिससे सम्पूरा लेख पट वे लेख वा प्रतिस्थापन हो सके । यह बाय बहुत धीरे 
धीरे नही होना चाहिए परन्तु इसके लिए बोइ ऐसी कायवाही भी नहीं होनी 
पाहिए जिससे कोर्ट बर्बादी हो । * 

इन विधारों से पूणात सहमत न होते हुए प्रोफतर क० ढा० शाह ने 
प्रस्ताव पर भ्रपन विचार इस प्रकार व्यक्त बिये “यह बोर ऐसी नीति नहीं थी 
जो कि एक ऐसे राज्य को भ्रपनानी चाहिए जो विकासशील हो तथा जो दक्ष 
के हित के लिए भ्रधिवतम मात्रा मे कायवाही बरन के लिए इच्छुक हो । में इस 
प्रस्ताव से केवल इसलिए ही पश्रसन्तुष्ट नही वि' इसमे बुछ बाय॑वाहिया को कम 
रखा गया है प्रत्युत्‌ इसलिए भी दि' इसमे झनवा वार्यवाहियों पर प्रकाश ने 
डालन का दोप भी है। भ्रधिवतम दूषित उदाहरणों को राज्य के लिए छोडा 
गया तथा सर्वोत्तम उदाहरण पूजीबादियों वे लिए छोड गये है जो वि केवल 
लाभ वे लिए हो वाय बरते है। इस कथन से क्‍या लाभ हू कि दस वष तके 
पू'जीपति वो झोपण बरन का अ्रविकार/दिया जायया जिससे कि बह समस्त 
धन का सप्रह बरले और भविष्य की पीढियो के लिए केवल निधनता ही 
छोड दे । + 
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भारत में नियोजन का इतिहास रपर 


औद्योगिक (विकास तथा नियमन) भ्रधिनियम, १६५१ 
[00ए05ए:९३ ([02ए९०एग्रथा: दे रिश्वपॉंबध070) 2०0 957] 


सन्‌ १६५१ म औद्योगिक नीति को घोषित किये तीन वर्ष व्यतीत हो गये 
थे | इस अवधि म दश की श्रथ व्यवस्था म अनेक परिवर्तन हुए | प्रथम पचवर्षीय 
योजना सन्‌ १६५१ म प्रारम्भ हुई तथा समाजवादी पथ व्यवस्था की स्थापना 
का ध्येय श्रन्तिम रूप स स्वीकार कर लिया गया। पुरानी झ्रौद्योगिक नीति मे 
इन परिवत॑ंनो के अनुरूप परिवर्तन करना ग्रावश्यक था। सन्‌ १९५१ में सरकार 
न औद्योगिय (विकास एवं नियमन) अधिनियम कार्यात्वित किया । इस अ्रधि- 
तियम मं सन्‌ १६५३ म सझोघन किया गया | इस अधिनियम द्वारा निजी क्षेत्र 
के उद्योगो पर राष्ट्रीय हित के लिए तिय्तण रखा जायगा। यह अधिनियम 
निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत १६२ उद्योगो पर लागू है-- 

(१) उपभोक्ता वस्तुआ के उद्योग, जैस वस्त, वनस्पति खनिज तैल, साबुन, 
चीनी, नमक, फार्मेसी वाल द्रव्य पग्रोपधिया शिवणा यन्त्र कढ़ाई के यन्त्र श्रादि। 


(२) यन्त्रोत्यादन मं काम झान वाली वस्तुओं के उद्योग, ज॑से लोहा एव 
इस्पात, रेल एंजिन और रौलिग स्टाक, मेगनीज, अ्रलोह घातु समूह, मिश्रित 
घातु, उद्योग धन्धो के भारी यन्त्र जैसे वोल और रौलर बेयरिंग, गीयर, पहिए 
और यान्तरिक उपकरण ग्रादि । 


(३) ई धन के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग जैसे कोयला, विद्यूत-शक्ति, 
मोटर तथा वायुयान का ई घन तथा अय तल । 


(४) विद्ध.त शक्ति के उत्वादन एवं वितरण हेतु यन्त्र निर्माण के उद्योग । 

(५) भारी रासायनिक द्रव्य तथा रासायनिक खाद । 

(६) मोटर गाडिया, टक्‍्टर वायुयान जलयान, टेलीफोन, तार, बैतार- 
सचार के यन्न प्रादि क निमाणा उद्योग । 

(७) अस्त्र शस्त्र, कृषि उपकरएणा गणित सम्बन्धी वज्ञांनक यन्त्र, लघु 
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सर्प भारत में श्राथिक नियोजन 


उपकरण सीन और वाटने को मशीनें, साइकिलें, हरीकेव लालटेंन, शीशा और 
मिट्टी के बतनो के उद्योग । 

इस अ्रधिनियम की पुरुय मुख्य बातें इस प्रकार है-- 

(१) सरवारी नियस्त्रण को विस्तृत कर दिया गया तथा सरकार का 
नियत्वश लगभग समस्त बडे बड उद्योगो पर लागू वर दिया गया। उम्युत्त 
उद्योगों मं सरफार उत्पादन बढान माल की किस्म सुधारन, किसो विशेष 
बच्चे माल का उपयोग करन अथवा स्वैच्छा से उत्तादव घढात की क्रियाओं को 

बन्द करन का कार्य कर सकती है । सरकार का अ्रविकार होगा कि किप्ती निजी 
क्षेत्र की श्रौद्योगिक इकाई के उत्पादन में कमो झ्ान ग्रथवा माल की किस्म 
खराब होन पर परीक्षण करवा सकती है तथा आवश्यकतानुसार उसके निवा- 
रणाथ उचित कदम भी उठा सबती है! 

(१) भ्रधिनियम के अनुसार सरकार एक ३० सदस्यीय केद्रीय सलाहकार 
परिषद्‌ ((>९८धधर्श 80ए750779 (०एशट्टा)) की स्थापना करेगी जो 
सरकार को उद्योगो के नियमत तथा नियन्त्रण पर सलाह देगी । इस परिषद्‌ में 
विभिन्न हिंतो के प्रतिनिधि होगे । 

(३) प्रत्येव उद्योग के लिए प्रूथक पृथक विकास परिषद्‌ की स्थापता को 
गयी । इन परिषदों मे सहवारो प्रतिनिधियों वे ग्रतिरिक्त श्रमिको, उत्पादको 
सथा उपभोक्ताओ्री के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गये । 

(४) ग्रधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिव्वार प्राप्त हुम्ना कि उद्योगों पर 
कर लगा कर एक निधि (७४०५) का निर्माण बरे । इस तिधि का उपयोग 
ताब्रिक प्रशिक्षण तथा अनुम्रधान के लिए क्या जावा था। इसके प्रतिरित्त 
सरकार किसी विशप उद्योग को तास्तिवः प्रशिक्षण वे प्रवन्ध करन वा ग्रादेश दे 
सकती है । 

(५) सरकार नियन्त्रित उद्योगों स प्रावश्यक सारय माग सकती है । 

कन्द्रीय सरकार को यदि परयक्षण के उपरान्त यह ज्ञात हो कि कोई झौद्यो- 
गिक इकाई राजकीय आदेशों की भ्रवहेलना कर रही है श्रथवा उस इकाई का 
उप्ल्य जनाहित के लिए हरनिफकारक है तो सरकार उत्त इक्ताई अयवा इकाइयरे 
का प्रबन्ध अपन प्रधिकार म ले सकतो है प्रथवा किसी व्यक्ति या ध्यक्तियों के 
हाथ में सोप सकती है । मई १६५३ के सशोधनानुसार राज्य को बिना परीक्षण 
के हां प्रवन्ध अपने हाथ म लेन का अधिकार प्राप्त हो गया है | 

केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के आ्राधीन वस्ठुओ का मुल्य नियन्त्रित कर 
सकती है। यातायात, उप्रमोग तथा श्रमुज्ञा पत्र ग्रादि पर नियन्नेण कर सकती है, 


“भारत में नियोजन का इतिहास श्ष्रे 


अस्तु विशेष के क्रय पर रोक लगा सकती है भोर उस वस्तु के करता तथा 
विक्र ताम्मी पर नियन्नण कर सकती है । 

केन्द्रीय विकास परिषद्‌ सरकार को नियम बनाने, श्रौद्योगिक इकाईयो को 
आज्ञा एवं निर्देश देते तथा! आ्रावश्यर्ता पड़ने पर किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण 
एव नियन्त्रण के सम्बन्ध में सलाह देने का कार्य करती है। झ्ौद्योगिक विकास 
समितियाँ जितमे मालिक, कमंचारी, उपभोक्ता तथा अन्य पक्षों के प्रतिनिधि 
होते हैं, सम्बन्धित उद्योगों को केन्द्रीय सरकार को सलाह एवं सूचना देगी, 
उत्पादन की सीमाएं तिर्धघारित करेंगी उत्पादन की योजनाग्रों मे समस्वय 
स्थापित करेंगी, उद्योग के विषय से समय-समय पर विधार करेंगी, वस्तुग्रो 
के प्रमापीकरण में सहायता देगी, कम कार्यकुशल इकाइयों को सुधारने का 
प्रयत्न करेगी, नियन्त्रित कच्चे माल के वितरण में सहायता देंगी, उद्योगों में 
करमंचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करेंगी, कार्य-मुक्त किये गए कर्मचारियों को 
अन्य उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण देंगो तथा कार्य दिलायेंगी, भ्रौद्योगिक मनोविज्ञान 
सम्बन्धी विषयों का अनुसंधान करेंगी, लागत लेखा को प्रोत्साहन देगी, साख्य 
एकत्रोकरण को प्रणाली में सुधार करेंगी, श्रमिक्रों की कार्यक्षमता को वैज्ञा- 
निक ढंग में बढायेंगी ग्रादि | इस प्रकार विक्रास परिपदे सम्यद्ध उद्योगों के 
विकास, सुवार, संगठन, कच्चे माल की पूर्ति, उत्तादित माल का वितरण, 
श्रौद्योगिक ग्रन्वेषण ग्रादि म सहायता प्रदान करेंगी । 

१६५३ के सशोबनानुसार ६ प्नन्य उद्योगों को इसके झ्राबीनस्थ कर दिया 
गया और सरकार को उद्योगों के नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त विघ्तृत अभ्रधिकार 
दिये गए । इस ग्रधिनियम का क्षत्र ओर विस्तृत करने के लिए १६५७ मे 
इसमे श्लोर सशोधन किये गये और इसके अन्तर्गत ३४ नवीन उद्योगों को 
सूचीबद्ध किया गया । इन उद्योगों की वे समस्त इकाइयाँ, जिनमे शक्ति-उपयोग 
को दशा म ५० तथा शक्ति-उययोग के ,प्रभाव मे १०० व्यक्ति कार्य करते हो, 
अ्रधिनियम के वायंक्षेत्र के अन्तगंत होगी। अधिनियम के अन्तर्गत सूचीबद्ध 
समस्त उद्योगों को पजीयन (६१९४॥५:४४८07) हेतु आवदनपत्र प्रस्तुत करन 
होगे। 

कोलम्बों योजना और भारत (एण०षछाछ० ९० बाते 7908) 

महायुद्धोपरान्त अनेक राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतत्नता प्राप्त हुई भौर 
इन राष्ट्रों की आथिक समस्याझ्रो को ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा । 
दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के जन-समुदाय का जीवेन-स्तर श्रत्यन्त 
शोचतोय था और यह अनुभव किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय तर पर पारस्परिक 
सहायता से तियोजित आभाथिक विकास सम्भव है। इसी पृष्ठमूमि में जनवरो 


भारत मे नियोजन का इतिहास र्प्श्‌ 


( श्र ) कृषि उत्पादन मे वृद्धि हेतु कतिपय आधारभूत विकास कार्यक्रमो 
का आयोजन, जंसे स्िचाइ को सुविधाश्रो मे वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रो मे विद्यू त- 
उपलब्धि श्रादि । 

( थे ) खाद, कृषि ओजार तथा इमारतो सामान की पूर्ति मे यथोचित 
भूल्य पर वृद्धि ताकि भूमि के उत्पादन मे वृद्धि की जा सके । 


( स ) यातायात-सुविधाग्रो का सुधार तथा विकास । 


( द ) तत्कालीन श्रोद्योगिक साधनों तथा शक्ति का पूर्यंतम उपयोग तथा 
लोहा श्रौर इस्पात के उत्पादन मे वृद्धि । 


( य ) ग्रामीण क्षत्र की बेरोजगार तथा अधं-रोजगार जनता को रोजगार 
देने के लिए ग्रामीण उद्योगो का विकास । 


कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत के विकास कायंक्रम में ऐसी योजनाग्रो 
को सम्मिलित किया गया जो पूर्व ही कार्यान्वित की जा हुवी थी किन्तु जिनका 
कार्य पश्रभी पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रकार चालू तथा नवीन योजनाग्रो की 
कुल लागत ३,२१६ करोड रुपया थी और इन योजनाओ मे से प्रत्यावश्यक 
कार्यक्रमों को पृथक्‌ बर उनकी लागत का अनुमान १,८४० करोड रु० लगाया 
गया था । इस योजना की निर्माण-गअवधि में ग्रौद्योगिक कच्चे माल तथा अध्घे- 
निर्मित वस्तुप्रों के मूल्यों मे वृद्धि हो गयी, जिसका मुख्य कारण कोरिया मे युद्ध 
का छिड जाना था। इसके साथ ही १६५१-५२ में भारत के कुछ क्षेत्रो मे 
भ्रकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। परिणामस्वरूप विदेश्ो से खाद्यान्नों का प्रायात 
अश्रधिक मात्रा मे करता पडा। इसके प्रतिरिक्त कुछ नवीत योजनाओं को भी 
कायक्रम मे सम्मिलित कर दिया गया और इस प्रकार छ॑ वर्षीय कार्यक्रमों की 
अनुमानित लागत का पुनरावलोकन कर २,३४० करोड रु० अनुमानित किया 
गया। इस कार्यक्रम की कुल लागत का विभाजन इस प्रकार किया गया था-- 





श्दद भारत में ब्राथिक नियोजन 


तालिका सें० २८--कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत की योजना का व्यय 





कार्यक्रम व्यय लाख रुपयों मे 
१६४० की रिपोर्ट के... दोहराए गए 
अनुसार अनुमान 
लागत योग से लागत योग से 
प्रतिशत प्रतिशत 
कृषि तथा सिंचाई ३१,७४१ श्६ृ४ रेशव१३ १७.१ 
हुमुखी योजनाएं (सिंचाई तथा 
शक्ति) २५,०५१ १३६ १२,5४१ ६५ 
यातायात तथा संचार छ०,२७४ इेद,र इदश११४४ २७.६ 
ई धन तथा शक्ति ५,७५६ ३२ १४,ड३४ ६.९ 
उद्योग तथा खनिज (कोयले 

को छोड कर) १७,६€८ €.७. (६२३६६ ५.३ 
सामाजिक सेवाएँ भ्रादि २६,१२७ १५६ इएऐर२,६६६४ श८३ 


अविभाजित ( जो कि विदेशी 

सहायता की उपलब्धि वे 

आधार पर व्यय की जानी थी।) +- ना ३६,७००. १४.४ 

योग _१,८०३,६५४ १००० +,रे३२,३३७ १००,० 

इस योजना के ग्रन्त्गंत भारत नंपाल को तात्रिक तथा श्राधिक सहायता 

दैता रहा है तथा ६२,६० लाख रु० नेपाल की विकास योजनाशो वर व्यय कर 

चुका हैं। भारत ने लगभग २० लाख रुपया नंपाल के जिश्रुवन राजपथ के 

निर्माण पर व्यय किया । काठमारडू-त्रिशुल वाजार माय॑ का जिर्माश-का्य भी 

समाप्त हो गया है । 

१६५६-६० में नंपाल की सहायता पर १८५० करोड़ रु० व्यय किया गया 
है ) भारत मे नैपाज़ सरकार को प्रसूति गरहो एवं शिश्षु हिवकारी केंद्रों की 
स्थापना एवं सचालन मे, ग्रार्म ण॒ विकास-कार्यक्रमों दो वार्यान्वित करने मे, 
घाटी विकाम एवं स्थानीय विकास-कार्यक्रमों मे सहायता देने का झ्राश्वासन 
दिया है । नेपाल के चार वायुमार्गों में सुधार कार्य भी भारत सरकार की 

सहायता से चल रहा है भारत ने न॑पाल की द्वितीय परचवर्षय योजना के लिए 
१४ करोड रूपये का अनुदान दिया है। 

कोलम्बो योजना के प्रारम्भ से अब तक भारत ने १६७८ विदेशियो को 

सात्रिक सहयोग योजना (7€टापताटडों (१७ 0एथाबधाता उत्माध्यार) के 


भारत में नियोजन का इतिहास रेप 


अन्तगंत प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान को हैं जिनमे १६५६-६० बर्ष मे २६७ 
'वदेशियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गयीं। आलू उगाने, ट्रैक्टर, 
इजीनियरिग, टिम्बर रिसर्च, अल्प बचत, शवकर तात्रिकता (80६87 7€८॥- 
7००४४), कर-ब्यवस्था मे सुधार प्रादि के विश्येपज्ञो की सुविधाएँ भी भारत 
द्वास प्रदात को गयीं। 

दूसरी ओर भारत म २१० विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ ली तथा २००९ 
भारतीया को कोलम्बो योजना के सदस्य देशो म स्वास्थ्य एवं चिक्त्मा 
(१(९०॥८७]) सम्बन्धी शिक्षा, खाद्यान्न एव कृपि, उद्योग एवं व्यापार, शक्ति 
एवं ई घन, इ जीनियरिग, यातायात एवं सचार, साख्य, भ्रधिकोषण तथा मुद्रण 
के क्षेत्र मे प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हुई । 

आाधिक विकास के कार्यत्रमो के श्रन्तर्गत भारत को १२.१ करोड़ रुपया 
आस्ट्र लिया से, १६६२८ करोड रुपया कनाडा से, ३,२३ करोड रुपया न्यूजीलेड 
से अबुदान के रूप मे प्राप्त हु 


अध्याय १० 
प्रथम पचवर्षीय योजना 


[ प्रथम योजना के प्रारम्भ में अर्थ व्यवस्था का 
स्वरूप भारत में नियोजन का प्रकार, प्रजातान्तिक 
नियोजन की सफलता मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, योजना की 
प्राथमिय्ताएं योजना का व्यय, अर्थ प्रवन्यन, हीनार्थ 
प्रबन्धन योजना के लक्ष्य एव प्रगति--रपि, सामुदायिक 
विकास योजनाएँ, आऔद्योगिक प्रगति यातायात एवं 
सचार समाज सेवाएँ, उपभोग एवं विनियोजन, सूल्यो 
की प्रवृत्ति योजना वी असफ्तताएँ ] 


प्रथम योजता के प्रारम्भ म॒ श्रर्थ व्यवस्था का स्वरूप 

यह स्पष्ट है वि प्रव विशसित र प्टा मे नियोजन की पश्रावश्ययततां श्रत्य 
थिक होती है। उत्पादन बे साधना वा विवेबधुर उपयाग बरन तथा उनमें 
वृद्धि करन थे जिए योजनावद्ध एवं सर्मा वत प्रयासों ब्टी प्रावश्यवता होती है । 
विभिप्न वाय॑वाहियों मे पारस्परिव सामजस्य के अ्रभाव म राष्ट्र वा चतुमु सी 
आधिव विवयास सम्भव नहीं होता । वेवल नियोजित ग्रय व्यवस्था द्वारा ही 
राष्ट्र बे समस्त साधन तथा श्रावश्यवताग्रों को इृष्टिगत बरबे विवास वी 
भोर भ्रग्मसर होना सम्भव है । राष्ट्र वी दीघ तथा श्रत्पपाजीत समस्याश्रा दे 
ब्राघार पर प्रयासो वो निश्चित परवे पूव निश्चित लक्ष्या वी प्राप्ति हो सकती 
हैं। १६४७ मे भारत म राष्ट्रीय सवार वी स्थापना वे! उपरात्त देश की 
भाधिव समस्याप्ना वा पिवारण बरन को दिशा म विचार विया गया। राष्ट्रीय 
सरकार को प्रपनी प्राधिर नीतिया वा निश्चित करत के पूव तिम्नलिखित 
भ्र्ष व्यवस्था थे' तत्वालीत स्वृष्य वे तत्वा पर ध्यान विशपष्पेश के(द्रित करना 
भावश्यय था-- 

(१) ब्रिठिश राज्य मे देश की श्रर्थ यवस्था--अंग्रेजी सरवार द्वार 
भारत वी प्रथ व्यवस्था वो इस प्रवार सगठित विया गया था वि इससे ब्रिटन 
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के व्यापार को अधिकतम लाभ प्राप्त हो । भारत को एक कृपि-प्रधान, विशेष- 
कर कच्चा माल-उत्तादक देश बना दिया गया था तथा कृषि की भी एक 
अधिकसित व्यवसाय की स्थिति हो गयी थी | जर्जर एवं छिन्न-भिन्न राष्ट्र मे 
खाद्यान्नो की न्यूनता की पूर्ति हेतु भी कोई ठोस प्रयत्न नहों किये गये ये 
ब्रिटिश शासन-फाल में भारतीय प्रथ॑-व्यवस्था के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार थे-- 

(ग्र) ब्राय का अत्यधिक असमान वितरण । 

(ब) झाय का अधिकास विलास की वस्तुओं तथा वहुमुल्य घातुओ, जैसे 
सोना व चाँदी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता का । धनी वर्य, जिसकी 
झाय अत्यधिक थी, अपनी वचत उत्पादन क्रियाओ्रों में विनियोजित करने के 
स्थान पर विलापिता को विदेशी सामग्री तथा अन्य सम्पत्तियो आदि पर व्यय 
करता था। इस प्रकार राष्ट्रीय बचत राष्ट्रीय ग्राथिक विकास हेतु उपयोग मे 
नहीं लायी जाती थो । 


(स) इ ग्लैरड को झ्ौद्योगिक र्राति के पश्चात्‌ भारत को ब्रिटेन द्वारा निभित 
वस्तुओं का विक्रब-स्थन मात्र बना दिया यया और भारत से कच्चे माल तथा 
खाद्यान्नो का निर्यात किया जाने लगा । इस प्रकार भारत की ब्रिटेन की कृषि- 
प्रधान पृष्ठभूमि मे परिवर्तित कर दिया गया था। भारत के उद्योग इस प्रकार 
सवंधा नष्ट हो गये । 

(द) भारतीय कृषि का भी विकास को ओर अग्रसर नहीं छिया गया। 
भारतोय क्ृपक को पूंजी की न्यूवता, अच्छे उपकरणों का ग्रनाव, भूमि सम्बन्धी 
कठोर विधान, अधिक लगान, भूमि पर जनसंस्या का निरन्तर वढता हुप्रा भार, 
कृषि वी मानसून पर निर्भरता और सिंचाई के साधनो की अत्यन्त कमी, भूमि 
का छोटे छोटे अलाभकारी ठुकेडो मे विभाजन झादि कठिनाइयों का सामना 
करना पडता था । इृपक को झ्नाय तथा उत्पादन दोतो इतने कम हो गये थे 
कि उसके द्वारा ह्ृपि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का भरण-पोपण भो 
कठिन था। गहरी खेती के लिए कोई सुविधाएँ प्राप्त न होने के कारण उत्पा- 
दत में निरन्तर कमी होती जा रहो थी । 

(य) विदिश्व जासन ने भारतीय सम्यता को क्षति पहुँचाने मे कोई कमो 
नहीं रखी । जन-समुदाय के जीवन-स्तर मे वृद्धि करने के लिए उचित सिक्षा, 
गृह निर्माण, दलित तथा पिछटी जातियों दा विकास, श्रम हितकारी बोजनाओो 
आदि की झोर झोई कायंवाही नहीं की गयी। जन-समुदाय से परिथ्रम और 
विज्पदर य्ारीरिक परिश्रम के प्रति छणा उत्पन्न कर दी गयो। झिक्षाद्वारा 
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बयावियों वे जिए बाु! उत्पन्न विए गए तथा वैज्ञानिक एवं ताजिक प्रशिक्षण 
की भ्रार कोई ध्यान नहीं दिया गया । 

इस प्रवार भारतीय ब्राथिवः तथा सामाजिक व्यवस्था म॒ ऐसे परिवर्तन 
बर दिए गए कि ब्रिटन वे ब्राधिदः तथा सामाजिक जीवन को उच्चतम सीमा 
तक पहुँचान मे पूरक का बाय बरें । इस समस्त व्यवस्था मे परिवतन तथा 
सुधार वरन के विए सम्प्ररा भारत को एक इवाई मात वार योजनावद्ध नायप्रम 
था सचालन करना श्रावश्यक था । 

(२) विभाजन का प्रभाव--स्वतच्चता प्राप्ति के साथ देश का विभाजन 
भी हो गया जिससे भारत थी श्राथिक समस्याएं और भी गम्भार हो गयीं। 
भारत को १ २२०,००० वग्रमीत क्षेत्र तथा ३३७ वरोड जतसस्या श्रौर 
प्राविस्तात को ३६१ ००० वगमोज क्ष तर तथा ८ क्रोट जनसस्या प्राप्त हुई। 
इस प्रयार भारत को २७६ व्यक्ति प्रति वगमीव तथा पाकिस्तान को २२२ 
व्यक्ति प्रति वगमीन के हिसाय से प्राप्त हुए थ। इसके अ्रतिरिक्त पाविस्तान की 
कृषि योग्य भूमि भ्रषिक उपजाऊ थी जिसके ४५% भाग मे सिंचाई के सापत 
उपलब्ध थे । इसबे विपरात भारत म कृषि योग्य भूमि को वेबल २४५ भाग 
मे ही सिंचाई वे साधन उपलब्ध थे । उसे फरस्वरूप भारत वो खाद्यान्नों तमा 
कच्च माल वी युतता की वृठिताई का सामना करना पड़ा ) 

विभाजन के पश्चात्‌ प्रौद्योगिव क्ष भ्र म भारत के सम्मुख भ्रौर भी श्रधिक 
बठिनाइयाँ झायी । श्रधिवतर बृहद उद्याय भारत वा मिल । परन्तु कच्चे माल 
के उत्पादन के क्षत्र पाविस्तान मे चले गये । १६४५४ वो सूचनाओ्रों के प्रापार 
पर श्रविभाजित भारत वी ६० ४% भ्रौद्योगिव इवाइयाँ जिनमे समस्त कर्म- 
चारियों वा ६३ ५% भाग काम करता था भारत को मित्र | छूट ऊे कागज 
आदि कच्च मात की प्राव्ति म॑ पड़ी कठिनाइयाँ हुई जबकि खत का सामान, 
चीलफाड वा सामान, रोजिन शब्रादि उद्योगा वा बच्चा साल भारत भ उत्पा 
दित होता था । इनके उद्योग पाकिस्तान को मिले | सूती वस्त्र उद्योग की ३४४ 
मिलो मे से ३५० भारत म ग्रायी परन्तु ४०% बपास उत्पादन करन वाला 
क्षेत्र पाकिस्तान मे चला गया । 

विदेशी व्यापार के क्षत्र म विभाजन के फतस्वरूप भारत के निर्यात में 
कमी भ्रौर प्रायात मे वृद्धि हा गयो क्योंकि खाद्यात़ों तथा मशीनों भ्रादि 
का प्रधिंद श्रायात किया जान नंगा जयकि निर्यातित्योग्य वस्तुत्ना जसे छुट- 
निमित वस्तुएं कपड़ा कच्चा मात श्रादि का उत्पादन कम हो जान के कारण 
इनका निर्यात कस हो गया | 

विभाजन मे! फलस्वरूप पाब्स्तान से बडी मात्रा में विस्थापित्य भारत 
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आये | इस विस्थापितों को ग्रावरयक सुविधाएँ प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास 
का आ्रायोजन करना भारत सरकार को अत्यावश्यक हो मया था। इस प्रकार 
विभाजन द्वारा भारत की अर्थ-व्यवस्था को बडो क्षति पहुँची, झौर इस 
क्षति को पूत्ति करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास की झ्ावश्यकता स्वाभाविक थी । 

(३) स्वतन्त्रता के परचात्‌ जनता को भावताएं--सन्‌ १६४७ तक 
भारत को समस्त मानवीय श्षक्तियाँ स्वतन्त्रता प्राप्ति मे लगी हुई थी। स्वत- 
स्व्रता प्राप्ति के पदचातु जन-संमुदाय मे लवोच सुखमय जोवन की आ्राशा ने 
तोब्रता ग्रहएा कर ली । इस समय नवीन राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जिसने 
प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के पूर्नानर्माण तथा सुखमय जोवन बनाने के कार्यक्रमो 
में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया | जत-साधारण को राष्ट्रीय सरकार से 
श्राञ्मा यो कि वह देश का पुन्सैगठन इस प्रकार करेगी कि उनको ग्राधिक 
तथा सामाजिक सम्पन्नता का स्वप्न पूर्ण हो जायगा । इन विचारधाराश्रो को 
पृष्ठभूमि में मारतीय संविधान मे नीति निर्दोशक सिद्धान्त ( जि7९८४ं४९ 
एगथा८ा07९5 ०06 8080९ ?0८9 ) द्वारा देश की भावी आधिक तथा 
सामाजिक जीवन की व्यवस्था निश्चित की गयी । इन प्राधारभृत सिद्धान्तो द्वारा 
निम्न सुविधाप्रो का श्रायोजन क्रिया गया-- 

( झ ) जीवन-स्तर तथा भोजन मे वृद्धि । 

( व ) जन-साधारस के का करने, क्षिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक 
बीमा (500४४ [75$प727८९) के भ्रधिकार को मान्यता । 

( स) महत्वपूर्ण भोतिक साधनों के अधिकार तथा नियन्त्रण में परिवर्तत 
जिससे सामान्‍य हित हो । 

( द ) समस्त श्रमिको को परिपूर्ण जीवन (एपो।67 7.86) का सम्पूर्य 
अधिकार (एए८758] रिि869:) 

(ये ) कृषि तथा पशु अर्थ-य्यवस्था का नवोनीकरण तथा ग्रह उद्योगों 
की उन्नति । 

राष्ट्रीय सरकार को इन थ्ायोजनों की पूर्ति हेतु थोजवाबद्ध कार्यक्रम की 
ध्यवस्था करना आवश्यक था। इसोलिए मार्च १६५० में योजना झ्ायोग की 
स्थापना की गयी जिसने ग्रपने कार्यक्रमो को तीन मुख्य भागों मे विभाजित 
क्या-- 

(श्व ) द्वितीय महाबुद्ध तथा विभाजनोपरान्त की समस्याझो का निवारस्य 
तथा झनियमित व्यवस्था का निरस्तीकरण ॥ 

( व ) दीघकालोन आधिक असन्तुलन का निवारण ॥ 


२६२ भारत में आधिक नियोजन 


( स ) राजकीय नीतियो के श्राघारभूत सिद्धान्तो द्वारा निश्चित आयोजनों 
को पूर्ति हेतु ग्राथिक तथा सामाजिक व्यवस्था का पुर्ननर्माण । 

(४ ) हितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ सूल्यों मे वृद्धि--द्रिवीय महादुद्ध के 
पदचातु देश म मूल्यों म प्त्यधिक वृद्धि हो ययी थी। थोक मूल्यों म ४३ गुती 
वृद्धि हो गयी थी | इस प्रवपर श्रमिका के रहन-सहत के लागत सूचक श्रक 
((05६0 ए [/॥एए 8 0९5) मे दक्ष के विभिन्न औद्योगिक देन्द्रों म ३ से 
४ गुनी वृद्धि हुए । मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करन के लिए योजनावद् प्र्थे- 
व्यवस्था अत्यन्त झ्रावश्यक थी । 


इस प्रकार बढते हुए मूल्यों, कच्चे माल की कमी, उपभोक्ता वस्तुग्नों, 
विदेषत खाद्यान्नों की कमी, विस्थापितो के पुनर्वास की समस्याग्रा का निवारण 
फ्रने के लिए प्रथम पचवर्षीय योजना के कार्यक्रम निश्चित क्ये गये | उपयुक्त 
अल्पकालीन समस्याग्रो के अ्रतिरिक्त कुठ दीघत्रातोन समस्यात्रो के हल को 
भी दृष्टियत करता झ्रावश्यक था। इन समस्याझ्रों का योजना भ्रायोग ने इस 
प्रकार विश्लेषण क्या-- 

( १ ) बढती हर जनसछ्या जिसको वृद्धि की गति १८२१ ३१ तब ११% 
थी झौर १६४१ ५१ के मध्य १४ ३% हो गयी थी । 

( २ ) इसी वाल्ल म व्यावसायिक ढाँचे म कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ 
था। १६११ मे लगभग ७१% जनसख्या ओर १६४८ म (राष्ट्रीय प्राय समिति 
के प्रनुमानानुसार) ६८४ २% जनसख्या कृषि में लगी हुई थी। इसम से भी 
व्यक्तियों की बडी मात्रा को वर्ष के अल्प समय म वायें मिलता था| छृषि पर 
से जनसख्या के भार को कम करने तथा श्रन्य क्षेत्र म रोजगार के अवसरो मे 
वूद्धि करत की आवश्यकता थी । 

(३ ) १६११ म प्रिटिश भारत मे प्रति व्यक्ति बोया जाने वाला क्षंत्र 
०.८८ एक्ड घा, जा १६४१-४२ म ० ७२ एक्ड रह गया । विभाजन के पश्चात्‌ 
१६४८ म श्रति व्यक्ति बोया जान वाला क्षत्र केवल ०७१ एकड ही था। कृपि 
उत्तत्ति वी न्यूनता का निवारण करन के लिए कृपि के क्षेत्र का बढाने की 
अत्यधिक भ्रावश्यक्तता थी । 

(४) भ्रौद्यागिक क्षेत्र म १६२२ से सरक्षण की नीति का ग्रनुसरण करने 
के फलस्वहप कुड उद्योगा का श्षीक्न विकास हुआ्ना । उदाहरणार्थ लोहा झौर इस्पात, 
सीमद तथा दइाक्वर । द्वितोय महायुद्ध मे श्रोद्योगिक्र क्षेत्र वा और भी विकास 
हुआ | इतना होते हुए भी सगठित भ्रौद्योगिक क्षेत्र म केवल २४ लाख श्रमिक 
ही काय करते थ | ग्रौद्योगिक ख्लेत्रम रोजगार के अवसरा म वृद्धि बरके ही 


प्रथम पचवर्षीय योजना रहे 


कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम को लाभप्रद रोजगार दिया जा समता था तथा जब- 
साधारण के जीवन-स्तर मे वृद्धि सम्भव थी । 

(६४ ) राष्ट्रीय श्राय के तुलनात्मक साख्य उपलब्ध नहीं थे। १६४८-४६ के 
अनुमानानुसार प्रति व्यक्ति,श्राय २५५ रु० थी। मूल्यों की वृद्धि को इष्टिगत 
करते हुए इस झाय का वास्तविक मूल्य गत वर्षों के अनुमानों से किसी प्रकार 
अधिक नहीं कहा जा सकता था। उत्पादन तथा उपभोग का न्यून स्तर दीर्घ- 
कालीन रहने के कारण बचत की मात्रा अत्यन्त व्यून थी )* 

उपयुक्त दीर्घकालीन प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि देश में नि्घंनता तथा 
मेरोजगारी, भूख और दोमारी का साम्राज्य था और इसका निवारण नियोजित 
व्यवस्था द्वारा ही सम्भव था। विउास की गति प्रदान हेतु देय के साधतो का 
पूर्णांतम तथा कार्ययोल उपयोय क्या जाना आवश्यक था । 


भारत में नियोजन का प्रकार 

भारत में नियोजन को एक नवीन रूप प्रदान क्या गया है। नियोजन का 
कार्ययम तथा उसको क्ियान्वित करन की विधि प्रत्वेकः राष्ट्र की भनोव॑ज्ञानिबा, 
राजनीतिक, प्राधिक, सामाजिर, साम्कृतिक तथा प्रवन्व सम्वन्धों परिस्थितियों 
के आधार पर हो निश्चित क्या जाता है। जिस प्रकार भयानक परिस्थितियो 
जैसे युद्धादि मे राष्ट्र के समस्त साधनों, सानदीय तथा भौतिक को एकमात्र 
उद्दंश्य की प्राप्ति मे ही लगा दिया जाता है तथा राष्ट्रीय नीति के प्रति समस्त 
राष्ट्र मे एकता का भाव उल्न्न हो जाता है, उसी प्रकार शान्ति के वातावरण 
में एकता की भावना द्वारा नियोजन क। सफल बनाने म सहायता मिलती है ॥ 
साधारण जनता म नियोजन के रचनात्मक उद सो के प्रति तत्परता उत्पन्न 
करना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक होता है क्‍्याकि इसक्के द्वारा ही साधनों का उपयोग 
अधिकतम हित के लिए किया जा सकता है | 


प्रथम पचवर्षीय योजना समस्त भारत की एक इक्ताई मान वर भारतोय 
अर्थ-व्यवस्या का योजनावद्ध विकास करन का प्रथम प्रयास था| योजना ग्रायोग 
को सरकारी नीतियों के आधारभूत उिद्धान्तों तथा तत्कालोन श्राथिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर योजना का प्रकार निश्चित करना था। 
भारतीय नियोजन द्वारा राष्ट्र के भौतिक साधनों का विक्रास करने का ही 
प्रयास नहीं क्िया गया है प्रत्युतु भानवोय जोवन का बहुुखी विकास करना 
इसका मुख्य उद्द श्य है॥ नियोजन द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करने 
का प्रयास क्या गया दि जिसम योजना से आधारभूत उद्देश्यो की पूछि 
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रश्ड भारत मे ध्राथिक नियोजन 


सफलतापूर्वक हो सके । नियोजन की सफलतार्थ समन्वित तथा प्रभावशील प्रयासों 
की आवश्यकता होती हैं । भारतीय संविधान द्वारा राज्य का उत्तरदायित्व 
है कि विकास सम्बन्धी क्रियाओ का संचालन करे और इसलिए इन प्रयासों मे 
राज्य को महत्वपूर्ण भाग लेना प्रावश्भक था । राज्य को इस प्रकार राष्ट्र के 
समस्त साधनो को सविधान द्वारा निर्धारित प्रजइतान्तरिक विधियों से योजना को 
लियान्वित करने हेतु उपयोग में लाना था । 

प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में सरकार की योजना-निर्माण, योजनानुकूल नीतियाँ 
निर्धारित करने तथा उनके प्रभावश्ील संचालन तथा त़ियान्वित करने की योग्यता 
जनता की सहायता तथा सहयोग पर निर्भर रहती है। साम्यवादी राष्ट्रो में 
वियोजन एक भ्रनन्य भ्रधिकार प्राप्त केद्ीय अधिकारी के हाथ में होता है | ऐसी 
परिस्थिति मे नियोजन के कार्यक्रम का सचालन तथा लक्ष्यों बी प्रगति झीघता 
एवं सुगमता से हो जाती है। परन्तु इस प्रकार की अनन्य भ्रधिकारपुर्ण व्यवस्था 
में कतिपय भ्राघारभूत तस््वो को जो मानव जीवन के महत्वपूर्ण अग होते हैं, 
क्षत्ति पहुँचती है तथा जन-साधारण को कठिनाइयो तथा आपततियों का सामना 
करना पड़ता है। यद्यपि श्रनन्य अधिकारपूर्ण (008॥02707) व्यवध्या 
तथा प्रजातान्त्रिकः नियोजन दोनो मे जन समुदाय को समानखरूपेण त्याग करना 
पडता है परन्तु प्रजातास्त्रिक विधि में यह व्याय नियोजन के उद्देश्यों को विवेक- 
पूण्॑ रोति से स्वीकृत करके श्रथवा ऐच्डिक होता है ( इस प्रकार प्रजातास्त्रिक 
विधियाँ भ्रधिक जटिल है तथा इनमे राज्य और जनता का उत्तरदायित्व अत्यधिक 
होता है परन्तु प्रजातान्त्रिव विधियों द्वारा विकास-पथ पर अ्रग्रसर होने की प्रवृत्ति 
जाग्रत हो जाती है तथा इस हेतु किसो प्रकार के दबाव का उपयोग नहीं 
किया जाता । 

भारतीय संविधान मे व्यक्तिगत प्राघारभुत स्वतत्त्रता तथा उतादन के 
साधनों को अ्रधिकार मे रखने तथा उन्हे-बेचने भ्रादि की स्वतन्त्रता, स्ामानिक 
सुरक्षा तथा जन-साधारण के झोपण को रोकने आदि के ब्रायोजन है। इन 
मूलभूत तत्त्वों के भ्राधार पर भारत में प्रजातात्रिक नियोजन को ही स्थान 
दिया गया है । मानवीय इतिहास मे प्रजातान्त्रिक नियोजन इतने बृह॒द्‌ श्राकार 
में किसी देश मे कार्यानवित नहीं किया गया है। यह एक नवीन प्रयोग है 
जिसकी सफलता झयवा ग्रसफलता विश्व के झनेक राष्ट्रों का सार्गेदर्शन 
करेगी । भारत से नियोजन कौ सफलता इस पुराने विचार कि नियोजन 
तथा प्रजातन्त्र का सामजस्य असम्भव है, को निरस्त कर देगी तथा समस्त 
विश्व को यह मान लेता पडेगा कि नियोजन को बिना किसी हिंसक क्रान्ति 


अथम पचवर्षीय योजना र्ध्र 


सथा दवाव के एवं जन-साधारण को आ्राघारभूत स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित 
किए बिना हो सफल बताया जा सकता है । 


प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता 

“प्रजावान्बरिक नियोजन की सफलताथ उच्चाधिकारियो का योग्य होना ही 
चर्याप्त नहीं अ्रपितु उचित व्यवस्था की भी आवश्यकता होतो है, एक केन्द्रीय 
नियोजन सस्या प्रसफल रहगी, सफ़्लता हेतु प्रत्येक्ष स्तर पर तथा अर्थ- 
व्यवस्था के प्रत्वेक्ष क्षेत्र के प्रत्येक स्तर पर नियोजन झ्विकारिया को झ्रावश्यकता 
होती है। इसका भ्रथ॑ यह नहीं है कि स्थातीय, क्ष त्रीय एवं राष्ट्रीय सगठन होने 
चाहिए तथा प्रत्येक उद्योग म प्रथक्त नियोजन प्रधिकारी होना चाहिए। 

“इस प्रजातात्रिक' नियोजत के पूणरूपेण क्रिय्रान्तित करत मं समय लगना 
अनिवायं है, इसका कठिन होना झनिवाय॑ है, इसम्र प्रनक त्रूटियाँ होना तथा 
सहयो" की श्रसफलताआ। का समन्वय भी होता है । 


“प्रजातात्रिक प्रकार के नियोजन का सचालन तब तक सम्मव नहीं होता 
जब तक ह्षि बुद्धिमानों की सख्या प्रधिक तथा पारस्परिक्त सहयोग को शक्ति 
अत्यधिक विकसित न हो । रूसिया को अपनी प्रारम्भिक योजनाग्रा म॑ तातब्रिक 
तथा झासन दोना हो क्षत्रा म योग्य तथा प्रशिक्षित कमचारिया को वास्तविक 
न्यूबता की वाठिनार वा सामना करना पडा ।7* 


प्री० टी० एन० रामास्वामी न प्रधम पचवर्षीय योजता के ड्राफ्ट पर 
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रेट भारत में आाथिक नियौजन 


आलोचना करते हुए. तिखा है, “ प्रजातान्त्रिक नियोजन से यह मात्र लिया 
जाता है कि बुद्धिमतापूर्ण ([0]8/660020) लोकतम्त्र विद्यमान है जिसमे 
जन साधारण को केवल इतना ही ज्ञान नहीं कि शतिदिन के जीवन मे तियोजन 
का कया महत्व है प्रत्युत यह भी ज्ञान होता है कि समस्त जव संप्रदाय के 
जीवन स्तर मे उन्नति करने के लिए ऐसी नियोजित व्यवस्था की आवश्यकता 
होती है जो अत्यन्त जटिल तथा सतुलित हो तथा जो प्रत्येक खत तथा कारखात 
पर छायी हुई हो आर जिसक द्वारा प्रत्येक नागरिक में सहयोग सावगा जाग्रत 
की जाती हो। जन-साधारण से नियोजित अ्थ व्यवस्था के प्रति जागरूकता 
होने पर ही प्रजातान्त्रिक नियोजत सफल हो समता है। १ 

इस प्रकार प्रजाताजिक नियोजन वे” सफनतार्थ जन साथारण मे योजना 
के प्रति जागरुकता उत्पत करना अत्यन्त ग्रावश्यक होता है। योजना #"योग ने' 
उपयु क्त समस्त बठिनाइयो को दृष्टिगत बर्ते हुए नी प्रचातात्रिक ियोजन को 
ही महत्त्व दिया क्याकि भारत के परम्परागत जीवन म यही एकमानत सफ्ल 
विधि थी जिसके द्वारा आधिक विकास सम्भव था । 

उपपु क्त विचारा के आधार पर प्रजातात्रिव नियोजन वे सफलतार्थ श्रावश्यवा 
तत्वों का वर्भकिरण निन्‍त प्रकार किया जा सकता है-- 

(१) कुशन केद्धीय नियोजन रगठन वी स्थापना करना प्रगातातिक 
नियोजन बी सफलता के लिये आवज्यक है। इस नियोजन संगठेन को एक ओर 
राज्य से सत्ता प्राप्त हो और दूसरी ओर जन सहयोग प्राप्त होना चाहिए। 
राष्ट्रीय राजवीतिव ढाँचा इस ग्रवार वा हो कि सत्तारूढ देल राष्ट्रीय 
नियोजन सगठत को आवश्यकतानुसार अधिकार दे सके और विरोधी दत इतने 
शक्तिशाली न हा कि नियोजन क॑ कायक्रमो ये बावाथ खडी यार सके । 

(२) कुछल वे द्रीय नियोजन सबठन के साथ साथ प्रजातात्रिक तियोजन 


4, *कुशा०टा/बपर ए)ब्चाप्राए 3४5प7८३ पार राटए९९ ० बच ला 
दाल्ते वेटा००४३८०४ छाटाल ए2०एछ[6. बार ४00 ०्रीए ब्राएढ ॥0 पी 
गराएगाॉाढ ० छाए छि पफैश्त' <एटएवे०ए [र्ग७, छा 280 [िठ 
दा.8०07 ०३ छाएफ9 ९००ए)टख/6वं एच. 06:८३४।६७ 74]4९67 
एग्यिगाड प्रबदकाप्रटाए छरीएटी सती! एट/एएकतेट दएटएए शिया बाते 
(8९० ग्रपिश्राह पीद हुआ ०[ ९० 0एटाब्रपणा गा 6 फक्षा ० 
र्ब्या लाडिटा उच्च धार तागउट्यो+ बात बाटयपठछड टाप्रडब्वेट कि कही 
हा ड37043505 ७ [6 607 ॥06 धशजिर 20फ%ए/ज व 38 0गोेड़ "6 
दजाआशाछ छा इछ़ाया ण॑ ए]४098 _ब्यण्छह गा 6 #ण८ ् फच्एणेंढ 
40 एचच हयात 3 क्‍)ट्याएस बार 04फ्रयाह बप८८९३अणों 

7" 7ए. सिक्ययबछदापए. सिवणाणावद वाद58 री पट खबर 
शाब्क्र 9 30) 
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में कुछल क्षेत्रीय एव स्थानोय अधिकरियो की भी आवश्यकता होती है जिनमे 
प्रारम्मिकता ([002/79४) का माव हो और जो जन-सहयोग प्राप्त कर सके। 

(३) प्रजातत्र मे जन साधारण को राजनीतिक, श्राथिक, नैतिक एवं न्याय 
सम्बन्धी स्वतत्रत्रायें दी जाती है। जन-समुदाय में बुद्धिमान लोगो का अभाव 
नहीं होना चाहिये | वह योजना सम्बन्धी नीतियों को समझ सकें, योजना के 
कार्यक्रमों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकें, योजना की विनाशकारी झालोचना 
न करें तथा अपनी स्वतन्त॒ताओं का दुरुपयोग न करें। इसके अतिरिक्त प्रजातात्रिक 
नियोजन मे सत्ताओ्रो के विजेन्द्रीयकरण का ग्रायोजन किया जाता है। जन-साधारएण 
मे इतनी योग्यता होता प्रावश्यक है कि वे इन सत्ताश्रो का सदुपयोग कर सकें। 

(४) राष्ट्रीय चरित्र के स्तर के ऊँचा होने की आवश्यकता प्रजातात्रिक 
नियोचत वी सफलता के लिये होती है । सरकारी कर्मचारियों एव क्षेत्रीय तथा 
स्थानीय नेता के हाथ में नियोजन का सचालन करना होता है। इन लोगो 
की ईमातदारी, क्रायदक्षता, सेवा भावना, कतय्यपरायशता आदि पर ही योजना 
के विभिन्न कायकमों की सफलता निर्भर हांतो है । 


नारत में बहुत से अर्थशास्तियों का यह विचार था कि भारत का शीक्र 
विकास केवल साम्यवादी नियोजन द्वारा सम्भव हो सकता था परन्तु भारत 
को झाथिक एवं सामाजिक व्यवस्था म कुछ ऐसे मोलिक तत्व निहित है कि साम्य- 
वादी नियोजन भारत के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता था | निम्नलिखित तत्वों 
के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि साम्यवादों नियोजन भारत के लिये 
उपयुक्त नहीं हो सकता है । 

(१) साम्यवादी नियोजन का संचालर साम्यवादी सरबार द्वारा ही किया 
जा सकता है। भारत म सत्तारूढ दल पर्थात्‌ भारतीय राप्ट्रोय काँग्रंस साम्यवादो 
सिद्धास्तो से धूर्णंत सहमत नहीं है। इस दल का विचार है कि ग्राथिक विकास 
हेतु कठोर साम्यवादी विधियों का उपयोग करना आावस्यक्र नहीं है । इस दल 
बा बिश्वास है कि प्रजातात्रिक विधियों द्वारा भो विकास को गति वो तोब्र रखा 
जा सकता है । 

(२) मारतीय समाज के शेतिद्वात्तिक अवलोकन से अतीत होता हैं कि 
भारत मे सर्देव व्यक्तिगत स्वतनन्त्रताओं क्रो विद्येप महत्व दिया गया है । जन- 
साधारण स्वभावत आथिक सम्पतता की तुलना में व्यक्तिगत स्वतन्द्रता को 
ग्रधिक महत्व देता है । ऐसी परिस्थिति मे साम्यवादी प्रथ॑-ब्यवस्था के कठोर 
केन्द्रोयक रण को अपनाना भारत में सम्भव नहीं होगा । 

(३) भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर ब्रिटेन का प्रमरुत्व 


र्ध्य भारत में आधिक नियोजन 


१०० वर्षों से भी आधिक सम्रय तक रहा है! प्रग्रेज स्वभावतः प्रजातातिक 
विधियों में विश्वास रखते हैं शोर ब्रिटेन में जन साधारण को प्रजातात्रिक व्यवस्था 
के झतर्गत इतनी भ्रधिक सुविघायें प्राप्त हुई हैं कि कठोर साम्यवादी नियमन 
'की व्यवस्था की श्रोर भारतीय जन-समुदाय कम भ्राकृषित हुआ । भारतीय नेताग्रो 
धर पअग्रेजी सम्यवा का बहुत ग्रधिक प्रभाव पड़ा है और ब्रिढेत को विकास 
विधियों का बहुत ग्रधिक अनुसरख हमारे देश मं क्या गया है । 

(४) भारतवासिया के जीवन म धर्म को विश्वप स्थान प्राप्त है। प्रत्येक 
क्षत्र पर घामिक विचारधाराग्रों की छपर लगी रहती है। साम्यवाद के ग्रन्वगत 
धम को जीवन वा एक ग्रत्यन्त कम महत्व रखन वाजा तत्व समभा जाता है । 
भारतवासी इसी कारण से साम्यवाद की ओर कम आर्कित होता है । साम्यवाद 
मे भौतिकबाद का बोलवाला होता है श्र जिस देश म जन साधारण के मस्तिष्क 
को भौतिकवाद झच्छादित कर लेता है उन्हीं राप्टो म साम्यवाद पनपता रहना 
है। भारत में झ्रध्यात्मवाद को भोतिक्वाद के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त होन के 
कारण साम्यवादी तियोजन को स्थान नहीं दिया जा सकता था । 

(५) भारत को आथिक विकास के हेव विदेशी सहायता की बहुत भ्रधिक 
प्रावश्यक्ता थी जिसकी पूर्ति बा” एक दश नहीं कर सकता था। भारत मं 
साम्यवादी भ्रथ ध्यवस्था के सचालन का अ्थ होता है कि विदेशी सहायता बैंबल 
साम्यवादा राप्ठो से ही मिल सकता थी । अमरीका तथा झगय पश्चिमी राष्ट्रो 
से सहायता भराप्त करन के हेतु राष्ट मे प्रजातत्न वा स्थाप्रवा करना झ्रावश्यक 
था । प्रजातात्रिक नियोजन के लिये भारत का साम्यवादी एवं प्रजातात्रक दोनों 
ही दला स सहायता प्राप्त हो रही है । 

मिश्चित श्र्थ व्यवस्था 

ऐतिहासिक अवलोकन--प्राचीन कात से सामान्यतः इस विचार 
को मायत प्राप्त थी रि राज्य का दश को आवषिक क्रियाग्रों में 
हस्तक्ष प नहीं करना चाहिये और व्यक्तियों एवं ग्राधिक सस्थाग्रो को पूरा 
आधिक स्वत-जता होनी चाहिये | इस काल म लगभग सभी राष्ट्रा मे व्यर्तिगत 

वध 4 । । को समाज का एक मुरण्य श्रम माना जाता था। इसके साथ इस 
बचार को भी विशष मान्यता थी कि राज्य ग्राथिक क्रियाओ का सचालनत सुचारू 
रूप से तथा मितव्ययता के साथ नहीं कर सकता है । राज्य एवं व्यापारी दोतो 
के स्वभाव मे अत्यधिक अ्समानता होती है। नजो साहसी कुशलता एवं मित्र 
व्ययता से अ्रपत ध्यवसाया का चलाता है। उसम उद्योगा का उन्नति के लिये 
आरम्भिकता तथा उत्साह होता है | वह अपनी पू जा लगाकर “यवसाय चलाता 
है भर व्यवसाय के लाभ ग्रथवा हानि के लिये स्वयं जिम्मदार होता है जिस 
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कारण से वह अपव्यय कदापि नहीं करता है । इसके विपरीत राज्य जढिल 
नियमो मे बंधा होता है। उसमे व्यक्तिगत उत्साह एंव रुचि का प्रभाव होता 
है । वह जनता का धन लगा कर व्यवसाय चलाता है। राज्य द्वारा चलाये व्यव- 
सायो मे जिम्मेदारी का विकेन्द्रीयक्ण हो जाता है । इन कारणों से राज्य द्वारा 
संचालित व्यवसायो मे अपव्यय होता है । प्राचीन अ्ंशास्त्ियो के यह विचार 
इतनी हृढतापू्वक प्रारम्भ मे स्वीकार क्यि गये कि उत्पादक एवं उपभोक्ता की 
स्वतन्त्रता आधिक क्रियाग्रो के प्रत्येक क्ष त्र पर आच्छादित हो गयी और स्व॒ृतन्त्र 
व्यापार ([,855९2 हे ्य7८) को ब्राधिक सम्पन्नता का मुख्य अग माना जाने 
लगा | स्वतत्र साहस एवं स्वतत्र व्यापार की व्यवस्था ने कट्टर पक्षपातियों में 
एडम स्मिथ, ज० बी० से, डेविड रिकार्डों, मिल प्रादि अअथंश्ञास्त्री थे ! 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से स्वतत्र व्यापार एव अर्थ-ध्यवस्था के दोप प्रथै- 
शास्त्रियो को ज्ञात होने लगे । स्व॒तन्र व्यापार के फलस्वरूप गलाकाट प्रतिस्पर्धा, 
पारस्परिक शोषण, व्यापार चक्र, आर्थिक उतार चढाव प्रौर आधिक सकद भादि 
का प्रादुर्भाव हुप्ना । इत दोषो ने लोगो का स्वतत्र व्यापार की उपयुक्त ता पर से 
विश्वास उठा दिया । प्रथम महायुद्ध के समय स्वतन्न व्यापार का काफी पतन 
हो गया था । इसी समय कोन्‍्स ([१९००९७).को पुस्तक, 06 0 !,855९:2 
फ््व7०, 926) प्रकादित हुई जिसम स्वतत्र व्यापार के दोषो का उल्लेख किया 
गया । उसी समय मन्दी एवं आथिक सवट उत्पन्न हुए जिनसे कीन्स के विचारों 
को और पुष्टि आप्त हुई । इस प्रकार स्वतत्र व्यापार की नीति का पतन होता 
चुला गया श्रौर यह विश्वास क्या जाने लगा कि राज्य भ्राथिक क्रियाओ्रो मे हस्त- 
क्षप करके स्वतन्त्र व्यापार एवं साहस से उत्पन्न हई कठिनाइयों को रोक सकता 
है। इस विचारधारा को पुष्टि मिलने लगी कि स्वतत्र व्यापार के दोपो का निवा- 
रण समाजवाद द्वारा क्या जा सकता है। इसी समय पीगू (2600) न अपनी 
पुस्तक समाजवाद बनाम पूंजीवाद (90८79]579 ९६६०६ (:8908॥8770) 
में बताया कि उत्पादन को समाजीकृत करके आधिक शान्ति स्थापित की जा 
सकतो है | उन्होने विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय नियोजन प्रणाली पू'जीवादी 
व्यवस्था की तुलना मे कही अच्छो है। श्रो० कीनन्‍्स ने पूर्ण समाजीकरण का 
विरोध किया । उनका विचार था कि राज्य स्वयं साहसी के रूप मे कुशलता से 
कार्य नहीं कर सकता है । उनके विचार मे देश की सर्वोत्तम अर्थ-व्यवस्था वह 
होगी जिसमे स्वतत्र साहस राज्य के नियमन में सचालित किया जाता हो। 
सन्‌ १६२८ के पदचातु रूस मे केन्द्रीय नियोजित श्रथ॑-व्यबस्था के फलस्वरूप 
आाइचयंजनक विकास हुआ जिसने पूजीवाद को नीवों को हिला दिया झौर 
चूंजीवाद पर से लोगो का विश्वास हटने लगा । बहुत से राष्ट्रो ने प्‌जीवादी 
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व्यवस्था को त्याग दिया और समाजवाद का अनुसरण करने लगे । कुछ अच्य राष्ट्रों 
ने पुजी के स्वरूप मे परिवर्तत कर दिये और पू जीवाद में भी राजक्रीय नियन्त्रण 
को स्थान दिया जाने लगा ! चीत की समाजवादी व्यवस्था ने पूंजीवाद के 
प्राचीन स्वरूप को और भी ठेस पहुँचायी । चीन की योजनाग्रो की सफलता से 
अरब यह विश्वास हढ होता जा रहा है कि शीघ्र आधिक विक्रास के लिये नियोजित 
प्रर्थ-ब्यवस्था अनिवार्य है 

मिश्रित प्रथ॑ व्यवस्था का महत्व--प्‌जीवादी श्रथ॑-व्यवस्था के ग्रन्तगत 
आ्राथिक नियोजन का सचालन किया जाना सम्भव न होने के कारण, पिछले 
१० से २० वर्षो मे बहुत से राष्ट्रो ने मिश्चित अ्र्थ-ब्यवस्था को ग्रपना लिया है ) 
वास्तव में मिश्रित अर्थ॑-व्यवस्था भारत क्षे लिये कोई नवीन व्यवस्था नहीं है | 
सवतत्र व्यापार एवं स्वतत साहस के पतन के पश्चात्‌ लगभग समस्त पू'जीवादी 
राष्ट्रों में राज्य प्राधिक क्रियाग्रो मे हस्तक्षेप करने लगा है जिसके कारण मिश्षित 
भ्र्थ व्यवस्था का प्रादुर्भाव हग्मा है। लगभग सभी राप्ट्रो मे रेलें, डाक व तार 
तथा सचार ग्रादि व्यवमायों तथा जनोप्योगी सेवाओं को राजकौय क्षेत्र द्वारा 
सचालित क्या जाता है। जब किसी राष्ट्र मे राजकीय क्षेत्र का भ्रधिकर विस्तार 
हो जाता है, तो ग्रथ॑-व्यवस्था की प्रद्त्ति को समाजवादी कहा जाता है ) दूसरी 
शोर जब किसी राष्ट्र मे राजकीय क्षत्र की तुलना मे निजो क्षेत्र का महत्व प्रर्थ- 
व्यवस्था मे ग्रधिक होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था वी प्रवृत्तियों को पृजीवादी 
कहा जाता है । वास्तव मे अ्रत्पेक राष्ट्र मे जब पूंजीवाद से समाजवाद की श्रोर 
कदम बढ़ाये जाने है तो समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था की स्थापना के पूर्व मिश्चित 
अर्थ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता स्वाभाविक होता है वयोकि समाजवाद की 
स्थापना करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता होती है । 

ग्रेड ब्रिटेन में मिश्चित अर्थ-व्यवस्था--मिश्चित अर्थ॑-व्यवस्था के ग्रम्तगंत 
नियोजन का सचालन सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में क्या गया था। ब्रिटेत की लेबर 
सरकार ने कुछ उद्योगो एवं जनोपथोगी सेवाग्रो का राष्ट्रीयकरणा करके सामूहिक 
नियत्रण एवं नियोजित प्रथ व्यवस्या की स्थापना की । बेक प्राफ इ गलेएड, 
कैेबिल एवं वायरलंस, हवाई यातायात कोयले की खाने, भ्रन्तर्देशोीय यातायात, 
बिजली तथा गैस ग्रादि का राष्ट्रीयकरणा किया गया। इन सब व्यवसायों को 
सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया और शेप उद्योगो एवं व्यवसायों को निजी क्षत्र 
के लिये छोड दिया गया परन्तु इन पर राज्य ते कुछ नियन्वण एवं प्रतिबध 
रखे । कच्चे साल को विभिन्न उद्योगो के लिये आवटित करने पर सरकार को 
नियल्तण था । ओऔद्योगिक वस्तुओं जेमे मशोनें एवं मशीनों के पजारों का 
वितरण लाइसेंस द्वारा किया जाता था। श्रावश्यक उद्योगों के लिये जन-शक्तिः 


अथम पचवर्षीय योजना ३०१ 


के वितररः पर भी राज्य का तियद्ररश था। कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर रोक 
लगायी गयो तथा कुछ वस्तुआ के उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर दी गयी । 
इसके अतिरिक्त बजट, ट्जरी तथा राप्ट्रीय वेन्द्रीय बेक द्वारा बहुत्त से वित्तोय 
नियन्त्रण भी लगाये गये | सन्‌ १६४५ म उद्योगो के वितरण का विधान 
(पफ़& 085फ%६छा०४७ ०६ एद्दप््छता९5 5८६, 4945) पास किया 
गया जिसके द्वारा राज्य को नवीन उद्योगो क॑ स्थानीयक्रण पर नियन्त्रण प्राप्त 
हो गया था 3 

भारत मे मिश्रित प्रर्थ व्यवस्था--भारत म सावंजनिक एवं निजो दोनों 
ही क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था मे स्थान देन वो आवश्यकता समझी गयी । राज्य ने 
अपनी नीतियों का लक्ष्य समाजवादी प्रकार का समाज तथा कल्याणकारी राज्य 
की स्थापना करना स्वीकार कर लिया । इस सक्ष्य की पूर्ति हेतु मिश्षित्र अर्थ 
व्यवस्था को अपनाना उपयुक्त समझा गया । 

राज्य का भारतोय सविघान द्वारा जन-्समुदाय के हिताथ सामाजिक 
व्यवस्था का पुन्संगठन करने का उत्तरदायित्त्व श्रदान किया यया। राज्य का 
कार्य श्रव शासन मात्र नहीं रहा अपतु उसत्र कथा पर देश के सर्वागीण 
विवास का उत्तरदाबिव भी झा गया । राज्य को समस्त नागरिका को सामा- 
जिक पन्याय तथा समस्त प्रकार के शोपण से सुरक्षा अदान करता आवश्यक 
था। इस उद्दइ्य की पूर्ति हतु दश क समस्त उत्पादन के साधना तथा सभो 
अकार को सम्पत्ति का राष्ट्रोयफरए करन को आवश्यकता नहीं समझी गयी | 
एक ऐसी गतिशील व्यवस्था वी ग्रावस्‍्थरुता अनुभव कया गयो जिसम राज्य को 
राष्ट्र वी अध-ध्यवस्था के महत्वपूर्ण एवं ग्राघारभूत क्षत्रा पर अधिकार एवं 
पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त हो । इत आधारभृत क्षंत्रो की स्रीमाक्‍्मा के परे अलोक 
साहस (7?77४०८४ +2762:7775९) को कार्य करन का अवसर प्रदान करना 
था। परन्तु ग्रलोक क्षेत्र (077ए8:2 8९८८०१) को भी राष्ट्रीय नोति के अनुकूल 
तथा राज्य के नियमन तथा नियन्त्रण के अन्दर्यंत कार्य करना वाछनीय था । 
इस प्रकार एक मिश्रित प्न्॑-व्यवस्था द्वारा नियोजन के मूल उदू ब्या--उत्तादन 
जृद्धि छष्मा ब्रच्नमातता को कम करठे को पृक्ति के किबे काने का कार्यक्रम 
बनाया गया । भारत म॒ वर्तमान सेविधान के आयोजनो के अन्तर्गत नियोजन के 
कार्यत्रमा को सफल वनान का यत्न क्या गया । 

१६४८ की झौद्यागिक नोति को झावार मान कर लोक (7ए9॥0) तथा 
झलोक साहत वे क्ष ना को निश्िित क्या गया । इसक अन्तगंत राज्य का कत्ताव्य 
था कि वह राजरीय क्षेत्र को जन्म दे तथा दृद्धि करे स्था उत्तके सफल सचालनाय 
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प्रयास करे | इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी राज्य क्षरा सरक्षण प्रदात 
किया जाना आवश्यक था वयोंकि संब्रिधान में व्यक्ति के मूल प्रविकारों में उसे 
उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखते तथा उनका क्रय विकय करने का 
प्रधिक्ार दिया गया था! राज्य को किसी भी निजी सम्पत्ति पर अ्रधिकार 
प्राप्ति हेतु क्षतिययूति करना आ्रावश्यक्र है। इस प्रकार अलोक क्षतर का पूर्ण 
रूपेण राष्ट्रीयकरण करना असम्भव था क्योकि राज्य के पास पर्याप्त अर्थ- 
साधन नही थे तथा निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा प्लोक क्षेत्र ते अधिकार 
मे क्षति-पूत्ति के रूप मे प्राप्त धन फिर भी रह जाता शोर बहू उत्ादन के 
साधनी पर किसी प्रन्य रूप म भ्रपिकार प्राप्त कर सकता था । इसके प्रतिरिक्त 
योजता में उत्पादन-वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी तथा इस 
वृद्धि को श्ीध्रातिशीघ्र प्राप्ति हेतु कत्त'माव उत्पादव-व्यवस्था वो सर्वथा छिन्न- 
भिन्न करना झनुचित था। इन्टी कारणों से सामान्य राष्ट्रीयकररा की नीति को 
योजना में नहीं श्रपताया गया। परन्तु राज्य को श्राघारभूत क्षेत्रों पर पूर्ण 
नियन्त्ररा उपलश्ध कराने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था। 
प्रथम पचवर्षीय योजना मे लोक क्षेत्र के बढाने को प्राथमिकता दी गयी 
थी । भारत में राजकीय क्षात्र राष्ट्र को भ्रय॑-्यवस्था के ग्रत्यन्त प्रल्प भाग 
पर नियन्त्रण रखता था | सन्‌ १६४८-४६ म राजकीय व्यवसायों का उत्पादन 
७६० करोड़ ० था जद कि इसी वर्ष मे निजी क्षेत्र के व्यवसायों का उत्पादन 
७६७० करोड रु० था| प्रयम पववर्षीय योजता में राजकीय क्षेत्र पर २०६६ 
बीरोड 8० ध्यय किये जाने का निश्चय किया गया । 
एशिया तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के राष्ट्रो में प्रभाताचिक नियोजन वो 
विश्येष मान्यता श्राप्त हुई। पूर्णत नियोजित व्यवस्था अ्रथवा कठोर समाजवादी 
व्यवस्था के श्रन्तगंत प्रजाताविक विधियों का संचालत सुलभ नहीं होता है । प्रजा- 
तत्र में सरकार की स्थापना जन-साधारण के चुनाव के आधार पर की जाती है 
और जन साघारण को पूर्ण स्वतंत्रता होतो है कि वह किसी भो दल को सत्ता- 
रूढ करे। यदि जब-साधारणा को इस स्वतव्रवा को आधिक क्षेत्र में जारी रहने 
दिया जाय तो पूजीवाद का प्रादुभव होना स्वाभाविक होगा । भ्रजातात्रिक राज्य 
में नियोजित श्र्थ-व्यवस्था का सचालन करने हेवु इमीनिये मिश्चित प्रय॑-व्यवस्था 
की आवश्यकता होती है क्योवि' इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रजातात्रिक विधियों का 
कुछ सौमा तक उपयोग करना सुलभ होता है । मिश्रित अर्थ-व्यवस्था मे पूं जोवाद 
एवं समाजवाद दोनों के हो गुणो का समचवय होता है। इसमे पूजोबाद के गुणों 
में से उपभोक्ता तथा साहसी वी स्व्रतचता को कुछ सोमा तक प्रपताया जाता है 
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तथा अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षत्रो मे निजी क्षत्र को कार्य करने का अवसर दिया 
जाता है। दुसरी ओर मिश्चित ग्र्थ-व्यवस्था मे समाजवाद के राजकोय नियन्त्रण 
का उपयोग कुछ सीमा तक किया जाता है। मिश्चित श्रर्थे-व्यवस्था में पू जीवाद के 
आधार लाभ हेतु (27087 7रौ/0६५९) ठदथा समाजवाद के आधार सवा हेतु 
($27ए7८९ (०४ए८) में सामंजस्य सम्भव होता है। 
प्रथम योजना के उद्दश्य 

“भारत म नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन-समुदाय के जीवन-स्तर में वृद्धि 
करना तथा भ्रधिक परिवर्तनीय एवं सम्पन्न जीवन के अवसर प्रदान करना है। 
इसलिए नियोजन का ध्येय राष्ट्र के भौतिक एव मानवीय साधनों का प्रभाव- 
शाली उपयोग करना, वस्तुश्नो तथा सेवाग्नरो के उत्पादन में दृद्धि करमा तथा 
प्राय, धन एवं ग्रवसर को अ्रसमानता को कम करना है । ग्रतः हमारा कार्यक्रम 
द्विमुख्ी होना चाहिए जिससे उत्पादन मे तुरन्त वृद्धि हो तथा श्रसमानता मे कमी 
हो * “““यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में हमारे प्रयासों का सुझाव श्रधिक उत्पादन 
की प्लोर होता चाहिए क्योकि इसकी अनुपस्थिति में कोई उन्नति सम्भव नहो होती 
है । फिर भी हमारे नियोजन द्वारा प्रारम्मिक भ्रवस्था में वर्तमान सामाजिक तथा 
ग्राथिक ढाँचे के ग्रन्तगंत ही झ्ाथिक क्ियाग्रो को प्रोस्साहित नहों क्रिया जाना 
चाहिए । इसलिए समाज के समस्त सदस्यों को पूर्ण रोजगार, शिक्षा, रोग तथा 

भ्रन्य भ्रयोग्यताम्रों से सुरक्षा तथा पर्याप्त प्राय का क्‍्लायोजन करने के लिए इस 

आहूप को पुनर्गठित करना होगा ॥?* 

उपयुक्त विवरण के आधार पर योजना के उद्दं श्यो को दो समूहों मे वर्भीझत 
किया जा सकता है-- 

(१) मानवीय तथा भोतिक साधनों का अधिकतम कार्यशज्ञील उपयोग जिससे 
वस्तुप्रो तथा सेवाग्नो के उत्पादन में अधिक्रतम वृद्धि सम्भव हो सके, तथा 

(२) प्राय, धन तथा श्रवसर की भ्रसमानता को कम करता । 

भारत मे प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम होने के कारण जन-साधारण के 
जोवन-स्तर में सन्‍्तोषजनक सुधार करना सम्मव नहो था। प्रति व्यक्ति वापिक 
झ्ाय के दुग्ुवा होने पर हो जीवन-स्वर मे भ्रपेक्षित उन्नति की जा सकती थो। 
न्यून वचत, न्यून उपभोग, श्रविकृसित साधन तथा वृद्धयोन्मुख जनसख्या को 
उपस्थिति मे ५ वर्ष मे प्रति व्यक्ति आय को दुयुना करना भ्सम्भव था। 
इसलिए प्रथम पंचवर्षोय योजना को विकास का प्रारम्म हो सप्मना चाहिए। 





, कक्‍्जलिञ सिघह एटा शीं०8, ए- - 


अथम पचवर्षोग्न योजना झ्ण्श्‌ 


वस्त्र, शककर, साबुन एवं वनस्पति उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्तिका 
पुरंतम उपयोग । 

(ब ) पूंजीगत एवं उत्पादक वस्तुप्रो के उद्योगों की उत्पादन शक्ति मे 
चूद्धि, जैसे लोहा एवं इस्पात, अल्यूमीनियम, सीमेट, खाद, भारी रसायन, मशीनों 
के पुर्जे आदि । 

(से ) जिन ओद्योगिक इकाइयो पर बडी मा मे पूंजी विनियोजित हो 
चुकी है, उनकी पूर्ति । 

( द ) प्रौद्योगिक विक्रास हेतु मूलभूत वस्तुओ्रों के उत्पादन से सम्ब- 
औ्घित उद्योगा की स्थापना, जेंसे जिप्सम से गंघक का निर्माण, रेयतव की छुरदो 
आदि । 


योजना का व्यय 

योजना की भ्रजातात्रिक प्रकृति के अबुसार तथा सरकार के बाहर के पर्थ- 
आस्त्रियो, व्यापारियों तथा जन-साधारण के विचार एवं आलोचना अ्राप्त करते 
डैतु प्रथम पचवर्षीय योजना सर्वश्रथम जुलाई सन्‌ १६५९१ मे ड्रापट के रूप में प्रका- 
शित को गयो । यह ड्राफ्ट योजना दो भागों में विभक्त थी। प्रयम भाग में अ्रनि- 
चार्य कार्यक्रमा को सम्मिलित किया गया था ओर इस भाग पर १, ४६३ करोड 
#ू० व्यय होने का अनुमान था । द्वितीय भाग म वे कार्यक्रम सम्मिलित किये गये 
थे जिनका क्रियान्वीकरण विदेशी सहायता के मिलने पर किया जाना था । इस 
भाग पर ३०० करोड रु० व्यय होना था । परन्तु योजना को श्रन्तिम्‌ रूप देते 
समय दोनो भागो को निरस्त करके एकत्रित रूप मे समस्त कार्यक्रम प्रस्तुत 
किये गये । इस प्रकार योजना का ध्षमस्त व्यय २,०६६ करोड रु० निर्धारित 
किया गया । कालान्चर में योजना के छुछ कार्यक्रमों में वृद्धि की गयी तथा कुछ 
में समायोजन किये गये। इसके साय रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु भो 
आयोजन किये गये। इन समायोजनों के कारण योजना के व्यय की राशि 
2,३५६ करोड़ रु० कर दी गयी ।* विभिन्न मदों पर इस राशि का वितरण्य 
निम्न प्रकार किया सया था-- 


3, बा4 959, 9. 203. 


र्‌० 


द्ण्द्‌ भारत में आथिक नियोजन 


तालिका स २६--प्रथम पचवर्षीय योजना का अनुमानित ज्यय 





मद अनुमानित व्यव करोड र० सयोग से प्रतिशत 

कृषि एवं सामदायिक विकास ३६१ श्छ ५ 
छिचाई एव शक्ति ४६१ २७ १ 
यातायात एवं सचार ड६७ २४० 
उद्योग एवं खनिज १७३ घड़े 
समाज सेवाएँ डे४० १६४ 
पुनर्वास दर १ 
ञ्रयय ४५२ २५ 

योग २०६६९ १०० ० 


अमन मन > मल बन न नं नव कक पकने ०२३५० न न >> पक» न ५ +++कन पेन न कम ना न +«+»»««क्‍म ना ४ नरक 
श्रावश्यक समायोजन के परचात्‌ २२५६ करोड २० के व्यय का वितरख 
निम्न प्रकार किया गया था--- 


तालिका स॑ ३०--प्रथम पचवर्षीय योजना का सशोधित व्यय 


मद अतुसानित व्यय करोड ० मे. योग से प्रतियव 

क्षि एवं सामुदायिक विकाध ३५७ श्ध्र१ 
छिचाई एव शक्ति ६६१ रण १ 
उद्योग एव सर्विज श्ज६ ७६ 
यातायात एवं सचार ५५७ २३६ 
समाज सेवाएं ३६७ (६८ 
पुरर्वास १३६ झ््ष 
प्रन्प ६६ ५० 

योग २२३५६ १००७ 


वास्तविक योजना के २०६६ करोड़ रु० के व्यय को केद्रीय तथा राज्य 
सरकारों मे निम्न प्रकार विभाजित किया गया घा-- 
तालिका स्‌ ३१--प्रथम योजना व्यय का केख तथा राज्या में विभाज॑त 


मद कुल व्यय कद राज्य (श्र ब, स तथा 

जम्मू कश्मीर) 

करोड रु० मे करोड रु० से करोड झुण्म 
कृषि एवं सामुदायिक विकास ३६१ १८६ १७२ 
घिन्चाई एवं शक्ति ५६१ २६६ र्६५ 
यातायात एवं सचार ६ डग्ड न 
उद्योग एवं खनिज श्छरे रैड ६ 
समाज सेवाएं ४० १०६ श्३्४ 
पुनर्वास डक प्र न+ 
भ्माय डरे डर १० 


योग २०६६ १२४१ छर८ 


प्रथम पचवर्षीय योजना ३०७ 


योजना का व्यय सव्‌ १६५०-४१ मे ग्रत्यन्त कम रहा परन्तु यीजठा के तृतीय 
वर्ष से व्यय में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई और योजवा के प्रन्तिम दो वर्षों मे योजना 
के समस्त वास्तविक व्यय का दो-तिहाई भाग व्यय किया गया। योजना के 
वाषिक व्यय को प्रगति निम्न प्रकार थी-- 
तालिका स. ३२--प्रथम पंचवर्षीय योजना के व्यय की प्रगति 


बर्ष योजना का व्यय करोड 5० में 
१६५१-५२ र५्६ 
१६५२-५३ २६८ 
१६५३-५४ ३४३ 
१६५४-५५ ४७७ 

१६५५-५६ ६६६ + 
२०१३ 


योजना का वास्तवित व्यय विभिन्न शीषको में निम्न प्रकार पा-- 
तालिका स ३३--योजना का वास्तविक व्यय 
भनुमानित व्यय करोड रु० मे योग से प्रतिदात 








मद 

कृषि एवं सामुदायिक विकास २६६ श्प 
सिंचाई एवं शक्ति भप५ २६१ 
उद्योग एवं खनिज श्‌०० भ्‌० 
यातायात एव सचार श्रे२ र्ा४ 
समाज सेवाएँ डर३ २१४० 
पन्य ७४ ३७ 
योग २०१३ १००० 


उपयुक्त वास्तविक व्यय से सम्बन्धित साख्य में सव्‌ १९५५-५६ बर्ष के दोह- 
राये गये प्नुमाव सम्मिलित हैं।सव्‌ १६५५-४६ के वास्तविक भज्जुमानों के 
प्रचुसार योजना का व्यय १६६० करोड रु० हुप्ना | 

अर्थ-अबन्ध 

अर्थ साधना की समस्या के निवारण पर हो योजना का सचासन तथा 
उसकी सफलता निर्भर रहती है । योजना मे राजकीय क्षेत्र के कार्यक्रमों मे 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा उनके ग्रधिकार की श्रौद्योगिक इकाइयों के 
विकास कार्यत्रम सम्मिलित क़िशे गये थे । अलोक क्षेत्र के अन्तर्गत श्र्थ-व्यवस्था 
का शेष समस्त क्षत्र रखा गद्य था। नगरपालिका निगम, स्थातोय संस्थाप्रो, 


च््ण्द भारत में श्वाथिक तियोजन 


सहकारी सस्धाओं तथा लघु व्यवसायों को निजी क्षेत्र मे सम्मिलित किया गया 
था। यद्यवि समस्त श्रय॑ व्यवस्था को विकास कौ झोर श्रग्रसर करने तथा 
विकास कायक्रयो म॑ समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य का ही था, 
थ्रस्तु निजी प्रयासों एवं साहस को भी विकास कार्यक्रमों मं महत्वपूर्ण योगदाव 
देना था । राज्य को सरकारी क्षेत्र के लिए श्रावश्यक श्रर्थ अवन्ध करमा तथा 
उसे सरकारी क्षेत्र मे विनियोजत करना दोनों हो कार्य करने थे। धर्य साथवों 
को तीन मुख्य समूहों मे निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है-- 
अर्थ-साधत 


| 
बजट के साधन विदेशी साधन घाटे की झर्थ-व्यवत्था 
(एप्रवेहुला0ए [२८४०प:८९४) (छ8/टाकदो रिटइ0फ72८९5) (0९०६ #१787०7७) 





| | 
चालू आय से बचत पूजीगत प्राप्तियाँ. योजना सम्बन्धों केसद्रीय सर- 
(899785 #7णा (ए4आ६2 ;२८०८००७) कार द्वारा राज्य सरकारों 
(प्रथम पे ००९००८) को प्रदत सहायता 
उपगु क्त विभिन्न साधवो स निम्न श्रकार अर्थ प्राप्त होन का अ्नुमाव था-- 
तालिका स्‌ ३४--प्रथम योजना के भर्थ साघन 


करोड़ र० मे 
केन्द्र राज्य योग 
विकास «कार्यक्रमों पर योजना का व्यय श्र्ष१ बरेष.. २०६६ 
३, बजट के साधते 

(श्र) चालू प्राय से बचत ३३० डण्प ७३८ 
(व) पूंजीगत प्राष्तियाँ (सचय से निकालो 

गयी राशि के प्रतिरिक्त) दइेह६.. एश४इ.. ४२० 

(स) योजना सम्बन्धी केद्रीय सहायता. ->२२६ --२३६ 5 

योग बजट-साधनो से प्राप्ति ६3 ७६१ १२४५ 

२, विदेशी साधन जो प्राप्त हो चुके थे १५६ 5 १५६ 





कुल योग ६५३ छधघू. रडशड 
च्यूनता (5००) भ्र्दय ६७ ६५५ 
महायोग १२४१ परं८ध २०६६ 








प्रथम पचवर्षीय योजना 


रेण्ट 


बजट के साघनो मे प्राप्त होने वाली राशियो का झनुमान १६५०-५१ को 
वास्तविक प्राप्तियों के श्राघार पर लगाये गये थे। १६५०-४१ में विभिन्न 
प्राप्तियो को राशि निम्न प्रकार थी-- 


तालिका स ३५--बजट के साधनों से अनुमानित राशि का आघार 


१६५०-५१ (वास्तविक) 


साधन 
श्रे जी, राज्य 
सम्मिलित) 
शासकीय बचत 
(क) चालू ग्राय से ७१ 
(लव) रेलो से २३ 


निजी बचत जो निम्न 
विधियों द्वारा राज्य 
को प्राप्त होनी थी 
(क) जनता से ऋण -११ 
(ख) लघु बचत ग्रादि ४२ 
(ग) जमा, सचय तथा 
भ्रन्य प्राध्तियाँ 


योग १२५ 


जम्मू तथा 
कश्मीर ) 


3१ 


शे८ 


७ 


3.4 
रहे 


डर 


शेद 





र२३ 


योजना काल १६५१-५६ 
(अनुमानित) 


केन्द्र (स! राज्य (अ' योग केन्द्र (सः राज्य (श्र योग 
ब श्रेणी, 


श्रे णी राज्य ब!' श्रेणी, 
सम्मिलित) जम्मू तथा 





कश्मीर 
१६० ४०८ शुष्दष 
१७० न्-्- २७० 
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उपयु क्त सूचना से यह ज्ञात होता है कि १६५०-५१ में राजकीय बचत 

की राशि १४५ करोड रु० थी और इसी को आ्राघार मान कर योजना काल में 
इस साघन से प्राप्त राशि का भनुमान ७२५ करोड ० लगाया जा सकता या, 
परन्तु १६५० ५१ को पूर्णतः आधार नहो माना जा सकता था, क्योकि इस वर्ष 
कुछ प्रसाधारण प्राप्तियाँ हुए थो | इस वर्ष निर्यावकर तथा झ्ायकर के श्रव- 

शिष्ट से प्राप्तियाँ म्रसाधारण थी । इसके भ्रतिरिक्त सुरक्षा सम्बन्धो व्यय मे भी 

वृद्धि करना श्रावश्यके था, व्योकि सुरक्षा सेवाओं में बडे परेमाने पर प्रतिस्थापन 

करना झावश्यक्र था| इन्ही कारणों से योजना-काल मे शासकीय बचत से श्राप्य 

साघनो का अनुमान ७३८ करोड रुपया हो लगाया गया। दूसरी ओर केद्रोय 

ठथा राज्य सरकारो की पूजोगत प्रास्तियो मे महत्त्वपूर्ण सुधार होने का अनुमान 
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ऐसा विश्वास था कि उपयुक्त कार्यवाहियों द्वारा श्र्थ-साधनों मे वृद्ध 
के साथ-साथ भविष्य के विकास के लिए अतिरिक्त प्र्थ-संचय की विधि का 
प्रारम्भ ही सकेगा और भविष्य की योजनाओं मे अधिकतम प्रान्तरिक झात्म- 
निर्भरता प्राप्त हो सकेगो । 
पाँच वर्ष के वास्तविक झदुमातानुसार योजना के विक्रास कार्यक्रमो पर १६६० 
करोड २० व्यय हुआ । यह राशि विभिन्न साधनों से निम्न प्रकार ध्राप्त हुई--- 
तालिका स्‌ ३६--प्रथम योजना मे भ्रर्थ-साधनो से प्राप्ति 
प्राय का साधन करोड रुपयो में 
(पर) वजद के साधन 
(१) सरकारी चालू आय से बचत रेलो के अनुदान सहित ७५२ 





(२) जनता से ऋण २०५ 

(३) लघु दचत तथा पन्प ऋण द्ेन्ड 

(४) भ्रन्य पूजीगत प्राप्तियाँ ६१ 
१२५२ 

(व) विदेशी सहायता श्ष्प 
[स) हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा प्राप्त साधन डर० 
योग १६६० 





उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि योजना की समस्त भ्रचुमानित निर्धारित 
राशि २३५६ करोड रुपये का ८३ २५% भाग ही व्यय हुआ । इसके भतिरिक्त 
यह भो स्पष्ट है कि सरकारी चालू आय से वचत तथा रेलो से भ्रनुदान से 
प्राप्त राशि में झनुमाव से अधिक पश्रर्थ भ्राप्त हुआ | इस दोनों साधनों से ७३५८ 
करोड रु० प्राप्त होने का अनुमान था, जवकि वास्तविक प्राप्ति ७५२ करोड 
रुपये थी। इसी प्रकार जनता से ऋण तथा अल्प बचत से भी अनुमान से 
प्रधिक प्रर्थ प्राप्त हुम्ना । झन्य पूंजीगत प्राप्तियो, जेसे निधि, जमा आदि के 
झन्तगंत १३५ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमात था, जवकि केवल €१ करोड 
रू० हो प्राप्त हों सका | हीचाये प्रबन्धन की राशि २६९० करोड़ रु० निश्चित 
की गयी थी परन्तु प्रन्य साधना को आ्राप्ति अधिक नहों वढायी जा सकी, परि- 
शामस्व॒रूप न्यूनता को पूर्ति के लिए हीनाय प्रवन्धन को राशि ४२० करोड रु० 
हुई। इस श्रकार यह कहना भनुचित न होगा कि झय-साधन सम्वन्धो योजना 
झामोग के झनुमान वडी मात्रा में ठीक ही थे । परन्तु योजना को क्रियान्वित 
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करते समय योजना के समस्त व्यय की राशि में कमी रही | कृषि एबं सामु- 
दायिक विकास योजनाश्रों तथा उद्योग और खनिज क अन्तर्गत कुछ कार्यक्मो 
को पूर्ण नहीं किया जा सक्रा तथा इनम निर्घारित राशि से कम व्यय हुमा । 


हीनार्थ-प्रवन्चन (06९६ सिाव2ए०८ाए ६) 

हीनार्थ प्रबन्धन का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिम्ममे राष्ट्रीय बजट मे, 
झ्रागम एवं पूंजी खातो म, प्राय कम श्लौर व्यय श्रधिक बताया जाता है, 
श्र्थात्‌ जब राज्य वजेट 4 साधनों से प्राप्त पूं जी एव प्रागम आय से श्रधिक व्यय 
करने के लिए बजट बनाया जाता है, उस व्यवस्था को हीसनार्थ प्रवन्‍्धन कहते 
हैं । सरकार को क्रो, राजकीय व्यवस्रायो, जनता से ऋण, जमा तथा निधि 
एव प्रग्प प्राप्तियो से होने वालो ग्राय से जब सरकार प्रधिक व्यय करने का 
बजट बनाती है तो इस कमी को सरकार प्पने सचित थेयों (0८८एप्रापौ॥(०व 
छ89970८८$) म स॒ प्र्थ निकाल कर प्रयवा देश क कर्द्रोय बेंक से ऋण लेकर 
पूरा करती है। वेघानिक सचित कोपों से रुपया निकालन पर अथवा केश्लीस 
बैंक से रुपया उघार लेन क लिए सरकार अपनी प्रतिभूतिरया (8९८घ77028) 
बैंक को दे देती है और इन अ्रतिभूतियों के बदले बेंक से मुद्रा श्राप्त कर लेती 
है। इस प्रकार सरकार की प्रतिभूतिया के बिछद्ध जो मुद्रा वृद्धि की जाती है, 
उसे मुद्रा-प्रसार कहत हैं। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना म हीतार्थ प्रबन्धन एवं मुद्रा प्रसार द्वारा भ्र्थ- 
साधन प्राप्त वरने का प्रायोजन किया यया था, व्योकि राष्ट्र के बजट के साधते 
एवं विदेशी साधन योजना के लिए श्रावश्यक्र ब्र्थ-साधन प्रदान नहों कर सकते 
थे। योजना म होनायं॑-प्रवस्धन की श्रधिकतम सीमा २६९० करोड रु० रखी गयी 
थी, क्योंकि योजना काल म इतनी राशि से प्रोएड पावना प्राप्त (९०)९३४९) 
होते की सम्मावना थी । २६९० करोड रु० का पौरड पावता प्राप्त होने से इतनी 
राशि वा भायात करके राष्ट्रीय बाजारों म वस्तुप्रो की अपूर्णाता को रोका जा 
सकता था | साथ ही बढ़ी हुई मुद्रा के विरुद्ध ये वस्तुएं अल्ठुत हो तकती थी 
प्रौर इस प्रकार मुद्रा-प्रसार जनित वस्तुओं को मूल्य वृद्धि का कोई विशेष भय 
नही रहता | इसी भ्राधार पर योजना काल में हीनाथं प्रवन्धन की अधिकतम 
झ्लीमा २६० करोड रुपया रखी गयी थी ) 

घादे के बजट द्वारा घाटे को राशि क बराबर जनन्समुदाय की करय-शक्ति मे 
वृद्धि हो जाती है परन्तु भारत में क्रय-श्कक्ति की वृद्धि का श्रधिकाश भांग 
ग्रामीण क्षेत्रों को चला जाता है क्योकि यहाँ जद साधारण अपनी झाय का प्थि- 
काश खाद्याप्त-क्रय पर व्यय करता है ! जन समुदाय की कय शक्ति मे वृद्धि होने 
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पर, कृषि उत्तत्ति को माँग एंव तदबुसतार मूल्या न वृद्धि हो जातो है, शौर इस 
प्रकार इस अतिरिक्त क्रमनक्ति का वडा माय ग्रामोण क्षेत्र अर्थात्‌ कृपि को 
चला जाता है । पोएड पावना को प्राप्ति का उपयोग अधिकतर पूंजीगत वस्तुग्रो 
के ग्रायात क लिए किया जाना था जबकि उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढने की 
सम्भावना थो। इस प्रक्नर २६० कराड रु० की सीमा होते हुए भो मूल्यों मे 
वृद्धि होने को अधिक सम्भावना थी। इसोलिए मरकार द्वारा मुद्रा-स्फीति के 
भार को कम करने क लिए मौद्विक, तटकर, आवश्यक उपभोग को वस्तुओरो के 
मूल्य एव वितरण ग्रादि नियस्त्रणा आदि कायवाहियों का उपयोग क्रिया जाता भी 
झावश्यक था । परन्तु इस प्रकार के प्रतित्रन्ध जन-साधारण को कभी रुचिकर 
नहीं होने हैं तथा नियोजन के प्रति दुर्मावना उत्पन्न होने को प्राशका की जा 
सकती है । 

मूल्यों में वृद्धि होने पर जन-समुदाय को उपभाग को सीमिव करना पड़ता 
है । उपभोक्ता-दस्तुग्रा को पूर्ति मे वृद्धि नही होती तथा जन समुदाय की क्रय- 
शक्ति म देद्धि हो जातो है श्रौर इस प्रकार जन-मायारण को श्रपने उपभोग को 
सीमित करना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा-प्रसार द्वारा विवशतापूर्ण बचत होती 
है । यद्यपि जन समुदाय अपने उपभोग को कम नहीं करता चाहता, परन्तु बढते 
हुए मूल्य उन्हें उप्भाग कमर करते के लिए विवश्य कर दते हैं । इस प्रकार उपभोग 
में कमी होने से राज्य साधनो का उपयोग विनियोजन में कर सकता है । परन्तु 
ग्रावश्यक वस्तुओं के उपयोग म कमो हाने से जन साधारण के जीवन-स्तर मे 
भोर भी कमी हो सक्तती है, इसलिए इन ग्रावश्यक्र वस्तुप्रो, जेसे खाद्यात, वस्त्र, 
शक्कर, ग्रुड आदि के मूल्यों एवं वितरण पर आवश्यक्र नियल्त्रण रख कर ही 
हीतार्थ-प्रवधन का उप्रयोग किया जा सकता है । 

मुद्रा-स्फीति के मय से हीनार्थ प्रबन्धन की सोमा को कमर रखना विकास 
कै क्षेत्र म एक ग्रभ्मोर बाधा वन सक्तो है। परन्तु फिर भो धाटे की अर्थ- 
व्यवस्था ( होतार्थ-प्रवस्यत ) का तमी उपयाश्र हाना चाहिए जबक्ि प्र्य प्राप्ति 
के ग्रन्य साधनों से पर्याप्त अर्थ न प्राप्त हो सकता हो। भारत मे प्रनिवार्य 
बचत एबं एकत्रित किये हुए प्र्थ एवं बहुमूल्य घातु को ग्रतिश्ञोल बना कर देश 
के प्राथिक साधनों में वृद्धि की जा सकती है + परन्तु इन दोनों के लिए कठोर 
कार्यवाहियों को झावश्यकता होतो है जो कि सरकार तया नियोजन के प्रति 
दुमावनाझा का कारण बन जातो हैं। 


योजना काल मे मूुन्यो मे कमी रही झोर योजना के पन्त में प्रारम्भ की 
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ठुलना मे मुल्यों मे १३% की कमी वा भनुमान था। केवल योजता के प्रन्तिम 
चर्ष के नौ महीनों में मूल्यों म वृद्धि हुई | यद्यवि योजना काल में ४२० करोद 
रु० का हीसाथे प्रबन्धन हुआ, तथापि मूल्यों से कमी का होना झुछ घाश्चर्यजतक 
प्रतीत हो सकता हैं । हीनाय्थ प्रबन्धन का मूल्यों पर इसलिए श्रमाव नहीं पढा 
कि झ्राकस्मिक प्रनुकुल परिस्थितियों एवं जलवायु (/075007) के कारण 
कृषि उत्पादन म॑ पर्याप्त वृद्धि हुई। प्रौद्योगिक उत्पादन में भो योजना काल 
मे स तोषजनक वृद्धि हुई । उत्पादन-यृद्धि द्वारा मुद्रा-प्रसार का भार निरस्त 
कर दिया गया तथा उपमोक्ता-वस्तुप्रो के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई। इस 
मकार योजना के प्रारम्भ में हीनाथं-प्रवन्धन जनित मुद्रा स्फीति का जो भय था, 
वह सर्वया निमूल ही रहा। यद्यपि योजना काल में घाटे की पर्थ-व्यवस्था 
निश्चित अभ्धिकतम सीमा २६० करोड से भी धघिक हुई, तथापि मूल्यों मे 
इसके कारण वृद्धि नही हुई । 


योजना के लक्ष्य एवं प्रगति 

कृषि--प्रथम पचवर्षीय योजना म सवप्रथम स्थान कृषि को प्रदान किया 
गया था । इसी कारण याजना को मुख्यरूपेण एक ग्रामीण विकास का कार्य 
क्रम कहा जा सकता है । राजकोय क्षेत्र मे व्यय होने वाली राशि का भ्रधिकतम 
मांग इृष्रि एव हृपक की उन्नति हेतु विश्वेष महत्व रखता है। समाज सेवाप्रो 
के अन्तर्गत निर्धारित राशि भी ग्रामीण समाज क हित को विश्येष स्थान देती 
थी श्ोर इस व्यय का उद्देदय भी कृषकों की कार्यक्षमता म वृद्धि करता तथा 
उनका उत्थान करना था । राजकोय क्षेत्र क समस्त व्यय का लगभग एक तिहाई 
भाग (३२२%) अर्थात्‌ ७५८ करोड़ रु० कृषि, सामुदायिक विकास, शिचाई 
एवं बाढ़ नियन्‍्तछा पर व्यय होना था। सिचाई की बहुमुखी योजनाभो के 
कार्यक्रम दोषकालीन थे ओर इन पर योजना काल में २६६ करोड रुपया व्यय 
होते का प्रनुमान था ) 


प्रथम पचवर्षीय योजना म कृषि को प्राथमिकता देने का मुख्य उद्देश्य कृषि- 
उत्पादन म पर्याप्त वृद्धि करना था। १६५५-५६ तक खाद्ान्नो म १५%, 
कपास मे ४२%, पटसन से ६३%, गन्ना म॑ १३%, तिलहन में ८०% वृद्धि 
करने का लक्ष्य था | इस प्रकार उत्पादन मे निरन्तर तथा स्थायीरूपेण वृद्धि 
द्वारा ही कृषि-विकास सम्भव था झौर कृषि विकास द्वारा २४६ करोड इषको 
के गतिद्वीन ग्राथिक एंव सामाजिक जीवन को गतिमाव कर विकासोन्मुख क्या 
जाना सम्भव था । 
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योजना के विनियोजन-कार्यक्रम का अधिकवर भाग घिचाई एवं बहुमुखी 
ओजनाप्रो पर व्यय होना था। ५१८ करोड रुपया उन विशाल घिचाई एवं 
डाक्ति की योजनाप्नो पर, जिमका निर्माण चल रहा या, श्रौर ४० करोड रुपया 
जवीन योजनाप्रो पर, व्यय किया जाना था। कृषि एव सामुदायिक विकास 
शोक के प्रन्तर्गेत ७७ करोड रु० छोटी-छोटी सिंचाई योजनापों, जिनका 
निर्माण निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना था, को प्राधिक सहायता के रूप में देने के 
लिए निर्धारित किया गया था। उपयुक्त समस्त योजवाप्रो के फलस्व॑बप 
२ करोड एकड सिंचित भूमि मे वृद्धि भ्र्थात्‌ १६५०-११ वी सिचित भृमि मे 
४०% वृद्धि होते को सम्भावना थी । इसी प्रकार शक्ति क साधनों मे ६०% 
अर्थात्‌ १३ लाख किलोवाट वृद्धि करत का ल्ष्य था । 
भूमि-सुघार तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ३५ करोड रुपये का 
ग्रायोजन था । इस व्यय द्वारा ७४ लाख एकड फसल बोये जाने वाले क्षेत्र में 
यूद्धि करना था । इसक लिए पडती भूमि का उपयोग करना, रे४ लाख एकड 
भूमि पर तान्व्रिक कृषि करना, ३० लाख एकड भूमि को वन प्रादि द्वारा सुधारने 
का श्रायोजन था । 
इसक ग्रतिरिक्त कृषि एव ग्रामोण हित के कायकम के प्रन्तगंत ६० करोड 
रुपया सामुदायिक विक्रास योजमाप्रों क हेतु तथा भ्रन्‍्य लघु राशियाँ कृषि के 
प्रन्य क्षेत्रों, जेंसे खाद श्लौर बीज वितरण एव भूमि सुरक्षा सम्बन्धो योजनाप्ो 
प्रादि के लिए निर्धारित की गयो थी । 
सामुदायिक विकास योजनाएँ---प्रथम पचवर्षीय योजना के यू ग्रामीण 
विकास क॑ हेतु जो भी प्रयास किये गये थे उनम पारस्परिक सामजस्य का प्रभावे 
था । ग्रामीण जीवन_को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न क्षत्रों का समन्वित 
विकास करने के लिए 'प्रधिक प्रश्न उपजाऊ जाँच समिति, सन्‌ १६५२! ने भारत 
सरकार से प्रमेरिका, ब्रिटेन झ्ादि के समान एक विस्तार अथवा सलाहकार 
सेवा की स्थापना की सिफारिश की, जो ग्रामीण जीवन के सरमावत विक्रासार्थ 
सहायता प्रदान करे। समिति के विचार म ग्रामोए जीवन क विभिन्न पहलू 
परस्पर इतने सम्बन्धित हैं कि कसी भी एक क्षेत्र का पृथक्‌ रूपेणा स्थायी विकास 
सम्भव नही होगा | इसके साथ ही ग्रामीस्य क्षेत्र के प्रधिवासियों मे स्वय के 
जीवन का विकास करने क॒प्रति जागृति, रुचि एव प्रोत्साहन उत्पन्न करना भी 
पझ्रावश्यक बताया गया । 


+ इस समिति की सिफारिशों के प्तुसार २ धक्टूबर सब १६४२ को सामुदायिक 
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आवश्यक होता है। दस उद्देव्य स॒राष्टाय विस्तार सवा की स्थापना को गयी 
जिसके अन्तर्गत मसडलो को यूनतम भथ द्वारा विकास करने का प्रयास किया 
जाता है। जन विस्तार सेवा मणडला म जनता के अधिकतम सहयोग 
द्वारा विकास कायक्रमा क्षो सफलता मिलत्रो है उह तोब कायक्रमा के लिए इन 
लिया जाता है तया इनको सामुदायिक विकास मएडल मे परिवर्तित करके हे दर्ष 
उक तीद्र गति स विकास करने का प्रवन्‍न किया जाता हैं। तान बष बाद यह 
सामुदायिक विकास मण्डल प्रन राष्टराय विस्तार सेवा मएडल म परिवर्तित हो 
जाता है। इस प्रकार श्रथ का उपलाब्ध के झनुसार प्रत्येक वप सामुदायिक 
विकास मणडला का छुनाव क्या जाता है। राष्टीय विल्तार सेवा द्वारा तीन 
स्षोत्रा म विकास करते क प्रयास क्य बात हैं। भ्रधम उत्पादन तथा राजगार 
भ वृद्धि का झायाजन किया जाता है । इसके अन्तगत कृषि म वेचानिक 
विधिया का उपयोग साख को संविषा सिचाइ की स॒विधाम्रा तथा झय काय 
बाहिया द्वारा उत्पाइत म दृंद्धि करने का प्रयल किया जाता है ) इसा वा में 
यातायात एवं सचार तथा प्रविश्ण की सावघाम्राम वृद्धि का जाता है। दुसरे 
वग मे सहकारिता को भधिक्तम क्षत्राम लागू करन क प्रयन्‍न सम्मिलित ६ । 
सृताय वग म समान हित के दायक्रमा पर समाजन्सेवा को प्रात्साहित जिया 
जाता है। झनेक जामाण सवाप्रा म बृद्धि तथा कठिना या का निवारण सामू 
हिंक यना से हो सकता है। इस प्रकार राष्टोय विस्तार सवा छारा एक एसे 
बातावरुण का निमाण करन का उद्द श्य होता है जिसम प्रामारा क्ष त्र की उप 
ओ_ ग म न आन वाली शरक्तिया एवं समय का जन-समुदाय क ब्ल्याण के लिए 
उपयोग हो सके । 

अझप्रौल १६५८ क पर्चात्‌ साम्रदायिक विकास की व्यवस्था म परिवर्तन कर 
दिया गया है। परिवर्तित व्यवस्था क॑ भन्तगंत विज्ञास की दो क्‍झवस्थायें रखा गयीं 
हैं। प्रथम प्रदस्था के परृव एक वप तक प्रत्यक खरड म विस्तार के पूव के कायक्रम 
(ए6 एड(शाओ०07 2952) का रुचालन क्या जाता है। इसक पश्चात्‌ 
अघम प्रवस्था प्रारम्भ होती हैं जिसक झन्तयत ५ वर्षों तक गहरा विकास (छिड- 
६९०४९ 70९६ ९०ए7ए९०४) क्या जाता है। प्रथम झवस्था क पश्चात्‌ द्वितीय 
झवस्था प्रारम्म होता है । इस झवस्था म विज्ञास कायक्रम साम्रुदायिक विकास के 
अन्तर्गत कम बजट क साथ क्या जाता है और भ्रयक प्रथक सम्बा बत विभाग 
अपन क्ष त्रा क विकास हतु झाधक घन का झायाजव करत है। १८५८ म सरकार 
से यह निनिचय क्या कि नियोजन के साधना को छुटाना ठया विक्ञास कायकरमों 
को सचालित करने के लिय जन सस्याझ्ना को दाधित्व एव आघदार डिय जाँय । 
इसी उद्देश्य स विभिन्न राज्या म पंचायत राज्य का स्थापना की जा रहा है । 


३१८ भारत में भ्राथिक नियोजन 


सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाम्रों के कार्यक्रमों पर सर्वोक्ष् 
नियन्त्रण सामुदाधिक विकास एवं सहकारिता के भत्रालय का होता है| इन 
कार्यक्रमों का सचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रस्येक 
राज्य में विक्रास समिति की स्थापना को जाती है जिसमे सुख्यमंत्री अ्रध्यक्ष, 
विकास विभागों के मंत्री सदस्य तथा विक्रास कमिश्नर भत्रों होता है । 
जिलाधीश जिला नियोजन एवं विकास समिति के भ्रध्यक्ष के रूप में जिले की 
योजनाओं का संचालन करता है। प्रत्येक मएडल मे विकास मएडल भ्रविकारी 
(8]0०४६ 7029४]०00९०४ 00!:2) भ्राठ विघ्त्तार भ्रघिकारियों, जो कृषि, 
सहकारिता, पशुपालन (&ताप्रार्श निप४७४7००%५), ग्रह उद्योग भादि के 
विशेषज्ञ होते हैं, के साथ मएडल का प्रदन्ध एवं सचालन करता है। आम सेवक 
कुछ ग्राम समूह के कार्यक्रमों के निरीक्षण द्वारा संचालव मे सहायता प्रदान 
करता है । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार 
सैवाशों के लिए ६० करोड र्फ्या निर्धारित किया गया या, क्षित्तु वास्तविक 
व्यय केवल ५७ करोड रुपया हुआ । योजना में १२०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
मणएडलो की स्थापना करने का लक्ष्य था, जिसमे से ७०० मणडलो, जिनमें 
७०,००० ग्राम तथा ४ करोड़ जनसख्या होगी, पर सामुदायिक विकास मरडलों 
को स्थापना के विक्रास का लक्ष्य रखा गया था। वास्तव में केवल ४०० 
सामुदायिक विकास मणडलो की स्थापना हुई त॒था राष्ट्रीय विस्तार सेवा मएडलो 
को सख्या ८०० थी । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना मे कृषि-उत्मादन के लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति निम्न 
तालिका से दशित है-- 


“प्रथम पंचवर्षीय योजना ब्हृह 


। तालिका सं० ३७--प्रथम योजना मे कृषि के लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति 


मद उत्पादयद लक्ष्य वास्तविक उत्पादत की १६४५-५६ 
१६५०- १६५५- उत्पादन वृद्धि का को वास्त« 
५१ ४६ १६५५-५६ प्रतिशत विक वृद्धि 


और योजना 
के लक्ष्य का 
प्रतिशत 

खाद्यान्न (लाख टन) श४डट० दरे६ इंडेह. २६६ श्ह्३ 
कपास (लाख गांठ) र६७. ऐर३. ४००. रे७ाश घर 
जूट (लाख गाँठ) इशरे०ण भरा ४२० २७३ डरे 
गन्ना (गुड लाख टन). ४६२ इशेर शपा६इ.. ४३ ३५ 
तिलहन (लाखटन).. ५०८ ४डट'ए ४५६६ ११४ १५६ 
तम्बाकू (लाख पोंड)/ २५७ न. २५६ ण्श्द ्ल् 
चाय (लाख पोड) ६०७०. + इ६४०० १०५ ज- 
प्रालू (हजार टन) ६३२४. “- ऐप्रे६ह १२५ न 
प्विचित भूमि 
(लाख एकड) श१० ७०७ ६५० २०६ ७९ 
विद्यू,त ज्क्ति उत्पादन 
(लाख क्ि० वा०) २३ ३६ ३४ ४८० पड 


उपयु'क्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कृषि के क्षत्र मे उत्पादन मे पर्थाप्त 
वृद्धि हुई शोर जूट श्रौर गन्ना के प्रतिरिक्त क्‍्न्य सभी वस्तुप्रो का उत्पादन 
निश्चित लक्ष्य सोमा से कुझ ही कम रहा । तिलहन का उत्पादन योजना के 
लक्ष्यो से भी अधिक रहा । योजना काल के पांच वर्षों की विशेषता यह थी कि 
इन वर्षों मे अनुकूल मानसून रहने के कारण योजना के कार्यक्मो को सफल्न 
बनाने में प्राकंतिक दृष्टि से कम बाघा उपस्थित हुई । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना मे सभो प्रकार को सहकारी समितियो--कृषि, 
- बहुद्दे शीय, साख, क्रय-विक्रय, उद्योग श्रादि के संगठन को स्थान दिया गया 
जिसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी झ्राथिक एवं अन्य कठिनाइयों को दुर 
किया जा सके। पंचायतों के सगठम द्वारा ग्रामीस्य-निवासियों को ग्राम- 
समुदाय के सामूहिक हिंत का उत्तरदायित्व सौंपा गया । योजना में कृषि की 
अन्य समस्या्रो प्र्थात्‌ मूल्य स्थिरता, खाद्यान्न-वितरण पर नियन्त्रण, खान-पान 
के स्वभाव में परिवर्ततव तथा भूमि-प्रवन्ध में सुधार झ्रादि को भी स्थान 
दिया गया। जमीदारों पद्धति को समाप्त करने का निश्चय किया गया 
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जिससे कृषक को भूमि से प्राप्त फल का पूर्णातम उपयोग करन का प्रवसर प्राप्त 
हो सके । 

इसो प्रकार कृषि में बीजो एवं भनय पशुझ्रो को भ्रावश्यकता को मान्यता 
दी गयी तथा पशुम्ो के विकास हेतु योजना म २२ करोड रु० का भ्रायोजन 
किया गया था । इस व्यय द्वारा पशुप्नी की नस्ल में सुधार करने, चारे में वृद्ध 
करने भ्रादि के आयोजन किये गये । 

योजना काल में कृषि-उत्पादन निर्देशाक में निम्न प्रकार प्रगति हुई-- 

कृषि उत्पादन-निर्देशाक (श्राघार वर्ष १६४६--५०८ १००) * 





बषं निर्देशाक 
१६५०-११ ह्शाई 
१६५१-५२ ध्दग 
१६५२-५३ दर ढंए:क 
६६५३-५४ ११४२ 
१९५४-५५ ११७४० 
१६५५-५६ ११६९६ 








इस प्रकार कृषि-उत्पादन मे १६५०-५१ के स्तर से लगभग १६५ वृद्धि 
हुई । 

औद्योगिक प्रगति--प्रथम पंचवर्षीय योजना में झ्रौद्योगिक विकास के 
कार्यक्रम मिश्चित श्रथ॑-ध्यवस्था पर भ्राधारित थे । सम्पूर्ण औद्योगिक विकास के 
कार्यक्रमों को लोक एवं प्रलोक क्षेत्र भें विभाजित किया गया। लोक क्षेत्र के 
ओद्योगिक कार्यक्रमों भे राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की विकास योजनाएँ सम्मिल्षित 
की गयी तथा श्लोक क्षेत्र में व्यक्तिगत श्रौद्योगिक क्रियाएं सम्मिलित की गयी । 
ओजना में ७७२ करोड रुपया झ्ौद्योगिक विकास हेतु निर्धारित किया गया।+ 
इसमें से १७६ करोड रुपया शासकीय ओोद्योगिक योजनाप्नो तथा शेष ६१३ 
करोड व्यक्तिगत, सगठित एवं शासन द्वारा स्वीकृत उद्योगों पर व्यय करने का 
लक्ष्य था । भ्रतियमित छोटे-छोटे कारखानो तथा गृह-उद्योगो के आ्राँकड़े उप- 
लब्ब न होने के कारण उनमे विनियोशित होने वाली राशि का ठोक-ठोक भ्रजु- 
मान सम्भव नही था । इसीलिए लघु तथा ग्रृह-उद्योगो मे निजो रूप से विनि- 
योजित होने घालो राशि को निजी क्षेत्र को विनियोजन-राश्चि मे सम्मिलित 
नही किया गया था । योजना मे केवल उन्हों संग्रठित उद्योगों को सम्मिलित 
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किया यया था, निवका विकास करना तथा शासकीय प्रोत्साहन प्रदान करना 
वाछुनीय था । 

लोक क्षेत्र मे प्रौद्योगिक विकास पर व्यय होने वालो राशि १७६ करोड 
रुपये मे से लगभग ८४ करोड रुपया ऐसे शासकीय ग्रोद्योगिक कार्यक्रमों पर 
व्यय होना था, जिनका कार्य प्रथम पचवर्षोष योजना के पूवे हो प्रारम्भ हो 
गया था अथवा जो निकट भविष्य मे धूर्णा होने वाले थे। उदाहरणा०«ं, सिन्दरी 
का रासायनिक खाद का कारखाना, घितरजन का रेलबे-ए जिन बताने का कार- 
खाना, बगलौर का यत्र-उपकरण बनाने का कारखाता आदि | लगभग १० 
करोड रुपया राज्य-सरवारो के ग्राधीन उपक्रमों पर व्यय कया जाता था । 
इस क्षेत्र के अन्तगंत ऐसे उद्योगों को ही सम्मिलित बिया गया जो कि पूंजी- 
गत एवं ग्राधारभूत वस्तुप्रो का उत्पादन करते हैं। शासकीय क्षेत्र मं ग्रौद्यो- 
ग्रिक विकास के नवीन कार्यक्रमों की सर्वप्रमुख योजना लोहा तथा इस्पात का 
कारखाना स्थापित करना था, जिसकी उत्पादन शक्ति ८५ लाख टन लाहा तथा 
३३६ लाख टन इस्पात होनी थी। यह ग्रनुमान लगाया गया कि इस कारखाने 
दर ५० करोड ₹० विनियोजित क्या जायगा जिसम से केवल ३० बारोड रू० 
प्रथम योजना काल म व्यय करने का अनुमान था। १ करोड़ रु० खनिज 
विकास तथा ६० करोड़ रु० ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर विनियाजित करने 
का लक्ष्य था । 


योजता आयोग ने ४२ उद्योगों वा विस्तार बरने का विस्तुत वारयंत्रण 
बनाया तथा इन उद्योगो का विकास अ्रलोक क्षेत्रों को सौपा गया । इन उद्यागां 
मे यात्रिक इजीनियरिय, वैद्व,तिव इजोनियरिंग, धातु उद्योग, रासायनिक 
पदाये उद्योग, तरल ई घन, साद्य उद्योग ग्रादि सम्मिलित थे। पग्रलाव क्षेत्र म 
विनियोजित होने वाली ६१३ बरोड रु० की राशि म से २३२ करोड ₹० 
प्र्याद्‌ ३८% ओद्यागिक इसाइया वे! विस्तार म, १५० कराइ २० प्रतिस्थापन 
तथा प्राघुनिवीकरण पर, २८ करोड ३० स्थायी सम्पत्तियों के द्वास वे लिए, 
जो झ्ायकर की साधारण छुट म स्म्मिलित नहों होत हैं, तथा १५० वरोड 
रु० चालू यू'जो के विए उपयाग होता पा । 

अलोक कछ्षत के नये विनियोजन-वार्यक्रमों का लगभग ८०% भाग पूजी- 
गत बस्लुप्रो के द्यागा में विनियोजित होता था | इनम महत्त्वपूर्ां विस्तार वी 
योजनाएँ निम्ननिखित उद्योगों वे तिए थीं-- 


जग 
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उद्योग राशि करोड़ रु० में 
लोहा एवं इस्पात ४३ 
घातु तेल शोधन द्द्ड 
सीमेंट १५४ 
प्रल्यूमीनियम &६० 
खाद भारी रसायन तथा ज्षक्ति भ्रल्वोहल श्र 
__ _पभ्रविरिक्त विद्युत शक्ति केसाघधन  __ (६४... 


उपभोक्ता वस्तुग्रो के उद्योगो मे उत्पादन बढान क॑ लिए उनतरी वर्तमान 
उत्पादन क्षमता वा प्रतिस्थापन तथा नवीनीकरण द्वारा पुर्णातम उपयोग करने 
का प्रायोजन था । रेयन (रि9900), औपधियाँ झादि उद्योगा म नवीत विनि- 
योजन का भी ग्रायोजन किया गया । 

लोक्-क्ष त्र के अतयत श्रौद्योगिक क्षत म ६० करोड रु० का विनियोजन 
हुग्ना जयवकि वास्तविक लक्ष्य ६४ करोड रु० था। सिदरी या रासायनिक 
खाद वा बारखाना पूरा हो गया जिसेबी वापिक उतादन क्षमदा ६,४५० ००० 
ठन प्रमोनियम सल्फट है। चितरजन के रेलव एंजिन निर्माण, बंगलौर 
का भारतीय टेलीफोन निर्माण, पैरम्वूर वा यात्री गाड़ी के डिब्बे निर्माण, 
पैनिप्तिलित तथा डी० डी० टी०, जलयाब तथा वादुयान निर्माण ग्रादि के 
कारखानों का पर्वाव्त विकास हुप्ला । राज्य सरकार की योजनाप्रा में सबसे 
भहतल्वपूण मैसूर के लोहा एवं इस्पात के बारखान के विस्तार का वायक्रम था। 
मध्यप्रदेश म अखबारी कागज तथा उत्तर प्रदेश का प्रिसिजन इ स्टमेंटस कारखाना 
भी उल्लेखनीय है । सावजनिक उद्योगों की प्रगति निम्न प्रकारेणा हुई-- 

तालिका स० ३८--प्रथम योजना मे सार्वजनिक उद्योगो की प्रगति 


उद्याय उत्पादन प्रारम्भ लक्ष्यों को 
केद्दीय सरकार वे प्रधीव होन की तिथि प्रतिशत प्राप्ति 
१ तीन बड इस्पात कारखान निर्माणाधीन 
२< हिंदुस्तान शिपयार्ड माच १६५२ ६५ 
३ सिदरी फटिलाइजस फंक्टी अ्रक्टू० १६५१ १०३ 
४ हिन्दुस्तान मश्ञीन हल्स भ्रकट्टून १६४४ € 
४ हिन्दुस्तान ए'टीवायोटिक्स अग० १६५४५ १३८ 
< चितरजन लोकोमोटिवब्ज नव० १६५० १३६ 
७ इन्टीग्रल बोच फेटक्री अवट्ट० १६५५ ४० 
८ इंडियन टलीफोन इ डस्टीज श्ध्ड६ १०० 
€ हिदुस्तान केविल्स सित०_ १६५४ शश्र 
राज्य-सरकारो के आधीन 
१० मसूर झायरन एणड स्टोल बवस 
(ञ्र) इस्पात ३४५ 
(ब) पिंड लोहा (छह [07) श्र 


११ नया मिल्स न्यूजब्रिन्ट मध्यप्रदेश जन०_ १६५४ (४ 


श्रथम पंचवर्षीय योजना झ्रहे 


प्रलोक क्षेत्र के उद्योगो पर योजना-काल मे विकास एवं विस्तार कार्यक्रमों 
पर २३३ करोड २० के व्यय का लक्ष्य था । वास्तविक विनियोजन भी इतना ही 
हुफ्रा । विभिन्न उद्योगो के प्लान्ट एव मक्षीनरी के प्रतिस्थापद एवं आधुनिकी- 
करण पर २३० करोड रु० व्यय का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक व्यय 
केवल १०५ करोड रु० हुआ | इस प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योगो मे नवीन 
विनियोजन की समस्त राशि २६३ करोड़ थी, जबकि लक्ष्य ३२७ करोड रुपये का 
था । ?६३ करोड़ रुपये का विनियोजन विभिन्न उद्योगी में निम्न प्रकार हम्मा-- 


तालिका सं० ३६--प्रथम योजना से निजी क्षेत्र मे नवीन विनियोजन 


उद्योग योजना के ग्नन्तगंत बाह्तविक 
विनियोजन का अनुमान विनतियोजन 
करोड २० में करोड रु० में 





घावु कर्म उद्योग (लोहा तथा 





इस्पात, अल्यूमीनियम, झ्ीशा श्रादि) घश० ६१० 
पैट्रोलियम का शोधन द्ड० डर 
रसायन (भारी रसायन, खाद, औषधि आदि) २६० २७० 
इ जीनियरिंग उद्योग (बड एवं लघु) ५३० ड६० 
सूती बस्तर उद्योग ६० २०० 
शक्कर उद्योग ०१ भा 
रैयन बस्त्र उद्योग 7६५ प्छ 
सीमेट र७णश २७५ 

कागज तमा गत्ता उथोग (समाचार पत्र 
के कायज सहित) छ्डढ श्२० 
विद्युत उत्पादन तथा वितरण (प्रज्नोक क्षत्र मे) १६० ३२६ 
अन्य ३श३ शृ८ष ६ 
योग ३२२६८ र६३० 








प्रथम पचवर्षीिय योजना में झ्लोद्योगिक उत्पादन के लट्ष्यों की पूर्ति निम्न 
प्रवार हु--- 


३२४ मारत में शाथिक नियोजव 


तालिका सं० ४०--प्रथम योजना मे श्रौद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य एवं पूर्ति 





१६५०-५१ १६५५५६ १६५५-५६ वृद्धि का लक्ष्य एव 


वस्तु मे उत्पादन हेतु योजना वास्तविक श्रतिश्वत वास्तविक 
लक्ष्य उत्पादन वृद्धि वा 
प्रतिशत 


इस्पात (लाख टन ) €८घ. ६५ श्रष ३०५ ४५ 
विंड लोहा (६ 
]7070) (लाख दस) १५७ रद हे १७६ १३७ १७ 
सीमेट (लाख टब) २६६ ड५प ० ४श६ ७०*८ €&० 
अमोनियम सल्फेट 

(हजार टन) ४१३ डइभ०ा३े रेड ० ७५६५ सै] 
रेलवे ए जिन (इकाई) ३९०. १७३९०. १७६० ५८६७० है०४ 
जूद-नि्भित वस्तुएं 

(हजार टन) दर४ ०». रै२००० (०४४० र८ा० ६१ 
मिल-ति्मित वच्तत्र 

(दस लाख गज) ३७१८० ४७००० ५१०२०. ३२७२. १४१ 
साइक्लि (हजार) ६७० ४३०० ४५१३० ४३०० 8६ 

श्रोद्योगिक उत्पादन में श्रोसत वृद्धि ४५५८ हुई जो निम्नलिखित विवरण 

से ध्ष्ड है-- 











अतिशत वृद्धि 
१६५०-५१ से १६५५-५६ 
(१) पूजीगत वस्तुएं ७० 
(२) मध्यवगं की वस्तुएं ([7शय्राशता30९ (50065)... ४ 
(३) उपभोक्ता-बस्तुँ झ्ड 





झौसत वृद्धि का प्रतिशत ३५ 








यातायात एवं सचार--योजना के इस शीपंक के भ्रन्त्रगेत ४६७ करोड ₹० 
को राशि व्यय हेतु निर्धारित की गयी थी जो बाद मे बढा कर ५५७ करोड रु० 
कर दी गयी । इस राशि का यातायात एवं सचार की विभिन्न मदो में निम्न 
प्रकार विभाजन किया गया घा--- 


प्रथम पचवर्षीय योजना श्२५ 


तालिका स० ४१--प्रथम योजना मे यात्तायात पर व्यय होने वाली राशि 
24022: 47720: 52420 /0 40070: 20222: 722: 5209 


मद व्यय करोड रुपयो मे 
रेलवे रेश्८ 
सटके १३० 
सडक यावायात्त श्र 
बन्दरगाह त्तया आश्रय स्थान इ्ड 
जल यातायात २६ 
बायु यातायात र४ 
अन्य यातायात ३ 
डाक व तार भ्र्० 
अन्य सचार भ्‌ 
आकाश्वाणों (3780200८35६78) ह 
योग ५५७ 


उपयुक्त निर्धारित राशि में से केवल ५३२ करोड रुपया ही वास्तव मे 
व्यय हुआ, जिसम से २६७ करोड ९० रेलो पर, १४७ करोड रु० सडको पर, 
७१ करोड रु० बन्दरगाहो, जल तथा ग्रन्य यातायात पर भ्ौर ४७ करोड डाक, 
ताए व सचार पर व्यय हुआ | लणभण ३४० भील लम्बी हृढी-फूटी रेलवे लाइनो 
(जो युद्ध-काल म॑ बन्द कर दी गयी थीं) को सुघारा गया, ३८० मील लम्बी नवीन 
लाइनों का निर्माण हुआ तथा ४६ मील की लघु-पथ (उप877०फण (०४०४०) 
को लाइनों को मध्यम पथ (१2८४ 20०8९) म परिवर्तित किया ग्या। 
राष्ट्रीय माय [090/07०7] 77780 ४४४४७) १२, ३ हजार मील (१६५०-५१) 
से बढ़कर १२ & हजार मोल हो गये । इसी प्रकार प्रान्तीय मार्ग (कच्चे तथा 
पक्के) २४८५ हजार मौल से बढ कर ३१६०७ हजार मील हो गये । योजना से 
जलयान-उद्योग के लिए १५ करोड रु० तक की आथिक सहायता का आयोजन 
था । तटीय एंव विदेशी समुद्री यातायात की सुदिधाओ्रो को योजना कास में ६ 
लाख ग्रौस रजिस्टर्ड टनेज (5४059 .९६१४८९४९८०१ '['०77938९) तक वृद्ध 
करने का लक्ष्य था । १६५५-५६ में वास्तविक सुविधाएं ४ ८ लाख भ्रोस रजिस्टर 
टनेज थीं। योजना म ग्राकाशवारी के क्षेत्र को तीन गुना करने का लक्ष्य था ) 
तार एवं टेलीफोन सुविधामो को बडे वडे नगरो में बढाया गया तय ग्रामीण 
क्षेत्र मे नये डाकधर खोलने का झायोजन किया गया । 


समाज सेवाएँ--३४० करोड रुपये को निर्धारित राशि को इस भद में 


३२६ भारत में आधिक नियोजन 


अदा कर ३६७ करोड रुपया कर दिया गया। इस राशि का विभिन्न मदो पर 
निम्त प्रकार विभाजन किया गया था-- 
तालिका स० ४२--प्रथम योजना में समाज-सेवाओं 





पर व्यय होने वाली राशि 
मद व्यय करोड रुपयो मे 
शिक्षा श्छ्ड 
स्वास्थ्य 7४० 
गृह हट 
दलित-बर्ग-कल्याण ३२ 
समाज-कल्याण भर 


श्रम तथा श्रम कल्याण 
३६७ 
इस शीर्षक के अन्तगंत वास्तविषः व्यय ३२६ करोड रुपया हुआ जिसमे से 
१५३ करोड रु० शिक्षा पर, १०१ करोड़ २० स्वास्थ्य पर, ३५ करोड़ छ० 
शुह-निर्माए पर तथा ३७ करोड़ र० दलित वर्ग तथा श्रम के बल्याणा-कार्यों 
पर व्यय किया गया । १६५०-५१ में प्राथमिक प्राठ्शालाओं की सख्या २०६७ 
हजार थी जो १६५५-५६ म २५० ० हजार हो गयी। इसी प्रकार प्राथमिक 
शालाग्रो म॒ छात्रों की सख्या १८६४ लाख से बढ कर २४८,२ लाख हो गयी, 
जबकि योजना का लक्ष्य रमप ० लाख था । ६ वर्ष से ११ वर्ष के बच्चों मे 
शालाग्रो में जाने वाले १६५०-५१ मे ४१"२% थे जो १६५५-५६ में ११.९% 
हो गये जबकि योजना वा लक्ष्य ६०% था। योजनावधि म तात्रिक प्रशिक्षण 
की सुविधाओं मे पर्याप्त वृद्धि हुई श्रौर इ जीनिर्यारिय तथा त्ान्त्रिक प्रशिक्षण की 
सस्थाग्रों के स्वातकों बी सख्या २,२०० से बढ़ कर ३,७०० हो गयी । 


स्वास्थ्य के क्षत्र भे ११३ हजार चिक्रित्सालयन्धयायें ( #08.एथा 
82०5) १६५४-५६ में बढ कर १३६ हजार हो गयी तथा चिकित्सालयों की 
सख्या ८,६०० से बढ कर ६,५०६ हो गये। 

राष्ट्रीय झराय--प्रथम योजना का लक्ष्य योजत्ता-काल के अन्त तक राष्ट्रीय 
प्राय में १३% वृद्धि करना था प्रर्थातु १६५०-११ को राष्ट्रीय श्राथ 5,८५० 
करोड रुपये (१६४८-४६ के यूल्यों के श्राघार पर) को बढा कर १०,००० 
करोड रु० करने का लक्ष्य था । योजना काल मे राष्ट्रीय ग्राय में १८.४% 
की वृद्धि हुई । दूसरे शब्दों मे अर्थ-व्यवस्था का विकास नियोजित भ्रनुमानों की 


प्रथम पचवर्षोय योजना ३२७ 


तुलना में १६ गुना अधिक हुआ। यद्यपि योजना काल मे राष्ट्रीय आय की 
वृद्धि सन्तोपजनऊ थी, परन्तु वृद्धि की दर स्थिर नहीं थी। १६५२-५३ तथा 
३६५३-५४ मे राष्ट्रीय आय मे अधिक वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अनुकूल 
जलवायु (](०78007) कहा जा सकता है । भ्रन्त के दो वर्षो प्र्धातु १६५४- 
५५४५ तथा १६५५-५६ मे राष्ट्रीय श्राय को वृद्धि अत्यल्प थो। योजना काल 
में प्रति-व्यक्ति आय में १०.५% को वृद्धि हुई। योजना काल मे राष्ट्रीय तथा 
प्रति-ब्यक्ति आ्ाय की प्रगति निम्न प्रकार हुरई-- 
तालिका स० ४३--भ्रथम योजना काल में राष्ट्रीय एवं व्यक्ति आय 





बर्ष राष्ट्रीय ग्राय प्रति व्यक्ति श्राय 

प्रचलित गमूल्यो १६४८-४६. प्रचलित मूल्यों १६४८-४६ 
पर के मूल्यों पर पर के मूल्यों पर 

१६५०-५१ 
(प्रावार वर्ष) ६,५३० ८,८५० २६५.२ २४६. ३ 
१६५१-५२ ६,६७० ६,१०० रे० ४० २५० १ 
१६५२-५३ ६,5२० €,४६० २६६ ४ २५६.६ 
१६५३-५४ १०,४८० १०,०३० रघ० ७ २६८.७ 
१६५४-५५ ६,६१० १०,२८० २५४२ २७१,६ 
१६५५-५६ ६,६६० १०,४८० २६०८ २७३.६ 


योजना काल में व्यावसायिक ढाँचे मे भी परिवतंन हुआ । कृपि से १६५०- 
५१ मे राष्ट्रीय आय का ५१ ३% भाग प्राप्त हुआ था, जबकि १६५५-५६ मे 
यह प्रतिशत ४५०४ रह गया। दूसरो धोर उद्योग, वाशिज्य तथा श्रन्य सेबाश्ो 
से प्राप्त होने वाली भाय मे वृद्धि हुई ॥ इस तत्व के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि अर्थ व्यवस्था वा भुकाव कृषि के प्नतिरिक्त अन्य ध्यवसाथो को 
ओर प्रारम्भ हो ग्रया था । निम्न तालिका से यह स्पप्ट होगा कि विभिन्न 
व्यवसायों से राष्ट्रीय आय का कितना भाग प्राप्त हुझ्ला-- 


दैरेफ भारत में ग्राथिक नियोजन 


तालिका सं० ४४--प्रथम योजना काल मे राष्ट्रीय श्राय की विभिन्न 
व्यवसायों से प्राप्ति) 





मद शह्श्ण्ह्१ शह४०११ १६५५-४६ १६५५-५६ 
आय मे राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय 
श्राय ग्राय 
करोड रु० मे से प्रति्यत करोड रु० में से प्रतिशत 
क्र्षि डप६० ५१.३ ४५३० भशा४ 
खनिज, निर्माण एव 
“ ल्रघु श्रौद्योगिक इकाइयाँ १,५३० १६१ १८५० १८५ 
बारिज्य, यातायात 
एबं सचार १,६६० १७ १ृषषप० श्दाप 
अन्य १,४४० १५१ १७३० १७'दे 
योग ६,५५० ६,६६० 
शुद्ध उपाजित वंदेशिक 
आय न्-+२० कर 
शुद्ध ग्राय. ६,५३० 8,६६० 
ला +-तन, 





उपभोग एवं विनियोजन-यथोजना काल मे राष्ट्रीय भ्राय तथा प्रति 
व्यक्ति आय मे वृद्धि की ग्रति तोव़ नहीं कही जा सकती है क्योकि राष्ट्र के 
साधन सीमित थे तथा राष्ट्रीय आय का एक बडा भाग अर्थात्‌ 5०% उपभोग 
की आवश्यकताओं की पूति के लिए जोड दिया गया था जिससे जनता के जीवन- 
स्तर में पर्यात वृद्धि हो सके । १६५०-५१ मे 5,६५० करोड ० की राष्ट्रीय 
आय में से लगभग ५२३ करोड रुपया पूंजी के निर्माण में तथा शेष 5,३२७ 
करोड ₹० निजी तथा सरकारी उपभोग पर ध्यय क्रिया गया, १६५५-५६ में 
६,११० करोड रुपये उपभोग के लिए तथा ८८० करोड रुपये पूंजी के सचय के 
लिए उपलब्ध होने का अनुमान था। दूसरे शब्दों मे, योजना काल में समस्त 
उपभोग से <% की वृद्धि हुई परन्तु निजो उपभोग की वृद्धि की दर इससे कम 
हो होगी, क्योकि योजनावधि में सरकारी विकास व्यय दुग्रुना हो गया था । 

अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का लगभग २०% भाग पूंजी सचय के लिए उप 
थोग होने की सम्भावरा थी तथा लगभग २०% हो विजी उपभोग हेतु प्रात्त न 





). खब्ब2 2959, ७, 288. 
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होने का अनुमान था। इस प्रकार निजी उपभोग मे वृद्धि की दर ६% से प्रधिक 
नहीं हो सकतो है | इसके भ्रतिरिक्त यदि योजना काल में जनसख्या मे भी दृद्धि 
का प्रतिशत भी यही मान लिया जाय तो उपभोग तथा सामान्य जीवन-स्तर में 
कोई विश्येप प्रगति नहों हुईं | फिर भी खाद्यान्नो का उपभोग प्रत्ति व्यक्ति प्रति- 
दिन १६५०-५१ म १२६ झौस था जो १६५५-५६ में बढ कर १४४ भ्रौंस हो 
गया । इसी प्रकार कपडे का उपभोग भी €*७ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से 
बढ कर १६ ४ गज १६५५-५६ में हो गया। झौद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के 
उपभोग मे भी पर्याप्त दृद्धि हुई । 
योजना म राष्ट्रीय आय के ५% विनियोजन को बढ़ा कर ७% का लक्ष्य 
था। पाँच वर्षो भे ३५०० से ३६०० करोड रुपये तक विनियोजन करने का 
लक्ष्य निश्चित किया गया था । सरकारी क्षेत्र में योजना काल में लगभग 
१५०० करोड २० का तथा निजी क्षेत्र में १६०० करोड रु० का विनियोजन 
हुआ्ला | इस प्रकार योजना के समस्त विनियोजन की राशि ३१०० करोड रु० 
थी। समस्त विनियोजन मे शासकीय एवं निजी क्षत्र का अनुपात ५० ५० था । 
योजवा के प्रथम दो वर्षों मे विकास-व्यय कम रहा और तीसरे बसे 
बढना प्रारम्भ हुआ ओर प्रन्तिम दो वर्षों म यह व्यय सर्वाधिक था । यह समस्त 
गोजता ब्यय का हु भाग था। इसी प्रत्ार शासकाय क्षंत्र के विनियोजन का 
५०% से भी ग्रधिक भाग योजला के दो अन्तिम वर्षो म॒ हुमा ॥ 
रोजगार--योजना क कायक्रमों के फतस्वरूप जनसल्या के व्यावसायिक 
ढाँचे में कोई विशेष परिवर्तन होने को सम्भावना नहीं थी । योजना आयोग ने 
बेरोजगारी को बढती हुई समस्या को सीमित करन के लिए योजना म व्यय की 
राशि को लगभय ५०० करोड रुपये से वढाया था । योजना झ्रायोग के प्नुमाना- 
नुसार रोजगार के ग्रवसरो मर निम्न प्रकार बृद्धि होत को सम्भावना थी--- 
रोजगार अवसर (लाख) 


१. उद्योग (लघु उद्योग सहित) ० 
२. सिंचाई तथा शक्ति को वृहद्‌ योजनाएँ ७५ 
३ कृषि, अतिरिक्त सिंचाई के साधनों तथा भूमि- 
सुधार के कारण २३.० 
४ भवन तथा अन्य निर्माण कार्य श्० 
४. सडकें ग्रादि २.० 
६« गृह-उद्योग २०० 
७ ग्रन्य तीसरे (प९ःधथ्याज) क्षत्र तथा 
स्थानीय काय॑ कोई अ्रनुमान नहीं 
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बै३० भारत म झ्राधिद नियोजन 


इस प्रकार योजना काव के' श्रठ मं ७५ लाख रोजगार के प्रवसरो में 
बुद्धि होत का अनुमान था । शिक्षित बेरोजगारा वी समस्या के बारे मं योजना 
में बताया गया क्लि इनके लिए पर्याप्त मात्रा म रोजयार के प्रवसरों मे वृद्धि 
तब हो हो सकती है जबकि प्रोद्योमिव' विकास वी गति भविष्यत्‌ योजनांग्रा मं 
तीत्र कर दी जाय | परन्तु प्रथम पच्वर्यीय योजना मे शिक्षित चेसेजगारा वा 
भ्रपन स्वत-त्र व्यवसाय स्थावित करन के हेतु श्रावश्यर प्राथिक सहायता प्रदान 
करन का प्रायोजन किया गया था । इसत साथ सात पर भी जोर दिया 
गया कि शिक्षित समुदाय को शारीरिव श्रम वाव रोजग्रारा यो प्रमादर की हृष्टि 
से नहीं दखना चाहिए | योजना कान मे रोजगार दफ्तरों ” साथ ग्जिस्रर हुए 
गैरोजगारा वी सख्या म निर तर बृद्धि हाती रही। माच १६५१ म रजिस्टड 
बेरोजगारा की सरया ३ ३७ ००० स प्रदरर माच ६६५६म ७३ ०५००० हो 
गैयी । रोजयार वे दफ्तरों मं बेरोजणारा वी पजीयत सरवा दबल नगरो वी 
बेरोजगार वे एक भाग था ही प्रतिनिधित्व करता है। योजना आयोग के 
अ्रनुमानानुसार ११५६ के प्रारम्भ मे तगभग ५३ लाख बरोजगार थे जिनमे से 
२५ जाख नगरा मं तथा २८ जासत ग्रामा मे बेरोजगार होत का अनुमान था । 

मूल्यों की प्रवृत्ति--याजना के कायक्रमा री सकवताथ मुयो वी स्थिरता 
अ्रत्य त ग्रावश्यक हाती है. मूल्या म &द्धि होन से विकास यय के समस्त भ्रनु 
मान गलत >ो जाते है तथा योजगा के लक्ष्या की पूर्ति कठिन हो जाती है । 
साथ ही मूल्या म भ्रत्याधर वृद्धि होन स जन सायारण के जोवा स्तर मे वृद्धि 
होने के स्थान पर भ्रवाताि हाता है | मूल्या का गतिशीतता $ अध्ययन हेतु 
हम मुद्रा वी पूर्ति का भी प्रथ्ययच करना झ्रावश्यक्ञ होता टे । योजना ? प्रथम 
दो वर्षों म मुद्रा थी पूर्ति म वास्तव में कमी हुई पर तु योजना का व्यय बढते 
के साथ साथ मुद्रा पी पूर्ति म योजना के ग्रा तम तीन वर्षा मे वृद्धि हुई । योजपा 
काल मे जनता के पास मुद्रा वो पूर्ति म २०८ बारोड रुपये की वृद्धि हुई | इस 
बुद्धि का मुख्य कारण हीनाथ प्रबबत था । योजना काब मे मुद्दा को मात्रा में 
निम्न प्रवार वृद्धि हु ।९ 
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तालिका स० ४४--प्रथम योजना काल मे मुद्रा को पूर्ति 





बे वित्तीय वध के अन्तिम जनता के पास मुद्रा 
चुक्रवार को का पूर्ति 
करो” रु० में 

१६५० ४५१ १६९७२ 
१६५१ ४२ १पण्ड 
१६५२ ५३ १७६० 
१८५१ ५४ र ७८४ 
१६५४ ५५ १६२१ 
१६५५ ५६ २ रंघ० 


मुल्यो मं लगभग उसी प्रकार परिवत्त न हुए जिस प्रकार कि मुद्रा की पूर्ति 
में प्र्याव्‌ योजना के प्रथम दा वर्यों म मूल्य म कमी हु तथा माच १८५१ 
तथा माच १६५३ क मध्य म थोक मूल्या वा सूचक ४५० स कम हावर र७८ 
रह गया । मूल्यो म कमी का मुख्य कारण अधिक आयात मुद्रा-स्फाति का कम 
करन की कायवाहिया तथा ग्रय मौद्रिक प्रतिवय थ । इसा समय कोरिया के 
युद्ध के बन्द होने वी सम्भावनाग्रा के कारण ससार मं त्मा क्य गये सग्रह 
को विक्रय करन का प्रवृत्ति जाग्रत हु फरवरा माच १९४२ तक्र नारत के 
बाजारो म वस्तुप्रो का श्रातिक्य हो गया । सरदार का इस समय मुल्यों मे 
कमी वो रोकन क लिए ययवम्था करनी पा । रुच्ची उन तथा तिलहन पर से 
नियात बर हटा टिया गया तथा जूट की वस्तुआ एवं कच्ची कपास पर निर्यात 
क्र कम कर या गया । इसके साथ गा म ना विभिन वस्तुओ के क्तिरण पर 
नियत्रण को ढीला बर लिया गया । इन सव दायवाहियो से सितम्बर १८५२ म 
मूल्यों का सूचक ३८८ हो गया। दसवा पाचतु माच १८५२ स मूल्या भ वृद्धि होना 
प्रारम्भ हुआ और अगस्त १९५३ तक मूल्या क स्तर मे १२८% ४ बूद्ध हो 
गयी योजना हाल म झनकूल मानसूत के “रण दछृाप उत्पाटन म पर्याच्त वृद्धि 
हुई । औद्योपिक उत्पादन मे भी उत्याटन सतापजनक रहा। सा कारण स 
सितम्बर १८५३ से जुन १६५५ तक क्लाप उत्तत्ति 7 मूल्या म बडा कमी हुई। 
माच १६५५ म थोक मुल्या दा सामान्य निदयात् (१८३८--१००,) उथर था। 
जून १६५५ क तासरे सप्ताह से मूल्या म निरतर वृद्धि प्रारम्भ हो गया। स्सी 
कारण योजना का यय पग्रन्तिम € मास म॑ अत्यधिक रहा । योजता क ग्रत्तिम 
बपष म इसी कारणवः हीनाथ प्रवघन १७० करोड़ रु० का करना पता । योजना 
काल के अन्त मे प्रारम्भ का तुलना म सूल्या म लगभग १३% की कमी हुई। 
थोक मूल्या के सूचक वो गति योजना काल म निम्न प्रकार रही-- 


३३२ भारत में भ्राधिक नियोजन 


(आपार भ्रगस्त १६३६८ १००) विच्ीय वर्ष के भ्रन्तिम सताह मे 
१६५०-५१ १६५१-४२ १६५२-५३ १६५३-५४ १६५४-५५ १६५५-५६ 
डच० ३७८ 5334 ३६७ ३४७ ३६० 
योजना की अ्सफलताएं 

अ्रषम पचवर्षीय योजना द्वारा हृपि एवं श्रौद्योगिक उत्पादन के स्तर में 
महत्वपूर्णा वृद्धि हुई । इसके साथ ही राप्ट्र वी प्राथिव तथा सामाजिय' व्यवस्था 
में भी परिवतंत हुए । जन-साधारण मे भी राष्ट्र के विकास के प्रति रुचि उत्पन्न 
हो गयो तथा योजना के प्रति जागछूकता मे भी पर्याप्त वृद्धि हुई। योजना द्वारा 
विभिन्न क्षेत्रों की न्युनता मं भी पर्याप्त सुघार हो गया श्रोर श्रथं साधनों में 
गतिशीलता भी उत्पन्न हो गयी । सामान्यत योजना को एवं सफल वायंत्रम 
कहने में बोई त्रूटि नहीं होगी । परन्तु कुछ प्रयंश्ास्त्रियों 4. विचार मे योजना 
को निम्नलिखित दृष्टि बिन्दुश्रों से भ्रलफल बहा जा सबता है-- 


(१) प्रषम पच्रवर्षीय योजना ऐसे वातावरण मे बनायी गयी थी जिसमे 
उपभोक्ता वस्तुओं प्रौर विश्येषकर खाद्यान्नों की श्रत्यात कमी थी तया प्रथ॑- 
व्यवस्था पर युद्ध एवं विभाजन के पदचात्‌ वी वढठिनाइयों वा दबाव श्रत्यधिक 
था। इन कठिताइयो वा समापन बरना राष्ट्र वे विवास के लिए भ्रनिवायं 
पा। इन्हीं वारणो से प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यत पुनर्निर्भाण एवं पुनर्वास 
([२९॥३४७॥॥६७४ ४०7) का कार्यत्रम था, जिसमे तत्पालीन न्यूनता वी पूर्ति वा 
पर्याप्त विनियोजन एवं संगठन सम्बन्धी प्रयासों द्वारा श्रायोजन किया गया 
था। योजना थे लक्ष्य इसो कारण से वम रख गये थे । राष्ट्रोय प्राय में 
योजना बाल मे १३% वृद्धि होत था धनुमान था, जबकि वास्तविक बूद्धि 
लगभग १५% हुई । साद्ाप्न, तिलहन, रेलवे ए जिन, मिल वा बता बपडा 
श्रादि म उत्पादन लदय से ब्रथित हुआ । श्रन्य क्षेत्रों मं भी उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि हुई जा लक्ष्य वे लगभग बराबर ही थी। उत्पादन तथा श्राय में सम्भा- 
बता से भ्रधिव वृद्धि बा एक्माभ कारण योजना का विनियोजत कायक्रम एवं 
सग्ठन सम्बन्धी परिवततंत ही नहीं थे, इस वृद्धि वा कुछ भाग साखझ्य के क्षंत्र 
के बढ जाने तथा योजना काल में श्रनुकुल मातसून की उपस्थिति के वारण हुप्रा 
भा) इन दोनो तत्त्वों वो दुष्टिदत कस्दे हुए राष्ट्रीय 'फ्राण थी छृद्धि ( मोजना 
बे का्यंत्रमों के परिसश्यामस्वरूप ) १० या १२% ही समभनी घाहिए। दूसरी 
और भ्र॑ व्यवस्था मे जो विवास योजना बाल मे हुआ्ना, वह दीघंवालीन नहीं 
बहा जा सकता है क्योविः इस उन्नति वा बाफी भाग प्रावर्मिव घठमाप्रो के 
घटित होने प्रपता घटित मे होने पर निर्भर है ! 


अथम पचवर्षोय योजना श्३्३ 


( २ ) योजना बनाते समय प्रत्येक क्षेत्र मे अपूर्णाता का वातावरण था प्र 
इसी वातावरण को प्रधान लक्षण मानकर योजना का कार्मक्रम एवं लक्ष्य निर्धा- 
रित किये गये । योजना में ऐसे आ्रायोजन नहीं क्यि गये जिनके द्वारा ग्राकस्मिक 
अनुकूल झाथिक परिस्थितियों का पूर्णंतम उपयोग किया जा सक्के । उत्तादन की 
अतिरिक्त थृद्धि को आधिक विकास के कायक्रमो के लिए उपयोग में लाना 
झावश्यक होता है, अन्यथा उत्पादन को वृद्धि का उपयोग उपभोग में अथवा 
अपव्यय में हो जाता है । इस प्रकार ग्रनुमान स॒ अ्रधिक्र उत्पादन-बूद्धि का उपयोग 
नियोजित विनियोजन (72]3॥7९0 [772$६०7९॥४) तथा बध्यवस्था द्वारा 
प्राथिक विकास के कार्यक्रमों मे पूर्सतम वहीं हुआ । आकस्मिक उद्भूत घटकों मे 
जो विकास के श्रवसर प्रदान कयि उनका पूर्णंतम उपयोग नहीं किया गया । 
अथंव्यवस्था का ढाँचा इस प्रकार का होना चाहिए था कि जिसमे भनुकूल 
परिस्थितियो का स्वत विकास में उपयोग हो जाता भ्रर्थात्‌ भ्रतिरिक्त उत्पादन का 
प्रधिकतर भाग पूंजी-निर्माण की ओर झाकपित हो जाता । 

( ३ ) योजना बनाते समय योजना आयोग ने प्रत्यक्ष बेरोजगारी की 
समस्या प्र कोई विद्येप ध्यान नहीं दिया, यद्यपि अ्रदृश्य बेरोजगारी एव श्रध॑- 
बैरोजयारी के दवाव को कम करन के लिए झायोजन क्या ग्रया था । परन्तु 
बाद भे बेरोजगारी का निवारण करन लिए लंग्रभग ३०० करोड रु० का 
आयोजन किया ग्या। योजना काल को सबसे बडी विशेषता यह थी कि 
राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई । विनियोजन की 
ब्रृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अ्रवसरो म॒पर्याप्त वृद्धि नहीं हुईं। योजना प्रायोग 
के प्रनुमान के अनुसार द्वितीय पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ५६ लाख व्यक्ति 
बेरोजगार थे। यह भ्रनुमान है कि योजना काल मे जनसख्या में १ १५% प्रति- 

वर्ष वृद्धि हुई श्रोर लगभग इतनी ही वृद्धि श्रम-शक्ति मे भी होने फा अनुमान 
लगाया जा सकता है । इस प्रकार योजना काल भे लगभग ६० लाख श्रमिकों 
की वृद्धि हुई होगी जबकि योजदा के भ्रन्त मे ५६ लाख व्यक्ति बेरोजगार होने 
का अनुमान है। यदि यह मान लिया जाय कि प्रथम योजना के प्रारम्भ मे 
अत्यक्ष बेरोजगारी की समस्या नहीं के समतुल्य थी तो योजना काल मे रोजगार 
के प्रवसरो मे ३४ लाख की वृद्धि हुई होगी ॥ इन प्रनुमानों के आधार पर यह्‌ 
कहा जा सकता है कि श्रम में वृद्धि को मात्रा के लगभग झआावे के समतुल्य ही 
प्रथम पचवर्षीय योजना मे रोजगार के प्रवसरो मे वृद्धि हुई। इस प्रकार बेरो- 
जगारी वी समस्या का निवारण प्रथम पचवर्षीय योजना द्वारा न हो सका । 

( ४ ) उद्योगों के विव्रास॒ हेतु योजनाओ मे अत्यन्त प्रल्त राशि निर्धारित 
की गयी थी | उद्योगों वी अर्थ सम्बन्धी आवश्यकता को ही झधिक महत्त्व दिया 


३३४ भारत मे झ्राधिक' तियोजन 


गया था । श्रौद्योगिक छत वी श्रय समस्याग्रो, जैस सन्तुलित श्रौद्योगिक 
विवास, उत्पादन क्षमता वा पूर्णातम उपयोग, उत्पत्ति के विपरि की सुविधाग्रो 
आदि पर विशप ध्यान नहीं दिया गया | योजना वाल मे भी बहुत से उद्योग 
अपनी उत्पादन क्षमता वे केवल ६०% भाग वा ही उपयोग करते रह। 

( ५ ) शासकीय क्षत्र का झ्रथ साधन सचय करन के साथ साथ प्राप्त 
साधनों वा ब्यय करने म भी कठिनाई हुई । इसलिए हम दखत हें दि लोक क्षत्र 
की समस्त निर्धारित राशि २,३५६ करोड ० म से केवल १,८६० कराड़ रु० 
ही वास्तविक ध्यय हुआ | योजदा के सचालन का भार ऐसे झामवीय संगठन 
को सौंधा गया जा ब्रिटिश छाव मे शासन हतु उपयुक्त था । विनास के वायं- 
क्रमा बा सचानन एस ढाँचे द्वारा कक्‍्ये जान म पर्याप्त सफ्तता प्राप्त नहों 
हो सती थी । व्यवस्था मे प्रावश्यक परिवतव नहीं हा सत्रा जिसक्त इस 
व्यवस्था द्वारा प्रवस्धन एवं साहस सम्बन्धी कार्यों को भी सफलतापूर्वक सचा- 
लित कया जा सके । 

उपयुक्त असफ्वताप्रा को कोई गम्भीर महत्त्व नहीं दिया जा सकता है 
क्योकि इत प्रमफतताम्रा का तुबना मे याजना वी सफ़लता मंत्यविक सराहनीय 
है। योजना को सर्वेप्रमुख सफचता यह है कि याजता द्वारा विकास का प्रारम्भ 
हो गया था तथा मविष्य मं ग्रान वाली योजनाग्रा बा लिए एक मांग निर्मित 
हो गया था। 


अध्याय ११ 


हितीय पंचवर्षोय योजना [१] 


[ प्रारम्भिक, समाजवादी प्रकार का समाज, उद्ूं श्य, 
योजना का व्यय एव प्राथमिकताएँ, अर्थ प्रबन्ध, योजना 
के लक्ष्य एव कार्यक्रम, कृषि एवं सामुदायिक विकास, 
सिंचाई एवं शक्ति, औद्योगिक एवं खनिज विकास, 
यातायात एवं सचार, समाज सेवाएँ] 

प्रारस्मिक 

प्रथम पचवर्षीय योजना काल को समाप्ति के पूर्व ही द्वितीय योजना की 
नीतियो एवं कार्यक्रमों पर विचार किया जाने लगा था। प्रथम योजना द्वारा 
देश की अर्थ व्यवस्था में यतर-तत्र समायोजन करके उत्पादन में वृद्धि एवं 
विषमताभो को कम करने के लक्ष्यों की पूर्ति करने का उद्देश्य निर्धारित किया 
गया था, जिसके परिशामस्वरूप भविष्य की योजनाभ्रो को दृढ पृष्ठभूमि 
प्राप्त हो सके तथा इनकी व्यवस्था निर्धारित सिद्धान्तों के श्राघार पर की जा 
सके ! द्वितीय योजना के कायेक्रम निर्शीरित करते के पूरे यह विश्चय करता 
अत्यन्त प्रावश्यक था कि देश मे किस प्रकार को अर्थव्यवस्था का निर्माण 
किया जाय । इस भहत्वपूर्णा प्रश्व पर ग्रम्भीरतापूर्वक विचार किया गया भ्रौर 
राष्ट्र को सास्‍्क्ृतिक एव परम्परागत प्रवृत्तियो को हृष्टिगत करते हुए यह 
निश्चय किया गया कि समाजवाद का कठोर स्वरूप भारत के लिए उपयुक्त 
नहीं होगा। इसी प्रप्ठभूमि मे समाजवादी प्रकार के समाजः (80टभ80९ 
ए०(८९४॥ ०६ $0८९६४५) की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ । 

समाणवादी प्रकार का समाज 

“समाजवादी प्रकार के समाज! का विचार सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री श्री 
जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ में भाषण देते हुए नवम्बर 
१६५४ मे प्रकट क्या गया | लोक्सभा ने १६५४ के झीतवालीन श्रधिवेदन 
में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया कि देश को आथिक एवं सामाजिक 
नीतियों का उद्द श्य राप्ट्र मे समाजवादी प्रवार के समाज का निर्माण करना 


३३६ भारत में श्राथिक तियोजन 


होगा । जक्-सम्रदाय के भोतिक कल्याण द्वारा ही देश को उच्चत्तिज्ञील नहीं 
बनाया जा सकता है । भौतिक सम्पन्नदता तो वेवल साधन मात्र है जो प्रगति- 
शौल, विद्वत्तापूर्णा एवं सास्कृतिक जीवन के निर्माण मे सहायक होती है। 
आधिक विकास द्वारा राष्ट्र को उत्पादन क्षमता में विस्तार के साथ-साथ देश 
में ऐसे वातावरण का भी निर्माण होता चाहिए, जिसमे मानवोय शक्तियों एवं 
इच्छाग्रो का भ्रनावरण करने तथा प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध हो। इस 
प्रकार समाज के विकास कार्यक्रमों एवं ब्राथिक क्रियाओ्रों को प्रारम्भ से ही 
समाज के भ्रन्तिम उद्द श्यो पर झ्राधारित्र होना चाहिए। श्रध॑-विकसित राष्ट्रों 
में वर्तमान ग्राधिक एवं सामाजिक व्यवस्था में भौतिक सम्पन्नता प्राप्त करना 
ही म्रु्य उद्देश्य नहीं होता है भ्रपितु समाज की व्यवस्था में संस्थनीय (587 
६प६07) परिवतंन वरना भी वाछनीय होता है। थे सस्थनीय परिवततंन 
एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए भ्रत्यन्त आवश्यक होते हैं । 


भारत मे उपयुक्त उद्द ब्यो को दृष्टिगत करते हुए राज्य के उत्तरदायित्वो 
को निर्धारित किया गया है । राजकीय नीति निर्धारक तत्वा ([070८ए९ 
एशाटा09९5 ० 55806 2०१८३) द्वारा राज्य के कतंव्यों का विश्लेषण 
भी किया गया है | इन तत्वों के श्रनुसार राज्य को ऐसे समाज बा निर्माण करना 
चाहिए कि सामाजिक, ग्राधिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्र के समस्त नागरिकों 
को उपलब्ध हो । इन्हीं श्राधारभूत नीति निर्धारक तत्वों को भ्रधिक सूक्ष्म 
करके लोकसभा मे दिसम्बर १६५४ में समाजवादी प्रटार के समाज की स्थापता 
राजकीय नीतियो के भ्रन्तिम उद्दं इंय के रूप म॑ स्वीवार दी गयी । 

अखिल भारतीय काँग्रेस के आवडी श्रधिवेशन मे २९२ जनवरी १६५५ को 
स्वर्गीय पडित ग्रोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने श्राथिक नीति सम्बन्धी भ्रस्ताव प्रस्तुत 
किया ॥ इस प्रस्ताव द्वारा निम्नाकित सिफारिशे की गयी-- 

( १ ) भारत का आथिक एवं सामाजिक लक्ष्य एक ध्रमाजवादी प्रकार के 
समाज का निर्माण होना चाहिए । 

(२) जन साधारण के जीवन-स्तर एव उत्पादन के स्तर मे बुद्धि होनी 
जाहिए। 

( ३ ) दस वर्षो में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए । 

(४ ) राष्ट्रीय धन का समान वितरण होना चाहिए | 

(५) श्राथिक तियोजन द्वारा जन-साधारण की भौतिक ग्रावश्यकताग्रो की 
पूर्ति होनी चाहिए । 

समाजवादी प्रकार के सम्राज का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया गया कि यह 


द्वितीय पच्वर्षीय योजना [ १ ] रेरे७ 


एक ऐसी श्राथिक एवं सामाजिक व्यवस्था होगी जिसमे व्यक्तिगत लाभ के 
स्थान पर सामाजिक लाभ को अधिक महत्व दिया जायगा। इस व्यवस्था मे 
विकास का प्रकार एवं ब्राथिक तथा साम्राजिक क्रियाओं को इस प्रकार योजना- 
बद्ध किया जायग्रा क्रि राष्ट्रीय भ्राय एव रोजगार की वृद्धि के साथ-साथ घन 
एवं भाय की विपमत्ाप्रो को भी कम करने का आयोजन हो सकेगा । उत्पादन, 
वितरण, उपभोग, बिनियोजन तथा झअन्य समस्त झआधिक एवं सामाजिक विषयों 
के हेवु नोति-निर्धारण सामाजिक हित से सम्बन्धित संस्थाग्रो द्वारा ही किया 
जाना चाहिएं। झ्ाथिक विकास का लाभ अधिक से श्रघिक समाज के पिछड़े 
हुए वर्गों को प्राप्त होना चाहिए तथा घन, आय एवं आथिक शक्तियों के 
केसद्रीयकरण मे निरन्तर कमी होनी चाहिए। सामाजिक एवं भ्राथिक प्रारूप 
में इस प्रकार परिवर्तन किये जाने चाहिए कि जिसमे निम्न वर्ग के व्यक्तियों को, 
जो भभी तक झवसरहीन हैं तथा जिन्हे संगठित प्रयासों द्वारा ग्राथिक सम्पन्नता 
में सहयोग देने के अवसर प्रदान नहीं किये गये है, ग्रपता जीवन स्तर सुघा- 
रने एव राष्ट्र को सम्पन्न बनाने के लिए प्रधिक कार्य करने के अबसर प्राप्त हो 
सकें । इस विधि द्वारा निम्त वर्ग के जन-समुदाय की भ्राथिक एव सामाजिक 
स्थिति भें उन्नति हो सकती है। वे परिस्थितियों जितम कोई व्यक्ति जन्म 
लेता है भ्रथवा भ्रपना जोवन न्यून व्यवसाय से प्रारम्म करता है, उसकी उन्नति 
एवं सम्पन्नता में बाधक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राज्य द्वारा उपयुक्त 
वातावरण एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों के 
निर्माणार्थ शासकीय क्षेत्र का विस्तार एवं विकास अत्यावश्यक होगा | शास- 
कोय क्षत्र को केवल उन्ही अ्रवस्थाप्रो का विकास नही करना चाहिए, जिनके 
विकास के लिए व्यक्तिगत क्षत्र तत्पर न हो भ्रत्युत्‌ उसे समस्त शासक्रीय एवं 
व्यक्तिगत विनियोजन का प्रकार निर्धारित करना चाहिए। दूसरी ओर, 
व्यक्तिगत क्षत्र को समाज द्वारा स्वीकृत नौतियो एवं योजनाग्ो के प्रारूप की 
स्लीमाग्रो मे कायं करने का अ्रवसर प्राप्त होना चाहिए । 


समाजवादी प्रकार के समाज को एक स्थिर एवं कठोर ब्यवस्था नहीं 
समभना चाहिए। इस व्यवस्था मे राष्ट्र की आधथिक एवं सामाजिक नीतियो 
को समय-समय पर ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किया 
जायगा । इसमे प्रयोगात्मक कार्यवाहियो को भी उचित स्थान प्राप्त 
होगा । शासकीय क्षेत्र के विस्तार द्वारा नीति निर्वारण करने वी झत्तियों के 
क्ेद्ीयकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा । वास्तव में झासक्लीय व्यवसायो 


कर 
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को स्वतन्त्रता के साथ विस्तृत नियमो के भ्रन्तमत काय बरने के ग्रवसर प्रदान 
फिये जायेंगे । इतका सगठन एवं प्रवन्धन इस प्रकार वा होगा कि जिसमे प्रयो- 
ग्रात्मक वार्यवाहियों को झावश्यकता होगो ! ये ही नियम समाज के समस्त क्षेत्रों 
पर लागू होगे । 

समाजवादी प्रकार की व्यवस्था द्वारा निम्नलिखित प्रत्यक्ष उद्देश्यों बी 
पूर्ति की जायगी-- 

(१) समाजवादी प्रकार के समाज का आधारभूत उह्ं इय देश म अ्रवसर 
की समानता तथा सामाजिक, प्राधिक एवं राजनीतिक न्याय के आधार पर एक 
आथिक एवं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है । 

(२) इस समाज जाति, समुदाय, लिय श्रथवा सामाजिक एवं भ्राथिक स्थिति 
पर प्राघारित भेद-भाव दूर कर दिया जायगा और प्रत्येक कार्य करन याग्य 
व्यक्ति का जीविकापाजन वरन # अवसर प्रदान विये जायेंगे। दूसरे शब्दों मे 
समाजवादी प्रकार के सम्राज का उह् श्य पूर्ण रोजग्रार वी व्यवस्था करना है । 

(३) राज्य समाज के मुख्य उत्पादत के साधनों एवं बच्च साल के साधनों 
को श्रपने भ्रधिकार अथवा प्रमावज्ञालीं नियन्त्रण मे इसलिए रखेगा विः इनवा 
उपयोग श्रधिकतम राष्ट्रीय हित के लिये किया जा सके ॥ 

(४) समाज अथ॑-व्यवस्था का संगठन इस प्रकार वरेगा कि इसके द्वारा 
धन एवं उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरणा सामान्य श्रहित के लिये न हो सके | 

(५) देश के समस्त राष्ट्रीय धन के उत्पादन म वृद्धि एव ते गति के लिये 
विधिवत्‌ प्रयत्न किये जायेंगे । 

(६) राष्ट्रीय घन का समान वितरण करना प्रावश्यक होगा जिससे 
वर्तेमात भ्राथिक विपमताग्रों म अधिकतम कमी की जा सके । 

(७) वर्तमान सामाजिक एवं सामाजिक ढाँवे म प्रावश्यक परिवर्तन शाति- 
पूर्ण एवं प्रजातातिक विधियों द्वारा किये जायेंगे । 

(५) समाजवादी प्रकार के समाज वी स्थापना वे लिये आिक एवं 
राजनीतिक सत्ता विकेद्धीयक्रणा करना भ्रावश्यक होगा जिसके लिये ग्रामीण 

पचायतो एवं लब्ु एवं ग्रृह उद्योगों का बड़े प॑म्राने पर विस्तार किया जायगा | 

प्रखिल भारतीय कॉँग्रंस ने समाजवाद एवं समाजवादी प्रकार के समाज 
में कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर बताये हैं | समाजवादी प्रकार का सम्राज उम्र व्यवस्था 
को बहने हैं जिसम उत्पादन के मुख्य सावन समाज के श्रधिकार एवं नियत्तरण 
में हो, जहाँ उत्पादन म निरन्तर वृद्धि की जाब तथा जहाँ राष्ट्रीय धन का 
समान वितरण हो । दूसरी झ्लोर समाजवाद मे अवसर वी समानता, उत्वादन 

लगभग समस्त साधनों पर सामाजिक अधिकार एवं नियन्तण, व्यक्तिगत 
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साहस को समाप्ति, व्याक्तगत सर्म्पत्ति वी समाप्ति, आय का समान वितरण 
झादि निहित हैं। समाजवादी प्रकार के समाज की व्यवस्था यद्यपि पृजीवाद 
एवं समाजवाद का सम्मिश्रण होती है, परन्तु इसके उद्द श्य समाजवाद क समान 
ही होते हैं। समाजवादा प्रकार के समाज का मुख्य उदंश्य भ्रवसर, धन एवं 
आय का समान वितरण होता है, परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो विधियाँ 
श्रपनाया जायगा, व समाजवाद का विधिया से कुछ भिन्न हागी । समाजवाद 
म ब्यक्तिगत साहस, व्यक्तिगत सर्म्पत्ति एवं व्यक्तिगत लाम को सबधा समाप्त 
कर दिया जाता है श्रौर अथ-व्यवस्था पर राज्य का सम्पूण श्रधिकार एवं निय- 
न्त्रण हाता है। इस प्रकार समाजवाद द्वारा आाथिक एवं राजनीतिक सत्ता का 
केल्द्रोयकरण राज्य के हाथा म हा जाता है | समाजवादी प्रकार क समाज म 
ब्याक्तणत एवं शासकाय दाना साहस अथ-ब्यवस्था म स्थान प्राप्त करत है तथा 
इस प्रकार एक मिश्तित प्रय व्यवस्था का निर्माण करन का उद्द श्य हाता है 
जिसमे प्राधारश्ुत उत्पादन के साधनों एवं क्षत्रो पर ग्रधिकार एवं नियन्त्रण 
शासकाय क्षेत्र का होगा तथा अन्य क्षत्रा मे व्यक्तिगत साह॒सिया को शासकीय 
नियमन एंव राष्ट्रोय नीतिया के अ्बुसार काय करन का भ्रवसर [दया जायगा। 

श्री श्रोमन्‍्नारायण न ११ जून १६५५ को समाजदादा प्रकार के समाज 
पर आकाशवाणा स भाषण करत हुए कथित समाज-ब्यवस्था के निम्नाकित सात 
सिद्धान्त स्पष्ट किये-- 

(१) पूर्ण रोजगार--उमाजदवादो प्रकार क॑ समाज का स्थापना करन के 
लिए पूण राजगार का प्रबन्ध किया जाना ग्रयन्त आवश्यक है। दक्य के प्रत्येक 
काय करन याग्य व्यक्ति को अपनी जाविकोपाजन हेतु लाभप्रद रोजगार मिलना 
चाहिए । एस समाजवादा प्रकार क॑ समाज की स्थापता की जानी चाहिय कि 
प्रत्यक स्त्री एवं पुरुष परारक्षम द्वारा अपनी जाविका उपाजित छरे। 

(२) राष्ट्रीय धन का अधिकतम उत्पादन--इश के श्राधिव जीवन का 
संगठन इस प्रकार किया जाय कि उपभोक्ता-वस्तुश्ता के समस्त उत्पादन में 
वृद्धि हा, परिणामस्वरूप जीवन-स्तर म वृद्धि हो सक्र। यह विचार करना 
उचित नहीं है कि लघु एवं ग्रामाण उद्योगा के विकास, जो कि धूर्ण राजगरार के 
हेतु आवश्यक हैं, क फत्रस्वब्य दशा के जीवन-स्तर म कमी रहगा । विकब्धित 
उत्पादन बी जो ओऔद्योगत्र सहकारा समितिया द्वारा क्या जायगा, उत्पादन 
लागत बड कारखाता का उत्पादन लातत स शभ्राघक्त हाना आवश्यक नहीं है । 
समाजवादी प्रत्नारक सस्राज मं पूण उलतादन पूर्ण रोजगार दारा ही झ्े 
सकता है । 

(३) अधिकतम राष्ट्रीय झात्म निर्भरता--एक राष्ट्र पूर्ण राजगार 
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एवं उत्यादन मे वृद्धि निर्यात श्र्थ-व्यवस्था द्वारा पदीसी प्र्घ-विकसित राष्ट्रों का 
शोवण करके प्राप्त वर सकता है | परन्तु ऐसे समाज वो, जो श्रान्तरिक समाज- 
बाद मी स्थापना विदेशों का श्राधिव शोषण बरखे धरता ही, वास्तविक रूप में 
समाजवादी समाज नहीं वहा जा समता है । 

(४) झ्राथिक एवं सामाजिक न्‍्याय--भारतीय समाज में सामाजिक 
विषमताञ्रा एवं प्रन्य प्रवार वे अन्‍्यायों के निवारण के साथ-साथ श्रधिक 
आशिक समानता वी भी श्रावश्यज़ता है। समाजवादी प्रवार वे समाज वी 
सुदृढ़ प्राघारशिता के लिए घनी एवं नि्धंत के भ्रन्तर को दूर करना 
श्राइइयक है । 

(५) समाजवादी प्रकार के समाज में शान्तिपुर्ां, श्रहिसक तथा 
लोकतत्रीय विधियों का उपयोग दिया जाना चोहिए । समाजवादो एवं साम्य- 
वादी राप्ट्रा म समाजवाद बी स्थापना में वर्ग-युद ((५]३४5 (१०॥6॥00), 
हिसा एवं रन्यीवरण करने या प्रयत्त क्या जाता है। भारत भ इस प्रकार बी 
विसी विधि वे उपयोग का विचार नहीं है । 


(६) ग्रामीण पंचायतों एव औद्योगिक सहकारी समितियों की 
स्थापना द्वारा श्राथिक एवं राजनीतिक दाक्ति का विकेन्द्रीयक रण समाज- 
वादी समाज वा एक“मूल सिद्धान्त है। श्रहिसक एवं प्रबातानिक समाज में 
नियोजित ब्यवस्था को स्थापना केन्द्रित एवं यत्रीह्षतत उत्पादन द्वारा सम्भव नहीं 
हो सकती । श्रधिक दवेन्द्रीयररण द्वारा प्राधिक एवं राजनीतिक शरक्तियोंबा 
कुछ ही व्यक्तियों के हाथ म केन्द्रित होना भ्रनिवायं हो नाता है । 


(७) जनसख्या के अत्यन्त निधन एव न्यूनतम वर्गों की तीग्रतम 
आवद्यकताशो को अधिकतम प्राथमिकता प्रदान बी जानी चाहिए। जो 
सर्वाधिक दवित ब्यक्ति हैं, उन्हें सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए और जो 
समाज में उच्च स्थान रखते हैं, उन्हे हमारी समाजवादी प्रवार वे समाज वी 
योजनाओं मं श्रन्तिम स्थान मिलना चाहिए । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यत्रमों का उद्देदय देश में समाजवादी 
प्रनार वे समाज की स्थापना की भोर प्रयास करना निश्चित क्या गया। 
समाजवादी प्रकार के समाज वी स्थापना द्वारा जीवन-स्तर में वृद्धि करता, 
समस्त जन-यमुदाय वो अवसरों वी समान उपलब्धि म वृद्धि करना, पिछड़े 
चर्गों म उत्साह एवं साहस उत्पन्न करना तथा समाज के समस्त वर्गों मे 
सहकार भावना जाग्रत करना भ्रादि उद्दं श्यो की पूर्ति की जानी थी । 


द्वितीय पच्रवर्षीय योजना [ १ ] ३४१ 
उद्दश्य 

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलतवाश्रों को पृष्ठभूमि पर द्वितोय पच- 
वर्षीय योजना बतायी गयी ? इस योजना का कार्यक्रम १ अप्रैल सन्‌ १६५६ को 
प्रारम्भ हुआ । प्रथम पचवर्षीय योजना द्वारा जो विकास हुप्ना, उसे हृढ बनाने एव 
उसकी गति मे तीद्गता लाने के लिए द्वितीय योजना के कार्यक्रम निश्चित किये 
गये । द्वितीय योजता के प्रारम्भ होने पर योजना कम्मीशन ने बताया कि प्रथम 
योजना द्वारा जो प्रगति की नींव सफलतापूर्वक डालो गयी है, उसी हिला पर 
अर्थ्यवस्था के विभिन्न क्षत्रो का विकास तीब्रता के साथ द्वितीय योजना द्वारा 
किया जायगा ॥ प्रथम योजना ने जिस विकज्ञास को विधि का प्रारम्भ किया है, 
उस विधि की ग्रगलो अ्रवस्थाप्नो की प्राप्ति द्वितीय योजना द्वारा हो सकेगी। 
द्वितीय योजना के मुख्य उद्द इय निम्न पे-- 

(१) देश म जीवन स्तर को उन्रत करने के लिए राष्ट्रीय आय में 
पर्याप्त वृद्धि । 

(२ ) द्रतगति स ओद्योगीकरण करना, जिसमे ग्राघारभूत एवं मूत्त 
उद्योगो पर विद्येप जोर दिया गया । 

( ३ ) रोजगार के अवसरो म थृद्धि करना, तथा 

( ४ ) आय एवं सम्पत्ति को झ्रसमानता को कम करना तथा ध्रारथिक क्षमता 
का अधिक समान वितरण करना । 


उपयुक्त समस्त उद्दे इय एक-दूसर से सम्बन्धित हैं, क्योत्रि राष्ट्रीय प्राय में 
वृद्धि एव जीवन स्तर का उत्पात तव तक नहीं हो सकता जब तक उत्पादन एवं 
विनियोजन म पर्याप्त वृद्धि न हो | इन उद्देझयों की पूर्ति हेतु सामाजिक एवं 
आशिक आधार का निर्माण, खानो का विदोहन एवं विकास, इस्पात, कोयला, 
यन्त्र निर्माण, भारी रसायन आदि आधारभूत उद्योगा छा विकास अत्यन्त आव- 
इयक है । इन सभो क्षेत्रा में एक साथ विकास करने के लिए उपलब्ध जन-शक्ति 
एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम एवं लामप्रद उपयोग होना चाहिएं। भारत 
जैसे राष्ट्र म जहाँ जन शक्ति का प्राधिक्य है, रोजगार के प्रवसरो य वृद्धि 
करना एक महत्त्वपूर्ण उ् बय होना स्वाभाविक है । दूसरो शोर प्राधिक विकास 
के साथ कुछ ग्राघारभूत सामाजिक उद्दंक््यों को पूत्ति भी होनो चाहिए। इस 
प्रकार आर्थिक वितक्रास के साथ सामाजिक एवं आधथिक विषमतामो को लोक- 
तन्‍्त्रीय विधिया द्वारा कम करना आवदयक है। श्रापिक उद्देधयो को सामाजिक 
उहंदयो से पृथक नहीं क्रिया जा सकता है क्योंकि आविक क्रियाएँ सामाजिक 
उद्दे यो को पूर्ति का साधन होती हैं । 
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राष्ट्रीय झाय--द्वितीय पचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय श्राय में २५% 
युद्धि करने का आयोजन क्या गया भ्रर्थात्‌ भ्राय में प्रति वर्ष ५% बृद्ध 
करने का लक्ष्य रखा ग्रया था । यह वृद्धि की दर प्रथम प्चवर्षीय योजना से 
लगभग दुगुनी है । प्रति व्यक्ति आय भो २७३६ ₹० ( १६५५-५६ ) से बढ़ 
कर ३३० २० (१६६०-६१ ) होते का भ्रनुमान है। इस प्रकार द्विवीय 
योजना काल मे प्रति व्यक्ति श्राय मे १८% वृद्धि होने की सम्भावना थी जबकि 
प्रथम योजना मे यह वृद्धि १० % थो । समस्त राष्ट्रीय उत्पादन १०, ८०० 
करोड़ रु० (प्रचलित मूल्यों पर) से बढ़ कर १३,४८० वरौड २० योजना के 
प्रन्त तक होने का अनुमान था। इस राष्ट्रीय उत्पादन वि लक्ष्य मे ६,९७० 
करोड रु० कृषि से, २,६१० करोड ९० ग्रौद्योगिक क्षेत्र से तथा ४,४०० करोड़ 
रु० व्यापार तथा प्रन्य तृतीय प्रकार (]ध979) के व्यवसायों मे उत्पादित 
होने की सम्भावना थी । 

ऑऔद्योगीकरण--शोघ्र झोद्योगीकरण के लिए द्वितीय योजना मे विनियो- 
जन के प्रकार मे महत्त्वपूर्ण परिवतंन करने का लक्ष्य था । उद्योगो पर व्यय होने 
वाली राशि ६८६१ करोड़ २० निर्धारित की गयी है जो प्रधम मोजना की राशि 
१७६ करोड ० से लगभग पंच गुती है । प्रथम योजना के समस्त व्यय का 
७४६ भांग उद्योगों पर व्यय होता था जबकि द्वितीय योजना में यह १६% 
रखा गया | दूसरी श्रोर प्रथम योजना को ३३% राशि कृषि एवं सिंचार्ट के लिए 
निर्धारित वो गयो थी, जबकि द्वितीय योजना मे इस मद पर योजना के समस्त 
ज्यय की २१% (१,०२३ करोड रू० ) राशि व्यय की जानी थी । इस प्रकार 
द्वितीय योयनता में उद्योगों के विकास को अत्यधिक महंध््व दिया गया था। 
रहुन-सहन का निम्न-स्तर, बेरोजगारी एवं श्रधं-बेरोजगारी तथा प्रधिकतम 
एवं भ्रौसत व्यक्तिगत श्रांय में अधिक अन्तर अर्ध विकसित प्र्थ-व्यवस्था का 
परिचय देते हैं और भअर्थ-व्यवस्था को कृषि पर निर्भरता की झोर सकेत करते 
है । ऐसी भ्रर्थ-ब्यवस्था का विकास करने के लिए झ्लीघ्न श्रौद्योगीकरण की ग्राव- 
इयकता होतो है। झ्ोत्र औद्योगीकरण के लिए देश म आधारभूत एव यत्र< 
निर्माण उद्योगो के विस्तार एवं विकास वी आ्रावश्यवता होती है। श्र प्रैजी- 
गत-वस्तुप्नो एवं मशीन-निर्माण उद्योगों के विक्राप्न को योजना का मुख्य उहूं श्य 
रखा गया ! 

रोजगार--योजना मे ५० लाख व्यक्तियों को कृषि के अतिरिक्त प्रन्य 
ब्यवसायों तथा २० च्ाख को कृषि में रोजगार प्राप्त कराने का श्रायोजन 
किया गया । योजना के कार्यक्रमों एवं विनियोजन के फलस्वकहप खनिज, कार- 
खानो, निर्माण, व्यापार, य्रातायात एवं सेवाओं मे श्रमिको की ग्रधिक भावश्य- 
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कता होगी तथा नवीन श्रमिकों को कृषि के अतिरिक्त श्न्य व्यवसायों मे रोज- 
गार के प्रवसर प्रदान किये जा सकते थे। इसके साथ ही कृषि तथा ग्रामोण एवं 
लघु उद्योगो में अरध-रोजगार का निवारण किया जा सरेगा । इस प्रकार देश 
के व्यावसायिक ढाँचे में कुछ सुघार होते क्रो सम्भावना थी। योजना काल मे 
प्राथमिक व्यावसायिक क्षेत्र से माध्यमिक तथा तृतीय ब्यावसायिक् श्रंत्रो में श्रम 
को ले जाना ग्रावश्यक होगा । योजना में सिंचाई, भूमि-सुरक्षा, पसुप्रो मे सुधार 
तथा कृषि-सुधार के हेतु पर्याप्त कार्यक्रम थे॥ इसके साथ ग्रामीण तथा लघु 
उद्योगों के विक्रास का ग्रायोजन भी किया गया था। इन सब आयोजनो से 
ग्रामीण श्लंत्र के प्रघं रोजगार का बहुत बडी सीमा तक निवारण सम्भव 
होगा । योजना म लगभग उतने हो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का 
ग्रायोजन किया गया था जितना कि योजना काल में नवीन श्रमिक-शक्ति में 
बृद्धि का अनुमान था। इस प्रकार प्रथम योजना के श्रवशिप्ट बेरोजगारो, 
जिनकी सख्या ५६ लाख अनुमानित थी, को रोजगार के श्रवसर प्रदान नहीं 
किमे जा सक्ेंगे। योजना मे निर्माण कार्यक्रम को विस्तृत करने का प्रायोजन 
था और निर्माण सम्बन्धी कार्यक्मो मे रोजगार के अवसरो को श्रावश्यक्ता- 
नुसार परिवर्तत किये जा सकत थे। निर्माण कार्यत्रमो के रोजगार के अवसर 
अस्थायी होते हैं, इसलिए इस वात का प्रबन्ध करने का प्रयत्व किया जाता था 
कि एक निर्माण काय॑ स पृथरू हुए श्रमिक्रों को प्रत्व निर्माण-क्ाये मे रोजयार 
प्रदान किया जा सके । 


रोजगार के अवसरो म॒पर्याप्त वृद्धि करने को झ्रघिक प्रायमिकता दी ग्रयी 
थी विन्तु रोजगार में वृद्धि करन के लिए एक ओर झ्ौजार एवं उत्तादक 
सामग्री म॑ और दूसरी ओर उपभोक्ता-बस्तुश्रो म पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए । 
यदि ग्राधिक विकास हेतु उत्लादक एवं पूजीमत वस्तुओं के उत्पादन को झ्ाव- 
श्यक समभा जाय तो देच को जन शक्ति का लाभप्रद उपयोग करने के लिए 
उपभोक्ता-वस्तुग्रों, जँसे खाद्याश्न, वस्त्र, सक्‍क्रर, निवास-ग्रह आदि के उत्पादन 
में पर्याप्स वृद्धि होना झावश्यक् होता है । जब बेरोजगारी को लाभप्रद रोजगार 
दिया जाता है तो एक प्रोर उन्हे यत्र, मशीर्ने एवं अन्य उत्पादक वस्तुएँ 
चाहिए, जिन पर वह कार्य करे तथा दूसरी ओर उनको जो आय हो, उससे 
बह जो उपमोक्ता-्वस्तुम्रा का कब करना चाहे, उसको पूति होती चाहिए। 
इस प्रकार उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना रोजगार का मूख्य अ्रग हो जाता है। 
इसी कारण से बेरोजगारी को समस्या उन्हों राप्ट्रो म॒ निश्चितहूप धारण कर 
जेती है जिनम कि उत्वादन-क्षमता कम होतो है। यद्यप्रि भारत जेसे देश में जहाँ 
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जन-शक्ति का बाहुल्‍्य है, प्रधिक श्रम का उपयोग करने वाली “उत्पादन की 
विधियों को प्राथमिकता मिलनों चाहिए, फिर भी दुछ क्षेत्रों में श्रम की बचत 
करने वाले उत्पादन के तरीकों का उपयोग करने से ही रोजगार के श्रदस्तर 
बढ़ाये जा सकते हैं । 
विपमताश्रों में कमी--योजना में श्राय तथा घन के श्रसमान वितरण को 
कम करने के लिए कर्ट प्रकार के कार्यक्रम तिश्चित किये गये । योजना झ्ागोग 
द्वारा कर देते के पश्चाद्‌ व्यक्तिगत शुद्र आय को श्रधिकतम सीमा को निश्चित 
करना श्रावद्यक बताया गया । भ्रायकर में श्रधिक श्राय के स्तरों पर बृद्धि, 
जायदाद कर मे वृद्धि, धन पर वापिक कर, श्रधिक प्राय पर व्यय के श्राघार 
पर करारोपणा प्रादि द्वारा ग्राथिक प्रसमानता कम करने की सिफारिश को 
गयी । भूमि सुधार मे श्रधिकतम भूमि की सीमा, जो कि एक व्यक्ति एवं परि- 
बार रस सकता है, निश्चित करने पर जोर दिया गया तथा लघु एवं ग्रामीण 
उद्योगों के विकास द्वारा कम भ्र्थोपाजेन करने वाले छृपकों की श्राय में वृद्धि 
करने का श्रायोजन किया गया । 
सम्पत्ति के वितरण में श्रसमानता कम करने के लिए एक विवेख्द्रित समाज 

(06०९४६एक7:2९० 5022०६9) की स्थापना का ब्रायोजेन किया गया । 
कार्य के प्रतिफ़त रूप प्राप्त प्रारिथमिक की प्रसमानता लोगों की योग्यता, 
शिक्षा, प्रशिक्षण तथा फार्यक्षमता के कारण उद्भूत होती है । शिक्षा, प्रशिक्षण 
आदि समस्त धतोपाजंक शक्तियाँ घन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इसलिए शिक्षा 
के क्षेत्र में शिक्षा की योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार देने का सुझाव दिया 
गया । शिक्षा के क्षंत्र में व्यय करने की क्षमता को विशेष महत्व नहीं मिलना 
चाहिए । इस प्रकार समस्त जन-समुदाय को समान अवसर प्रदान करने का 
श्रायोजन करने के श्रयास बरिये गए । 


प्राथिक विपमता को कम करने के लिए सहकारी उत्पादत का विकास, 
महाजनों का विस्थापन, निब्किय लगान प्राप्त करने बालों का उत्बूलन, 
व्यक्तिगत एकाधथिकार पर नियन्त्रण एवं राजकोय क्षेत्र का विस्तार आदि 
अत्यन्त महत्वपूर्ण साघन थे । इन सभी बातो के लिए द्वितीय योजना में विशेष 
यधस्या किया यथा । साथ ही आदोशिक विषमता का अन्त करने के' लिए सन्तुलित 
विकास फी शोर भ्रधिक ध्यान दिया गया । 

उपयुक्त उद्दंद्यों के ग्राधार पर ही योजना काल की ब्लाधिक नीतियाँ 
निर्धारित की जानी थीं। आ्ाधिक नौति द्वारा केवल श्र साधनों की प्राप्ति ही 
नहीं की जाती भश्रपितु उपभोग एवं विनियोजन को इस प्रकार मी निश्चित किया 
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जाता है ताकि योजना को आवश्यकताप्रो की पूतति हो सके । योजना में केवल 
विकास कार्यक्रमों की सूची ही नहीं होती है बल्कि यह भी विर्धारित किया 
जाता है कि इन कार्यक्रमों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायगा। योजना 
के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दो उपायों का उपयोग किया जा सकता है। प्रयम, देश 
को आ्ाथिक क्रियाग्रों को तठकर (साउथ) एवं मोद्रिक (१(०7९६9) 
नीतियों द्वारा पूर्णतः नियन्त्रित कर दिया जाता है। द्वितीय विधि मे 
आयात निर्यात नियन्त्रण, उद्योग एवं व्यवसायों को श्रनुज्ञापत्र नियंमन, मुल्य- 
नियन्त्रण तथा उत्पादन की मात्रा निर्धारित करना आदि द्वारा अर्थ-ब्यवस्था के 
बाछलनीय क्षत्रों को नियन्त्रित कर दिया जाता है । तटकर एवं मौद्विक नियन्तणों 
द्वारा एक ऐसी विस्तृत योजना को जिसम विनियोजन में श्रधिकतम वृद्धि करने 
तथा प्राथमिक्रताग्रों के झनुसार विकास करने का श्रायोजन हो, क्रियान्वित नहीं 
किया जा सकता है | इसलिए दूसरो विधि को ही योजना आयोग ने प्रधिक 
महत्व दिया है। यद्यपि योजना आयोग ने झावश्यक वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रण 
एवं राशनिंग का यथासम्भव उपयाग न करन के सम्बन्ध में प्रयास करन का 
ग्राश्वासन दिया हैं परन्तु पूर्ति मे पर्याप्त वृद्धि न हान एवं विनियोजन के साधनों 
को उपभोग के लिए उपयाग होने से रोकन के लिए आवश्यक वस्तुझ्रो के मुल्यो 
एवं वितरण पर नियन्त्रण लगाये जा सकते थ। सरकार को मुल्यो के उच्चा- 
वचन को रोकने के लिए वफर स्टॉक का आयोजन करना था । इसके साथ ही 
व्यापारिक फसलो के मूल्या मे समायोजन का प्रयास भी करना था जिससे 
खाद्याल्ता के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव न पड़ । ग्रौद्योगिक क्षेत्र मे औद्योगिक 
वित्त निगम तथा औद्योगिक साख एवं विनियोजन निगम ([ह075ए7था 
एछाबाए९४ (/0एणबंणा बाप वाक्‍प5च४छथे. (सता: गाते 
१092६४(777९70४ (..0770784707)) व्यक्तिगत क्षत्र की झ्रावश्यकृताग्रो की 
पूर्ति करेंगे तथा राष्ट्रोय ग्रौद्योयिक विकास निगम ()एडध०णाढी [शतएडधणव] 
प0९ए९।०9०७९४०४ (००77००४४४०7) श्ञासकीय उद्योगो का प्रवतंन एव 
विकास करेगा | राजकीय वित्त निमम (5880४ किवब्ता८९ (7०7४०- 
ए४0707) एव केन्द्रीय लघु उद्योग निगम छोट दोट व्यदसायों को सहायता 
प्रदान करें । 

उपयुक्त उद्द इयो के भ्राघार पर यह कहा सकता है कि द्वितोय योजना 
में प्रथम योजता के उद्द श्या की तुलना म कुछ प्राघारभूत भ्रन्तर है। प्रथम 
योजना बनाते समय भय व्यवस्था म विभिन्‍न क्षेत्रा म न्यूनता थी भ्रतएव 
उत्पादन में वृद्धि को विशेष महत्व दिया गया था $ यद्यपि विषमताप्नो को कम 
बरने के किए भी कुछ ठोस कदम उठाये गये किन्तु वे भ्रपर्याप्त थे, द्ितोय 
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योजना में उत्तादत मे सर्वागीण वृद्धि के साथ ज्षीत्र श्रौद्योगोकरण और विशेषत 
आधारभूत उद्योगों के विकास को भी श्रावश्यक समका गया। प्रथम पचवर्षीय 
योजना द्वारा कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो गयी थी और प्रब प्रौद्योगीकरण 
की झ्लोर कदम उठाये जा सकते थे । श्रौद्योगीकरणा साधन एवं लक्ष्य दोनों ही 
'था। श्रौद्योगीकरण द्वारा ही बेरोजगारी की समस्या का निवारण क्या जा 
सकता है ) इस प्रवार रोजगार के भ्रवप्तरो म वृद्धि करन के लिए ग्रौद्योगीकरण 
एक साधव था / दूसरी द्योर देश वी श्रथ॑ व्यवस्था को ढढ बनाने के लिए 
आधारभूत उद्योगो वा विकास एवं विस्तार अति आवश्यक था। द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना रोजगार की समस्या के निवारण का प्राथमिकता देती है जबकि 
प्रथम योजना मे इस भोर ठोम कदम नहीं उठाये गए थे । प्रथम योजना में 
ज्यावत्तायिक ढाँचे मं कोड विशेष परिबतन नहीं हुआ, परन्तु द्वितीय योजना में 
औद्योगिक विकास द्वारा व्यावसायिवा ढाचे म परिवर्तन होन की प्रत्यधिक 
सम्भावना थी । द्वितीय योजना द्वारा एक नए समाज--समाजवादी प्रवार के 
समाज का निर्माण करना था। 
योजना का व्यय एवं प्राथमिकताए 
गोजना के लक्ष्य निश्चित करन के लिए सामान्य वित्तीय विचारधारापो 
को झाघार नहीं माना गया ब्रट्ुत्‌ प्रथम भोतिक लक्ष्यो का नि॥चत कर लिया 
गया, तत्वश्वात इन लक्ष्यों के लिये साधन एघत्रित करम की विधियों पर 
विचार किया गया । प्राय योजता व उपलब्ध ग्रथ तथा योजना द्वारा वाछुतीय 
वित्तीय फलो के आऑँकड तयार करके हो योजता वे भौतिक कायक्र्म निश्चित क्यि 
जाते हें, दुसरे शब्दों म हम इस वित्तीय नियोजन (7402009) ?970778) 
भी बह सकते है । जब योजना क कायक्रम वित्त की उपलब्धि पर निभर हो 
सो उसे वित्तीय नियोजन वहा जा सकता है । द्वितीय योजना में इसकी विपरीत 
रीति को अपनाया ग्रया प्र्थात योजना के भौतिक लक्ष्य निश्चित करने के 
पश्चात्‌ उनकी पूर्ति के लिए अर्थ साधन प्राप्ति के माध्यमों पर विचार किया 
गया । इस प्रकार योजना बनान मे देश वी आवश्यकताओं तथा जन साधारण 
की इच्छाड्रो के अ्रनुसार भोतिक लक्ष्य निदिचत कर लिये जाते है। परन्तु कभी 
कभी ऐसे क्ययंक्रमो की पूर्ति के लिए योजना काल के मध्य मे आथिक कठिनाइयों 
का सामता करना पडता है, और "स मध्यकाल म॑ योजना के कार्यक्रमों मे 
कोई परिवतन करने से समस्त योजना वे छिन्न-भिन्न होत का भय रहता 
है । द्वितीय योजना के तृतीय एवं चतुथ व मे आथिक वाठिनाइयाँ उपस्थित 
हुई । हमारे विदेशों मुद्रा क॒ साधन श्रत्यन्त कम हो गये तथा हीनाये प्रबन्धन 
अनुमान से अधिक करना पडा, जिससे मूल्यों म भ्रत्यधिक वृद्धि हुई। परन्तु 
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नियोजक सम्मवत इन कठिनाइयों का योजना के पूर्व ही पनुमान कर छुके थे, 
इसलिए योजना वै क्ायंत्रमो को लचोन्रा रखा गया था। योजना के तृतीय 
वर्ष में इसीलिए योजना के वित्तोप लक्ष्या को ४,८०० करोड़ रु० से घटा कर 
४,५०० करोड़ रु० क्र दिया गया 4 

द्वितीय पचवर्षीय योजना की कुल लागत ७,२०० करोड रु० थी जिसमे से 
४,८०० करोड़ रु० शासकोय क्षेत्र म तथा २,४०० करोड रु० व्यक्तिगत क्षेत्र 
में व्यय होना था। ४,८०० करोड रु० की राशि म से २,५५६ करोड ० केन्द्रीय 
सरकार द्वारा तथा १,५८० करोड रु० राज्य सरकारो द्वारा व्यय किया 
जाना था। विभिन मदो पर व्यय का वितरण इस प्रकार है-- 

तालिका स० ४६-प्रथम एवं ठ्वितीय योजना के अन्तर्गत 

विभिन्‍न मदो पर निर्धारित व्यय* 
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(१) कृषि एवं सामुदायिक विकास ३ेश७ १५,६१५ श६८. ११८ 








(प्र) कृषि कार्यक्रम रेड१ १०९ रे४१ छ१ 
(ब) राष्ट्रीय विस्तार एवं 
सामुदायिक विकास ६० रेप. २०० 8 


(से) अन्य कायक्रम (ग्राम 
प्रचायत एवं स्वानोय 


विकास) २६ ११ २७ ग्र्‌ 

(२) सिचा एव दाक्ति ६६१ रप३रश धरे १६० 
(प्र) घिचाइ रेषड १६३ रेफर ७6 

(व) शक्ति २६० शृध्शा डउर७. ८६ 
(स) वाढ नियन्त्रस झादि श् ०७. १०४ २२ 
(३) उद्याय एव खनिज श्छ६ ७६ प८६० श्८५ 
(अर) बड एवं माध्यमिक उद्योग १४८ धश्रे इश७ १२६ 
(व) खनिज विकास १ जा ७५३ श्र 


(स) प्रामीण एवं लघु उद्योग ३० १३ २०० १ 
(४) यातायात एवं सवादवाहन भश७ ररे६ र्रेट५ रप ह 


3, 866गाद किडढ एऐंटव शिंव्त रिकुणा, एए 5-52% 





बै४द भारत मे भ्राथिक नियोजन 


प्रथम पच० योजना द्वितीय पच० योजना 

भद आयोजन प्रतिशत श्रायोजन प्रतिशत 
(करोड समस्त (करोड. समस्त 

रुपयो में) व्यय से र० में) व्यय से 


(श्र) रेलें रघधप रेश४ ६०० शृपप 
(प्रा) सडकें ३०. भभ रज६. 3१ 
(इ) सडव यातायात श्र ५ है ण्ष 
(६) बदरगाह भ्रादि इ्ड श्ड ड्भू ०६ 
(उ) जल-यातायाव २६ ११ 503 १० 
(ऊ) भ्रान्तरिक जल यातायात. -+ न इ््‌ ्र 
(ए) हवाई यातायात र४ड १० डरे नग्ह 
[ऐ) प्रच्य यातायात ३ प्‌ छ भर 
(भ्रो) डाक एवं तार ५० २२ ६३ १३ 
(प्री) भ्रन्य सवादवाहन ५ ०२ डे ०१ 
(प्र) प्राकाशवाणी ह ०्रे & ण्२ 
(५) समाज सेवाएं" भ३३ २२६ €४५ १६७ 
(प्र) शिक्षा श्द्ड ७०. ३०७ ६४ 
(भ्रा) स्वास्थ्य १७० ५४६ २७४ ३,७ 
(३) गृह डे. २१ ३१२० २.५ 
(६) विछंडी जातियो का कल्याण ३२ १३ ६१ १६ 
(उ) समाज कल्याण भर ०२ २६ # ६ 
(ऊ) श्रम एवं श्रम बल्यारा ७ ०्ड्े र्६ ०६ 
(0) पुनर्वास श्३्६ भ्प €६० १६ 
(ऐ) शिक्षित बेरोजगारी के 
लिए विशेष योजनाएँ 5 5 4 ०३ 
(६) विविध ६& ३० ह६ हे 





योग २३५६ १००० ४८०० है००० 


लि-+-++-++ 


द्वितीय योजना के शासकीय क्षेत्र के समस्त व्यय में स्थातीय सस्थाग्रो के 
विकास के कार्यकमों के समस्त ध्यय को सम्मिलित नहीं किया गया है। कैवल 
ब्यय का वह भाग, जो राज्य सरकारों द्वारा सहायतार्थ दिया जायगा, शास 
कीय क्षेत्र वो राशि मे सम्मिलित किया गया है। समस्त व्यय में विकास 
योजनाश्रो में जतता से प्राप्त अनुदानो को भी सम्मिलित नहों किया गया है । 
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उपयुक्त व्यय के विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रथम पचवर्षीय योजना की 
तुलना मे द्वितीय योजना की प्रायमिकताए कुछ भिन्न हैं! प्रथम योजना के 
समस्त व्यय का १५१% भाग कृषि-विकास पर व्यय किया जाना था । द्वितीय 
योजना में यह प्रतिशत घठा कर ११ ८% कर दिया गया है परन्तु कृषि विकास 
पर व्यय होते वाली राश्मि प्रथम योजता की राशि की अपेक्षा १४ गुना से भी 
अधिक थी । इसके श्रतिरिक्त द्वितीय योजना के व्यय का ७६९८ सिचाई एवं 
२२% वबाढ़-नियन्त्रण पर व्यय होना था जिसके फलस्वरूप ग्रामोण एवं कृषि 
विकास में सहायता मिलनी थी। इस प्रकार कृषि विकास पर योजना के 
समस्त व्यय का २२ प्रतिशत श्रथवा छ भाग से कुछ कम व्यय होना था । 
प्रथम योजना में इन मदों पर व्यय होने वाली राशि ७५८ करोड रुपया श्रोर 
द्वितोय योजता में श्रौद्योगिक विकाय के महत्व को बढा दिया गया। जहाँ 
प्रथम योजना के शासकीय क्षेत्र के व्यय का केवल ७६% भाग श्रौद्योगिक एव 
खनिज विकास पर व्यय होना था, द्वितीय योजना मे यह अतिशत बढ़ा कर 
दुगुने से भी अधिक शर्थाव्‌ १५,२१% कर दिया। प्रथम योजना में उद्योगो 
एवं खनिज पर १७६ करोड रुपया व्यय होने का अनुमान था जबकि द्वितोय 
योजना में इस मद की राशि ८६० करोड रुपया निर्धारित की गयी जो प्रथम 
योजना में उद्योग एव खनिज पर वाह्तविक व्यय निर्धारित राशि का केवल 
५४% था। इस प्रकार द्वितीय योजना मे लगभग ६ या १० ग्रुनी राशि 
श्रौद्योगिक विकास पर ब्यय की जायगी । द्वितोय योजना के औद्योगिक विकास 
की एक विशेषता यह है कि २०० करोड रुपया ग्रामीण एवं लघु उद्योगो के 
विकास पर व्यय किया जायगा जबकि प्रथम योजना मे इस मद पर केवल ३० 
करोड रु० ब्यय करने का भ्रभुमान था | इस प्रकार द्वितीय योजना में श्रौद्योगी- 
करण के महत्त्व को बढा दिया गया है। परन्तु कृषि विकास की तुलना मे 
द्वितीय योजन्रा में श्रौद्योगिक विकास पर कम राशि ही व्यय करने का प्रतुमान 
है । इसलिए यह केहना उचित न होग्रा कि द्वितीय योजना मे औद्योगिक 
विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है, परन्छु यह अ्रवश्य ही स्पष्ट 
है कि द्वितीय योजना मे औद्योगिक विकास को प्रथम योजना की तुलना मे 
अधिक महत्त्व दिया गया था / 
योजना के व्यय का विवरण सर्देव योजना के उद्द श्यो के श्राधार पर किया 
जाता है, इसीलिए द्वितीय थोजना के झौक्न झ्रोद्येगीकरण के उर्ंश्य की पूर्ति 
के लिए उद्योगों पर व्यय होने वाली राशि इतनी प्रधिक निर्धारित कौ गयी 
थी । ज्ञीक्न ध्रौद्योगीकरण द्वारा ही रोजगार के श्रवसरों भें वृद्धि की जा सकती 
थी। योजना के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए उद्योगों पर अधिक व्यय 
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करना उचित ही था + प्रथम योजना मे केवल १ करोड रुपया ही खनिज विकास 
के लिए निर्धारित कया गया, द्वितोय योजना मे खनिज विकास पर ७३ करोड 
रुपया व्यय होना था । इस राशि मे कोयला धोने के कारखाने ((/04) शए४६४व- 
€४९७) तथा खनिज तेल खोजने का व्यय भी सम्मिलित था । 
यातायात एवं सबादवाहन पर द्वितीय योजना के समस्त व्यय का २९१७ 
भाग व्यय होता था। रेलो पर सम्रस्त व्यय का १६% व्यय होता था। प्रथम 
योजना में यातायात एवं संचार पर २३६% तथा रेलो पर ११ ४% राशि 
निर्धारित की गयो थीं। राशियो की तुलना करने से ज्ञात होता है कि यातायात 
एवं सचार पर प्रथम योजता की राश्षि की तुलना में ई८ गरुता और रेलो पर 
लगभग ४ गुना व्यय द्वितीय योजना काल में किया जाना था। शक्ति पर 
व्यय होने वाली राशि में १६० करोड रुपये प्रथम योजना मे प्रारम्भ हुए. 
कार्यक्रमों पर तथा २६७ करोड रुपये नवीन योजनाम्रों पर व्यय होना था । 
समाज सेवाग्रो की राशि कुल व्यय की २०% थी जबकि यह राशि प्रथम 
गोजना में २३४४ थी। शिक्षा पर ३०७ करोड रुपये का आयोजन था जो प्रथम 
योजना की राशि का लगभग दुगुना था। इसी प्रकार स्वास्थ्य पर व्यय की 
"| वाली राशि भी दुग्रुती हो गयी थी + 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे शासकोय क्षेत्र में ३५०० करोड़ रुपया विवि- 
।जन पर तथा १००० करोड रुपया विकास की चालू भदो पर व्यय होना था | 
« राशि का विभिन्‍त मदों मे विभाजन निम्न तालिका से स्पष्ठ है*--- 


]. 86८०ार्व ग्रिए४ ए४द्क ?[% रिव्णमघ, 9. 55 


द्वितीय पचवर्षीय योजना [ १ ] झ्श्श 
तालिका स० ४७--दट्वितीय योजना मे विभिन्न मदों पर विनियोजन 

















एवं चालू व्यय 
(कराड स्पयो म) 

मद विनियोजन की राशि चालू व्यय की राशि याय 
(१) ऋूषि एवं सामुदायिक विक्ञास से २३० श्स्फ 
(प्र) कृषि श्ष्श १६० इ्डर्‌ 

(ब) राष्टीय विस्तार एवं सामरु 
दायिक्र विक्रास १५७ छ० श्र 
(२) छ्िचाई एवं शक्ति द्द््रे ५० ६१३ 
(प्र) सिचाई एवं बाट नियल्ल्स ४५६ ३० ४८६ 
(व) झक्ति ०७३ र० ड२७ 
(३) बृहद्‌ उद्योग एव खनिज छे० १०० घ्ह० 

(प्र) वृहद्‌ एवं मध्य वग के 

उद्याग इछ० र्‌० ३६० 
(ब) ग्रामीण एवं लबु उद्योग श्र० छ्० २०० 
(४) यातावात एवं सवादवाहन १३३५ प्रू० 9३८५४ 
(५) समाज सेवाएं श्र डह० ध्थर्‌ 
(६) पनन्‍्य १५. रा] &६& 
योग देप०० २००० डए०० 


शासकीय क्ष त्र म व्यय हान वालो राशि का केन्द्रीय एव राज्य सरकारा 


द्वारा निम्न प्रकार व्यय क्या जाना था-- 
तालिका स० ४८--शासकीय क्षेत्र मे निर्धारित व्यय का केन्द्र एवं 


राज्यों मे विभाजन 
जाज”तमभैषषमजणणएजज/् ्््हक्कछ के) रु० में) 
मद केद्र राज्य योग 
(१) कृषि एूू सामुदायिक विकाल द््ू ५०३ भ्दृ८ 
(२) छिचा” एवं शक्ति श्ण्५्‌ द्न्प ६१३ 
(३) उद्योग एवं खनिज छडछ७ श्ड३ ८6० 
(४) यातायात एवं सवादवाहद श्रग०्३ श्षर इष्घ्‌ 
(५) समाज सेवाएँ ६६ शडह. हडर 
(६) झन्य डरे ४६ ६६ 
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हितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षत्र के विनियोजन की राशि में 
बृद्धि के साथ-साथ व्यत्तियत क्षत्र के विनियोजन की राशि में भी वृद्धि कर दीं 
ग्रथी ) योजना के उत्पादन एवं विकास के लय निश्चित करते समय निजी क्षेत्र 
के विनियोजन के प्रभावों को भी इष्टिगत किया यया । गत वाँच वर्षों को 
विनियोजत प्रदृत्तियों एव द्वितोय पच्वर्षीय योजना काल में होने वाले ज्ञात 
विनियोजन के श्राघार पर निजी क्षत्र मे विनियोग होने वाली राशि का भनुमान 
२४०० करोड र० था। यह विनियोजन विभिन्न मदो पर इस प्रकार विभक्त 
होते का भ्रमुमात थां--+ 
तालिका सं० ४६--ट्वितीय योजना मे निजो क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न 





मदों पर विनियोजन 

भ्रद वितनियोजन (करोड़ २०) 
(१) सगठित उद्योग एव खनिज भ्र७५ 

(२) पौध वाले व्यवसाय, विद्युत शक्ति एव 
रैल के अतिरिक्त प्रन्य यातायात १२५ 
(३) निर्माण १००० 
(४) कृषि तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योग ३७३ 
(१) संग्रह (80:४9) ३6% 


योग. २४०० 





प्रथम प्रचवर्षीय योजना मे व्यक्तिगत एवं शासकीय क्षेत्र के विनियोजन का 
भ्रनुमान ३१०० करोड स्पया था जिसमे व्यक्तिगत एवं शासकोय क्षत्र का 
अनुपात ५०.५० था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त विनियोजन की राशि 
६२०० करोड रु० भ्रनुमानित थी जिसमे शासकीय एवं व्यक्तिगत क्षेत्र का 
अनुपात ६१ ३६ होने का अनुमात था। इससे स्पष्ट है कि शासकीय क्षेत्र 
निरन्तर विस्तार की प्रोर श्रग्रसर था ) द्वितीय योजना में प्रथम योजना की 
तुलना मे विनियोजन की राशि शासकीय क्षेत्र मे २३ ग्रनी तथा निजी क्षेत्र मे 
४०% भ्रधिक थी । 

अर्थ प्रबन्ध 

द्वितीय योजना के अ्र्थ-साधनो के श्रव्ययन से स्पष्ट है कि योजना श्रायोग 
ने भौतिक लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया था श्लौर वित्तोय साधनों का विस्तार 
करने के प्रयास पर जोर दिया गया था । द्वितीय पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 
में राष्ट्रीय आय का ७ ३४ भाग आन्तरिक बचत था जिसे द्वितीय पत्रवर्षीय 
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३१५३ 


थोजना काल में बढा कर १०७ % करने का लक्ष्य था । इस हेतु दो बातों पर 
विचार किया गया था--प्रथम बचत को बढाने के लिए उपभोग को किस सीमा 
त्तक कम करना उचित होगा तथा दुसरे वतमान आथिक एवं सामाजिक व्यवस्था 
में कौन-कौन सी बचत-वृद्धि की विधियाँ झपनायी जायेंगी श्र्थात्‌ प्रजातान्त्रिक 
व्यवस्था में कर एवं अन्य श्राथिक नीतियो को उपयु'क्त दोनो बातो को झ्राधार 
मान कर ही निर्धारित किया जाना चाहिए आन्तरिक साधनों के अतिरिक्त 
ओ्रौद्योगिकरण के कार्यक्रम को किग्रन्वित करने के लिए विदेशों मुद्रा की भी 
अ्रधिक भ्रावश्यकता थी। विदेशी साधनों की उपलब्धि के लिए एक ओ्ोर श्रायात 
में मितव्ययता और दूसरी ओर निर्यात मे वृद्धि करने की झ्रावश्यकता थी। 
शासकीय क्षेत्र से अर्थ प्रबन्ध की व्यवस्था निम्न प्रकार करने का लक्ष्य था-- 
तालिका सं० ५०--द्वितीय योजना का अर्थ-प्रबन्धन 





गाय का माध्यम आय (करोड रु० में) 


(१) चालू प्राय का प्राघिवय 
(श्र) वत्त मान कर की दरो स ३५० 
(ब) प्रतिखित करो से है 


(२) जनता स ऋण 
(प्र) बाजार से ऋण ७०० 
(ब) लघु बचत ५०० 


(३) बजट के भ्न्य साधन 
(श्र) विकास-कार्यक्रमो मे रेलो का अबुदान_ १५० 
(व) प्राविधिक निधि (?7०शतेश्यः #पा0) 
एवं अन्य जमा २५० 





(४) विदेशी सहायता 

(५) घादे की धर्थ-ब्यवस्था (0९०६ 
फाशध्ा८78) 

(६) श्रपूर्णता--जो आन्तरिक साधनों को वृद्धि द्वारा 
पूर्ण की जाबगी 


पघ०्० 


१२०० 


योग ४८०० 


क्ीससनससलफजअससअफफफसकफकककफ कससस्पस्‍स्‍्िससिः_३क_फस्‍च- न्ःीसणतख _ न -_ तक... 


ररे 
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यौग हेतु इतनी श्रधिक राशि ऋण के रूप में श्राप्त करना सुलभ ने था । योजना 
में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार का भ्रायोजन किया गया क्योंकि इसके माध्यम 
से एक भ्रोर कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान वी जा सकती थो तथा दूसरों भ्रोर 
यह बचत वा महत्वपूर्णा साधन थी । द्वितीय योजना के विक्ास-ब्यय के वारण 
जन-समुदाय वी मौद्धिक एवं वास्तविक श्राय में वृद्धि होने की सम्भावना थी। 
व्यक्तिगत उपभोग पर नियत्रण लगा कर ऋण को राशि को पूरा क्याजा 
सवता था। 

प्रथम पचवर्षीय योजवा म लगभग ४७ करोड रुपया प्रति वर्ष लघु बचत से 
प्राप्त हुप्ना। द्वितीय योजना म इस राशि को दुगुता बरने का लक्ष्य था। 
साधारण श्राय की वृद्धि का ग्रधिकतत भाग उपभोग पर ही थ्यय हो जाता 
क्योकि हीतार्थ-प्रबन्धन के प्रिशामस्वरूप मूल्य-वृद्धि प्रवश्यम्भावी थी । 
मुद्रा की क्र-शक्ति कम होने पर ब्याज के रूप म निश्चित दर से भ्राप्त होने 
वालो राशि का भा वास्तविक मुल्य कम हो जाता है तथा इस प्रकार जब बचत 
करने वालों को प्रपनी बचत पर वाघ्तविक श्राय कम होती है तो वह अधिक 
यचत की प्रोर श्रावर्षित नही होते । 

बजट के अन्य साधन--योजना प्ायोग के भ्रनुमानानुसार रेजो से १५० 
करोड रु० विकास के कार्यक्रमों के लिए प्राप्त हो सकता था। यह राष्ि प्रधम 
योजना में ११५ करोड र० थी । रेली को भ्रपना प्नुदान बढाने के लिए श्रपती 
थारपिक भ्राय म ७ करोड रु० की वृद्धि करनी थी। भ्रन्य बजठ के साधनों से 
२५० करोड २० प्राप्त करमे का लक्ष्य था जिसमें से लयभग १५० करोड़ र० 
प्रान्दीय तथा केत्रीय सरकारों की प्राविधिक विधि (:0ए7क्‍687 हघाव) 
की राशि से तथा १०० करोड रुपया केन्द्रीय एव प्रान्दीय सरकारों द्वारा विये 
गये ऋणों के भुगतान में तथा श्रम्य पूजरीगत श्राप्तियों के रूप में श्राप्त होने 
का प्रतुमात था । 

विदेशी सहायता--योजना में 5०० करोड़ रु० की विदेशों सहायता अप्त 
होने का प्रनुमाद था । प्रथम योजना मे २६६ करोड रुपये वो विदेशी सहायता 
प्राप्त करना था जिसमे से केवल १८८ करोड रुपया ही उपभोग किया 
गया । इस श्रकार १०८५ करोड रपये की राक्षि प्रथम योजना में विदेशी 
सहायता के रूप मे प्राप्त हुई । द्वितीय योजना में शेष ६२२ करोड़ २० की 
विदेशी सहायता का प्रायोजन करना था । प्रथम योजना को तुलना में महे अप 
मान अभिलादी प्रतीत होते थे हि 

हीनाथं-प्रवन्धन--अ्रथम पचवर्दोय योजवा में होनावन्यवश्धव हारा 


श्प््द भारत में प्राधिक नियोजन 


है, तब तक जन-साधारण के रहन सहन की लागत में भधिक वृद्धि नही 
होती है । 

विदेशी मुद्रा के साधन--द्वितोय योजना के ज्ीत्र श्रौद्योगीकश्ण के उद्देश्य 
की पति हेतु विदेशी पूजोगत वस्तुओं के झ्रायात को प्रत्यधिक प्रावश्यकता 
थी। परन्तु पाँच वर्षों को विदेश्षी मुद्रा को प्रावश्यकतामों तथा उपार्जन 
(९४४४725) का उचित भ्रनुमान लगाना सम्मव नहीं था क्योकि बहुत से घटक 
विदेशी व्यापार पर प्रभाव डालते रहते है। निम्नलिखित तालिका * द्वितीय 
प्रवर्षीय योजना की विदेशी साधनों की प्रबुसनित स्यूनता को दर्शाती है: 


तालिका स० ५१-- द्वितीय योजना मे विदेशी साधनों की न्यूमता 


(करोड़ रुपयो में) 
१६५६-५७ १६५७-५८ १६५८-४६ १६५६-६० १६६०-६१ योग 
(१) निर्यात 
(709) 
५७३ भ्रष्र३ ५६२ इ०्रे ६१५ २६६५ 
(२) भध्रायात 
(0. ४) 
७८३ दषप &€६० ब€श छप६ ४३४० 
(३) व्याप्रारिक 
शेष 
"२१० ऋरे०३े ऋऑषशेधशपष न-रेधरे --१७१ -+रे७५ 
(४) प्रदृश्य 
ऊष्रे +५५ +५१ क४६.. क्े१ +२५४ 
(५) थालू खाते 
का शेष 
नजारष्धद >रे४प जवेड७. >+रेड७ ““रै३० “-११२० 


इस प्रकार योजना-काल के पाँच वर्षों मे ११०० रुपये की विदेशी मुद्रा 
की चालू खाते मे कभो रहने का भ्रनुमान था । उपयुक्त प्लॉकडो से स्पष्ट है कवि 
निर्यात ५७३ करोड रु० (१६५६-५७) से बढ कर १६६०-६१ में ६१४ करोड़ 
रुपये होने की सम्भावना थो, जबकि प्रायात से योजना के प्रथम चार वर्षो मे 


हैं, 80८07 फिए2 एश्दा मिदय मेेश्कुजक छ 935. 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना [ १ ] इ्ध्६ 


अधिक वृद्धि होने का भनुमान था तथा इस प्रकार १३७५ करोड़ की प्रपुणंता 
रहने की सम्भावना थी | अहृइय साधनों से औसत २२४ करोड रुपया प्राप्त 
होने की सम्भावना थी | इस प्रकार योजना काल मे २२४ करोड रुपया प्रति वर्ष 
विदेशी मुद्रा की कमी का झनुमान था । 


योजना के लक्ष्य एवं कार्यक्रम 


कृषि एवं सामुदायिक विकास--प्रथम पंचवर्षीय योजना मे अर्थ-व्यवस्था 
को सुदृढ बनाने के लिए कृषि विक्ञास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी। प्रथम 
योजना के प्रारम्भ में कृषिःक्षेत्र मे अपूर्सता का वातावरण था तथा खाद्यान्नो की 
न्यूनता की समस्या अत्यन्त गम्भीर थी। इसीलिए प्रथम योजना के इृषि-कार्य- 
क्रमो का लक्ष्य बढती हुई जनसस्या को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना था । 
द्वितीय योजना में कृषि कार्यक्रमों का लक्ष्य बहुमुखो थे। प्रथम, बढती हुईं जन- 
संख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करना, द्वितीय विक्रास॒ की श्रोर अग्रसर भ्रौद्योगिक 
व्यवस्था की कच्चे माल की ग्रावश्यकताम्रों की पूति करना तथा तृतीय कृषि- 
उत्पत्ति के निर्यात में वृद्धि करता । इस प्रकार द्वितीय योजना में प्रौद्योगिक 
एवं कृषि-विक्षास में घनिष्ट प्रारस्परिक निर्भरता होना स्वाभाविक्त था। ग्राम 
निवासियों के सम्मुख द्वितीय योजना द्वारा कृषि उत्पादन को १० वर्ष मे दुगुना 
करने का उद्देश्य रखा गया था। 
योजना झ्लायोग के विचार मे खाद्य सप्रस्या के सम्बन्ध में निम्तलिखित 
घटको पर विचार करना झावश्यक्र था-- 
( १) योजना काल मे जनसंख्या मे वृद्धि | 
(२ ) नगरों की जनसंख्या में वृद्धि । 
( ३ ) प्रति-व्यक्ति उपभोग मे धृद्धि करने की झ्रावश्यकता । 
(४ ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित करने से जो मुद्रा स्फीति का 
दब्राव उपस्थित हो, उसे नियंत्रित करने की प्रावश्यकता । 
( ५ ) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि तथा उसके वितरण मे परिवर्तन होने से उप- 
भोग पर पड़ने वाला प्रभाव । 
तत्कालीन उपभोग के स्तर के आधार पर १६६०-६१ मे ७०५ लाख 
टन खाद्यान्नों की ग्रावश्यकता का झनुमान था। द्वितीय पचवर्षीय योजना के भ्रस्त 
सक्‌ प्रति दिन प्रति वयस्क उपभोग बढ कर १८ ३ ऑंस होने की सम्भावता थी 
झौर इस प्रकार योजना करे भ्रन्त तक खाद्यान्नों को आवश्यकता वढ कर ७५० 
जाख टन होने का झनुमान था ५ 


ड्द० भारत मे श्राथिक नियोजन 


दिल्वेय योजनावधि मे खाद्यान्नो के उत्पादन में १०० लाख टन की वृद्धि 
का लक्ष्य था । प्रति दिव प्रति वयस्क २२०० कैलोरीज का उपभोग १६६०-६१ 
तक बढ कर २४५० कैलोरीज होते का अनुमान था जब कि योजना के विश्येषज्ञो 
मे न्यूनतम सीमा ३००० कैलोरीज रखी है । 

योजना-आयोग ने कृषि नियोजन के ४ आवश्यक तत्व निर्धारित किये हैं 
जितके श्राधार पर हृधि कार्यक्रमों को निश्चित क्रिया था। यह निम्त प्रकार 
कर 

(१ ) भूमि के उपयोग की योजना । 

(२ ) दोर्घधकालीन एवं ग्रल्पकफालीन लट्ष्य) को निघारित करना । 

(३ ) विकास कार्यक्रमों एव सरकारों सहायता का उत्पादन के लक्ष्मों से 
तथा भूमि के उपयोग से सम्बन्ध स्थापित करना, तथा 

( ४ ) उचित मृल्य-नीति । 

प्रत्येक जिले श्रौर विशेषकर प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक 
विकास खएड़ के क्षत्र के लिए कृपि-विक्रास की योजना होनी चाहिए थो ) इसके 
द्वारा ग्रामो के उत्पादद का लक्ष्य तथा भूमि का विभिन्न उपयोगों में 
वितरण निर्धारित किया जाना था । इस ग्रकार की स्थानीय योजनाओं से राज्य, 
क्षेत्र एवं सस्यूरा देश के लिए रचित योजना निर्माण करने म सहायता 
मिलती है । 


तालिका स० ५२--द्वितीय योजना मे कृषि उत्पादन के लक्ष्य 


१६५५ ५६ १६६० ६१ 
बस्तु इकाई अनुमानित लक्ष्य वृद्धि का 
उत्पादन प्रतिशत 
खाद्यान्न लाख टन ६५० ७५० हर 
तिलहन 48 श्र छ० २७ 
शबकर गुड लाख टन श्य १ र२ 
कपास लाख गाँठ डर श्थ ३१ 
ज़ूद बढ ० श० २५ 
तम्बाकू. लाख टन श्र श्र नन्कर 
चाय लाख पड ६४४० छ्०ग्० हू 





यद्यपि यह ज्ञात करना सम्भव नही है कि किस विक्रास कायक्रम का उत्पा> 
दल की वृद्धि पर क्या प्रभाव पडता है, फिर भी खाद्याज़ों क॑ उत्पादन की वुढ्धि 
को निम्न कार्यत्रमो द्वारा प्रभावित बताया गया-- 


दर भारत में श्रायिक नियोजन 


७२० करोड रु० श्रनुमात्तित थी जिसमे पे ८० करोड रु० प्रथम योजना के 
प्रारम्भ के पूर्व व्यय हो छुका था सौर ३४० करोड रु० प्रथम योजना काल में 
व्यय हुआ ) शेप राशि द्वितीय एवं तृतीय योजनाप्रो में व्यय होनी थी । दितीय 
योजना में इन योजनाभो पर २०६ करोड़ रु० व्यय किया जाना था। द्वितोय 
योजना मेँ सम्मिलित नवीन सिंचाई योजनाप्रों को कुल लागत रै८० करोड़ रुू० 
अनुमानित थी जिसमे से १७२ करोड रु० द्वितीय योजना में व्यय क्यि जाने का 
लक्ष्य था । योजना में सिंचाई पर व्यय होने वाली राशि ३८१ करोड़ ० निर्धान 
रित की गयी थी । इसके भ्रतिरिक्त ३२५ करो्ट ₹० का प्रायोजन सिंधु नदी के 
पानी का उपप्रोग करने की योजनाश्ो पर व्यय करने के लिये रखा गया था । 
योजना में १६९५ नवीन योजनाझो को सम्मिलित किया गया था। हिंतीय योगना- 
चधि में ३४८१ नलकूप ("0० ७ए९।|$) बनाने का लक्ष्य था । 
द्वितीय योजना व शक्ति के विकास-कार्यक्रमों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों 
की पूति होनी थी-- 
(प्र) वत्त'मान क्षक्ति की इकाइयों की सामान्य माँग की पूर्ति, 
(व) शक्ति की उपलब्धि के क्षेत्र में बथोचित विस्तार, तथा 
(स) द्वितीय योजना से स्थापित श्रीद्योगिक इकाइयो की दाक्ति को आवश्यर७ 
» । की पूति । 
यह श्रनुमान लगाया गया था कि ग्रतिरिक्त दक्ति की आवश्यकतर मध्यम तथा 
१४ उद्योगों के विकास एवं व्यापारिक तथा घरेलू उपभोग्र में वृद्धि के कारण 
४ लाख किलोवाट का भ्रनुमान था । द्वितीय योजना में प्रोद्योगिक त्रिकास के 
कारण १३ लाख किलोबाट प्रतिरिक्त शक्ति की भ्रावश्यकता होने का झनुभान 
था । जल विद्य,त शक्ति की पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण तथा श्रस्य विचार- 
घाराप्रो के झ्राधार पर ३५ लाख किलोवाट उत्पादन-क्षमता के अतिरिक्त शक्ति के 
साधनों का तिर्माए करना श्रावह॒यक था । इस प्रकार झ्क्ति की उत्पादन-क्षमता 
को ३४ लाख किलोवाट से बढ़ा कर ६६ लाव किलोवाट १६६० ६१ तक करने का 
«4 था। ३५ लाख जिलोवाट ग्रतिरिक्त शक्ति के साधन २९ लाख किलोबाट 
« ीयक्षत्र में, रे लाख किलोड्रा्ट श्रमडलों द्वारा तथा ३ लाख किलोबाट 
स्वत वाक्ति उत्पादन करने वाली श्रौद्योगिक इकाइयो द्वारा निर्माण किये जाने 
थे | द्वितीय योजना मे १६० करोड रु० उन योजनाप्रो पर जिनका प्रारम्भ प्रथम 
“ञ मे हुआ था, २४५ करोड ऐसी नवीन योजनाओं पर जो द्वितीय योजना में 
$ हो जानो थी तथा २२ करोड रु० उन योजनाश्रो पर जिनका लाम तृतीय 
वोणन 7 में प्रात होगा, व्यय किया जाना था । दितोय योजनावधि में १०,००० 


'द्वितोय पंचवर्षीय योजना [ १ ३६३ 


तथा उससे प्रधिक जनसंख्या कले सभो नंगरो में विद्युत्त उपलब्ध करने का 
लक्ष्य था 

औद्योगिक एवं खनिज विकास--प्रथम पच्ववर्षीय योजना को वास्तव में 
आरम्मिक तैयारी का कार्यक्रम कहना चाहिए जो कि औद्योगीकरएण के लिए 
आ्रावश्यक होता है । बृहद्‌ उच्योगो की स्थापना वे पूर्व की विपरि, कच्चे माल व 
ई धन, विधियों का चयन, उत्पादन-लागत, तात्रिक एवं प्रवन्ध को व्यवस्था 
सम्बन्धी श्रभेक समस्याओं का अध्ययन करना झावश्यक होता है। बहुत सी 
औद्योगिक योजनाों के लिए विदेशी तात्रिक सहायता प्राप्त करता भी झावश्यक 
होता है । इसके साथ ही श्रौद्योगिक विक्रास को जो अर्थ चाहिए, उसका किस 
अकार प्रबन्ध किया जाय, इस प्र भी विचार करना आावेश्यक होता है | द्वितीय 
योजना के ग्रौद्योगिक कार्यक्रम निश्चित करने के पूर्व उपयुक्त समस्त समस्याग्रों 
का पूर्ररिपेर अध्ययन कर लिया गया था। योजना के कायक्रम भ्रौध्योगिक नीति 
प्रस्ताव द्वारा निर्धारित रीतियो के आधार वर ही बनाये गये तथा उन नीतियो 
की सीमाप्रो मे ही श्रौद्योगिक प्राथमिक्ताएँ निम्न प्रकार निश्चित की ग्रयी--- 

( १ ) लोहा तथा इस्पात, भारी रसायन एवं नाइट्रोजन खाद के उत्पादन 
में वृद्धि तथा भारी इ'जीनियरिंग एवं मशीन-निर्माण उद्योगों का विक्रास । 

(२ ) प्रन्य विकास सम्बन्धी एवं उत्पादक वस्तुओं जैसे भ्रल्यूमिनियम, 
सीमेट, रासायनिक सुग्दी, रग, फास्फट का खाद, प्रावश्यक प्रौपधियों की उत्पादन- 
क्षमता में वृद्धि | 

( ३ ) वत्तभान राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों का नवीनीकरण तथा पुन मशीमें 
आदि लगाना, जैसे ज़ूट, सृतौ वस्त्र एव दक्कर उद्योग । 

(४ ) जिन उद्योगों की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन में बहुत 
अन्तर है, उतकी उत्पादन-क्षमता का पूर्णठम उपयोग । 

(५ ) उद्योगों के विकेन्द्रित क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्यो एव सामूहिक उत्पादन 
कार्यक्रमों को आवश्यकतानुसार उपभोकता-वस्तुओं की उत्पादन-क्षमत्ता में वृद्धि | 

लोहा एवं इस्पात--द्वितीय योजना मे तीन इस्पात के कारखानों के, जिनमे 
प्रत्यक्ष की उत्पादन-क्षमता १० लास टन इस्पात डले ([98008) थी, 
निर्माण का झायोजन किया गया । रूरकेला मे स्थापित होने वाले कारखाने पर 
द्वितीय योजना काल में १२८ करोड़ रु०, जिलाई ( मध्य अरेश ) के कारखाने पर 
११५ करोड रु० तथा दुर्गापुर ( पश्चिम बंगाल ) के कारखाने पर ११५ करोड 
रू० विनियोजन का लक्ष्य था। विभिन्न इस्पात्-कारखानों की प्रमुमानित 
उत्पादन-क्षमता भ्रघोलिछित तालिका से स्पष्ट है-- 
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तालिका स० ५३--विभिन्न इस्पात-कारखानो की उत्पादन-क्षमता 





( लाख दन में ) 
मर कील फलन नस तक गत लत रन नए जज बदल जल पमियक 2, अदा मल 2 
इस्पात-कारखाता कोयले से काक का लोटपड इस्पात विमित कद हैवु 
का स्थान कारवन उत्पादन के. इस्पात लोहरिड 
बनाना ड्ले 
रूरकेला १६०० १०४५ ६४4 ६० ७२० ६० 
भिलाई १६५० १४५ ११० १० ७७० ३०० 


दुर्गापुर १८६२५ शश१८ १२७२ १० ७९० ३५० 
हरकेला तथा भिलाई के कारखानों वे लिए कच्चा लोहा प्राप्त बरने के 
लिए घल्ली ([000]॥) तथा राजहादा (0०७]909) को प्ानो का विकास 
करना भ्रावश्यक था। दुर्गापुर वे कारपाने वे लिए गुआ (5७०) की खानो का 
निजी साहस व साथ शोपझ्त किया जाना था । दुर्गापुर कारखाने वे लिए एक 
कोयला धोने की फेस्टरी (०9) 9००५४०7४) के निर्माण करने का श्रापोजन 
था तथा भिलाई ह॒व॑ हरकला के बुकारा (89470) मे एक कोयला धोते की 
फैक्टरी स्थावित को जानी थी। प्रत्येक कारवाने वी धमन भट्टी को प्रतिदिन 
की उत्पादन क्षमता १००० टन लौह पिंड (?8 [700) हांगी । मोसूर व लाहे 
इस्पात के कारसाने ये उत्पादन का बढ़ा कर १६६० ६१ तक १ लाख 
करन वा लक्ष्य था| द्विताय पंचवर्षीय याजना में ३५० परोड रुपया उपयु'क्त 
न कारखाना एवं ६ करोड रुपया मैसूर के लोहा तथा इस्पात वे कारखाने 
लिए निर्धारित किया ग्रया था । चितरजत लोकामोटिव कारफाने का उत्पादन 
॥ ११० से बढ़ा कर ३०० इ जन करन का लक्ष्य था । इस कारखाते से भारी 
इस्पात की फाउरणाड़ो वनान का लक्ष्य था जिसस्ते रेला क बड़े उड़े श्लौजारा को यहाँ 
ढाला जा सऊ । राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विक्रास निगम ने भी १५ करोड रपये का 
भ्रावटन भारी फाउरणड़ी के निर्माणार्य किया था, जिससे प्रावश्यक भारी मशीनें 
त्तथा विद्युत का सामान झ्रादि बनाने की सुविधा प्राप्त हो सके । तिगली की 
भारो मशीने एवं सामग्री बनाने के लिए भोपाल मे एक कारखाता एसो/सिम्रेटेड 
47, ले इसडस्ट्रीज लिमिटेड, युनाइटड किगड़म की सबाह से, २५ करोड रु० 
की लागत पर विध्िित किया जाना था। द्वितीय योजना से इस पर २० करोड 
रुपया वीनिर्योजित होना था । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स वा विस्तार करने जे लिये 
२ कराड रुपये का प्रायोजत था तथा राष्ट्रीय श्रौद्यागिक्त विज्ञात्त तिगम को 

औद्योगिक मशौनो क॑ उत्पादन पर १० करोड रुपया विनियाजित करना था। 
दक्षिण म कायले की कमी का दुर करने के लिए नेंवेलो ()९ए९)) में 
बहुमुखी दक्षिणी श्र्काट को लिगनाइट ([॥87702) की योजना का विकास 


द्वितीय पचवर्यीय योजना [ £ ] श्ध्श्‌ 


करने के लिए ५२ करोड का झायोजबन किया गया था। इस योजना की कुल 
लागत ६८ ५ करोड रु० होगी और ३५ लाख टन प्रति वर्ष लिगनाइट खनिज 
निकाला जायगा | 
द्वितीय योजना में स्िद्धी के खाद कारखाने के अ्रतिरिक्त दो नवोन कारखाने 
एक नगल (पंजाब) ठथा दूसरा रूरकेला म खोलते का आयोजन था जो क्रमश 
७०,००० एवं ८०,००० स्थायी नाइट्रोजत के बराबर खाद उत्पन्न करेंगे । 
योजना काल म हिद्दुत्ताव शिपयाई तथा डी० डी० टो० के वत्त'मान कारखाने का 
विस्तार किया जाना था तथा ट्रावनकोर कोचीन में एक नया डी० डी० टी० का 
कारखाना खोला जाना था । इ टीग्रल कोच फंक्ट्री, पराम्बुर का कारखाना द्वितीय 
योजना काल मे पूर्ण हो जानाब्धा । 
व्यक्तिगत क्षेत्र के श्रौद्यागिक कार्यक्रम म लोहा तथा इस्पात उद्योग पर 
११५ करोड रुपया विनियोजित करने का लक्ष्य था । सीमठ तथा वृहद्‌ एवं मध्यम' 
इ जोनियरिंग उद्योगों क विकास के कायक्रम भी निजी क्ष त भें सम्मिलित किये 
गये थे + श्रौद्योगिल मझीने जेस सूती वस्त्र उद्योग शक्कर, कागज एवं 
सीमेट उद्योग की मशीनों क निर्माएं हेत १० करोड़ र० के विनियोजन का 
अनुमान था । उपभोक्ता वस्तुओ क उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि करने के लिए 
निजी क्ष त्र मे कार्यक्रम निश्चित किये गये थे । 
तालिका स० ५४--द्वितीय योजना मे औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य 





उद्योग इकाई १६४५५ ५६ का १६६०-६१ का वृद्धि का 
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ग्राधारभूत उद्योगों की प्रगति श्रौद्योगिक विकास का युख्य सूचक होती है । 
द्वितीय योजना में इस श्र छोस कदम उठाये गये तथा लोहा एवं,इस्पात, मशीन- 
निर्माण तथा अन्य ब्राधारभूत उद्योगों के विज्ञास से देश की श्रथ-व्यवस्था में सुह* 
इता शीघ्र प्राप्त हो सकती थी । वास्तव में योजता काल में पूजीगत एव 
उत्पादक वस्तुओ्रो हे उद्योग मे बिनियोजित होने वाली राशि श्रम तक के इस 
क्षेत्र के विनियोजन से कही श्रधिक थी । १६५६ से १६६१ तक बडे उद्योगों के 
क्षेत्र मे निम्न प्रकार वितियोजन होमे का अनुमान था ।| 
तालिका स० ५५-ढ्वितीय योजना मे बडे उद्योगों में श्नुभानित विनियोजन 
उद्योग विभियोजन ( करोड श्पये ) 
शासकीय क्षेत्र जिसमे राष्ट्रीय व्यक्तिगत योग 
भ्रौद्योगिक विकास निगम के क्षग का 
जवीन विनिषोजेच सम्मिलित विभियोजन 


टैज- 
हर 


उत्पादक वस्तुओ्ो वे उद्योग ४६३ २९६. ७५६ 

झौद्योगिक मशीन एवं पू 'जी- 
गत वस्तुएं घड ७२ १५६ 
7-॥ बसतुप्री क उद्योग २ १६७. १७६ 
योग २५६ ५३५ १०६४ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक प्रौद्योगिक उत्पादन का निर्देशाक 
(१६५१८१००) १६५५ ५६ के १३० से वढ़ कर १६४ होने का प्रनुमात था ) 
द्वितीय योजना काल में उत्तादक वस्तुओं के उत्पादन निर्देशक म ७३% श्रौर 
कारखानो मे उत्पादित उपमोक्ता वस्तुओो के उत्पादन निर्देशाक में १८% वृद्धि होने 
का अनुमान था । 

ग्रामीण एवं लघु उद्येग--द्वितीय पचरवर्षीय योजना के लिए जो ग्रामोण 
एव लघु उद्योगो के विकास से सम्बद्ध राज्य सरकारों एवं विभिन्न परिषदों 
द्वारा योजताएं निर्मित्त की गयो थी, उन पर ग्रामीण लघु उद्योग समिति 
( ए॥986 $एव) 8९8(९४ [0ए5६९5 (2एाएण्ञा((८९८) ने विचार 
किया तथा झबुमोदन किया कि २६० करोड रु० का आयोजन इन उद्योगों के 
विक्रास हेतु क्या जाय । इस राशि मे ६५ करोड़ रु० को वार्वश्रील पूंजी की 
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३९% की वृद्धि होते का झ्रचुमान था । रेलो को ६०० करोड २० की राधि में से 
१५० करोड़ र७ स्वय की भ्राय से तथा ७५० करोड़ रु० सामान्य आय से प्रदान 
किया जाता था । रेलो के विकास कार्यक्रमों द्ररा १६०७ मील में दोहरी लाइन 
डालने, २६५ मोल लम्बी मध्यम मार्गीय लाइन को वृहृद्‌ मार्गीय लाइन में प्ररिचर्तित 
करने, ५२६ मील लम्बी लाइनो को विजलो छे चलाने, १२६३ मीच को डीजे 
द्वारा चलाने, ८४२ भील लम्दी नवोन लाइनो का तिर्माण करने, ८००० मील 
झ्म्दी लाइनो का नदीतीकरए करने, २२५८ इ जिन तथा १०७२४७ माल के डिब्बे 
एवं ११३६४ यात्री डिब्बे एकत्रित करने का झ्रायोजन था । रेलो के विकास कार्य- 
कमी के लिए ४२५ करोड ₹० की विदेशी मुद्रा की झावश्यकृता होत का अनुमान 
था। योजना में ६ नवीन वर्कशॉप (५४००7४5007) तथा एक नवीन मध्यम 
भार्गीय डिब्बे बनाने के कारखाने की स्थापना का भी ग्रायोजन था ॥ 

द्वितीय योजना में २४६ करोड़ रु० का प्रायोजन सडको के विकरासाथ 
किया गया था। इसके ग्रतिरिक्त केख््रोय सडक निधि ((९फधाब ००वें 
एए70) से २४ करोइ स्पये का प्रायोजन किया यया था। द्वितीय योजना में 
६०० मील टूटी-पूटो सुटकों को जोडने, ६० बड़े पुल बनाने, १७०० मील लम्बी 
विद्यमान सडको के सुधार करने का झ्रायोजन था । इसके अतिरिक्त बनिहाल 
सुरग (840793) ॥णयाता९)) तथा श्रव्य कार्यक्रमा पर जो कि प्रथम 
मोजना काल में काइमीर मे प्रारम्भ हुए थे, २० करोड़ २० व्यय करते का अनुमान 
था । राष्ट्रीय मार्गों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार कुछ महत्वपूर्ण सडको का 
निर्माण भो कर रही थी प्लोर इन पर द्वितीय योजना काल में € करोड रू० 
व्यय करने का अ्नुमाव था । १६५४ में आशिक महत्व के श्रन्तर्राज्योय मार्गों के 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ क्या गया था । यह कार्य इस योजवा मे चालू रहता 
था तथा इस पर १८ करोड़ ९० व्यय किया जाना था ! इस कायकम के भ्रन्तर्गत 
१००० मील लस्धी सड़कें बनायी जानी थी। राज्यो को सडक-विक्रास की 
योजवाओं का निर्धारित व्यय १६४ करोड २० था जिसके द्वारा लगभग 
१६००० मील लम्बी चौरस सडकों (5प्रावश्विट्टत॑ २०७०5) का निर्माण 
किया जाता था । 

समुद्री यातायात के क्षेत्र में ३,००,००० ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज 
(0. एे., "'.) की वृद्धि करने का लक्ष्य था तथा इस प्रकार योजना के ग्रन्त 
तक € लाख 0. ९. प॑ उपलब्ध होने का अनुमान था । द्वितोय योजना सें ४४ 
करोड़ २० का आयोजन जलयान यातायात में विकास करने के लिए किया गया 
था । योजवा में १६ ६ करोड २० कलजत्ता, २६*३ करोड र० बम्बई, ६०२ 


इछ० भारत में श्राथिक नियोजत 


रा 


ऋमशः १६२ से वढा कर २२५९ तथा ६ ४ से बढा कर ११ ०७% करने का 
चक्ष्य था | विश्वविद्यालयों की सख्या को ३१ से बढ़ा कर ३८, इंजीनियरिंग 
संस्थाधों की सख्या को १२८ से बढ़ा कर १५६८, तान्त्रिक प्रशिक्षण की सत्वादो 
की सख्या को ६१ से बढा कर ६५ करने का लक्ष्य रखा गया । 

द्वितीय पचवर्षीय योजना वे स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वास्थ्य 
सेवाशो म बृद्धि, इन सेवाप्रा को समस्त जन समुदाय तक पहुँचाना तथा राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य क स्तर भे उन्नति करना था + योजना में ३००० प्रायप्तिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों के स्थापित करने का श्लायाजन किया गया था। विद्यमान सेडिकल महा- 
विद्यालयों का विस्तार करक अ्रधिक सख्या मे डाक्टर प्रशिक्षित करने का 
प्रबन्ध किया गया था । द्वितीय योजना काल मे लगभग १२,५०० नये डॉक्टर 
प्रशिक्षित किए जाने का प्रमुभान था । इसक साथ हो मेडिकल महाविद्योलप के 
प्रत्येक बिभाग में निजी चिकित्सा (2:79380८ ?:8८(70९) न करन वाल प्रोके- 
सर तथा शिक्षकों के समूह स्थाप्रित करने का आयोजन भी किया गया था। 
इसके भ्रतिरिक्त योजना में ६९४ करोड ₹० देशी बिकित्सा विधियों ( [008९- 
7९०७६ 99$0८70 0६ )४९१:८४४८) के सुधार के लिए भी निर्धारित किया 
गया था । इस राशि म॑ १३ विद्यमान भायुर्वेदिक महाविद्यलयों का विश्वार, 
४ नये प्रायुर्वेदिक महाविद्यालयों का स्थापत, ११०० श्रायरवेंदिक भ्रोषधालय 
प्रारम्भ तथा २२५ विद्यपात चिकित्सालयों में सुधार किया जाना था | मलेरिया 
निरोधक कार्यक्रमों को योजना में विशेष स्थान दिया गया था । योजना में मले- 
रिया निरोधक केन्द्रों की सख्या को बढा कर २०० करने का लक्ष्य था, जिससे 
इस रोग से प्रभावित होने वाली समस्त जनसख्या को सुविधाएं प्राप्त हो सके । 
भलेरिया-निरोधक कार्यक्रपो के लिए योजना में २८ करोड रु० का प्ायोजन 
किया गया था । 

योजना में परिवार-नियोजन-कार्यक्रमों को मद्धत्त्वपूर्णा स्थान प्राप्त थां। 
इन कार्यक्रमों के क्मबद्ध विकास हेतु एक केद्रीय बोड की स्थापता का तुकाव 
दिया गया था । सरकार को नपरों के क्षेत्र में प्रत्येक ५०,००० की जनसंख्या पर 
एक परिवार नियोजन केन्र ((:)प7८) खोलने की व्यवस्था करती थी। छोटे 
मगरो एवं ग्रामोण क्षेत्रों में ये केन्द्र धीरे घीरे स्वास्थ्य केंद्रो के साथ ही खोले 
जाने थे । योजना काल में लगभग ३०० केन्र उुपरो में तथा २००० केन्द्र 
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने का लक्ष्य था । 

गृह-व्यवस्था--द्वितोय योजना में १०० करोड 8० निवाय-गहो के निर्माल 
हेतु निर्धारित किये गये थे । इस राशि में ४५ करोड़ रु० धौद्योगिक गृह- 
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निर्माण में अचुदान देने के लिए, ४० करोड़ रु० कम आय वाले समुदाय को 
भृह-सुविधा देने के लिए, १० करोड़ रु० ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण करने, 
२० करोड़ भस्वास्थ्यकर ग्नहातो के हठाने तथा महतरों के लिए गृह-निर्माण 
करने के लिए, ३ करोड रु० मध्यम प्राय वाले व्यक्तियों के लिए गृह- 
निर्माण मे सहायता प्रदान करने के लिए तथा २ करोड़ २० पौध वाले उद्योगों 
भे कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आावास-व्यवस्था हेतु निर्धारित किया गया 
था। द्वितीय योजना में विभिन्न वर्गों के लिए ३,२२,००० भृहो की व्यवत्या का 
झायोजन किया गया था । 


अध्याय १२ 
हितीय पंचवर्षीय योजना [ २ ] 


[योजना की आधारभूत नीतियाँ, औद्योगिक नीति- 
१६५६, केन्द्रीय सरकार का अनन्य एकाधिकार क्षेत्र, 
राज्य तथा व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यक्तिगत उद्योग के क्षेत्र, 
१६४८ एवं १४५६ की औद्योगिक नीतियो का तुलना- 
त्मक अध्ययन, लघु एवं गृह उद्योग नीति, रोजगार की 
नीति, श्रम-नीति एवं कार्यक्रम, छितीय पंचवर्षीय योजना 
की प्रगति! प्रथम एवं हितीय पंचवर्षीय योजना का 


तुलनात्मक अध्ययन ॥] 


योजना की श्राधारभूत नीतियाँ 

द्वितीय परयवर्षीय योजना का निर्माण कतिपय नीतियो की भ्राधारशिला 
धर प्राधारित हुम्मा है। उत नीतियों का प्रयक्‌ पृथक्‌ विश्लेषसात्मक प्रध्ययन 
भओ भावश्यक है । 

ओद्योगिक नीति--१६५६ 

१६५६ में १६४८ को प्रौद्योगिक नीति को श्राठ वर्ष व्यतीत हो गए थे | 
इस नीति के ८ वर्षों के अनुभवों तथा मध्य भ्रवधि के परिवर्तवों के श्राधार 
चर नवीन नीति को घोषणा करना श्रावश्यक ससमका गया। इत ८ वर्षों मे 
भारतीय संविधान का जन्म हुआ जिसके द्वारा राजकीय नीति निर्देशक तत्व 
निश्चित किए गए हैं। लोकसभा द्वारा १६५४ मे समाजवादी प्रकार के समाज 
की स्थापना करता राज्य की आधिक एवं सामाजिक नीतियो का उद्देष्य मान 
लिया गया | इसके साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना भी पूर्ण हो चुकी थो तथा 
इसके प्रनुभवों के श्राघार पर भविष्यत नियोजन हेतु नवीन श्रौद्योगिक नीति 
की श्रावश्यकता थी । समाजवादो श्रकार के समाज को स्थापना के लिए लोक 
साहस की स्थापना एवं प्रसमानताग्रों में कमी करने का सुझाव दिया मया। 
जन-समुदाय के कल्यास्प के लिए शीघ्र भोद्योगीकरण की श्रावश्यकवा समझो गयी 
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झौर इन्ही समत्त कारणों से श्रौद्योगिक नीति में आवश्यक परिवर्तन किए गये | 

३० प्रप्नोल १६५६ को भ्रोद्योगिक नोति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वयं प्रघान मत्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में उत्पादन 

में निरन्तर वृद्धि एव समान वितरण को प्रधिक महत्व दिया गया था तथा 
राज्य को श्रौद्योगिक विकास म क्रियाशील भाग लेने को सिफारिश की गयी 
थी । प्रस्ताव के अनुसार राज्य को शस्त्र, परमाणु-शक्ति तथा रेल यातायात पर 
एकाधिकार प्राप्त करने के साथ-साथ ६ आधारभूत उद्योगो को नवीन इकाइयो 
को स्थापना का एकमात्र अधिकार भी होता चाहिए या | शेष सभी उद्योगों मे 
व्यक्तिगत साहस को कार्य करने का अवसर दिया जाय, परन्तु राज्य को इस 
क्षेत्र मे भी भाग लेने की सिफारिश की गयी । 

नवीन ओ्रौद्योगिक नीति द्वारा समस्त उद्योगो को तीन वर्गोंमे विभाजित 
किया गया जो निम्न प्रकार हैं-- 

(अर) केन्द्रीय सरकार का अनन्य एकाधिकार क्षेत्र--इस वर्ग मे १७ 
उद्योग सम्मिलित किए गये जिन्हे प्रथम भनुसूची (७८७८०४।८ “4') म रखा 
गया । इन उद्योगों की नवीन इकाइयो की स्थापना करने का उत्तरदायित्व 
राज्य का ही होगा | परन्तु निजी उद्योगपतियो के स्वामित्व में इन उद्योगों की 
जो वर्तमान इकाइया हैं, उनके विस्तार एवं उनति के लिए राज्य द्वारा समस्त 
सुविधाएँ प्रदान का जायेंगी झ्ौर प्रावश्यकता पड़ने पर राज्य भी राष्ट्र के 
हितार्थ निजी क्षत्र से सहयोग की याचना कर सकता है। रेलवे तथा वायु 
यातायात, शस्त्र एवं परमार शक्ति का विकास केन्द्रोय सरकार द्वारा ही क्या 
जायगा । निजी क्ष त्र का जब सहयोग प्राप्त किया जायगा तो राज्य पूंजी का 
झ्रधिक भाग देकर प्रथवा प्रन्य विधियों द्वारा ऐसी इकाइयो की नीतियों के 
निर्धारण एवं नियन्त्रण को शक्ति अपने शभ्रधिकार भे रखेगा । इस बर्ग मे 
निम्नाक्ति उद्योग सम्मिलित किये गए--- 

(१) सुरक्षा सम्बन्धो उद्योग--अस्च, शस्त्र तथा प्रन्य युद्धसामयरी के 
निर्माण के उद्योग तथा प्रणुजशक्ति उत्पादन । 

(२ ) बृहद्‌ उद्योग--लोहा एवं इस्पात, लोहा एव इस्पात की भारी ढलीः 
हुई वस्तुएं, लोहा एव इस्पात के उत्पादन, खनिज तथा मश्ोनों के मारी झजार 
निर्माण करने के लिए भारी मश्ञीनों के उद्योग, भारो बिजली का सामान बनाते: 
वाले उद्योग श्रादि ॥ 

(३ ) खनिज सम्बन्धी उद्योग--कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, लोहा- 
खनिज, जिप्सम, मैंगनीज, सल्फर, सोना, चांदी, ताँडा, हीरा इत्यादि | पु 
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(४ ) यातायात एवं संवादवाहन सम्बन्धी उद्योग--वायुयानों का निर्माण, 
वायु यातायात, जलयाबों का निर्माय, टेलीफोन टेलीग्राफ, वायरलैंस, रेल 
यातायात इत्यादि । 

(४ ) विद्यूव-उत्पादन एवं वितरण ॥ 

(व) राज्य तथा व्यक्तिगत--मिश्रित क्षेत्र--इस व में व्यक्तिगत 
पूजोपतियों एव सरकार दोनों को तवीन भौद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करने का 
अवसर प्राप्त होगा । भर्थात्‌ इस यर्ग के उद्योगों को नवीन इकाइयों की स्थापना 
का उत्तरदायित्व सामूहिक होगा। परन्तु इस वर्ग के उद्योगों को ऋमशः 
शासकीय क्षेत्र म ले लिया जायगा। इस वर्ग मे कुल १२ उद्योग हैं शिरहेँ 
अज्ुतूची 'ब (8८0207]9 87) मे रखा गया है ) ये उद्योग इस अकार है--+ 

(१) मिनरल्स कन्सेशन रूल्स, १९४० की धारा ३ मे परिभाएित लथु 
खनिनो के प्रतिरिक्त प्रत्य सभी खनिज । 

(२) प्रल्यूम्यूतियम ठथा प्रखोह धघाहुएँ जो प्रनुसुची “प्र'ंम सम्मिलित न हो। 

(३) मशीन भौजार । 

(४ ) लोह मिश्रण तथा प्लोजार इस्पात । 

(४ ) रासायतिक उद्योगों मे डृपयोग भाने काली प्राधारभूत तथा मध्यम 
वर्ग की वस्तुएँ । 

(६) एन्टीवायोटिक्स एवं भ्रन्य स्‍्रावश्यक दवाइयाँ ॥ 

(७ ) खाद । 

(८) इृत्रिम रबर । 

( ६ ) कोयले का काबबेन में परिवर्तन | 

( १० ) रासायनिक सुर्दी। 

(६६१) छड़क यातायात ) 

(१२) समुद्र यातायात । 

(स) व्यक्तिगत उद्योग के क्षे त्र---शेष समस्त उद्योग इस तोसरे वर्ग 
में सम्मिलित किये गये । इसमें लघु उद्योगा के साथ साथ बुनाई उद्योग, कागज, 
झीमेठ, ढह़क, हाइक़र प्रादि सभ्नी उद्योग स्म्सिलित है। इत उद्योगों का भावी 
विकाघ स्राघारणत तिजी क्षेत्र द्वाराही क्रिया जायगा परन्तु सरकार को 
इस क्षेत्र में मी प्रपनी भोद्योगिक इफाइयाँ स्थापित करते का अधिकार होगा । 
सुरकार इन उद्योगों के विकास एव विस्तार के लिए य्रातायात, पूजी, शक्ति 
सथा भ्रन्‍्य प्रावश्यक साधनों का सायोजन करने का प्रयास करेगो तथा सरक्षण 
एवं उचित कर-नोति द्वारा इसके विकास को प्रोत्साहित किया बामगा ! 
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(६) देश का सन्तुलित प्ौद्योगिक विकास करने के लिए तात्रिकों एवं 
प्रब्धको को भावश्यकता होगी, इसलिए सरकार श्रावश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षए- 
सुविधाओं का प्रबन्ध करेगी ! 

(७) देश के भ्रौद्योगिक विकास में विजी क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान होगा ॥ 
मिी क्षेत्र को निश्चित सोमाओ मे तथा निश्चित योजनाग्रो के प्रमुसार विकास 
करने का प्वसर प्रदान किया जायया । 

(८) सरकार इस बात का पयत्ल करेगी कि उद्योगों का सचालन निर्षा- 
रित श्रौद्योगिक नोति के प्रनुसार हो, परन्तु एक हो उद्योग मे शाप्षकीय तथा 
व्यक्तिगत भ्रौद्योगिक इकाइयों के साथ किसी प्रकार का पक्षयात नहीं किया 
जायगा । 


सच १४४८ एवं सत्‌ १६५६ की औद्योगिक नीतियो का तुलनात्मक 
अध्ययत--दोतो हो नोठियो के भाषारभ्रत सिद्धान्त समान हैं तथा दोनो ही 
नोतियो द्वारा मिश्रित प्र्थन्‍व्यवस्पा का प्रतिपादन किया ग्रया है! दोनों में ही 
व्यक्तिगत एवं सरकारी क्षेत्र के सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी गयी 
है । दोनो मे ही शासकीय क्षेत्र के विध्तार को भ्रावश्यक बताया गया है। श्रोद्यो- 
गिक प्रबन्ध के समाजीकरण, योजनात्मक श्रर्ध-परबन्ध, सरक्षण तथा देश के 
प्राथिक साधवों के विकास को दोतों में ही महत्व दिया गया है। परन्तु यह 
समभता उचित ने होगा कि नवीन भऔ्ौद्योगिक नीति पुरानी पश्रोद्योगिक नीधि 
की सशब्द पुनरावृत्ति है। कतिपय लक्षरय दोनों नीतियों के पुथवक्नोकरण तथा 
भिन्न प्रस्तित्व की अन्तर के रूप में प्रस्तुत करते है। वे निम्तप्रकारेण है-- 

(१) शासकीय क्षेत्र का विस्तार--वबीन श्रोद्योगिक नीति मे शासकीय 
क्षेत्र के निरन्‍तर विस्तार का आयोजन किया गया है जबकि सत्‌ १६४८ में गिने- 
चुने उद्योगो को ही शासकीय एकाधिकार मे रख गया था । इससे यह स्पष्ट है 
कि शासन शनेः शनेः उद्योगो का विकास पपने हाथ में ले सकता है । 

(२) समाजवादी व्यवस्था की स्थापना--ववोव झ्रौद्योगिक भोति मे 
समाजवादी प्रकार के समाज के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। घन, प्राय 
एवं शक्ति के विकेन्द्रीयकरण को विशेष महत्त्व दिया गया है। असमानताप्रो 
को कम करने के लिए शासकीय क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र मे भी प्रधिकाधिक' भाग 
लेगा | सद्‌ १६४८ की नीति में भ्धिक उत्पादन को विशेष महत्त्व दिया गया 
क्योकि तत्कालीन न्यूनताशों का विवारण करना अत्यन्त आवश्यक था 

(३) उद्योगों का क्षेत्रीय विकास--ववीन भ्ोद्योगिक नोति मे देश के 
सन्तुलित विकास को भ्रधिक महत्त्व दिया गया है। इसी उद्देश्य मे प्रोद्योगिक 
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हृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस कदम उठाने का प्रायोजन 
किया गया है । सद्‌ १६४८ की श्रौद्योगिक नीति में इस श्रोर विशेष घ्याताकर्षित 
नही किया गया था। 

(४) उद्योगों के वर्गीकरण में शिथिलता--नवीन नीति मे उद्योगों के 
वर्गीकरण मे शिथिलता रखी गयी है । परिण्यामस्वरूप योजना की प्रावश्यकता- 
नुसार कोई भी उद्योग किसी भी क्षेत्र म स्थापित किया जा सकता है, चाहे 
वह किसी भी वर्ग का हो । 

(५) ब्रौद्योगिक श्रमिकों की कार्य करने की दक्षाप्रों मे श्रावश्यक सुधार 
करते तथा उनकी कायश्ीलता मे वृद्धि करने, श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करने, 
सामूहिक विचार-विमर्श करने, भ्रमिको एवं तात़िकों को जहाँ भी सम्मव हो, 
प्रवन्ध में भाग लेने के श्रवसर प्रदान करने प्रादि का उत्तरदायित्व सरकारी 
क्षेत्र की नवीन नोति म निश्चित किया गया। 

नवीन श्रौद्योगिक नीति की श्रालोचना विभिन्न पक्षों ने की है| प्रतिक्रियान 
बादी तथा दक्षिसा-पक्षीय नेताप्रों ने इसे अदूरदशितापूर्ण तथा प्रतिशय क्रान्ति- 
कारी बताया है। दूसरी ओर समाजवादों एवं वाम-पक्षोय नेताओरो ने इसे 
समाजवादी व्यवस्था हेतु पूर्रास्पेणा अनुपयुक्त बताया है। व्यावहारिक दृष्टिकोण 
से भ्रौद्योगिक नीति की प्लालाचना करते हुए लोगो ने बताया है कि इसमें 
शासकीय क्षेत्र को ग्रत्यधिक महत्त्व एवं अधिकार दिया गया है। फल॑त्वरूप 
व्यक्तिगत क्षेत्र म अनिश्चितता की भावना जाग्रत हो सकती है। साथ हो 
शासम क कन्बों पर अधिक भार पड सकता है। दूसरी श्रोर श्रौद्योगिक नोति मे 
राष्ट्रीकररण जंसे महत्त्वपूर्सा प्रश्न पर स्पष्टरपेण कुछ नहो कहा गया है। 
फल्तत व्यक्तिगत उद्योगपति नये उद्योगों में पूंजी विनियोजित करने के 
लिए प्रोत्साहित न होंगे। झावश्यकतानुसार सरकार नीति के निर्धारित 
सिद्धान्तों म॒ परिवर्तन कर सकती है । यह सम्भावना मी व्यक्तिगत साहछियो 
में प्रमिश्चितता की भावता जाग्रत कर सकती है! 

उपरोक्त प्रस्पप्टतागरों के हाते हुए भी नवोन प्रौद्योगिक नीति द्वारा कई 
अ्रमपूर्ण बातो का निवारण हो गया है-। समाजवादी प्रकार के समाज को 
स्थापना हेतु सरकार को विस्तृत साधन एवं प्रधिकार श्राप्त हो गये हैं। इस 
नीति द्वारा दश के शोप्न बग्रौद्योगीकरस्स में सहायता मिलेगा तथा द्वितोय पंच- 
वर्षीय योजना मे कार्यक्रम निश्चित करते समय नीति मे प्रतियादित सिद्धान्वो 
को झ्ाधार मान लिया गया है। 

लघु एवं गृह उद्योग सम्बन्धी नीति 
ड्वितोय पंचवर्षीय योजना में लघु एवं गृह उद्योग सम्बन्धों कार्यक्रम प्रघम 
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योजना की तुलना में प्रत्यधिक विस्तृल है । योजना श्रायोग ने जून १६५४ मे 
इन उद्योगों के कार्यक्रो तथा समस्थागरों का अव्ययन करने के लिए ग्रामीण 
एवं सघु उद्योग ( द्वितोय पचवर्षीथ योजना ) समिति की जो कि कर्वे समिति 
के सलाम से प्रसिद्ध है, नियुक्ति की ।इस समिति ने प्रपतती सिफारिशे करते 
समय लिम्न उह्ददयों को श्राधार माता -- 

(१ ) जहाँ तक सम्मत्र हो द्वितीय योजना काल मे परम्परागत ग्रामीस 
उद्योगा म धात्रिक बेरोजयारी का और प्रदिक विस्तार न हो । 

(२) विभिन्न ग्रामीण एवं लघु उद्योगों द्वाराद्वितीय योजना काल में 
अ्रधिक्तम रोजगार प्वसर प्रदान किये जाये । 

(३ ) विकेन्द्रि] समाज की स्थापना तथा ग्राथिक विकास्त वी तौव्र गति 
के ब्रिए प्राधारभूत प्रकार के प्रायोजन ज़िये जाये । 

वास्तव म॑ ताबिक बेरोजगारी की समस्या, जो कि झ्राघुनिक उत्पादन को 
विधियों के इपयोग॑ के ऋरण उत्पत होती है, के विस्तार को राकने क लिए 
लघु एव ग्रामीए। उद्याग्रों म रोजगार क प्रवसरों को बढ़ाना, विक्रन्द्रित समाज 
की स्थापना करना तथा उत्पादन की गति मे वृद्धि भ्रष्यन्त श्रावश्यक होगी । 
समिति मे रोजगार को समस्या का सर्वाधधक महत्त्व दिया है श्लरौर इसीलिए 
उत्पादन की वृद्धि कः उद्दे श्य की पूर्ति हेतु कोई ऐसी कार्यवाही करने का सुभाव 
नही है जिससे रोजगार की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़े ; यद्यपि उत्पादन की 
गति म॒ वृद्धि के लिए उत्पादन वी तास्त्रिक विधियों मे सुधार करना ग्रावश्यक 
होगा, परन्तु सभिति ने इन सुधारों की सीमा उस श्रवस्था पर निश्चित को है, 
जहाँ कि रोजगार क भ्रवसरों से कमी - न होती हो । समिति को इस सिफारिश 
का यह अर्थ कदापि नहीं है कि श्राथिक इंध्टि से अनुपयुक्त तान्व्रिक विधियों 
द्वारा रोजगार के अवसर बढान का भायाजन किया जाय। सम्रिति की सिफ़ा- 
रिशों म॒ यह स्पष्टल्पेएा कथित है कि नयी पूँजी का बिनियोजन यथासम्भव 
धाघुनिक उत्पादक सामिग्री में किया जाय अथवा ऐसी सामिग्नी म किया जाय 
जिसमे सुधार किये जा सकते हो । समिति के विचार भ ऐसे वरोजगारो एव 
पर्ध-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को, जो ग्रामोण्ण एवं लघु उद्योग क्षत्र से सम्बद्ध 
हैं, उन्हीं व्यवस्तायों मं लाभप्रद रोजगार दिये जाने का श्रतन्ध करना चाहिए 
जिनमें उन्हे परम्परागत श्रशिक्षण, श्रनुमव एवं सामिग्री प्राप्त है । इस पकार 
की व्यवस्था स उपभाक्ता-वस्तुओो के उत्पादन में दृद्धि करते लिए नयी पूंजी 
एवं प्रशिक्षित श्रम की समस्या का निवारण हो सकता है ) इस प्रकार भारी 
#व प्राधारभृत उद्योगो के विकास के लिए उपभोक्ता-वस्तुप्रो की पूर्ति परम्प- 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना [ २ ] श्ज्€ट 


शयत उद्योगों को विद्यमान पूजी एवं श्रम के साथवों से को जा सकती है। इन्हीं 
उदहह्यों को पूर्ति हेतु द्वितीय योजना म ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को 
विशेष स्थान दिया गया था। 

समिति को अन्य प्रिफारिशा का समावेश इस प्रकार है-- 

(१ ) झाथिक जोवन का सामूहिक संगठन बो कि विकेन्द्रीयक्रण श्रयवा 
सहकारिता १र प्राधारिता हो । 

( २ ) उत्तादको द्वारा कच्चे माल, श्रौजार तथा अन्य श्रावश्यक्ष वस्तुप्रो की 
योजनाबद्ध पूतति के लिए क्रय तथा विक्रय सहकारी समितियों को स्थापना 
करना । सहक्लारी समितियों द्वारा वम्तुओरों का संगठित विपरि की सुविधा को 
भी झायाजन किया जाय । प्रारस्मिक अवस्था में सहकारिता को शासकीय 
प्रतिभूति (50४:७7(९९) भश्राप्त होनी चाहिए । 

(३ ) सहकारों विकास एव योदामन्‍्यवस्था निगम ((70-०कुशाबधाएट 
॥06ए९।०००0००६३०० फि॥7९४०प्श्ा? (2079072 007) वी स्थापना 
के पश्चात्‌ इस संस्था क कार्यक्षत्र म ग्रामीण एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित 
वस्तुप्नो क विपरिष को सम्मिलित किया जाना चाहिए । 

(४ ) दीघंकालोन साख की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के वित्तीय 
निगमा में एक लघु उद्योग विसागर की स्थापना की जानी चाहिए + 

(५ ) रिजर्व बेक को, ग्रामीण एवं सहकारी उद्योगो को वित्त प्रदान करने 
के कार्यक्रमों क लिए, पूर्शा्पेया उत्तरदायों कर दिया जाय, जिस प्रकार कि कृषि 
साख हेतु रिजर्व बेंक उत्तरदायी है। इसके भतिरिक्त स्टेट बेंक भॉफ इण्डिया 
को लघु एव ग्रामीण उद्योगा को वित्ताय सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए । 

(६) केस मे एक प्र विभाग, जो कि केबिनेट श्रणी के मत्री के 
पाघोन हो, की स्थापना ग्रामोण एवं लघु उद्योगों के लिए की जानो चाहिए | 
इसके साथ कैबिनेट को एक समिति को स्थापना ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के 
लिए की जानो चाहिए। 

(७ ) उपग॒ुक्त छिफारिशो के झतिरिक्त समिति ने कुछ प्रतिबन्ध सम्बन्धी 
सिफारिशें की । लघु एवं ग्रामीण उद्योगों क प्रारम्भिक विकास काल में उप- 
भोक्ता बूहद उद्यागों के उत्तादव को अधिकतम सीमा निश्चित की जानो 
आाहिए । इस कार्यवाही से लघु एवं ग्रामीण उद्योगों मे उत्तादित उपभोक्ता- 
दस्तुओ री माँग में इंडवि हो सकेगी । समिति ने कप्ढा बुनने तथा हाथ से 
शादल कूंटने के उद्योगो को सरक्षण देने के लिए चावल के कारखानों के 
उत्पादन पर प्रतिबन्ध थगाने को सिफारिश फ्री बिससे ग्रामोण क्षत्रो मे ये 


इघ० भारत मे श्राथिक नियोगन 


उद्योग उन्नत हो सकें। इस प्रकार समिति के विचार में मिलो द्वारा कपड़ा 
बुनने की सीमा ५०,००० लाख गज तथा शक्ति से चलने वाले करघो का 
उत्पादन २,००००० लाख गज सौमित किया जाना चाहिये। शेष कपडे को 
समस्त माँग की पूर्ति हायकरघा उद्योग द्वारा की जानी चाहिए । बनस्पति 
तेल एवं चमडा उद्योगो की उत्पादत-क्षमदा के विस्तार पर भी प्रतिबन्ध लगाने 
की प्िफारिश को गयी है ) नये तेल-मिलो की स्थापना पर रोक लगाता झ्राव- 
इयक बताया गया है । केवल उन क्षेत्रों मे तेल की मिलें स्थायित की 
जायें, जहाँ तेल पेरने के श्रन्य साधन उपलब्ध न हो | उपयुक्त चारी बृहद 
उद्योगों पर भेदपूर्ण ( 708807270079] ) उत्तादन कर ( छिड़टा8४ ॥90005) 
लगाने का भी सुझाव दिया गया है। इन करो मे एक शोर उपभोक्ता 
से भ्रतिरिक्त भ्रये प्राप्त करके लघु उत्पादको का पुनर्वास (रे९४७॥08007) 
किया जा सक्केगा तथा दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों से उत्पादित बस्पुग्रों के 
मूल्य बूहद्‌ उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की तुलना में प्रतिस्पर्धीय हो सकेंगे । 


द्वितीम योजना में उपयुक्त समस्त सिफारिशों को कार्योनवित करने का 
प्रयत्न किया जाना था। योजता मे ग्रामीण एवं लघु उद्योगो के विकास को 
भ्रधिक महत्व दिये जाने के तिस्तलिखित मुख्य कारण थे-- 

(१) प्र्ष-ब्यवस्था में हान्त्रिक परिवर्तन. (7९८४7००ह०शो 
(7४4॥६९$) होन के कारण बैरोजगारी बडी मात्रा में विद्यमान थी श्रौर 
इसके झौर अधिक विस्तार को रोकना अत्यन्त श्रावशयक था | 

(२) बेरोजगारी, जो कि विभिन्न कारणों से वृद्धि की प्रोर श्रग्रसर थी, 
को दूर करन के लिए रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने की प्रावश्यक्ता थो 

(३) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में पूजीगत उत्पादन सामिग्री (8७2 
&4णा७9ए८7() का झ्राधिवय था । इन उद्योगों की अभ्रवतति थोड़े समय पूर्व 
ही मशीनोत्यादन से प्रतिस्पर्धा होने के कारण हुई | इन उद्योगों के उत्पादन 
में वृद्धि करमे तथा रोजगार के ग्रवस्तर बढाले के लिए पूजीगत सामिग्री पर 
श्रधिक् वितियोजन की श्रावश्यक्ता नहीं होनी थी। इस प्रकार राष्ट्र के अधिक- 
तम भ्रथ-साघनों का विनियोजन पूंजीगत, भारी एवं ग्राधारभूत उद्योगों मे किया 
जो सकता था ) 

(४) ग्रामीण एव लघु उद्योगो के कोच मे रोजगार के भ्रवमाट बढाने के 
लिये राज्य पर वित्तीय भार कम पडता । 

(५) ग्राथिक उत्पादल मे विकेद्धीयकरण की स्थापना करना सामाजिक 
एवं श्राधिक दोनो ही इृष्टिकोण से आ्रावश्यक था श्रौर इसके लिए ग्रामीण एवं 
ख़घु उद्योगों का विकास होना प्रावश्यक था। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना [ २] इ्फर 


(६) वृहद्‌ उद्योगों को स्थापना से ग्रामोरा एवं सगरों के जोवन स्तर का 
अच्तर भौर भी गम्भीर होने की सम्भावना रहती“है । इस भ्रन्तर को रोकने के 
लिए ग्रामीण उद्योगो का विकास होना चाहिए ॥ 

इस प्रकार द्वितीय योजना मे ग्रामीण एवं लघु उद्योगो के विकास द्वारा 
रोजगार के श्रवसरो की वृद्धि, बेरोजगारी के विस्तार को रोकना, उपमोक्ता- 
वस्तुप्रो को पूर्ति को बढाता, पूंजीगत एंव आधारभूत उद्योयों कै लिए अधिक 
अर्थ-साधन उपलब्ध कराना, विकेन्द्रित समाज की स्थापना करना ग्रादि उद्द्‌ श्यो 
की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। १६५६ के झ्ौद्योगिक नीति प्रस्ताव मे भी 
ग्रामीय एवं लघु उद्योगों का सुदृढ बनाने की आवश्यकता बतायी गयी थी । 
इसके साथ इन उद्योगों एवं वृहद्‌ उद्योगों के क्षेत्र म सामजस्य स्थापित करने 
को भी महत्त्व दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्र मे बिजली के विस्तार तथा शक्ति 
के सस्ते मूल्य पर प्राप्त होन से ग्रामीण उद्योगो को सुदद बनाने में सहायता 
प्राप्त हो सकती थी भ्रौर जब तक ये उद्योग पर्याप्त सुहृदता प्राप्त नहीं कर 
लेते, इन्हे सरक्षण दने के लिए वृहद्‌ उद्योगों के क्षेत्र के उत्पादन को सोमित 
करना, भवदपूर्णा कर व्यवस्था तथा लघु उद्योगों को प्रत्यक्षरूपेण सहायता देवा 
आवश्यक था । 

उपयु क्त विवरण के अध्ययन से बहुत से परस्पर विरोधी प्रश्न सम्पुख आते 
हैं, उनका विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है-- 

(१) तान्त्रिक परिवतेनों के कारण होने वाली बेरोजगारी को रोकने के 
लिए क्या लघु एवं ग्रामीण उद्योगों मे परम्परागत एवं प्रकुशल उत्पादन विधियों 
का ही उपयोग किया जाता रहेगा ? एक ओर ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के 
उत्पादन में वृद्धि करने की ग्रावश्यकता है भर दूसरी और बेरोजगारी के भय 
से तान्त्रिक सुधार भी नहीं किये जा सकते है। तान्त्रिक सुधारो की ग्ननुपस्थिति 
मे उपभोक्ता-वस्तुप्रो के उत्तादत की लागत भी अधिक रहतो तथा पर्याप्त मात्रा 
एवं गुण ((2एशपरफ) का उलादन भी न हो सकता था। जब राध्ट्र मे पू जीगत 
एवं ग्राधारभूत उद्योगों का विकास झावुनिक तान्त्रिक विधियों द्वारा किया जाना 
था तो देश के लघु एवं ग्रामीण क्षेत्र मे परम्परागत उत्पादन विधियाँ किस 
प्रकार उपयुक्त हो सकती थी भौर यदि प्रारम्भिक काल में इस व्यवस्था को 

शासकीय सहयोग ढारा चलाया भी जाता तो दी्घकाल तक ग्रामीण एवं लघु 
उद्योगो को इस अवस्था मे लाने के लिए कि वे वृहद्‌ उद्योगों से स्वत ही सामज- 
स्य स्थापित कर सकें, उतम तान्त्रिक परिवर्तेत करना झनिवाये था । 

(२) द्वितीय महत्त्वपूर्णा प्रश्न जो हमारे सम्मुख भाता है, वह यह है कि 
वया तान्त्रिक परिवर्तनों द्वारा ही बेरोजगारी उत्पन होतो है श्रथवा तान्त्रिक 
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पृरिवर्तत वेरोजगारी पर दिस सीमा तक भ्रमाव डालते हैं ? तान्त्रिक परिवर्तनों 
द्वारा एक शोर श्रम को हटा कर मश्नीन का उपयोग किया जाता है तथा दुसरो 
और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि भी होती है। उत्पादन मे डृद्धि होते से लघु 
साहमसियों की प्राय में वृद्धि होता भी स्वामाविक है। भाय की वृद्धि के साथ 
बचत तथा विनियोजन में भो वृद्धि हो सकती हैं तया पू जी-निर्माण में वृद्धि के 
साथ-साथ रोजगार के प्रवसरों में वृद्धि सम्मव होती है। परन्तु प्रारम्मिक काल 
में तान्त्रिक सुधार करते के लिए पूंजी को उपलब्धि का प्रबन्ध करना ग्रावश्यक 
होता है तथा जब यह विधि प्रारम्भ हो जाय तो गृह एवं लघु उद्योगों के क्ष त्र का 
स्थायी हूपेए विकास सम्भव हो सकता है | दूबरों भ्रोर तान्त्रिक परिवर्तनों को 
प्रोत्साहन ने मिलने वर बेरोजगारी के विस्तार बी गम्मोरता को केवल श्रल्प 
सप्तय के लिए ही रोका जा सकता है। भारत जेये राष्ट्र म जहाँ जनमख्या में 
निरन्तर बृद्धि होती है, केवल विद्यमान श्रम को हो रोजगार देने की समस्या 
नहीं है, प्रत्युत्‌ श्रम में जो वृद्धि होती है, उश्के लिए भी रोजगार के प्रवसर 
प्रदान करना भ्रावश्यक होता है । नवीन रोजगार के झ्रवसर भ्रधिक विनियोजन 
द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं।इस प्रकार तान्त्रिक सुधार बेरोजगारों की 
समस्या के निवारण में बाघक के स्थान पर सहायक हो सकते हैं। 

( ३ ) द्वितोंय योजना में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास का मुख्य 
उद्देश्य योजना के विकास-कार्यक्रमों एवं पूजीगत तथा ग्राधारमूत उद्योगों में 
विनियोजनत एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर भ्रधिक व्यय के कारण जन-समुदाय को 
जो प्रशिक क्रय-शक्ति प्राप्त होनी थी, उसके लिए उपभोक्ता-वस्तुप्रो की पति करवा 
ब्रावश्यक था । इससे स्पष्ट नहीं होता है कि इन उद्योगो को व्यवस्था में उपभोक्ता- 
बस्तुप्रो की पूर्ति हेतु स्थायी स्थान दिया जायया, अथवा भविध्य मे उपभोक्ता- 
वस्तुश्रों का उत्पादन भी वृहद उद्योगों द्वारा किया जायगा। यद्यपि विकेच्धित 
समाज की स्थापना हेतु इन उद्योगों को स्थायी स्थान भ्ाप्त हो सकता था परन्तु 
विकेन्द्रित समाज का स्थापन शासकीय क्षंत्र के विस्तार द्वारा भो किया जा 
सदता था। पूंजीगत उद्योगों के विकास से उपभोक्ता-उद्योगो वा विकास होना 
स्वाभाविक ही होता है तथा इस प्रकार निकट भविष्य ही मे ग्रामीण एवं ले 
उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शाम्रकोय संरक्षण द्वारा 

कोई भी क्षत्र दोर्धकाल तक उन्नति नहों कर सकता है । 
रोजगार नीति (&णए709067६ ?णाटए) 

द्वितीय पचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता एग 
विस्तार को राकने के लिए कार्यक्रम निश्चित किये गये ये | योजना-निर्माण के 
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साथ यह अनुमान लगाया गया कि योजना के प्रारम्भ म २५ लाख नागरिक 
तथा २८ लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार ये। इसके साथ यह भी 
पनुमान था कि योजना काल म २० लाख व्यक्तियों से भ्रति वर्ष श्रम की पूर्ति मे 
वृद्धि होगी । योजना वाल में नागरिक एव ग्रामीरा क्षत्र म कमश ३८ लाख 
एवं ६२ लाख व्यक्तियों से श्रम पूति की वृद्धि का अनुमान था। इस प्रकार पूर्णोँ 
रोजगार की व्यवस्था दरने के लिए १५३ लाख रोजगार के अवसरो मे वृद्धि 
करने की प्रावश्यकता था। इसक्ते अतिरिक्त अघ-रोजगार एवं अदृश्य-बेरोज- 
गारी जा कि क्राप म वडी मात्रा म थी, को कम करना भी श्रावश्यक 
समभा गया था । शिक्षा प्रसार भूम-सुधार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्र जीविको- 
पार्जेन वी स्वाभाविक्त इच्छा द॑ कारण जन समुदाय में मजदूरी पर काम करते 
को प्रवृत्ति मबृ द्धहात ता रही थी जिसस बेरोजगारी कौ समस्या ने एक 
स्पष्ट रूप ग्रहण कर लिया था। 


अर्घ-विकसित राष्ट्रों म वेरोजगरी को समस्या का निवारण दोधंकालीन 
विकास-कार्यत्रमो द्वारा ही हो सकता है। पाँच वर्षोंक अश्रल्प कालमे इस 
समस्या के विस्तार एवं मात्रा को कम किया जा सकता है, परन्तु पूर्णा रोजगार- 
व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन हो नहीं प्रत्युत प्रसम्नव है। इसी कारण से 
द्वितीय योजना मे इस समस्या के निवारणार्थ जो प्रायोजन किय गये थे, उनके 
द्वारा समम्या की तीबता ([0 ६९॥७(५9) म॑ अ्रवश्यमेव कमी हो जानी थी, परन्तु 
समस्या का समूल उन्मूलन असम्भव था। 
भारत जैसे राष्ट्र म जहाँ श्रम की पूर्ति प्रत्यधिक है, भर जिसमे भ्रति वर्ष 
२० लाख व्यक्तियो की वृद्धि होती है, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए 
श्रम का भधिक उपयोग करने वाली ताब्रिकताप्रो का उपयोग करना स्वामविक 
एवं वाछ्दनीय है । परल्तु भर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षंत्रा म॒ पूंजी प्रधान एवं श्रम- 
प्रधान तात्रिकताओ्रो के निश्चयार्थ केदल राजगार क अ्वसरो की श्रावश्यकता 
को ही प्राघार नहीं माना जा सकता है, क्योकि भ्रय घटव' भी तात्रिकताप्रा के 
शयन पर प्रभाव डालते हैं । कुछ क्षंत्रो म तो उपयोग होने वाली तात्िक्ताग्रा 
में कोई छुनाव का स्थान ही नहीं होता वयोकि उनके उत्पादन का प्रकार ऐसा 
होता है कि उनमे पूंजी प्रघान तातिक्ताप्रों का ही उपयोग क्या जा सकता है। 
एक ओर भारी उद्योगो, रेल उद्योग, यातायात एव सचार आदि का विकास 
आवश्यक है तथा दुसरी झोर इनमे सर्वमान्य तथा दीघकाल से उपयोग म गाने 
वाली मश्यौनो भादिं सामिग्री का उपयोग होना स्वाभाविक है। रोजयार के 
अवसरों में वृद्धि हेतु उतको श्रम-प्रधान करना क्सी प्रकार उचित नहीं कहा 
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जा सकता । इृषि के क्षेत्र मे भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए आधु- 
निक वैज्ञानिक विधियों का, जो पूजी-प्रधान हैं, उपयोग वॉछनीय है । कृषि के 
यन्त्रीकरण (]४९८))३४०७१५७६४07) द्वारा सम्भवत इसके द्वारा उत्पादित 
वैरोजगारी की हांनियो की तुलना मे अधिक आधिक हित हो सकता है | सिंचाई 
एव शक्ति की योजनाओं को ताब्रिकताओों का छुताव विदेशी मुद्रा के साथनों को 
बचत करने की श्रावश्यकता तथा श्रम की पूर्ति पर आ्राधारित होता है । यदि 
विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो सके तो सिंचाई एवं शक्ति के कार्यत्रमों 
को शीघ्र सेवायोग्य (5९:ए7८९७४१८) बनाने के लिये पू जी प्रधान ताब्रिकतापो 
का उपयोग वाछनीय है बयोकि इनके द्वारा कृषि एवं श्रौद्योगिक विकास निर्धा- 
रित्र होता है । 

विकसित राष्ट्रों मे बेरोजगारी की समस्या का निवारण बिस्तृत्त निर्माण 
((7०७४४४प८४४०॥) कायंत्रमो को क्रियाविग्त करके किया जाता है। परच्तु 
जिर्माण कार्यक्मों में ग्रधिक विनिय्रोजन की प्रावश्यकता होती है. तथा विर्भासा- 
काय॑ पूर्णो होने के पश्चातू बडी मात्रा में क्रम बेरोजगार हो जाता है । भिर्माए- 
कार्यक्रमों द्वारा केवल प्रल्प काल के लिए बेरोजगारी के दवाव को कम किया जा 
सकता है। निर्माण कार्य के पूरा होने पर इनसे प्रथक्‌ हुए श्रम को भनन्‍्य 
व्यवसायों में रोजयार प्रदात करने के लिए प्रशिक्षण आदि को समस्याएं भी 
भ्रस्तृत होती हैं । 

इस प्रकार केवल उपभोक्ता वस्तुश्रो के उद्योगों का क्षेत्र हो ऐसा है जिसमे 
तातजिक्ताश्रो के चुनाव म थोडी कठिनाई होती है । देश की प्राथिक स्थिति एव 
भविष्य के कार्यक्रमानुसार इन उद्योगों दा विकास पूं जी-अधान एवं श्रम-प्रघान +- 
दोनो ही ततात्रिकताप्नो के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। झ्राघारभुत एव 
भारी उद्योग के विकास को प्राथमिकता देने के कारण ग्रर्थ-साधनो के श्रधिकतम 
भाग को इन उथोगों के विकास मे विनियोजित किया जाता है। उपभोक्ता- 
अस्तुप्रो के विकास के लिए इस प्रकार प्र्थ-साधव औ्रौर विदेशी अर्थ-साधन 
उपलब्ध न होने के कारणा इन उद्योगों का उत्पादन श्रम-प्रधान तात्रिकतागो 
द्वारा बढाता स्वाभाविक हो है । दूसरी श्रोर बेरोजगारी की समस्या के विस्तार 
को रोकने के लिए उपभोक्ता-वस्तुओ के उद्योग में पूजी-प्रधान तात्रिकताग्रो के 
उपयोग को प्राथमिकता न देकर श्रम-प्रघान तात्रिक्ताग्रों को ही प्राथमिकता 
अ्रदाव की जाती है। योजना आयोग के अनुसार श्रम-प्रधान तालिकताओं के 
उपयोग मे प्रति व्यक्ति बचत अधिक नही होती है, परन्तु सभस्त क्षेत्र की चचत 
यूजी-प्रधान तातिकताग्रो के उपयोग द्वारा उत्पादित बचत से कही अधिक होती 
है । इस प्रकार पू जो निर्माएए के लिए पर्यात बचत आस्त हो सकती है । दूसरी 
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और यदि पूजी-अधान तात्रिक्ताओ का उपयोग किया जाय तो प्रति उत्तादक 
आय अ्रवश्य हो अधिक होगी परन्तु जनसख्या का बडा भाग बेरोजगार रहेगा 
जिसके जीवन-निर्वाह का भार भी उलादक नागरिकों पर ही रहेगा। इस 
प्रकार उत्पादक नागरिकों की आय का कुछ भाग बेरोजगार नागरिको के जीवन- 
निर्वाह पर व्यय हो जायगा और पूं जी-निर्मास्स हेतु बचत की मात्रा पर्याप्त होना 
भ्रत्यन्त कठित होगी । इस प्रकार श्रमन्प्रघान तात्रिकताओँ का उपयोग किया 
जाना वाछनीय है परन्तु छोटे-छोटे उत्पादको को वचत को एकत्रित करने के 
लिए सगठन-सम्बन्धी सुधार ग्रावश्यक होते हैं। द्वितीय योजना मे इसी कारण 
से उपभोक्ता-वस्तुझ्नो के उत्पादन हेतु ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को 
विशेष महत्व दिया गया । साथ ही परम्परागत उत्पादन्-विधियों को कार्यशील 
बनाने के प्रयास किये गये जिससे एक ओर तात्रिक परिवतंतों से उत्पन्न होने 
बाली बेरोजगारी का भय न रहे तथा दूसरी ओर इन उद्योगो की उपयोग मे न 
आने बाली उत्पादन-क्षमता का ग्रधिक पू'जी-विनियोजन किए बिना ही उपयोग 
किया जा सक्रे । इस प्रकार द्वितीय योजना मे बेरोजगारी की समस्या के विस्तार 
को रोकने एंव उसकी गम्भीरता को कम करने के लिए उपभोक्ता-वस्तुओं के 
उद्योगों म श्रम-प्रधान तात्रिकताग्ों के उपयोग को प्रघानता दी गयी थी । बेरोज- 
गारी को समस्या के निवारणार्थ प्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को द्वितीय 
योजना में विशेष स्थान दिया गया था। इस सम्बन्ध के सभी कायंत्रम इसी 
झाघारभूत नीति पर आधारित थे । 
योजना पश्रायोग के अनुमानानुसार योजना काल मे कृषि के भ्रतिरिकत भ्रन्य 
क्षेत्री मे 5५० लाख रोजगार के नवीन अवसर उतन्न किये जाने का प्रनुमान 
था । ये श्रवसर विभिन्न क्षत्रो मे निम्न प्रकार उत्तन्न होने का अनुमान धा-- 
तालिका सं० ५७--टद्वितीय योजना में अतिरिक्त रोजगार श्रवसर 
0000... 





क्षेत्र रोजगार प्रवसर (लाख) 
(१) निर्माण र्‌श्‌०० 
(२) पिंचाई एवं शक्ति न्श्श 
(३) रेलें राश्३े 
(४) प्रन्य यातायात एवं सचार श्नब० 
(५) उद्योग एवं खनिज छचू० 
(६) लष्चु एवं गृह उद्योग ड्टाए० 


२५ 


डप८ भारत में श्रापिक नियोजन 


के कारण कृषि मे खप जाती थी तथा पश्रघ॑-रोजयार कौ समस्या का भी कुछ 
सीमा तक निवारण हो जाना था । 

«० लाख रोजगार के श्रवसर उत्पन्न होत पर इसके श्रनुसार उपभोग की 
अस्तुओ्रो की पूर्ति मे विस्तार करना ग्रावश्यक था । यदि प्रति व्यक्ति श्राय का 
औसत प्रति मास १०० २० अनुमानित किया जाय तो श्रमिकों के हाथ में प्रति 
वर्ष ६६० करोड रु० को श्राय होती थी जिसको वे उपभोक्ता-वस्तुओं के क्रय 
सथा बचत पर व्यय कर सकते थे | यदि यह मान लिया जाय कि इसे भाय का 
१०% भाग बचत व कर (जो श्रनुमान भी श्रत्यन्त भ्रभिलापी था) तो शेष 
८६४ करोड रु० उपभोग पर घ्यय किये श्राने का श्रनुमान लगाया जा सकता 
था | भ्र्य॑-ध्यवस्था में श्रम की पूर्ति एव. रोजगार के अवसर धोरे धीरे बढने ये, 
लगभग ५०० करोड र० की भ्रतिरिक्त उपभोक्ता-वस्तुओ्रो की पूर्ति में वृद्धि होने 
पर रोजगार के कार्यक्रम सफल हो सकते थे। उपभोक्ता-वस्तुमओ के उत्पादन 
का लगभग ५०%, भाग बाजार मे विक्रय हेतु प्रस्तुत होता है तथा इस अकार 
यदि उपभोक्ता-वस्तुओं को श्रावश्यकता से दुगुना उत्पादन होता, तभी रोजगार 
प्राप्त भ्रतिरिक्त व्यक्तियों को उपभोक्ता-वस्तुएँ उपलब्ध हा सकती थीं ( द्वितीय 
योजता मे जो पहले से ही रोजगार-प्रात्त वर्ग है, उसकी प्राय म वृद्धि होगी 
थी तथा उसकी उपभोक्ता-बस्तुओ”की माँग में भी वृद्धि होती थी। दूसरी शोर 
कृषि-उत्पादन की वृद्धि का बडा भाग अ्रद्दद्य बेरोजगार एप भअ्र्ध-बेरोजगार, 
जितके लिए योजना में कोई विशेष श्रायोजन नहीं किया गया था, के जीवन- 
याषत हेतु उपयोग हो जाना थी। ग्रौद्योविक-क्षेत्र के विनियोजन-कार्यक्रम का 
प्रधिकाश पू'जीगत एंव श्राधारभूत उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया तथा 
उपभोक्ता-वस्तुओं की प्तिरिक्त पूर्ति का उत्तरदायित्व ग्रामीण एवं लघु उद्योगो 
पर रखा गया था। इस प्रकार ओोद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोक्ता-वस्तुगो 
के उत्पादन में घड़ी मात्रा से वृद्धि होना कठिन थी। उपयुक्त परिस्थितियों 
में उपभोक्ता-वस्तुओ्नों वो कमी एंव इनके अत्यधिक मूल्यों का भय उपस्थित हो 
सकता था। सरकार को उपभोग पर नियन्त्र् रखना श्रावश्यक था तथा रोज- 
गार प्राप्त व्यक्तियों की झ्ाय के श्रधिकाधिक भाग को विनियोजन को श्रार झ्ाक- 
ित करना उचित्त था। 

श्रमन्‍नीति एवं कार्यक्रम 

जब किसी राष्ट्र मे प्राथुनिक प्रकार के उद्योगो की स्थापना की जाती है, 
श्रम को पर्यात् सुविधाएँ भ्रदान करने वी समस्या भ्रस्थुत होती है। व्यक्तिगत 
क्षेत्र के भ्रस्तर्गत श्रौद्योगिक विकास मे श्रम सम्बन्धी समस्याएँ भ्रधिक गम्भीर 
होती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की श्रमन-नीति में नवीन सन्नियमम बनाने की 


बेह० भारत में श्राधिक तियोजन? 


(२) झगड़े की उपस्थिति में पारस्परिक वार्तालाप तथा स्वेच्छा से पंचों- 
कौ नियुक्ति वी जानी । शासन को उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार रखनी 
जिनमे रूमंचारियों एव मालिकों को विश्वास हो । यदि पंर्रों द्वारा निएदारा ने 
हो सके तो सरकार को हस्तक्ष प फरना $ के 

(३) जानबूक-कर निर्णयों पर पालन न करने वालो को बढोर दरड दिया 
जाना । निर्णयो का प्रालन कराने के लिए एफ श्रोध्योगिक ट्रिब्यूनल की स्थापना 
की जानती जिसे निर्णयों के भ्र्थ एवं क्षेत्र की व्यवस्था ([:९797९(४07 ) 
करने वा प्धिकार होना । 

(४) प्रयुक्त सलाहकार वोड की सेदाग्रो का प्रधिक उपयोग किया जाता । 
बोई द्वारा मुझ्य समस्याप्रो का श्रष्ययद करना तथा सभी स्तरों पर सहयोग 
को भावना उत्पन्न करने वा प्यत्त बरना । 

(१) सभी स्तरों पर--हे सर, राज्य एवं पृथक्‌-पृथक्‌ कारखानों मे--सयुक्त 
सलाहकार पद्धति की स्थापना किया जाता। एथब पृषक्‌ इकाइयों मे बाये- 
समितियों द्वारा सयुक्त सलाहकार पद्धति का काये करमा । इन समितियों द्वारा 
जण्घ स्तर पर किये गये समझौतो को कार्यान्विव कराने के अभ्रतिरिक्त उनके 
क्रियान्वित करने मे जो समस्याएं उपस्थित हो, उनका निपटारा सथुकत सलाहकार 
पद्धति द्वारा करना । 

(६) गोजवा की सफ़लता्थ कारखानों में श्रमिकों का श्रधिकाशिक सम्पर्क 

प्रावश्यक था । इससे उत्पादन म वृद्धि द्वारा कर्मचारी, कारखाने एवं समाज 
सभी का हित होता था । कमंचारियों को उद्योगो के सचालन से प्रपने महत्व का 
डीक-ठीक पता लग सकता था तथा श्रमिको को भपमने विचार प्रकट करने का 
प्रवसर प्राप्त होना था जिससे कर्मचारियों एवं उद्योगपतियों मे सुसम्बन्ध 
स्थापित हो सकें। इसके लिए प्रत्येक कारखाने म॑ एक प्रबन्ध परियद्‌ 
((०फए०८! ०5 )(७॥982720277) स्पापित करने को सिफारिश की गयी 
जिपमे प्रबन्धनो, तान््रको ([९८॥77८90$) तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित किये गये । प्रबन्धकों की यह जिम्मेदारी होनी थी कि वे इन परिषदों 
को श्राथिक विषयों के भ्तिरिक्‍त भ्रन्य सभी विषयों की जानकारी दें जिससे 
वे परिवदें उत विषयो पर विचार कर सकें । सामूहिक सोदे से सम्बन्धित विषयों 
पर विचार करने का भ्रधिकार इन परिषदों को न दिया जाना था। इस 
व्यवस्था का प्रारम्भ बूहद्‌ संगठित उद्योगों से किया जाना था। श्रमकस्याण 
समस्पाग्रो पर पहले कार्य-समितियों मे विचार किया जाना तथा भावश्यक्ता 
थड़ने पर तलइचात्‌ प्रबन्ध परिषदों मे विचार किया जाना । 


द्वितीय पंचवर्षीय यीजना [ २ ] ३६६ 

(७) शासकीय क्षेत्र में स्थापित उद्योगों मे सरकार, नियोक्ता का स्थान 
प्रहण करतो है परन्तु सरकारी कारखानों के प्रबन्ध को ऐसी कोई सुविधाएँ 
अ्रथवा किसी विधान से मुक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिये थी जो व्यक्तिगत क्षेत्र 
को प्राप्त न हो । 

भृत्ति सम्बन्धी नीति (9/५६९-?९०॥८४)--इस सम्बन्ध मे जो नीति 
निर्धारित की गयी, उसकी मुल्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं-- 

(१) प्रौद्योगिक दृष्टिकोश से विकासोन्मुख अ्॑-व्यवस्था मे श्रमिकों को 
उचित वास्तविक भृत्ति का ग्रायोजन करना श्त्मन्त श्रावश्यक था । द्वितीय 
योजना में उचित भूत्ति औसत कारखाने के झ्राधार पर निश्चित की जाने को 
तथा सौमान्त इकाइयो को बन्द होने से रोकने के लिए ऐच्छिक एवं श्रनिवार्य 
एकीकरण की सिफारिश की गयी थी । 

(्‌ २) यत्र की अच्छी गढाई, कार्य करने की दशा्रों तथा श्रमिकों के प्रश्चि- 
क्षण का प्रबन्ध किया जाता था जिससे तत्कालीन यंत्रों से अधिक उत्पादन हो 
सक्रे तथा भृत्ति मे वृद्धि की जा सके । न्यूततम मजदूरी से अधिक पारिश्रमिक 
कार्यानुसार ही दिया जाता । 

(३) वेतत गणना ( ०8९ (26४५७) करने का अनुमोदन किया गया 
था तथा बेतन आयोग (7०७४९ (7०एाण5अं०) की नियुक्ति का भी प्रवन्ध 
किया गया था जिससे प्रस्तावित समाज के निर्माण के झनुरूप श्रमिको की मजदूरी 
निश्चत की जा सके । 

(४) महंगाई भत्ता जीवन-निर्वाह-लागत-निर्देशक ((705: ० ॥शं॥ह 
]0९5) पर झाधारित होता है। इसलिये विभिन्न केख्दो की लागत तिर्देशाको 
में आवश्यक परिवतंन किये जाने थे जिनसे सभी केन्द्रो में समानता प्रा जाय॥ 

(५) भृत्ति-सम्बन्धी अगडो का निपटारा करने के लिये सभी उद्योगों में 
ब्रिपक्षीय सभाओं (7ए007002 ४४०६० 80070) की स्थापना की जानी 
थी जिनमे कर्मचारियों एवं तियोक्‍ताशो के समान प्रतिनिधि होने थे तथा जिनमें 
सभापति एक स्वतन्त्र व्यक्ति होता था । 

सामाजिक सुरक्षा (50८५) 5९८ए४६४)--द्वितीय योजना में श्रमिक 
प्राविधिक निधि ([.30007 ?7०एशंवेशाई फैधए३0) योजना को उन सभी 
उद्योगों एवं व्यापारिक सस्थाश्रो पर लागू करने का प्रस्ताव या जहाँ १०,००० 
या इससे अधिक मजदूर काये करते थे । इसी प्रकार मजदूरो के चन्दे को दर भो 
६३% से ८३% करने का चुकाव था। कर्मचारी राज्य बोमा योजता के क्षेत्र को 
बढाने पर भी विचार किया गया तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा की योजनाग्रों 

का भी अ्रध्ययत करने की सिफारिश को गयो थी । 
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कार्य करने की दिशाएं (ए/०एछाए४ (2०0०४०75)--कारणानो, 
वर्बेशाप, संस्थाम्रो ((5६६४9]50270) श्ादि मे काये करने की दशाओं का 
निंधमन १६४८ के कारखाना श्रधिनियम (#28८६०८९5 /०८६, 4948) द्वारा 
कया जाना था। द्वितीय योजना में निर्माण उद्योग ((णाइ।7पढााएप 
पृतव१४८८४), यातायात सेवाशो, दुकानो एवं व्यापारिक सस्थाओ्रो की कार्य 
करने की दक्शाओं का तियमत करने के लिये सन्तियम पास किया जाना था । ठेके 
पर कार्य करने वाले थ्रमिको, कृषि श्रमिकों एव श्रमिकों को ययासम्भव सुरक्षा 
देंने हेतु उनकी समस्याग्रो का परीक्षण किया जाता था ) ठेके के श्रम को समाप्त 
करने बे' लिग्रे लिये कार्यवाही की जानी थी तथा इन्हे उन समस्त सुविधाओं 
का, जो कि भ्रन्य प्रकार के श्रमिकों को उपलल्ध हो, प्रबन्ध क्या जाता था । 


प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि-मजदूरों की समस्याओं पर विशेष ध्याव 
नहीं दिया गया । केवल न्यूनतम भूत्ति विधान को कृषि मजदूरों पर भी लागु 
ऋर दिया गया था। द्वितीय योजना मे कृषि श्रमिकों को न्यूततम भृत्ति सप्तियम 
के अनुसार निश्चित क्रान के लिये राज्य सरकारों से कहा गया कि वे इस 
प्रोर ठोस कदम उठायें । वास्तव मे कृषि मजदूरों की समस्याओ्रों का निवारण 
भूमि-सम्बन्धी प्रस्तावित सुधार होने पर ही हो सकता था। 

स्त्री-अमिकों की रक्षा के लिए योजना मे प्रबन्ध क्या गया था। खरतनाक 
कार्यों से सुरक्षा, प्रसुति सुविधाएँ (]/(४(४९४77८7 छ88॥०(8), बच्चों के 
खेज्नन भ्रादि के लिये कारखानों में स्थान, दूध पिलाने वाली स्त्रियों को बच्चो को 
दूध पिलाने के लिये भृत्तियुक्त अवकाश, प्रशिक्षण सुविधाएं श्रादि का भी आयोजन 
किया गया था। 

रोजगार-उद्योगो मे विदवेकीकरण (]रित/004:28007) किये 
जाने की व्यवस्था तब ही थी जबकि इसके द्वारा बेरोजगारी न होती हो । विवेकी- 
करणा भ्रमिको से सलाह करके, कार्य करने को दकशाग्रों मे सुधार करके तथा 
विवेकीकरण द्वारा प्राप्त लाभ मे से श्रमिकों को भाग देने की गरारणएटी के पश्चात्‌ 
ही किया जाना था। कैन्द्रीय सरकार को एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति 
विवेकीकरण की योजनाओं को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होने वाली समस्याश्रो 
के श्रध्ययन एवं निवारणार्थ करनी थी । 

झौद्योगिक गृह निर्माय--द्वितीय योजना में ४५ करोड रुपये का आयोजन 
१,२८,००० ओद्योगिक श्रमिको के लिये औद्योगिक शृह निर्माण योजना के 
अ्न्चर्गतत ग्रह-निर्माण हेतु किया गया था ) 

श्रम सम्बन्धी कार्यक्रम--द्वितीय योजना में श्रम एवं श्रम-कल्याण के 
कार्यक्रमों के लिये २६ करोड रु० का (१८ करोड रु० केन्द्रीय सरकार तथा 
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११ करोड़ रू० राज्य सरकार द्वारा) श्रायोजन किया गया था। मुह्य-्युल्य 
कार्यक्रम इस प्रकार थे-- 

(१) प्रशिक्षण के १०,३०० स्थानों मे १६,७०० से वृद्धि करने का भ्रायो- 
जन किया गया था । प्रशिक्षण के काल एवं गुण ((0०थ४८५) मे भी सुधार 
किया जाना था । 

(२) विपुण (5॥3]20) श्रमिको के प्रशिक्षण के लिये भी कारखानों में 
प्रबन्ध किया जाता था । योजना के प्रथम वर्ष में ४५० श्रमिक उम्मीदवारों को 
प्रशिक्षण की सुविधा का प्रवन्ध किया जाना था, जो योजना के प्रन्तिम वर्ष मे 
५००० उम्मीदवार तक बढा दिये जाने चे। 

(३) शिक्षको के प्रशिक्षणाय्य॑ कोनी (मध्य प्रदेश) भ्रशिक्षण वेन्द्र के समान 
ही एक श्ौर केद्ध स्थापित किया जाता था। कोनी के केन्द्र को भी किसी 
श्रौद्योगिक क्षेत्र मे लाने का विचार था । * 

(४) रोजगार की सस्या्रो को १३० से वढा कर २५६ करने का प्रायोजन 
था। ये सस्थाएँ रोजगार सम्बन्धी सूचनाएं एकत्रित करेंगी, युवको को रोजगार 
एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सलाह देंगी तथा रोजगार की तलाश करने वालो को 
व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी प्रदान करेंगी । 

(५) केन्द्रीय श्रम इन्ह्टीदूयूट का विस्तार किया जाता था। इसमे प्रौद्यो 
जिक मनोविज्ञान तथा व्यवसायिक मनोविज्ञान के दो विभाग भौर स्थापित 
किये जाते थे । 

(६) श्रमिको के शिक्षाणा्थ एक चलचित्र-इकाई (पाण एणां0) की 
स्थापना की जानी थी । 

(७) कमचारी राज्य बीमा योजना तथा प्राविधिक निधि योजना को 
समस्वित किया जाना था तथा इन योजनात्रो के कार्य-क्षत्र मे भी विस्तार 
किया जाना था । 

(८) प्रोद्योगिकनह निर्माण की व्यवस्था को ग्रयी थी तथा इस हेतु ५० 
करोड रुपये का झायोजन किया गया था। 

(६) निम्नलिखित पर्यवेक्षणा द्वितीय योजनावधि में किया जाना था-- 

(प्र) अखिल भारतीय कृषि-श्रमिक पर्यवेक्षण । 

(ब) विस्तृत वेतन गएगा (ए7286 (४5७5), तथा 

(स) प्रमुख ग्रौद्योगिक केन्द्रों पर श्रमिकों के पारिवारिक बजट का 
पर्यवेक्षण । 
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कोय एवं ब्यक्तिगत क्षेत्र की केन्द्रित योजवाओ को विदेशी विनिमय की श्राव- 
दयक्ताओो का भ्रनुमान ६६२ करोड रु० लगाया गया ] 


द्वितीय योजना के प्रारम्भ से ही वस्तुओं के मूल्यो मे दुद्धि - होता प्रारम्म, 
हो गया था तथा इतने मृल्यों के श्राधार पर योजना के व्यय में बुद्धि करने की 
भ्रावश्यकता थी, परन्तु देश के प्रान्तरिक एवं विदेशी अरथं-साधनो की कठिनाई 
के कारण राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने अपनी मई १६५८ में हुई सभा मे निश्चित 
किया कि योजना का समस्त व्यय ४८०० करोड रु० ही रहना चाहिए। परल्तु 
साथनो का पुनः निर्धारण करने पर योजना के व्यय को दो भागो, भाग 'भ 
तथा भाग 'ब' मे विभाजित कर दिया गया । भाग झा पर ४५०० करोड 
रु० की राशि निर्धारित की गयो तथा इसमे कृषि-उत्पादन से प्रत्यक्ष रूपेण 
सम्बद्ध कार्यक्रम, केन्द्रित कार्यक्रम ((:०४८ 0:0]2८८5) तथा ऐसे कार्यकम, 
जो कि पूर्णा होने के समीप हो, को सम्मिलित किया गया। शेय सभी कार्यक्रम 
भाग 'ब' में सम्मिलित किये गये जिनका कार्यान्वित करता साधनों की उपलब्धि 
पर विर्भेर रहेगा । भाग 'अर' के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए भी 
कर एवं ऋण द्वारा ग्तिरिक्त प्रथं-साधनों का उपलब्ध होना आवश्यक था ) 
विभिन्न मदो पर दोहराई गयी व्यय-राशियाँ निम्न प्रकार हैं-- 


तालिका स० ४६--द्वितीय योजना का दोहराया गया व्यय-अनुमान" 


दोहराया समस्त व्यय से 
गया वित प्रतिशत 
रण (करोड २०) 
मद (योजना के सम- योजना. भाग अ 
स्त व्यय ४८४०० का क्के 
करोड रु० में मौलिक दोहराया भाग 'प्र” समस्त 
कुछ योजनाग्रो यया (करोड व्ययसे 
की लागत की रूण) प्रतिशत 
बृद्धि है प्र > 
सार 
जन करने के 
लिए) 
कृषि एवं सामु- 
दायिक विकास ५६८ शश्द शेष. ४५१० श्श्र्३ा 
सिंचाई एवं शक्ति ८६० रण शाह. बर० श्द्रेः 


१, काबाब 2960, छ. 205, 5; 


हि श्छाजणा रखे ४३ ० ह ०० स्जस दे > मा 

रच हक का नन॥ ० >हुर 020 मय 

य २ ३)३ सब फेऐे बडे छे है] बकरे कशुशु 

का ७५४ म्म्फे भ्पेदे म्ज्ये ७०३ 33 ग्देल जाए ५७॥४फे 

्् 3 0७0 ०२०३ घ्फेडे श््ज्दे क्ण्टे पट ण्ख् डे ३४७४ $#४ 2॥0॥2070 
ध्क ०्ण्छे थ४९ 3शष १] हरे 9३७ ७02 को) रह 
जॉ०9... देखते ध्छ श्हे (3 3 ०३३ एह३६ 58 मरे एम 
बेड 3३3 क््ण्दे फडे३ है हडे३े ग्ेछ ५३४ #> ३४9) 
०७ ३३३ ध्स्डे ३०३ 9 डे ण्हेफे छ५४] 0 ४४४ ॥फरे 25 

(०४ 2९७) (०४ 2२४) (०४ 2९४) 


काश ड.. करे ४४०७. (१3 शक) (०३ श0७) (० थे») मफस४ फरे08 

॥७ ४ए है. गेफेगे३े शफक. अध्लिमिर ७४७४. थमा ७७ ७ ४ फिल28 पमरि 

॥00. 298४) 707 ०४-उक)े३__डेफ नर $ 3४ ९१६३३ शर-3४३ ३_७४४४४४४ मिल 
६४००२ ॥४ 7४४ »४० ४४४ फू ॥७४७४ ४७४६-०३ 555%9)॥४ 

प --+98 भा 


ई.. छडे कोड मई शुकफ & सीसी छ्ुशु । है मामरिण ७ एड़े मछ ०9 2४ पे 9 ४४ २० #छ है स्थाहः एड) 





४४ 2%8॥ 
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यद्यपि योजना के 'झ! भाग का परिव्यय ४,५०० करोड रु० था परन्तु 
सशोधित प्रनुमानों के श्रतुतार योजना का समस्त वास्तविक व्यय लगभग 
४,६०० करोड़ रु० होने की सम्भावना थी। प्रस्तावित तूर्त॑ य पंचवर्षोय योजना 
के अनुमानानुसार द्वितोय योजना काल मे विभिन्न मदो पर निम्न प्रकार व्यय 
होगा-- 
तालिका स० ६१--द्वितीय योजना का अनुमानित व्यय (१६५६-६१ ) 


विकास मद व्यय (कराड रू) योग से अतिसत 
(१) कृषि एवं लघु सिचाई योजनाएँ ३२० ६,६ 
(२) सामुदायिक विकास एव सहकारिता २१० ६ 
(३) बृहद्‌ एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएँ ४५० ह्ष 
(४) शक्ति ४१० 8 
(५) ग्रामीण एवं लधू उद्योग श्८घ० ३६ 
(६) उद्योग एवं खनिज छप० १६.१ 
(७) यातायात एवं सचार १,२६० २८.१ 
(८) समाज सेवाएं पदि० १च७ 





योग ४,६०० १००१० 
योजना के प्रथम चार वर्षों मे अथं-साधनो की उपलब्धि निम्न प्रकार 
हुईं-- 
तालिका स० ६२--द्विंतीय योजना का श्र्थ प्रबन्धन (१६५६-६०) * 


जौ एहहूुदरफए रह ए५ रह्रब रह रछ्ह६-६० योग 
सम्भावित (सम्भा- 








बित) 

सोजना वा परिव्यय एरे४ढें। पर छंछ्ूप १००६. ३१५० 
आन्तरिक साधन ३६ रह इ्डश ६०६. शैधप४ 
विदेशी सहायता घर ह्श्‌ २१७ २७० ६२७ 
विदेशी सहायता सहिंत हे 
समस्त साघनत रेघर रेघ६ प्र ८घ७६. २५०५८ 
होना अबधन रे ०-7 प्रबधत २५३ ड६६ १३६ १२७ एऐनशर_ 


प्ोजना प्रायोग द्वारा प्रवाशित प्रस्तावित तृतीय योजना के झनुसार श्रय॑- 
साधनों की उपलब्धि निम्न प्रवारेण होने की सम्भावना है-- 


___--- 
], कागाब 96], 9- 95. 


ि०० आरत मे झ्राधिक नियोजत 


तालिका स॒० ६३-्वित्रीय-योजना के अर्थ-साधनों की उपलब्धि का 
__ खान ऐटए एज (१६५६-६१) 


(करोड रुपयो में) 


माध्यम प्राष्ति 
१. बत्तेमान कर के ब्राधार पर प्राप्त आय (--) १०० 
३, वर्त्तमान श्राधारों पर रेलों का श्नुदान १५० 
३, प्रन्य शासकीय व्यवसायों से वर्तमान झ्ाधारों पर आधिक्य 
४, जनता से ऋण छ०० 
४. लघु बचत देघ० 
६. प्राविधिक निधि, सम्पन्तता कर,-इस्पात समानीकरण 


(एवणशाइभा०7) पिधि एव प्रन्‍्य पूंजीगत भ्राप्तियाँ श्श्३े 
७, प्रतिरिक्त बर तथा शासकीय व्यवसायों से श्रतिरिक्त भ्राय 


प्राप्त करने की कार्यवाहियाँ १००० 

८ विदेशी सहायता ह्षर 
&, हीनार्थ-प्रवन्धन १,१७५ 
योग ४,६०० 


_उ्प रे सवा क कक कब मे हनावकबसल की 
उपयुत्त प्रोकडो से यह स्पप्ठ है कि मोजना काल म हीताथ-प्रबन्धन की 
राशि ११७५ करोड रु० निर्धारित की गयी है जबकि चार वर्षों के आँकड़ो से 
महू स्पष्ट है कि योजना के प्रथम चार वर्षों मे हीतार्थ-प्रबच्धन १०१२ करोड 
झु० के लगभग किया गया है । इस प्रकार योजना के अन्तिम वर्ष के लिये केवल 
६३ करोड रू० होनाथ-प्रबन्धद का आयोजन किया जा सकता है। द्वितीय 
योजना के प्रथम चार वर्षों में से किसी वर्ष की हीनार्थ प्रबन्धन की राशि १७२ 
करोड़ रु० से कम नहीं है। १६६०-६१ मे योजना का समस्त सम्भावित व्यय 
४६०० करोड रुपये की पूर्ति करन के लिये इस वर्ष योजना का व्यय लगमग 
११०० करोड रुपया होगा । इतनी बडी राशि का प्रबन्ध करने के लिये भ्रधिक 
हीनाये-प्रबन्धन की झ्रावश्यकता पड सकती है। यद्यपि मूल्यों में श्रधिक बुद्धि 
एवं रहन-सहन की लागत मे बुद्धि के अनुसार मजदूरी एवं वेतन म॑ वृद्धि की 
माँग के श्राधार पर हीनार्थ-प्रवन्धन की राशि स वृद्धि करना उचित नहीं है । 
श्रमी तक हीनार्थ-प्रबन्धन द्वारा उत्पन्न होने वाले अ्रभावों एवं मुद्रा-स्फीति के 
दबाव को संचित पौरड बावने का उपयोग करके सीमित रखा जाता था। 
यरभन्‍्तु भ्रब भविष्य के होनार्थ-प्रवन्धन को प्रत्येक इकाई का मूल्यों पर प्रभाव 


द्विवोय पचवर्धीय योजना [_ २ ] ४०१ 


प्रड॑ सकता है | यदि खाद्यान्नो के उत्तादन मे पर्याप्त वृद्धि हो जाय ठया इनके 
भूल्यो मं कुछ कमी हो जाय तो हीताथ-प्रवन्धन को राशि में वृद्धि कीजा 
सकतो है । 

किसो भी योजता में ग्रायात की व्यवस्था के लिये निर्यात द्वारा अजित 
विदेशों विनिमय को उपयोग किया जा सकता है। निर्यात से होने वाली झ्राय 
निर्यात की दृश्य वस्तुओं के अतिरिक्त ग्रददय मदों जैसे पयंटत्न करने वाले 
यात्रिया (3007८ (7०4८), ग्रधिकोपण से आय, दोौमा एवं किराये को 
आय ग्रादि से प्राप्त होती है । भारत म इसके अतिरिक्त पौण्ड पांवने की राशि 
का उपयाग भी झायात के शोधनार्थ उपलब्ध था । याजना के प्रथम चार वर्षों मे 
विद्यणी वित्तीय ध्यवस्था निम्न प्रकारेश रही-- 

तालिका स० ६४-चालू शाघन-शेप (एफश्या: पिशा०९ 

64 ?4जएणाथा)* 





(करोड रु० मे) 
१६५६-५७ १६५७-५८ १६५८-५६ १६५६ ६० १६६०-६९ 
(प्रप्रेल से 
सितम्बर तक) 
आयात 
(८४) १०६६५ श१र्३३६ १०२६६ €२३.७ शरेष,७ 
शासकीय एवं 


ध्यक्तियत निर्यात 
(7808.) ६३५२ रे६४७ ५७५.६ ६२३.३ २६६,.३ 
व्यापारिक शेप--४६४- ३ “ई3रे६ ५ --४५३ ७ ---३००,४ --२३६.४ 


शासकीय झ्शदान ३६५ रेड है रेडड ३५.६. २६.८ 
अन्य अदृश्य मद 

(शुद्ध) श्र्भ५ू. शृग्डड ६७. छपघ१.. ३४८५ 
चालू शेष 

ुए).. +वै२३ -०१४ --६२७ ६ --१८० ८ --१७७,८ 


प्रतिकूल झोघन-शेप में १६५८-४६ तथा १६५६-६० में कमी हो गयो 
क्योकि ग्रायात को कम करने के लिए प्रयास किये गये तथा विदेशों सहायता भो 
अधिक मात्रा मे उपलब्ध हई ॥ १६६०-६१ की प्रथम अर वापिक्रो में शोपन- 


रद 





है भारत मे आधिक नियोजन 


शेष की हीमता हुई है । निम्नलिखित तालिका से यह ज्ञात होता है कि चालू 
शोधन-झेष की कमी को किन-कित साधनों द्वारा पूरा किया गया । 


तालिका स० ६५४--शोधन-शेष की कमी को वित्तीय-व्यवस्था 





(करोड र० मे) 
१६५६-५७ १६५७-५८ १६४८-४६ १६५६-६० १६६०-६१ 
(प्रप्नेल से 

सघ्ितम्बरतक) 
शासकीय ऋण 
(शुद्ध) ३०७. १९५१ रृह८प६ रैपए५ सुपपर)े 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष ([.४,९ ) 
से निकाली गयी 
राशि ५४७ ३४५ न २४० “१०५ 
भ्रन्य पूंजीगत 
ब्यवहार ४० १०१७ घर ४ शं४ड . गेहई 
सचित विदेशी 
विनिमय का 
उपयोग २२१३ २५६६ धरे १६१ ४५० 
अ्रत्य भूलन्चूक. १६ बा 2 च 4 शक 2 
चालू शोषन-शेष 


को कमी ३१२ हे ४०१४ ३२७ ६ ८०८ १७७८ 





१६४५८ ५६ वर्ष में १६५७-४८ वर्य की तुलना मे श्रायात मे १५७ करोड 
रु० की कमी हुई जबकि १६५७ ५८ में उससे पहले वर्ष की तुलना में १०५ 
करोड ₹० का प्रधिक भ्रायात हुआ था ) इस प्रकार १६५७-५४ मे श्रायात की 
राशि सर्वाधिक थी । १६५८-५६ मे आयात मे कमी होते का कारण श्रायात 
पर आरोपित प्रतिबन्ध थे। इन भ्रतिबन्धों के कारण इस बर्ष मे व्यक्तिगत 
श्रायाद मे कमी हुई। १६५६-६० का झायात €२४ करोड रुपया, १६५८-५६ 
की तुलना मे १०६ करोड रुपया कम था और १६५७-५८ वी तुलना से ३१० 
करोड रुपया कमर था। इस भारी कमी का घुख्य कारण झासकोय श्रायात की 
कमी था | 


4, शावाद् 7966, 9. 334. 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना [ २ | डण्रे 


बूसरी ओर निर्यात में योजना काल में निरन्तर कमी होती रहो हे । 
योजना के प्रथम तीन वर्षों के निर्यात मे कमी मुख्य रूपेएा कच्चा मेगनीज, जुट 
एवं कपास की निर्मित वस्तुप्रों के निर्यात की कमो के कारण हुई। परन्तु 
१६५९-६० म इस स्थिति में सुधार हुआ जिसके मुख्य कारण विदेशों की मदी 
की प्रवृत्ति को समाप्ति दया निर्यात-प्रोत्साहन कायंवाहियो का फल थे । इस वर्य 
में वनस्वति तेल त्तिलहन तथा सूतो कपडे के निर्यात मे वृद्धि हुई । 

क्ष्पि 

द्वितीय पचवर्षीय योजना में खाद्य समस्या के निवारणाय ठोस कार्यवाहियाँ 
की गयी थीं । द्वितीय योजना म भूमि-सुघार के कार्यत्रमों का प्रन्तिम उद्देश्य 
सहकारी प्रामीण व्यवस्था ((70-6ए9शएधए९. ०॥॥88९ )70288९- 
7९75) की स्थापना करना था। सहकारी ग्रामीण व्यवस्था के तीन मुख्य 
लक्षण हैं । 

(१) कृषक का भूमि पर अधिकार होता । 

(२) कृषि कार्यों की इकाई एव प्रवन्ध को इकाई में भेद रखना। इन दो 
लक्षणों के अनुसार यह सम्भव हो सकेगा कि स्रस्पूर्सो ग्राम को प्रवन्ध को द्वष्टि 
से एक इकाई मान लिया जाय तथा कृपक के अधिकार मे रहने वाली भूमि को 
क्ृषि-कार्यों की इकाई माना जायगा । इस प्रकार कृपि के विभिन्न कार्यों म, 
जैसे भ्रच्छे बीज का उपयोग, साम्रान्य तय विक््य, जल का उपयोग, स्थानीय 
निर्माण-का्य भ्रादि म सहकारिता का उपयोग हो सकेगा । 

(३) सहकारी-ब्रामीण-ब्यवस्था की स्थापना के पदचातु भूमि को प्रधिकार 
में रखन वाले एवं भूमिहीन इृषको का अन्तर कम हो जायगा तथा ग्रामीण 
समुदाय के समस्त साधनों का, जो क्षि कृषि, व्यापार एवं ग्रामीण उद्योगो से 
उपलब्ध हाये उपयोग , अधिकतम उत्पादव एवं रोजगार के अ्रबसर सहकारी 
क्रियायो द्वारा वढान के लिए क्या जा सक्ेगा। इस प्रकार एक समन्वित 
आधिक एवं सामाजिक श्रामीटा व्यवस्था का निर्माण हो सक्रेगा । इसम कृपि- 
उत्पादन, ग्रामीणा उद्योग, विपि व्यवस्था, ग्रामीण व्यापार श्रादि का सगठन 
सहकारिता के आधार पर हो सकता है । 

द्वितोय पंचवर्षीय योजना में सहकारी ग्रामीस्य यवस्था की स्थापना तक के 
मध्य काल म भूमि का तोन प्रकार से प्रवन्ध बरने की व्यवस्था वो ययी थी । 
प्रथम व्यक्तिगत ईपक जो प्रपनी भूमि पर खती करेंगे | द्वितोय, इृषको के समूह 
अपनी नूमि को एकत्रित करके प्रशत हित एवं इच्छा से सहकारिता के आधार 
पर कृषि कार्य परेंगे । तृतीय, दुछ भूमि रुच्यूर्णा ग्रामोय समुदाय के सामान्य 


हग्ड भारत में झ्राथिक नियोजन 


आअधिकार म होगी । इस ब्रवार ग्रामों वी भूमि व्यवस्था के तीन क्षेत्र व्यक्तिगव, 
सहकारी एवं सामुदायिक हो जाये। परन्तु इस समस्त व्यवस्था का ब्रन्तिम 
उह्‌ बय सहवारी क्षय को विस्तृत वरके ग्राम वी समस्त मुमरि का प्रवन्ध ग्रामीस 
समुदाय के सहकारो उत्तरदायित्व मे करना होना । 

नागपुर प्रस्ताव एव नवीन मूमि-सम्बन्धी नीति 

याजना के प्रारम्भ के अल्य समयोपराम्त ही यह मान लिया गया कि भारत 
जंस प्रध॑ विकसित राष्ट्र का शीघ्र भ्रौद्योगोग्रणा करने के जिए एक समन्वित 
भूमिनीति को प्रावश्यकता है जिससे हढृपि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सके । 
इसी उद्द श्य का ध्यावस्थ कर गिल भारतीय काग्रंस समिति (0 ॥ (7 (८) 
मे अपने वापिक श्रधिवेशन, १६५६ मे सवीन भूमि-सम्बन्धी नाति का प्रसद्ाव पारित 
किया जिसमे सहकारिता को ग्रामीण॒-व्यवस्था कया प्राधार मान लिया गया। 
मूमि-सम्बन्धी इस नवीन नोति मं पद्यायता पर झ्राधारित सामुहिद सहकारी 
कृषि का उद्देश्य रखा गया। सामूहिक सहकारो कृषि के पूर्व सवा सहकारी 
($56ए०१९७ (:009९४४४:ए९) समितिया बी स्थापता का झ्रायोजत क्या गया 
जिनके द्वारा भ्रच्या बीज, खाद, खेती के उपकरगा, वज्ञानिक परामर्श भ्रादि का 
प्रवन्ध किया जाता है । इस प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरवारा को भूमिनी 
भ्रधिकतम सीमा ((१६॥)७४४$ ० [,900) निश्चित करन के लिए विधान १६४६ 
के प्रन्त तक निर्भित करते ये! भ्रधिक्तम भूमि की सीमा निश्चित करने से 
जो भूमि का प्राषिक्य हा, वह ऐसी सहकारी समितियों को दिया जाना था शिनक्रे 
भूमिहीम एवं भ्रधिक्वम सीमा से कम भूमि बाते हृपक ही सदस्य हो । इंस 
सम्पूर्ण व्यवस्था द्वारा सम्पूर्ण देश म एक ग्राम मे एव सामूहिक सहकारी फार्मे 
(णपर (009९:४४ए९ ए87ए) को स्थापना वा उदय था। 

नाग्रपुर प्रस्ताव द्वारा ग्रामीए्-व्यवस्था का जो स्‍भायोजद क्या गया है, उस्तके 
मुख्य लक्षण मिम्न प्रकार हैं-- 

( १ ) ग्रामा की व्यवस्था पचायता एवं सहकारी समितिया के प्राधार पर 
होती चाहिए । ग्रामो के समस्त स्थायी निवासियों को (उनके पास भूमि हो 
अथवा नहीं ) ग्रामीण सहकारो समितियों का सदस्य बवाया जा सकता था । ये 
सहकारी समितियाँ अपने सदस्या के हिताय॑ कृषि की वैज्ञानिवः विधियों का 
प्रचलन करेंगी, साख को सुविधाप्रों का प्रन्वध करेंगी, कृपका क कृषि उत्पादन 
को एकत्र करके उसके विकय वा प्रयन्ध करेंगी तथा ग्रोदाम को सुविधाएं 

प्रदान करेंगी । 

(२) भविष्य म सामूहिक सहदयरी खती को व्यवस्था की जायग्री जिसमे 
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भूमि को कृषि के लिए एकत्रित कर जिया जायगा परन्तु कृपकों का भूमि पर 
अ्रधिकार प्रश्षएुण ( जैसे का तँसा ) रहेगा तथा उन्हे भूमि के शुद्ध उसादन मे से 
भूमि के अधिकार के आधार पर भाग दिया जायया । जो भूमि पर कार्य करेंगे, 
उन्हे कार्यानुसार पारिथ्रमिक्त दिया जायगा । 

(३ ) सामूहिक सहकारी फार्मो की स्थापना के पूर्व देश भर मे तीन वर्षो 
में सेवा-सहकारों (3९ए४॥८९ (20090७घए८७) को स्थापता को जायगी। 

(४ ) अधिकतम अधिकार में रहने वालो भूमि की सीमा निश्चित करने के 
लिए राज्यों म॑ विधान पाम॒ किये जायेंगे। समस्त भूमि का झाधिक्य 
(5प्रपण्राण्शे पचायतों के अधिकार मे होगा जिसका प्रवन्ध सहकारी समितियों 
द्वारा क्या जायगा । 

(५ ) फसल के वोन से पूर्व हो फसल से उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम 
मूल्य निश्चित कर दिया जायगा तथा ग्रावश्यक्ता पड़ने पर निर्धारित मूल्य पर 
फसल को क्रय करने का प्रतन्ध किया जायगा । 

(६) राज्य खाद्यान्नों का व्यापार अपन हाथ म ले लेगा । 

(७ ) बेकार पडी एवं कृषि उपयोग मन झ्ाने वालों भूमि का कृषि हेतु 
उपयोग करन के लिए प्रयत्न क्ये जायेंगे । 

इस प्रकार कृषि उत्तादन मे पर्याप्त वृद्धि करन के लिए भूमि-सुघार 
सम्बन्धी कार्यवाहियों को द्वितीय योजना मे कार्यान्वित क्या जाना था । द्वितोय 
मोजना काल में लगभग समस्त राज्यो मे वर्तमान एवं भविष्य में अधिकतम 
अधिकार में रहने वालो भूमि को सोमा निश्चित करने हेतु विधान बना दिये 
गये हैं। यह अधिकतम भमि की सीमा विभिन्न क्षत्रो की भूमि के प्रकार के 
अनुसार निर्धारत की गयी है । दसके अतिरिक्त भूमि के एकोकरण ((?०7४- 
50॥09007 ०६ ि०१७॥7 85) का कार्य २३० लाख एक्ड नूमि पर रे१ 
मार्च १६६० तक पूर्ण हो छुक्का था तथा १३२ लाख एक्ड कायें प्रभो जारी 
था । द्वितीय पचवर्षीय योजना मे महकारी कृषि को ठोस एवं दृढ ग्राधार 
प्रदान करन के लिये कार्यवाहियाँ वी गयीं | ११५ जून १६५६ को एक 
ए/०7).08 (27००७ की स्थापना को गयी । इसे ऐसे कार्यत्रम निर्धारित 
करन थे जिसस एच्छित्र रूप से सहकारी कृषि समितियों की स्थापना होने पर 
उन्हे वित्तीय, तांत्रिक एवं अन्य सहायता प्रदान की जा सके | इस ग्रूप की 
रिपोर्ट १५ फरवरी १६६० को प्रकाशित की ग्रयो जिंसम सहकारी इृषि 

समितियों को स्थापना वे लिये आ्रावश्यक्त कार्यवाहियाँ ग्रंक्ति कीं गयीं ।इस 
ग्रूप की अधिकतर सिफारिशों को राष्ट्रीय विक्षास परिषद्‌ ने सितम्बर १६६० में 
स्वीकार कर लिया और इन्हें समस्त राज्यो के पास भागं-दश्न के लिये मेज 
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दिया । इन्हीं के श्राधार पर सहकारी कृषि सम्बधी नौतियाँ, इनवा संगठन, 
भ्रदाध एवं घित्तीय सहायता आझादि निर्धारित वो जानी थी | पुन १६६० में 
देश मे ५४०६ सहकारो कृषि समितियाँ थी लिनम से २६३४ प्रच्छा कृषि 
एव रेयत कृषि (3९0९६ रिथयाए हु 6: '९६0975 727 छ78) समितियाँ 
थीं। भ्रच्द्धी एव रैयत कृपि समितिया म भूमि के एक्त्रीकरण (70०0६) 
तथा सयुक्त प्रवध का श्रायोजन भहीं होता हैं प्रौर इसलिए इह्दे वाघ्तविक 
रूप से कृषि सहकारी समितियाँ नहीं कहा जाता है । घप समितियों म से १५६७ 
सपुक्त कृषि सहकारी (]0700 #ि७77708) एवं ८७८ सामूहिक कृषि 
सहकारी (0०९८४7६ 7३770778) समितियाँ थी । 

ह्ितीय योजना का प्रथम चार वर्षों भे कृषि उत्पादन भर निम्न प्रकार प्रगति 
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उपप्रुक्त भौकडो से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना को कृषि-उत्तत्ति के 
सशोधित लक्ष्यों की पूर्ति होने की सम्भावना नहीं है। छूट घोर गन्ना को छोड कर 
अन्य समस्त वस्तुओ्नो के उत्पादन वक्ष्यों के भ्रमुसार उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहो 
है । इसका मुल्य कारण योजना काल में जलवागु को प्रतिकूलता है । 
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द्वितीय योजना के भरत तक सामुदायिक विकास के क्षेत्र मे पर्याप्त प्रगति 
होने का श्रनुमान है । बह सम्भावना को जाती है कि इस योजना के श्रन्त तक 
सापुदायिक विकास कार्यक्रम ३१०० खए्डो जिनमे चार लाख श्राम हैं, मे लागू 
हो गया है। इनमे से १००० खड्डो मे फ्चवर्षीय कार्यक्रम पूर्ण हो गये हैं भोर 
यह द्वितीय श्रवस्था में प्रवेश कर गये हैं जबकि शेष खएड अभी प्रथम अ्रवस्था 
मे हैं। इसके भतिरितक्त ५०० विकास सरडो मे विकास के पृर्व की कार्यवाहियाँ 


जारी है। 
औद्योगिक उत्पादन 


ट्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में श्रौद्योगिक उत्पादन मे निम्न प्रकार 
प्रगति हु 
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सन्‌ १६५८ वर्ष में औद्योगिक-उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि नही हुई जिसके तोन 
मुख्य काररा हैं। प्रथम, विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण आयात पर 
अधिकतम ग्रतिबन्ध लगाये गये तथा प्रावश्यक कच्चे माल एवं औजार ग्रादि का 
भी ग्रायात आवश्यकतानु्तांर नहीं किया जा सका जिससे ब्रोद्योगिक उत्पादन 
को क्षति पहुँची । श्रौद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि न होने का द्वितीय कारण कृषि- 
उत्पादन की कमी भी थी | सनु १६५४ वर्ष म मानसून की ग्रतिकूलता के कारण 
कृपि-उत्पादन से पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई ओर इस प्रकार जत-समुदाय के कृषि 
धर निभैर रहने वाले अधिकतर भाग की आय में कमी रहने के कारण कतिपए्य 
वस्तुग्रो, विशेष झूती वस्त्रों की माँप मे कमी रही | श्रोद्योगिक उत्पादन की 
कमी का तृतीय कारण शासन की तटकर नीति तथा जीवन-बीमा ध्यवसाय का 
खप्ट्रीयकरण भी सम्र्ा जाता है । सन्‌ १६५६ वर्ष में विदेशी सहायता प्राप्त 
हाने के कारए भ्रायात के प्रतिवन्धो को कम कर दिया गया तथा इस वर्ष कृषि 
उत्पात्दन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई सन्‌ १६५६ वर्ष मे प्रौद्योगिक उत्पादत- 
लिर्दोशाक मे लगभग १२ बिन्दुओं (200५8) को वृद्धि हुई, जबकि इससे गत 
तोन वर्षों में यह वृद्धि करमश २४, ४७ तथा १०४ बिन्दु हुई | सन्‌ १६६० मे 
भी श्रौद्योगिक उत्पादत मे पर्याप्त वृद्धि हुई हैं। सन्‌ १६६० का औद्योगिक 
उत्पादन का सामान्य निर्देशक (जनवरी से प्रवदूवर तक) १६७'५ होने का 
अनुमान हैं जबकि इसी काल का संत १६४६ का यह निर्देशाक १४९६ था । 
इससे ज्ञात होता है कि सन्‌ १६६० वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि 
हुई है । 

गोजना आयोग द्वारा योजना की प्रग्मति पर जो आलोचना श्रकाशित की 
गयी है, उससे क्ञात होता है कि योजेना के अन्त तक तैयार इस्पात उत्पादन 
२६ लाख टन, कोयले का उत्पादत ५३० लाख टन होगा, जबकि इतके लक्ष्य 
क्रमश ४५ लाख टन व॑ ६०० लाख टन थे $ 

द्वितीय योजना काल मे १०६४ करोड़ ० संगठित उद्योगों मे सवीन 
विनियोजन का श्रायोजन किया यया था जिसमे से ५२४ करोड शासकीय क्षेत्र 
मे ( राष्ट्रीय श्ौद्योगिक विकास नियम द्वारा विनियोजित की जाने वाली ३४ 
करोड २० की राशि के अतिरिक्त ) कया ५३५ करोड व्यक्तिगत क्षेत्र में नवीन 
विनियोजन का लक्ष्य था । १०६४ फरोड ० की नवीन विवियोजन की राशि 
का विभिन्न उद्योगों पर विनियोजन निम्न प्रकार किया जायगा-- 





द्वितीय पचवर्ष/य योजना [ २] डग्ह्‌ 


तालिका सं० ७०--ट्वितीय योजना काल में श्रोद्योगिक क्षेत्र के 


नवीन _विनियोजन 
उद्योग राध्वि समस्त नवीन विनि- 
(करोड रु० में) योजन से प्रतिशत 

घादु शोधन उद्योग श्ग्र्५्‌ ड्श्ह 
इन्जीनिर्यारिग उद्योग १५०० १३७ 
रासायनिक उद्योग श्सेर० श्र० 
सीमेंट एवं पोरिध्चिलिनि का सामान ६३० दर 
पैट्रोल, खनिज तेल ग्रादि १०० ०६ 
कागज, समाचार पत्रीय कायज आदि भ्रष्ट भ्० 
शक्कर भ््१ू० ४७ 
सूर्ती, ऊनो, रेशमों तथा छूट का सूत्त 
एवं वस्त्र ३६.३ ३३ 
नकलो रेशम ([२०५०॥) तथा रेशेदार 
सूत आ्रादि रे करे 
झन्य ड१्५ इ््५ 








योग १, १००० 

द्वितीय योजना दी कुछ महस्त्वपूरा परियोजनाओं का विकास एवं प्रगति पूर्व 
निश्चित लक्ष्यो से प्राय अधिक हुई है । इन परियोजनाग्रों को प्रगति का ब्यौरा 
तालिका स० ७१ के अनुसार है। 

राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति आय 

द्वितोय पंचवर्षीय योजता प्रथम तीत वर्षों में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति श्राय 
में निम्न प्रकार प्रमति हुर-- 
तालिका स० ७२--द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों मे राष्ट्रीय एवं 


प्रति-व्यक्ति आय 
बर्ष॑ राष्टीय आय, १६४८-४६ के प्रति व्यक्ति श्राय १६४८-४६ 
प्रचलित मुल्यो.. मुल्यो पर प्रचलित मुल्यो के मूल्यों पर 
पर (करोड़ र०) (करोड रु०) पर रू० 
१६५५-५६ €,€द० (०,४८० २६०६ रज्३ ६ 
१६५६-५७ ११,३१० ११,००० रध१५ रफरे 
१६५७-५८ ११,४०० १०,८६० हक हू २७७१ 
१६५८-५६ १२,४७० ११,६९० कहे २६३६ 


१६५९-६० अ्कनललके ११,७५० कदम कबाएता ३६4 $ 
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ज्श्र भारत में श्राधिक नियोजन 


मुल्य-वृद्धि वा मुख्य वारण मुद्रा वी पति मे वृद्धि है। १६५७, १६२८, 
१६४५६ तथा १६६० में क्रश् गत वर्ष वो छुलना मे ६६२, ७५* १७१७ 
तथा २१८६८ करोड रु० से मुद्रा वी पूति मे बुद्धि हुर्द । 

द्वितोम योजना काल भें ८० लाख रोजगार भ्रवततर कृषि के श्रतिरिक्त 
प्रन्य क्षेत्र में बढ़ान वा लक्ष्य था, जबबि वत्त मान अनुमानानुसार ६५ लाख 
रोजगार के प्रवसरों म कृषि के ग्रनिरिक्त भ्रन्य क्षेत्र मे तथा १५ लास कृपि- 
खेत भपृद्धि होने वा प्रतुमात है ) योजना बाज के भ्रन्त मे लगभग ७० से 
७५४ लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेगे । 


चोर भूल्या के श्रतिरिक्त उपभोवता मूल्य निर्देशाक मं भी योजता काल मं 
प्रतुमान स श्रधिक वृद्धि हुई जैसादि निम्नलिखित तालिका से स्पप्ट है-- 


तालिकास० ७५--उपभोक्ता मुल्य निर्दे शाक (आधार १६४६ ५० ८ १००) 





१६५५-५६ ६६ 
१६५६ ५७ १०७ 
१६५७ ४८ है ११२ 
१६५५८ ५६ ११८ 
१६५६ ६० १२३ 
दिसम्बर १६६० १२४ (सामयिक) 





योजना के प्रथम चार वर्षो मे थोक मूल्य निर्देशाक मे लगभग २७% तथा 
उपभोक्ता मूल्य निर्देशाव म लगभग २८ % वी वृद्धि हुई है श्लौर भूल्यो की 
वृद्धि श्रव भी जारी है। राष्ट्रीय श्राय एव प्रति व्यक्ति भ्रायं को तुलना म मूल्यों 
वी वृद्धि बहुत श्रविक है । ऐसी परिस्थिति म यह पहना भनुचित न होगा कि 
सामान्य नागरिक के जीवन म कोई विशेष वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी है। 
योजना के कार्यक्रम का भ्रधिक्तर लाभ कुछ ही वर्गों को श्रधिक प्राप्त हुआ है। 

द्वितीय पचवर्षीय योजना में वत्त'मातर श्रनुमानानुसार ४,६०० करोड़ र० 
शासवीय व्यय तथा ३,६५० करोड रु शासवीय विनियोजन एवं ३,१०० 
करो” रु० व्यक्तिगत विनियोजन होते की सम्भावना है। १६६०-६१ वर्ष तक 
योजना के विभिन्न लक्ष्यों वी प्राप्ति निम्न प्रकार सम्मभावित है-- 


द्वितीय पचवर्षीय योजना [ २ ) डर 
तालिका सं० ७६--योजना के अन्त तक विभिन्न लक्ष्यों की 
सम्भावित प्राप्ति 
मद इकाई रह३०-६१ १६६०-६१ लक्ष्यों 
का लक्ष्य तक तथा 
सम्मावित प्रगति का 
प्रगति प्रतिद्यत 
खाद्यान्न लाख टन 7] ७५० ६३.२ 
तिलहन नि 3६ छ२ ह्ड्७ 
गन्ना गुड लाख टन छ्८५ छर्‌ €२३ 
कपास लाख गाँठ धर भ्र्ड घ्३््‌ 
जूठ हल 34 ५५ १००० 
सिचित भूमि लाख एकड पछ० डक ७६६ 
तैयार इस्पात लाख टन डरे हू ६०५ 
अल्युम्यूनियम हजार टन श्र १७ द८० 
सीमेंट लाख टन १३० ष्छ ६७.७ 
कोयला का ६०० ५३० छुपे 
कच्चा लोहा का १२५ १२० ६७,६ 
सूती वस्त्र लाख गज घ,०००.. ५०,००० ६५८ 
झक्कर लाख टन र्३ २२.५ €प८-० 
कागज एव पहा हजार दन ३५० ३२० ६१५ 
मोटर गाडियाँ सख्या ४७,००० ४३,५०० ३६ 
डक्ति-उत्पादन क्षमता लाख कि० ([[ एछा) ६६ भर पड, है 
रेलो द्वारा ले जाया 
गया माल लाख टन १,८१० १,६२० घ& ५ 
सडके चौरस हजार मोल श्२५ श्डड ११५२ 
जहाजी यातायात लाख ग्रा० टन €० ६० १००० 
डाकखाने हजार छ्ड्‌ छ्र्‌ १००० 
प्रारम्भिक बेसिक 
ता __ पाल 2. --+------ ३८० १०६६ 





-छुूल___..- 
उपयुवत्त आँकडो से यह स्पप्ट है कि द्वितोय योजना के अधिकाश लक्ष्य 
पूर्स न हो सकेंगे । यद्यपि उत्तादन एवं अन्य समस्त क्षेत्रों में प्रगति हुई है, 


उद्यापि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में यह 


प्रगति कम है ॥ 


ड््ड भारत में आधिक नियोजन 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तुलनात्मक अध्ययन 

प्रथम योजना के निर्माण के समय जो न्यूनता का वातावरण उपस्थित था, 
उसमे द्वितीय योजना के निर्माण के समय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये ये ( प्रथम 
योजना मे श्र्थ-क्षेत्र की अव्यवस्था, जो कि देश-विभाजन एवं द्विवीय महायुद्ध 
का परिखाम थी, में समायोजता करके अ्रय॑-व्यवस्था की इस स्तर पर लाने का 
प्रयत्त किया गया कि जिससे राष्ट्र विकास-पथ पर अ्रग्रसर हो सके ) इस प्रकार 
प्रथम योजना दिन्न-भिन्न प्रृष्ठ-भ्रूमि प्रे संचालित की गयी, जिश्रमे विकास के 
अ्रभिलाषी वायंक्रमो को स्थान नहीं दिया जा सकता था। इसके साथ ही प्रथम 
योजना मे सरकार को योजता का ब्रकार निदिचत करना था। स्वतन्त्रता-प्राष्ति 
के पश्चात्‌ जनता को माँगें अत्यधिक थीं तथा साधनी की गत्यन्त कमो घी, 
भौर इसलिए नियोजन को नीतियां भी निर्धारित करना प्रावश्यक्र था। प्रथम 
योजना मे प्रजातात्रिक सिद्धान्तो को मान्यता दी गयो, इसलिए जनता को दबाव 
द्वारा त्याग करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता था। उनको धीरे-घीरे 
योजना को सफलता तथा राष्ट्र को आविक स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए 
उनके त्याग के महस्व को समझा कर साधनों को एकत्रित किया जा सकता था । 

द्वितीय योजना के प्रारम्भ के समय वातावरण सर्वथा भिन्न हो एया था। 
प्रथम योजना के पाँच वर्षों मे अर्थ-व्यवस्था म पर्याप्त समायोजन हो छुके थे; 
उदाहरणार्य पाकिस्तान से आये हुए शरशाधियों के पुर्र्वास की व्यवस्था, खाद्यान्नो 
की पूर्ति में वृद्धि, सामान्य उत्पादव मे वृद्धि प्रादि के लिए पर्याप्त कार्यवाहियाँ 
की जा चुकी थी। दीघंकालीन समस्याएं, जँसे भूमि-स्रधार, प्रवसतर तथा झ्राय 
की समानता की व्यवस्था, तिचाई के सावन मे वृद्धि श्रादि को ओर पर्याप्त 
प्रगति हो छुकी थी । इसके साथ ही जब-समुदाय में योजना के प्रति जाग्नति 
भी उत्पन्न हो गयी थी। योजना के कार्यक्रमो मे जन-संग्रदाप का सहयोग प्राप्त 
होने लगा तथा जनता द्वारा योजना के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए 
अ्रधिक आशाए” की जाने लगी थीं। 

आस्तरिक बातावरण के साथ-साथ क्दिशी वातावरण मे भी श्रच्तर हो 
गया। प्रथम योजना में भारत को तठस्थता को नीति तथा ग्रजातात्रिक नियोजन 
दोनों को हो अन्य देशो द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था। प्रथम 
योजना की सफ़लताओं ने संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रो मे भारब को नीतियो के 
प्रति सदुनावना उत्पन्न करने में सहयोग दिया । विदेशी सहायता पर अन्र 
अधिक िर्भर रहा जा सकता था। अथम योजना की सफलता से यह भी 
घिद्ध हो गया कि प्रजातातिक नियोजन मे व्यक्तिगत तथा शासकीय दोतो क्षेत्र 


द्वितोय पच्वर्षीय योजना [ २ ] च्श्प् 


सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इसलिए पूजीवादी देझों मे पूंजीपति एव 
उद्योगपतियों ने भारत के विकास-कार्यक्रमो में श्रथं-वितियोजत करने के 
भय को छोड दिया । इस प्रकार विदेशी वातावरण में परिवर्तन होने के कारण 
द्वितीय योजना के कार्यक्रमों को श्रधिक अ्रभिलापी रखा जा सकता था । प्रथम 
जया द्वितीय योजना के कार्यक्रमों में मुख्य श्रन्तर निम्न प्रकार है-- 

(१ ) प्रथम योजना को मुख्यत ग्रामीण विकास के कार्यक्रम की सज्ञा 
प्रदान की जा सकती है क्योकि इसके शासकीय व्यय के ४४% भाग को 
ग्रामीण एवं कृपि-विकास के हेतु निर्धारित किया गया था । द्वितीय योजना में 
शोघ्र औौद्योगीकरए को विशेष एवं भ्रधिक महत्त्व दिया गया । इसमे कृषि-विकास 
पर लगनग २६% राशि व्यय की जानी है एवं श्रौद्योगिक विकास के लिए 
१७% राशि निर्धारित की गयी है जबकि प्रथम योजना मे यह राशि केवल ६% 
थी । प्रथम योजना मे भ्रौद्योगिक क्षेत्र में नवीन विनियोजन को विशेष स्थान 
प्रदान नहीं किया गया था, श्रेत्युतु नवीनीकरण एवं तत्कालीन उत्पादन-क्षमता 
के पूर्णतम उपयोग पर जोर दिया गया था । द्वितीय योजना मे इसके विपरीत 
नवीन विनियोजन के लिए अधिक राशि निर्धारित की गयी है। प्राधार- 
भूत उद्योगो, उदाहरणाथं,लोहा एवं इस्पात, भारी रसायन, खाद आदि के नवीन 
कारखाने स्थापित करने का आरायोजन किया गया । इस प्रकार द्वितीय योजना 
द्वारा भारत की अर्थ-व्ववस्था को औद्योगिक भ्राधार ([70050779) 385९) 
प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसलिए श्रौद्योगिक विकास हेतु निर्धारित 
राशि का लगभग ८०% भाग पू'जोगत एवं उत्पादक वस्तुओों के उद्योगो पर 
व्यय किये जाने का लक्ष्य था । 

(२) प्रथम योजना मे विभाजन एव द्वितीय महायुद्ध हारा उत्पादित न्यूब- 
ताझो के, जिनमे कृषि-उलादन की न्यूनतायें श्रत्यन्त गम्भीर थी, के निवारण का 
प्रथत्त किया ग्रया था । भत इस योजना के दो मुख्य उद्द श्य थे--उत्पादन में 
वृद्धि एंव असमानव्ाग्रों में कमी । इस प्रकार इस योजना में संगठन एवं व्यवस्था 
सम्बन्धी परिवर्तनों को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। द्वितीय योजना के घार 
मुख्य उ्दं श्य थे--राष्ट्रीय प्राय में २५% की वृद्धि, शीघ्र प्रौद्योगीकरण, 
रोजगार के प्वसरों में दृद्धि तथा असमानताप्रो में कमी । इस प्रकार झीकघ्र 
श्रौद्योगीकरए एवं रोजगार की व्यवस्था को भी योजना के मूलभूत उद्द श्यो मे 


स्थान दिया ग्या। 
(३ ) प्रथम योजना के कार्यत्रम निश्चित करते समय प्रयं-प्र वघन पर विशेष 


जोर दिया गया अर्थात्‌ पहिचे उपलब्ध साधनों का अनुमान लगाया गया तथा 
तदनुसार योजना के दार्यत्रमो को निशिचित किया गया। कर, बचत तथा होनार्थ 


४१६ भारत म प्राधिव नियोजन 


प्रबन्धन द्वारा प्राप्त होने बालेपग्र्थ के प्रमुमान अत्यत्त कम रपे गये | इसलिए 
योजना के लक्ष्य भी वम ही रख यये / द्वितीय योजना के कायरम विस्तृत्त रखे 
गये हैं तथा इसको वास्तव मं विकास योजना कहा जाता है । इसमे लक्ष्या को 
लगभग दुगुना कर दिया गया । राष्ट्रीय भ्राय म २५% बूद्धि करने वा लक्ष्य 
रखा गया, जबवि प्रथम योजना में यह लक्ष्य वेवल १३४६ था । इस योजना 
में ्रासकोय क्षेत्र के व्यय वों भी दुगुना वर दिया गया, प्र्थात २,३७८ 
करौड रुपये से बढ़ा दर ४, ८०० करोड़ रपये कर दिया गया। इसी प्रवार 
विमियोजन की राशि भी दूगतों करते का लक्ष्य रपा गया पर्धाव्‌ प्रथम 
योजना की ३,१०० करोड रुपये था। विवियोजन-राशि वी तुलना म द्विताय 
योजना की विनियोजन राशि ६ २०० करोड रपये यानी दुगुनी थी । 

( ४ ) प्रथम योजना मे रोजगार के ग्रवसर बढान वे' लिए कोई विशेष 
यामंक्रम निश्चित नही किये गये थे । इस योजना काल मे ४० लाख रोजगार 
के प्रवसरो म वृद्धि हुई । द्वितीय योजना में राजगार के अवसर बढाने या लक्ष्य 
रखा गया। इसलिए ग्रामीण तथा लघु उद्योगा के विबास हेतु १३० करोड 
रपये था! श्रायोजन विया गया । द्वितीय योजदा से 4० लाख रोजगार के 
श्रवसर बृषि के श्रतिरिक्त ग्रय क्ष श्रा म तथा १६ लाख रोजगार के अ्रवसर हृषि 
क्षेत्र भ बढान का निश्चय किया गया । 

( ५ ) प्रघम योजना म जतता वी कठिनाइयों का विशेष ध्यात रखा गया 
था श्रोर इसलिए उपभोग वी वस्तुओं मे श्रधिव कभी को रोबने के लिए 
राष्ट्रीय श्राय के ६९६ भाग कै विनियोजन का लक्ष्य रखा गया | द्वितीय योजना 
में इस लक्ष्य को भी दुगुना श्र्थात्‌ ११३६ कर दिया था जिससे श्रौद्योगिवा 
क्षेत्र का पर्याप्त विवास हो सक् | कुछ श्रथशास्त्रियों वा मत है कि यदि 
देश की राष्ट्रीय श्राय का १०% भाग विनियोजित होता हो तो उस देश वी 
प्रथ॑-व्यवस्था स्वत -विकास प्रवस्था (४६८ 0६6 80982) म कही जा सकती 
है। परन्तु भारत वी राष्ट्रीय श्राय के साथ प्रति व्यक्ति भ्राय भी प्रत्यन्त कम है 
प्रत॒ राष्ट्रीय भ्राय के इतने कम भाग से स्वत विकास श्रवस्था की प्राप्ति होना 
झप्णक नई है $ 

( ६ ) प्रथम योजना म वेवल प्रथें-यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था मे इस 
प्रवार समायोजन करन का लक्ष्य था, जिसम योजना वे वार्यत्रम समायोजित 
व्यवस्था हेतु सहायवा सिद्ध हा | द्ितीय योजना में समाजवादी प्रकार के समाज 
ची स्थापना का लक्ष्य रखा गया तथा इस हेतु सामाजिब ढाँचे मे परिवत्तन 


द्वितीय पचवर्षोय योजना [ २ ) डछ 


करना भ झावश्यक समका गया । एवदर्थ, झासकीय क्षेत्र के विस्तार को विद्ेष 
महत्व दिया गया | ग्रामोण क्षत्र म ना सहकारिता को झाधार मान लिया 
गया तथा पग्राम'ण, झाथिक एवं सामाजिक व्यवस्था को सहकक्‍ौरिता के आधार 
पर पुननिमित करन कय लक्ष्य रखा गया । 

इस प्रकार द्वितोय योजना द्वारा देश के आथिझ एवं सामाजिक प्रारूप म 
आमूल परिवर्तेन करन का उद्देश्य था । 


अध्याय १५ 
तृतीय पंचवर्षोय योजना 

[ स्वय-स्फूर्त अवस्था, स्वय-स्फूत विकास की आब- 
श्यक शर्ते, भारत में स्वय-स्फूर्त विबास, तृतीय योजना 
के उद्देश्य, तृतीय योजना का व्यय, विनियोजन एवं 
प्राथमिक्ताएँ, तृतीय योजना वे कार्यक्रम एवं लक्ष्य-- 
कृषि एवं सामुदायिक विकास, सिचाई एवं शक्ति, उद्योग 
एवं खनिज, वृहद उद्योग, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाये, 
खनिज विकास, यातायात एवं सचार, रेल यातायात, 
सडक यातायात, जहाजी यातायात, हवाई यात्तायातर, 
सचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मदे, तृतीय योजना के अर्थ 
साधन--चालू आय से बचत, रेलो से अनुदान, सरकारी 
व्यवसायों का आधिवय, जनता से ऋण, लघु बचत, 
प्राविधिक निधि आदि, विदेशी सहायता, ठहीनार्थ-प्रवधन, 
तृतीय थोजना भें विदेशी विनिमय वी आवश्यकता एवं 
साधन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, तृतीय योजना की 
आधारभूत नीतियाँ--समाजवादी समाज, रोजगार 
नीति एव कार्यक्रम, मृत्य-नियमन नीति, श्रम नीति, 
बिनियोजन का प्रकार, तृतीय योजना की सफलतार्थ 
आवश्यक यारिस्थकितियाँ । 

स्वय-स्फृूत अवस्था (४६९ 05 3८8६०) 


आदधिक विस एक ऐसी परिधि है जा क्रि दीघकालीन प्रयासों द्वारा 
उच्चतम सीमा तब पहुँचने व जिये विभिन्न अवस्थाशों स होंबर श्रन्तिम स्वरूप 
ग्रहण करती है । वास्तव में झ्राथिक विकास वा अन्तिम स्वरूप निश्चित करना 


तुताय पचवर्षीय योजना अश्् 


अ्रसम्भव है क्यो जिन परित्यितियों को वर्तमान में उच्चतम आथिक विकास 
को सज्ञा दी जा सकती है, भविष्य में व हो परिस्थितियाँ सामाय विकास के 
लक्षण प्रतीत होन लगतों हैं। इस प्रकार प्राथिक विकास एक ऐसी गतिशोल 
श्रवस्था है जिसके सक्षणा में सदेव परिवतन होते रहन के कारण वह कभी 
पूर्ण नहीं होती । प्रोफमर रोस्‍्टोव (१05०७) ने श्राधिक विकास की पाँच 
अ्रवस्थाए निम्त प्रवार बतायी हैं-- 
(१) परम्परागत समाज (96घणाबों 502९09) 
(२) स्वय स्फूत अवस्था के पूव को स्थिति (276 ८०70075 6 
यु॥८९ 0 5६88०) 
(३) स्वय-स्फूत विकास ग्रवस्था (४६९ ० 5प४8९२ 07 5शनडिए8- 
प्था0९0 87०७८॥) 
(४) परिपक्वता की ओर ग्रग्रसर ([97ए९ ४0 7(३६एए7ए) 
(५) अधिक उपभोग की अवल्या (68९० गाह 7855 ९0057 9- 
0०9) 
प्रोफनर रास्तोव न उन तिथियों को अक्ति किया है जबदि विभिन्न 
विकसित राष्टो की अ्र्थ॑-व्यवस्था न इन विभिन्न प्रवस्थाप्रो मे प्रवेश किया। 
इस सूची में भारत को १६५२ म स्वय-रक्ृत विकास प्रवस्था म॒प्रविष्ठ बताया 
गया है। परल्तु भारतोय प्रथञ्यास्त्री इस विचारधारा से सामान्यतः सहमत 
नहीं हैं। प्रोफसर रास्टोव न स्वय स्पूत विकास ([8]९ ० 97886) की 
वरिमाषा देते हुए कहा है कि यह वह मध्य काल है जिसम विनियोजन की दर 
इस प्रकार बढती है कि वास्तविक प्रति इकाई उत्पादन मं वृद्धि हो जाती है प्रौर 
इस प्रकार प्रारम्मिक विनियोजन वृद्धि से उत्पादन की तात्रिकताप्रो तथा राष्ट्रीय 
भाय के प्रवाह मं मोलिक परिवतन हो जाते है। इन मौलिक परिवतना के 
फलस्वरूप नवीन विनियोजन दर तथा नवीन प्रति इकाई उत्पादन दर का 
निरन्तर प्रादुर्भाव होता रहता है। 
स्वय-स्पूत विकास प्रवस्था म॒ प्रवेश करन के पूव प्रत्येक राष्ट्र को कुछ 
प्रावश्यक बातो की पूति करनी होती है । राष्ट्र के स्मावत् विकास के लिए... 
एक शत्ति वाली राष्टीय सरकार की स्थापना भ्रत्यन्त आवश्यक होती है । इसके 
अतिरिक्त राष्टीय सरकार को देश की स्‍ग्राथिक क्रियाओं म सक्रिय माग लेना 
अआहिए तथा जन-साधारण म श्रपन जोवन की उन्नति हतु सहयाग एवं राष्ट्रो 
मता वी भावनायें जाइत होनो चाहिए। इसके भ्रतिरिक्त स्वय-स्फुत विमयसत 
झबस्था की प्राप्ति के लिये कुछ झ्राधिक शर्तों को पूर्ति होना भो प्रावश्यक है 
इन श्ाधिक छार्तों को निम्त प्रकार वर्गाह्ठेत किया जा सकता है-- 


२० भारत मे आधिक नियोजन 


स्व्॒य स्फूर्त-विकास वी भ्रावश्यक दार्तें 

राष्ट्रीय उत्तादन एव ग्राय म जनसंख्या वी वृद्धि बी दर सं प्रधिव वृद्ध 
होनी चाहिए । भारत मे जनसल्या वी वृद्धि वी वापिव दर १६ स २ प्रतिशत 
अनुमानित हैं। इस भाधार पर राष्ट्रीय श्राय म तगभग २९% वाविक वृद्धि 
बरना प्रायश्यक है। राष्ट्रीय श्राथ म +% वाधिव वृद्धि करन हेतु राष्ट्रीय 
प्राय वा लगभग १०% से १५% भाग विनियाजित होता रहना चाहिए । विनि- 
याजन की दर मे बेद्धि यथासम्भव ब्रा तरिद साधना रा हाती चाहिए प्र्थावु 
राष्ट्रीय बचत म पर्या-त बुद्धि होती चाहिए । तृताय योजना म॑ प्रान्तरिय' बचत 
था ८५% (जा फ्ि द्वितीय योजना के प्रात वा भ्रनुमान है) से बढ़ा बर राष्ट्रीय 
आय वा १२९७ यरन का लक्ष्य रस्ता गया है । 

(२) हृषि क्षश्र वो उत्पादवता म पर्याप्त बृद्धि हो॥ चाहिए जिससे 
यदती हुई जनसख्या वो साथ एवं उपभाग सामिग्री पर्या-त मात्रा म उपताध 
हो सके, देश मे उद्योगों मी लिए बच्चा मात्र उपसब्ध हो सर तथा दृषि उत्पादन 
या निर्यात बरव विद॑क्षी मुद्रा श्रजित वी जा सब । इन उ> श्या वा पृत्ि हतु 
भारत पी शृषि को सीत्र गति स विव्सित वरना प्रावश्यव है । 

(३3) स्वय-फूत वियाय ग्रवस्या वी थ्रात्ति हेतु श्रथ व्यवस्था वा निर्यात क्षेत्र 
नो शर्तिशाली बनाना भ्रत्यःत प्रावश्यवः है। देश वे शीघ्र भ्रौद्योगी३ रण वे' 
लिए प्रारम्भिक बात मं विदशी मुद्रा की श्रत्यधिवः भ्रावश्ययता होती है। जब 
रत्र' इस विदेशी मुद्रा मी पूवि विदेशी सहायता से बचे माथ्रा मे वी जाती रहेगी, 
प्रथ व्यवस्था यो स्वय स्पूर्त विवास श्रवस्था भ॒प्रविष्ट नहीं समभा जा सबता 
है। विदकशी मुद्रा बी प्रावश्यकताआओ वी पूर्ति राप्तीय साधनों द्वारा बरन के 
लिए तिर्यात म॑ बृद्धि तथा श्रायात यो सीमित बरता प्रावश्यव होता है । 

(४) देश मे आाधघारभूत्त एवं पृ जीगत वस्तुप्रा वे उद्योगा वी स्थापना एव 
विवास वरना स्वय स्पूत विवास के जिए प्रावश्यव है । इन उद्यागा वे विवास 
द्वारा ही टश्ञ था शीघत भोद्योगीपरण सम्मद हा सबता है । पूजीगत वस्तुप्रा के 
जिर तर भ्रायात या राजन तथा निर्यात मे वृद्धि रन हेतु लाहा इस्पात रसायन, 
मशौत मिर्माग ग्रादि उद्यागो था जिवास श्रत्य ते थ्रावश्यक होता है। जब देश 
बी मगीना पूजीगत वस्तुभ्रा तथा प्रोद्योगिय कच्च माल वी बढती हुई झावश्य 
त्ताप्रो वी पूर्ति व मात्रा म॒ दाग की प्रूजीगत वस्तुओं के उद्योग द्वारा बी जा 
से तो तो ऐस देगा को स्वय॑ स्कूर्ों विकास श्रवस्था म प्रविष्ट हुआ समझना 
प्रवचित मे होगा ) 

( 4  दषि एवं श्रौद्यागित् क्षत्र म॑ पर्याप्त विवारा हेतु क्षक्ति एव यावायात 
मे साउसो था विस्तार एवं विकास अ्त्यत आाषश्यत होता है) हटा वो प्राधिव' 


तृतीय पचवर्षीय योजना घर 


क्रियाग्रो को गतिशालता बहुत कुछ इन दो घटका पर निर्भर रहती है । भारतीय 
योजनाम्रो मे इसोलिये यातायात एवं शक्ति के साधनों के विस्तार के लिये इतना 
अधिक महत्व दिया गया है । 


(६ ) उपयुक्त समस्त घटकों के सचालन एव प्रवन्ध के लिये मानव क्को 
प्रावश्यकतता होगी । मानव म॑ परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल ही परिवर्तन 
करना आवश्यक होगा प्रन्यथा हमारे विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियाशीलता शिधिल 
रहेंगी । देश में प्रशिक्षित लोगो की अत्यधिक आवश्यकता होगी जो कि हमारे 
नवीन व्यवसायों का कायभार संभाल सके। देझ् मे प्रशिक्षण की सस्थायें खोल 
कर विभिन्न तानिकताग्रा म प्रशिक्षित लोगा को पूर्ति म॒ वृद्धि होनी चाहिये ॥ 
इसके प्रतिरिक्त नवीन व्यवसायों के प्रवन्च एव सचालन हेतु एक निपुण, उत्साही 
एवं शक्तिशाली साहसी वग को स्थापना भी आवश्यक है । 

(७ ) स्वय स्फूर्त वित्ञाम की अत्यन्त प्रावश्यक!दर्त मूल्यों के यथोचित 
स्तर को बनाये रखना है। मूल्या वी अनुचित वृद्धि पर राज्य को स्देव 
प्रकु् रखना चाहिये । मूल्यों की वृद्धि देश की निर्यात योग्यता को कमजोर कर 
देती है, विरेज्ी ध्यापार के शेष को प्रतिकूल करने म सहायक होती है, प्रान्तरिक 
बचत की वृद्धि म रुकावट भ्रस्तुत करती है, प्रशासन के ध्ययो म वृद्धि कर देती 
है तथा सभी क्षत्रों के विकास को आघात पहुँचाती है। इस प्रकार स्वय-स्फूते- 
विकास की ग्रन्य शर्ते बडी सीमा तक मुल्यो के स्तर पर निर्भर रहती है । यदि 
मूल्यों को घुनी छूट दे दी जाय, तो अन्य घटका की पूर्ति करना असम्भव होगा ॥ 

(८) आधुनिक युग मे लगभग समस्त अर्घ-विकस्ित राष्ट्रों में सरकारों 
क्षेत्र का विकास आथिक विकास की तीब् गति रखने के लिये क्या जा रहा 
है । स्वय स्फूत विकास हतु सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों को सुचार रूप से चलाता 
अत्यन्त झ्रावश्यक है जिससे यह अपन भावी विकास के लिये स्वय साधन छुटा 
से और प्रथ व्यवस्था पर भार रूप होन को बजाय, अन्य क्षेत्रा के विकास के 
लिये भी साधन छुटा सकें । 

( ६ ) देश की मानवोय योग्यताग्रो, शक्तियों एवं साथनो को प्राथिक 
विकास के लिये उपयोग करना प्रत्यन्त झावश्यक्ञ है। आधिक विकास हेतु देश 
की राजनोतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों मे मूलभूत परिवर्तन 
होने चाहिये । राजनीतिज्ञ, सरकारी कमचारो, उद्योगपति, श्रमिक तथा इृपक 
की भावनाओं मे परिवतंत होता चाहिये जिससे वह दह्य की आधथिक समम्याओ्रो 
को विवेकपूर्णं रीति से समेत तथा उतका निवारण करने मे रुचि ग्रहण कर 
सके | दशा मे यह जाशति उत्पन्न करने हेतु प्रजाताजिक सस्थाग्रा, उदाहरणायं, 


श्र भारत म श्राथिक नियोजन 


सहकारी सस्थायें पचायतें श्रादि की स्थापता को जानी चाहिये श्ोर इनके 
द्वारा जन साधारण मे अपना विदास करन हेत स्वय प्रयास करन के लिये 
प्रोत्ताहित फिया जाता चाहिये । 

भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना के पुर भारत वी ग्रध विवमित व्यवस्था 
में सुधार करन के लिए को ठोसे कायवाहियाँ नहीं की गयी । देश बी सामाजिक 
एवं श्राधिव व्यवस्था परम्परागत विचारधाराशरो वे! ग्राधार पर संगठित थी 
तथा प्राधुनिक विकसित परिस्थितियों से भारत थो जनता सबंधा अन॑भिज्ञ 
थी । जन समुदाय व/ जीवन स्तर प्र॒त्यत दयनीय था तथा उसवात झ्राधारभूत 
श्रावश्यकताओ वी पूर्ति हेतु भी साधन उपनब्ध नहीं थ। राष्टीय आ्राय के 
केवल ५९ भाग का ही विनियोग किया जाता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 
द्वारा अश्रथ व्यवस्था म आवश्यक समायोजन किये गये जिससे भावी प्राथिक्ष 
विकास के लिए सुदृद प्रष्ठभ्रूमि उपलब्ध हो सके । प्रथम योजना क प्रारश्भ से 
ही इस बात कया ध्याव रखा गया कि योजना का उद्द श्य कवल उपादन यो 
चढाना तथा दे की श्राथिक स्थिति बो सुधारना हा नहीं है वल्बि' स्वतजता 
भर लोवत तर पर प्राधारित ऐसा सामाजिक एव प्राथित्र “यवस्था की रचना 
मरना है जिसम सामाजिबय आथिक एवं राजनीतिक न्याय राष्टीय जीवन की 
समस्त सस्थाग्रो को अनुप्राशित करे | 

देश का द्वितीय महायुद्ध एव विभाजन से जा क्षति पहुँची धी प्रथम 
योजना में उसकी पूति करने तथा आथिक यवस्था की आधार शिवाए सुदृढ 
ऋरन के प्रयास बिए गये एव संविधान म प्रदत्त नीति निदशव तस्बों के प्रनु 
सार सामाजिक ओर आधिव तीतिया हा भी निर्धारण हुआ सामुदायिक 
वित्रास योजना तथा भूमि-सुधार प्रथम योजना के विचप कायक्रम थे । 

द्वितीय योजना मे प्रथम याजता को ही भीतियो को अक्ष एण रखत हुए 
उत्पादन वृद्धि विवास कार्यों से भ्रधिक विनियोजन तथा जन समुटाय को 
अ्रधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के प्रयन किये गये। इस याजना मं 
आाथिक उच्चति की गति को वोह करने पर प्राघारभूव उद्योगों की स्थापता 
पर रोजगार अवसरो की वृद्धि व्रत पर आय व धर वी विषमतागा को कम 
करन पर तथा आाथिक शक्ति का कतिपय हाथो म बेड्रित होत से रोकन पर 
जोर दिया गया । प्रथम योजना मे राष्ट्रोय श्राय मे ३३% प्रतिबष तथा द्वितोय 
शजना में ४% प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। द्वित्तीय योजना द्वारा भारतीय अथ ब्यवस्पा 
को श्रोद्योगिक आधार अदान किया गया है। इस प्रकार «&तोय ब्रोजना के 
विभिन्न कायकरमो द्वारा स्वय स्फुत दिकास अवस्था के पूव की परिस्थितियों का 
निर्माणण हुआ । 


तृतीय पचवर्षीय योजना डर३ 


स्वय-स्फूर्न विकास अवस्था तक पहुँचने के लिए भारत जँसे राष्ट्र मे एक 
और कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि होनी चाहिए तथा होती रहनी चाहिए कि 
बृद्धयोन्मुख जनसस्या के लिए पर्याप्त हो तथा दूसरी ओर विदेशों विनिमय का 
इतना सबय होना चाहिए कि विक्रास की ग्रति को बनाये रखा जा सके । विदेशी 
विमिमय का सचय निर्यात की द्द्धि द्वारा किया जा सकता है। इसरे साथ ही 
सामाजिक पूजी का भी पर्याप्त मात्रा मे निर्माण होना चाहिए। किसी भी 
शष्ट के ग्राथिक विकास के लिए जिस प्रकार पूंजी का निर्माण ग्रावश्यक होता 
है, उसमे कहीं अधिक सामाजिक पूंजी मे वृद्धि होता श्रावश्यक है। जन समुदाय 
को स्वय की राक्तियो राष्ट द्वारा मिद्ित्रत किये मये सामाजिव' उद्द शयो, शास- 
कीय सत्ता ग्रहण करने वाले व्यापार एवं व्यवसाय चलाने वाले तथा झाधिक 
एवं सामाजिक सम्था्रो का संचालन बरमे वाले अधिकारियों की देश को भावी 
समस्याग्रों बे निवास्ण करने को क्षमता पर जो विश्वास एवं सदुभावना होती 
है, उसे सामाजिक पुजी कहा जाता है। देश के भौतिवा वित्रास के साथ साथ 
जन समुदाय मे परिवर्तित परिस्थितियों के प्रनुसार जागस्‍्बता होनी चाहिए 
जब तब सामात्रिक उत्थान की ओर पर्याप्त प्रयति नहीं होती, तव तक ग्राथिक 
विकास वी किसी भी दशा को स्वयनस्छत विकास यवस्था पहना भ्रनुचित 
होगा । राप्ट्रीय चरित, राष्ट्रीय भावता एवं नियाजन के प्रति जागरूकता की 
्युत्पत्ति स आधिक विकास को सुदृढ बनाया जा सकता है। 

द्वितीय योजना द्वारा उपयुक्त परिस्यितिथा को उत्पन्न करन का प्रयत्न 
क्षिया गया है जिसम स्वय स्फूर्त प्रवस्था वी प्राप्ति हतु प्रावश्यक वातावरण एव 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सऊज्े । तुतोय पचवर्षीय योजना का मुख्य उद्दश्य राष्ट्र 
की ग्राध यवस्था को स्वव कृत प्रवस्था तक पहुँचाना है । सत्य तो यह है कि 
स्वय-स्फूल ग्रवस्था की ब्रार्ति हतु बचत एवं नियोजन मं इतनी वृद्धि करना 
आवदयत है मि शाप्टीय आय भ विरन्तर तीप्र गति से वृद्धि हाती रहे । इस 
अवस्था की प्राप्ति हेतु राप्ट्र म विनियोजन विशाल स्तर पर होना चाहिए 
तथा विश्ञाल स्तर के विनियाजन काय्यक्रमा के सचाततार्थ पूंजीगत वस्तुग्रो एव 
सामित्री री उतादन क्षमता मं पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। तृतीय योजना म॑ 
विनियोजन दे कार्यक्रम एव प्रकार निश्चित करते समय इस वात को दृष्टिगत 
क्या गया हें । 

स्वय स्फूर्त अवस्था तमी प्राप्त हो सकती है जबकि उद्यागा एवं कृषि 
का सतुलित विरास किया जाब | आय एवं रोजगार दी वृद्धि हेतु झौद्योगीकरण 
के कार्यकरमा को प्राथमिकता प्रदान को जाय । दूतरी ओर ग्रोद्योगिर विकास 
तमो सम्भव हो सकता है जबकि कृपि बा वियास करके इपि-डलादन- 
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क्षमता में प्रशसनीय वृद्धि वी जाय । तृतोय पचवर्षीय योजना मे इसलिए देश 
की पू'जोगत सामग्री एव खाद्य तथा कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने पर 
जोर दिया गया है | भारत जं॑से राष्ट्र में जहाँ जन शक्ति का पूर्णा उपयोग न 
होता हो, रोजगार-अ्रवसरो वी पर्याप्त वृद्धि द्वारा ही विकास वो सफल बनाया 
जा सकता है | तृतीय योजना मे इसीलिए रोजगार के अवसरो में बृद्धि करने 
पर विशेष जार दिया गया है । 


की ना के व योजना के उद्द: 
तृतीय योजना के कायत्रिम क्त मुल्य उह्ूँ श्यो पर श्राधारित है--- 


(१ ) तृतीय पचवर्षीय योजना काल म राष्ट्रोय श्राय में ५% से भ्रधिक 
वापिक वृद्धि करना तथा इस प्रकार विनियोजन करना कि राष्ट्रीय आय की 
बुद्धि वी दर का क्रम थ्रागामी योजनाग्ो मे भी चालू रहे । 

(२) भ्रनाज के उत्पादन म प्रात्म मि्भरता प्राप्त करना तथा कृषि-उत्पा- 
दम मे इतनी वृद्धि बरना कि देश वे उद्योगो की प्रावश्यकताञा वी पूर्ति के 
साथ साथ इनका आवश्यकतानुसार निर्यात भी क्या जा सके । 

(३ ) इस्पात, रसायन उद्योग शक्ति ईघन झ्रादि प्राधारभूत उद्योगो का 
विस्तार एव मशीन निर्माण वरन वाल वारखानों की स्थापना वरना जिससे 
१० बंप के प्रस्दर देश के ध्रोद्योगिक विवास के लिए ब्रावश्यक यत्र आदि बी 
श्रावश्यकता देश के ही साधनों स वी जा सवे । 

( ४ ) देश वी श्रम दक्ति वा यथासम्भव पूणतम उपयोग करना तथा 
रोजगार वा अवसरो म पर्याप्त बुद्धि करना । 

(५ ) अवसर को अधिव' समानता की स्थापना बरना तथा धन एवं आय 
की विषमताग्रों मं कमी वरना तथा आथिक शक्ति वा अधिक न्यायोचित वित 
रण करना । 

तृदीय योजना काल को उन देस वर्षो का प्रथम चरण समकता चाहिए 
जिसमे विवास की गति इतनी तीत्र होगी वि अथ -व्यवस्था स्वय-स्कूत विकास 
अवस्था मे प्रविष्ट कर सक्रे ! प्रथम एवं द्वितोय योजना द्वारा तीव्र श्राथिक 
बिकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार वी गयी है श्रौर भविष्य की योजनांग्रो मं इस 
सुहृद ए्रप्ठभूमि पर ज्ञीक्ष आथिवा विग्रास किया जायगा। तृतीय याजना मे 
भी विकास वा प्रकार द्वितीय योजना के आधारभूत सिद्धातो पर आधारित है। 
फिर भी तृतीय योजना म कुछ महत्वपूरा क्षेत्रों मे तीव्र प्रयास का अधिक स्थान 
दिया गया है । कृषि अ्रथ व्यवस्था को सुदृढ चनान, उद्योग, शक्ति एव्र यातायात 
का विकास करन, श्रौद्योगिव एवं तात्रिक परिवर्तनों को तीब्न गति देना तथा 
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अवसर को समानता एवं समाजवादों समाज की स्थापता की प्रोर ठोस कार्य - 
बाही करने को तृतीय योजना में विशेष महत्व दिया गया है ॥ 

(१) राष्ट्रीय आय मे ५% प्रतिशत की वृद्धि--तृतीय योजना काल में 
राष्ट्रीय झा १३,००० करोड़ हू० (१६६०-६१ में १६५८-५६ के मूल्यों के 
आधार पर) से बट कर १७,००० करोड रुपया १६६५-६६ तक हो जायग्री । 
१६६०-६४ के मूल्यों के आधार पर १६६० ६१ की पनुमानित राष्ट्रीय भाय 
१४,५०० करोड स्पया से वड कर १६६५-६६ तक १६,००० करोड र्पया होने 
का अनुमान लगाया गया है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजता 
के अन्त तक राष्ट्रीय श्राय २५,००० करोड रुपया और पाँचवीं योजना के गन्त 
तक ३३,००० स ३४,००० करोड स्पया हों जायगी । जनसख्या की वृद्धि को 
दृष्टिगत रखन हुए प्रति व्यक्ति आय १६६० ६९ में ३३० रुप्रया (१६६०-६१ 
के मूल्यों पर) अनुमानित हैज्जो कि तवीय याजता के अन्त तक बढ कर हे८५ 
रुपया होन का अनुमान है । इस प्रकार तृतीय योजना वाल मे राष्ट्रोय प्राय 
में लगभग ३०% और प्रति व्यक्ति आव में लगभग १७% की वृद्धि होने का 
प्रनुमान है। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्त झाय म॑ प्रनुमानित वृद्धि करने हेतु तृतीय 
योजना में १०,४०० करोट रुपबे का विनियोजन करने का लक्ष्य रखा गया है । 
विनियोजन बी राशि को राष्ट्रीय आय के ११% स्तर से बढा कर १४% से 
(५० तथा घरेल्‌ बचत का राष्ट्रीय श्राय के ८ ५५७ से बढा कर ११ ५५ करने 
वा लक्ष्य रखा गया है | यदि तृतीय योजना के इन लक्ष्यों को तुलना हम पिछले 
दस वर्षों के विक्रास से करें तो हमे ज्ञात होगा कि पिछले दस वर्षों में १६६०-६१ 
के मूल्यों के स्वर पर राष्ट्रीय ब्राय की वृद्धि ४२% तथा प्रति व्यक्ति आय की 
वृद्धि २१% हुईं है । 

पिछले दस वर्षों की विनियोजन राशि १०,११० करोड रुपया थी झोर इस 
बाल म राप्ट्रोय आय (१६५०-५१ में) १०,२४० कराड रुपया (१६६०-६१ के 
मुल्या पर) से बढ वर १६६० ६१ मे १४५०० क्राड रुपया होने का अनुमान 
है प्र्यात्‌ इस काल में १०,११० करोड रुपये के विनियोजन पर ४२६० करोड 
झु० की राज्टीय आराय में दृद्धि हुई है। तृवाय योजना में १०,४०० कराइ रपये 
के विवियोजन पर ४५०० करोड रुपये की राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि करने का लक्ष्य 
है। दूसरे झज्दा में इन ऑ्रॉकडा के झाधार पर यह कहा जा सकता है कि 
१९५०-४६ से रटेडश्स्कट यह अर्थव्यवस्था को जो प्रगति १० वर्षों में हुई है, 


ताक हि शओोडना क पांच वेदों भीजाम रखे का लक्ष्य 
डैंगभग उतने दुगभग उत्तनी ही प्रगति दुतीय जना क पाँच वंषों मैं दम्म-रूरत का लक्ष्य है । 


उप क्त प्रोक्झ से यह भा ज्ञाव होता है कि तृद्यीय योजना मे बिनियोजन 
उत्पादकता में कोई विद्येप परिवर्तन नहीं होगा । 
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आरत _मे कृपि-व्यवस्था देश की राष्ट्रीय श्राय का लगभग झावा भाग 
उल्ादित पता है।इस कोन का कवत्त विकास ने होते वर प्रति व्यक्ति गाय, करता है-.इस क्षेत्र का विकास न होने पर प्रति व्यक्ति श्राय 
जे भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकती है। पिछले दस वर्षों मे खाद्यान्नों के उत्पादन 
में ४६५८ को वृद्धि हुई है। तृतीय योजनामे खाद्यान्नो के उत्पादन में ३१% वी बृद्धि 
करने का लक्ष्य है। समस्त कृषि उत्पादन में तुर्त य योजना,काल में ३०% शीवृद्धि 
होने का झनुमान है जबकि पिछले १० वर्षा में कृषि उत्पादन में केवल ४१% 
की वृद्धि हुई है । तृतीय योजना के कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करते समय 
कच्चे माल की आवश्यक्ताम्रों को भी दृष्टिगत दिया गया है। 

(३) झ्राधारभूत उद्योगों का विस्तार--धृतीय योजना में द्वितीय 
ओजना के समान योजना के समस्त सरकारी व्यय का २० % भाग उद्योगों एवं 
खनिज विकास पर व्यय करने का ग्रायोजन है। इस झ्राघार पर बहा जा 
सकता है कि तृतीय योजता म सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत श्रौद्योगिक विकास कौ 
प्राथमिकता को झ्रावश्यता से अ्रधिक महत्व नहीं दिया गया है । तृतीय योजना 
में औद्योगिक एवं खनिज विज्ञास पर १५२० करोड रुपया व्यय होना है जो फि 
द्वितीय योजना ३ व्यय ६०० करोड़ रुपये वा १३ गुना है। इसके प्रतिरिक्त 
१०२० करोड रुपया निजी क्षेत्र में उद्योगों पर विनियोजित किया जायगा | इस 
प्रकार उद्योगों एवं खनिज पर विनियोजित होने वाली राशि २५७० करोड़ 
रुपया है जा कि याजना के समस्त विनियोजन की २५% है । 

दूसरी ओर कृषि एवं सिंचाई पर सरकारी एव निजी क्षेत्र मे विनियोजित 
होने बाली राशि क्रमश १३१० तथा ६०० करोड रुपया है जो समस्त विनि- 
योजन की २०% होती है । तृतीय योजना म ४२५ करोड रुपया जो कि समस्त 
विनियोजन का ४% है, ग्रामोण एवं लघु उद्योगो को विकास पर विनियोजित 
होता है। इस प्रकार तृतीय योजना मे औद्योगिक एव खनिज विक्रास पर योजना 
के समस्त विनियोजत का २६% भाग वितियोजन होना है जबकि कृषि एवं 
सचाई से विकास के लिए केवल २०: राशि ही विनियोजित होती है। इस 
इृष्टिकोरा से यह स्पय्ठ है कि लुतीय प्रोजना, डिवीय योजना के समाद उद्योग 
प्रधान है । तृतीय योजना के ग्रौद्योगिक विक्रास द॑ कार्यक्रमों द्वारा अगले १५ 
वर्षो के घीक औद्योगोक्तरणा की ना व डाली जायगी जिससे राष्ट्रीय आय एवं 
रोजगार मे अनुमानित वृद्धि हा सक्के। इसोलिए तृतीय थोजना में पूंजीगत, 
उत्पादक वस्तुओं एव मश्ञौन निर्माण उद्योगों वी स्थापना एवं विस्तार को 
महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्रौद्योयिक्त विकास द्वारा उत्पादित 
सिमित कच्चे माल नी आवध्यकताश्रों वी पृतति के लिए भी तृतोय योजना में 
भ्रौद्योगिक कार्यक्रम सम्मिलित किए गए है । दूसरी भोर विलासिता एवं प्रध॑- 





शरद मारत से झाथिक नियोजन 


विलाप्तिता को वस्तुओं के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि वरना सम्मव न हो सकेगा 
गौर इनके उपभोग पर झ्रकुश रखना ग्रावश्यतय' होगा। 

(४ ) रोजगार के अ्रवसरों में वृद्धि--द्वितीय योजना के समान ही 
तुत्तीय योजना में भो योजना वाल म बढ़ो हुई श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने 
का श्रायोजन क्रिया गया है) भारत म श्रम बाक्ति वी तीक वृद्धि के कारण अथ- 
व्यवस्था के विवास के साथ वरोजगारी भी वढ्ती जा रही है । प्रभी तक भार- 
तीय अर्थ व्यवस्था का विक्रास्त थम शक्ति को वृद्धि के अनुशूल नहीं हो सका है । 
यह ग्रतुमात लगाया गया है कि द्वितोय योजबा के प्रन्त म ६० लाख व्यक्ति बेरो- 
जगार रहेगे और १४० से १८० लाख ब्यक्ति आशिक रोजगार प्राप्त रहेगे। 
तृतीय योजबा काव में १९६६१ ही जनगणता के प्रारम्भिक अनुमाना के अठु 
सार १७० वाख व्यक्ति वी वृद्धि श्रम शक्ति म होगो । तृतीय याजना में अ्रमी तक 
कैवल १४० लाख व्यक्तियों वो रोजगार के झ्रवसर प्रदान प्रदान बरन वा ग्रायो- 
जन किया जा सका है ग्रौर शप ३० लाख व्यक्तिया को रोजयार प्रदान करन के 
लिये प्रयत्व क्ये जाने है। यदि ततीय योजना मे श्रनुमानित मात्रा म॑ रोजगार 

के ग्रवसरो म॑ वृद्धि हो भी तब भी योजना के अन्त म दश मे १२० लाख व्यक्ति 
बेरोजगार रहेगे और हमारी योजनाप्रा के भ्रोतिम लश््य वृण राजगार! की 
प्राप्ति दीघ बाल सक न हो सकेगी । 

(५ ) अवसर की समानता एवं धन तथा झाय के वितरण की 
विषमताओ्रो मं कमी--प्रवसर बी समानता उत्तल करन के लिए बाय करन 
के लिये काय बरन के योग्य एवं इच्छुवः प्रत्येत़ व्यक्ति को रोजगार वे अवसर 
प्रदान करना बश्रावश्यक है। इसी कारण भारत की तृतीब योजना में 
रोजगारके ग्रवसरा वी वृद्धि को महत्वपूण स्थान दिया है। भ्रथ-व्यवस्था के 
विकास की गति रोजगार के अवसरा का आवश्यकता के प्रनुकूल करन के 
लिये देश म दृढ़ श्रोौद्यागिक ग्राबार स्थापित करना तथा शिक्षा एवं समाज सेवाश्रो 
को विकास करना ग्रत्यत ग्रावश्यक है । तृतीय योजना मे इसी कारण से आधार 
भू उद्योगो के विस्तार एवं शिक्षा तथा समाज-सेवा्रो के विकास एवं विस्तार 
का झ्रायोजन किया गया है। ६ से ११ वष के बच्चों के लिये नि शुल्क एवं अनि- 
बाय शिक्षा का ग्रायोजन किया गया है । शिक्षा के सभी स्तरोपर विकास करन, 
तात्रिक प्रशिक्षण की सस्थाग्रो के विस्तार छात्र वृत्ति का श्रायोजन श्रादि द्वारा 
शिक्षा के ग्रवसरो म समानता उत्पन्न करन का लक्ष्य है। दृतीय योजना मे घने 
भ्रावाद ग्रामीण क्षत्रो म बहुत सी ग्रामीण कायशालायें ( रेफाणी शे/०ा४5 ) 
चलाने का आयोजन क्ियाग या है जिससे आशिक रोजगार प्राप्त जनसख्या दो पूर्ण 
रोजगार प्राप्त हो सके | तुतीय योजना मे स्वास्थ्य सफाई, जल दया निवास गृह 


तृतीय पंचवर्षीय योजना ड२६ 


का भी ग्रायोजद किया गया है जिससे गरीद वर्ग के लोग इन सुविधाओं का लाभ 
उठा कर अपने जीवन स्तर को उन्नव कर सकें। इसके अतिरिक्त अनुसुचित 
जातियों एवं पिछडी जातियो के दल्याण के लिये भी कार्यक्रम तृतीय योजना 
में सम्मिलित हैं। श्रौद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक वीमा द्वारा जीवन-स्तर में 
बुद्धि करने के अवसर श्रदान क्ये जाते हैं । 

भारत की योजनाझों म घन झौर झाय की वृद्धि के साथ-साथ इस बात काभी 
आ्रायोजन किया गया है कि ग्राथिक व्यक्तियों का केन्द्रीयकरण न होने पाये । 
तृतीय योजना मे सरकारी क्षेत्र में समठित एवं भारी उद्योगों में विस्तार करना, 
मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों सहकारिता के झाघार पर संगठित उद्योगों 
एवं नवीन व्यवसायाग्रों द्वारा सचालित उद्योगों के विकास के अधिक अवसर 
प्रदान करना, तथा राजकीय वित्तीय नीति वा प्रभावशाली सचालन करके 
ब्राधिक सत्ताओं के केन्द्रीयवरण को रोके जाने का आयोजन किया गया है । 


तृतीय योजना का व्यय, विनियोजन एवं प्राथमिकताएँ 


भारत की जनसख्या फी व्‌ «, जन-साधारण् वी सुविधाओं को उपलब्धि 
के सम्दस्ध मं होन वाली सम्भावनाप्ना तथा भ्रगली दो या तीन योजनाप्ों मं देश 
की स्वय-स्फूत [वकास-अव था तक पहुँचान की आावश्यक्रता के आधार तृतीय 
योजना के भौतिक कायकरम निर्धारिट किये गये है। योजना म सम्मिलित सर- 
कारी क्षेत्र के वायंक्मा को कुल लागत ६००० करोड रुपये से भी अधिक अनु- 
मानित है। निजी क्षत्र के कार्यक्रमों का समस्त व्यय ४१०० करोड रुपया श्रबु- 
मानित है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार तृतीय योजना काल में ७५०० करोड 
रुपये के साधन उपलब्ध होगे । परन्तु याजना काल में उपलब्ध अवसरों का उचित 
उपयोग करन के लिए योजना के कायकम साधनों के वत्तमान अनुमानों पर पूर्णत, 
आधारित नहीं रख गये हैं । जैसे जैसे योजना वी उत्पादक १रियोजनायें सचा- 
लित होने लगेंगी, अर्ध-साघनो वी उपलब्धि वो सम्भावनायें भी बद जायेंगी। 
इसी कारण ७५०० करोड़ स्पया के श्रथ-साधनों के लिये 5००० करोड़ रपये के 
कार्यत्रम निर्धारित क्षिय गये हैं । शोप ५०० करोड रुपया योजना के सचालन काल 
में परिस्थिति के अनुसार विभिन्न क्षत्रो से प्राप्त करने का अनुमान है । योजना 
के वर्तमान अनुमानित साधना को विभिन्न मदों पर निम्न प्रवार विभजित क्या 





जया है-- 


डरे भारत मे झआथिक नियोजन 


तालिका स० ७७--तृतीय योजना का सरकारी क्षेत्र का व्यय 





(करोड़ रुपयो मं) 
द्रदोय याजना तृतीय योजना 
श्रस्तावत बाजना तृतीय योजना 
मंद व्यय समस्त व्यय व्यय समस्त व्यय व्यय समस्त व्यय 
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गया है--- 


तृतीय पचर्दर्षीय याजना 


डरे 


तालिका स० ७प--तुतीय योजना के विभिन्‍न कार्यक्रमो की 


झनुमानित लागत' 





(करोड रुपया म) 


मद द्वितीय योजना तुतीय योजना का व्यय 


का व्यय 


राज्या का गून्यिन क्षत्रा कैद्र का याग 
व्यय काब्यय ब्यय 
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यूनियन क्षत्रों एवं 


| कैद कै पर्त्मोरी बट पाप एप ेफछलागा के कामक्रमों वो भावटिंत राशि एंव अनुमानित लागत मिम्न प्रवार है-- 


राज्यो के फार्यक्रम 


यूनियन की जो के कार्यक्रम 


क्ेन्ध के नार्यक्रम 


(बरोड रपयो मं) 
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तृताय पचचर्षीय योजना 


डेरेरे 


वाभज राज्या एवं यूनियन क्षत्रों की तृतीय योजना के कायक्रमो की 


अनुमानित लागत निम्न प्रकार है-- 


तालिका स॒० ७६--प्रथम, द्वितीय एवं तुतोय योजनाओं म राज्यो 
एव यूनियन क्षेत्र का सरकारी व्यय * 





(हरा रूपया मं) 
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रेड भारत में श्राथिक नियोजन 


तालिका स॒० ७७ के अवलोकन से ज्ञात होता है हि तुदीय याजना में सरकारी 
क्षत्र के व्यय वा सबसे अधिव भाग सगठित उचद्याग एवं खनिज विवास के लिए 
निर्धारित किया गया है । वास्तव मे योजना का २३ ८५% व्यय छोटे बड उद्योग 
एवं खनिज के लिए निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त भ्ववित शी निर्धारित 
राशि स भा औद्योगिव वितास को ही सहायता मिलतो है। इस प्रकार लगभग 
३७५ व्यय ग्रौद्योगिव विकास के जिए निधारित किया गया है। दूसरा शोर 
तृतीय याजना मे कृषि विवास एवं सिचाई पर योजना के व्यय वा २३% भाग 
व्यय क्या जाना है । सदि हम यह मान लें कि झक्ति के साधता के बढ़ने से 
ग्रामीण क्ष जो म॒ विजलो पहुँच जायगी झोर ऐस उद्योगा का विवास होगा जिनसे 
कृषि विकास में सहायता मिलेगी तो भी यह बात सवथा यायाचित होगी कि 
अतिरिवत शक्ति व साधनों या श्रधिक लाम औ्ौद्योगिक क्ष व दा प्राप्त होगा | इस 
श्राघार पर यह कहना अतिशयाक्ति न हागी कि तृताय याजना उद्योग्र प्रवान है ) 

विभिन्न मदा पर निर्धारित राश्षिया वा द्वितीय योजना के व्यय से तुलना 
बरतव पर नात होता है कि तृतीय योजना से व्यय का प्रतिशत कृषि एवं सामुः 
दायिक विकास, शक्ति तथा उद्योग एव खनिज पर बढा दिया गया है श्र सिंचाई 
याजनाग्रो यातायात एवं समाज सेवाग्ना पर घटा दिया गया है ) इस व्यय के 
प्रतिशत मे सबसे झ्रधिक वृद्धि श्क्ति की मद में का गयो और सबस्ते ग्रधिक कमी 
यातायात एव संचार म॒ हुई है । परन्तु हृषि एवं सिचाइ पर व्यय होत वाली 
राशि द्वितीय योजना की तुलना म लगभग दुगुनी, शक्ति पर लग्भग २३ ग्रुनी, 
बड़ छोट उद्योगो एव खनिज पर लगभग १४ूँ गुनी समाज सेवा पर लगभग 
१३ गुनी हो गयी है। यातायात एवं सचार को राशि म ह्वितोय योजना की 
तुलगा मे केवल १५% वी नृद्धि की गयी है जबकि याजना व समस्त सरकारी व्यय 
म द्वितीय योजना वी तुलना मे ६६९८ की वृद्धि वी गयी है) इस प्रवार यदि व्यय 
के प्राधार पर हम प्राथमिक्ताएं निर्धारित करें तो हम ज्ञात हागा कि तृतीय 
योजना म॑ सबस अ्रधिक महत्व झौद्यागिक विकास का दिया गया है। दूसरा 
स्थान कृपि विकास को तीसरा स्थान यातायात एवं सचार को और चौथा 
स्थान समाज सेवाग्रा एवं शक्ति को दिया णया है । 


लाविका स० ७६ के अवलोकन से हम ज्ञात हाता है थि। उत्तर प्रदेश की 
तृतीय योजना की लागत ४६७ करोड़ रुपया अब राज्या की तुलना में सबसे 
अधिक है । द्वितीय योजना की तुलना भ आसाम, बिहार, जम्मू काश्मीर केरल, 
सध्यप्रदेश मसूर, उठीसा, राजस्थान तथा उत्तर्रदश की तृतीय योजना का 
व्यय दुगुने से भी अधिक है । इसो प्रकार समस्त राज्या का ततीय योजगा का 
च्यय द्वितीय योजना की तुतना म दुगुना है । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना डर 


तृतीय योजना के सरकारी क्षेत्र के समस्त व्यय ७५०० करोड रुपये म से 
६३०० करोड़ रुपया विनियोजन तथा झेष १२०० करोड रुपया चालू व्यय होने 
का प्रनुमान है । निजी क्षेत्र के अनुमानित व्यय की समस्त राशि ४१०० करोड 
रुपये का विनयोजन होन दा अनुमान है । इन विनियोजन राक्षियो का विभिन्न 
मदों पर वितरण निम्न प्रकार है-- 


तालिका स० ८०-ह्वितीय एंव तृतीय योजना में विनियोजन 


..ह..........ह।ुनतन-तततेे 
(करोड रुपयो मे) 
मद द्वितीय योजना तृतीय योजना 
सरकारी निजी योग योग से सरकारी निजी योग योग से 
क्षेत्र क्षेत्र प्रतिशत क्षोत्र क्षेत्र प्रतिशत 
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उत्पादन मे बाधा 
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याय ३६५० ३१०० ६७४५० १०० ६३०० ४१०० १०४०० १०० 


१०४०० दराऊ रपये के विनियोजन में २०३० करोट रुपये वी विदेशी 
मंद्रा वो. आवश्यवता होत का अनुमान है | द्वितीय योजना का ग्रन्तिम वर्ष का 


अरे६ भारत में आधिक भूगोल 


विनियोजन स्तर १६०० बरोड रुपया तृतोय योजना के श्रम्त तक बढ कर २६०० 
करोड रुपया हो जायगा । तृतीय योजना मद्वितोय योजना वी तुलना मविनियो- 
जम स्तर म लगभग ५४% का वृद्धि हागी। सरबारी क्षत्रक विनियोजन में 
७०% को तथा निजो क्षत्र के विनियाजनम ३२% वी वृद्धि होने का 
अनुमान है । 

द्वितीय योजना काल म हुए विनियोजन का तुलना तृतीय योजना के विनि 
योजन के अनुसाना वे साथ करन स॒ ज्ञात हाता है कि इन दोता योजनाओं में 
विनियोजन का प्रवार लगभग समान है । तृतीय याजना म ब्रपि एवं सामुदायिक- 
विकास पर समस्त विनियोजन का १४% निर्धारित क्या गया है जबबि यह 
प्रतिशत द्वितीय योजना मे १९% था । ज्षत्ति का विनियोजन जा कि द्वितीय योजना 
मे समस्त विनियाजन का ७% था को बढा कर तृतीय योजना में १०४७ कर 
दिया गया है। इसी प्रकार उद्याग एवखनिज के विनियोजन प्रतिशत २३% को बढा 
कर २५५ कर दिया गया । घिचाई लघु एव ग्रामीण उद्याग तथा कच्चे एव पर्धघ 
निर्मित माल के विनियोजन प्रतिशत द्वितीय योजना के समान ही हैं। द्वितीय 
योजना म यातायात एवं सचार तथा समाज सेकाओ पर विनियोजन का क्रमश 
२१% एवं १६% विनियोजित क्या गया जबकि यह प्रतिशत त्ततीय योजना 
में घटा कर १७% एवं १६% कर दिया गया है। विनियोजन के प्रकार से हमे ज्ञात 
होता है कि तृतीय योजना मे श्रौद्यागिक विकास को सबसे भ्रधिक प्राथमिकता दी 
गयी है। समस्त विनियोजन का २६% भाग प्रत्यक्ष रूपसे श्रौद्योगिकः विकास के 
लिए प्िर्धारित किया गया है जबकि कृषि विकास के लिए (सिंचाई सहित) केवल 
२०५6 भाग ही निर्धारित किया गया है । परन्तु इस तथ्य के साथ साथ यह भी 
स्पष्ट है कि तृतीय योजना मे द्विताय योजना की तुलना में कृषि विकास को 
प्रधिक महत्व दिया गया है। कृषि क्ष ञ्र के विनियोजन (सिंचाई सहित) को १८% 
से बढा कर २०% कर दिया गया है। श्रौद्योगिक क्षत्र के विनियोजन मे भी 
क्ैवल २% ही की वृद्धि की गयी है। 

तृतीय योजना के कायक्रम एवं लक्ष्य--कषि एवं सामुदायिक विकास 

तृतीय योजना मर सम्मिलित कृषि सिंचाई एवं सामुदायिक विकास वे कार्य 
अण! के लिए १७१८ चरोड रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है । इन काथ- 
क्मो द्वारा कृषि उत्पादन की वृद्धि की दर को अगले पाँच वर्षों मे दुगुता करन 
का लक्ष्य रखा गया है । योजना काल से खाद्यान्नों मे ३०% झोर अन्य फसलो में 
३१% वृद्धि करन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मद को निर्धारित 
समस्त राश्षि में से १२८१"०० करोड़ रुपया कृषि उत्पादन के कायक्रमों पर 


तृतीय पच्रवर्षीय योजना ड३७ 


व्यय होना है | इस राशि|का वितरण विभित्र कार्क्रमो पर निम्न प्रकार किया 
गया है-- 


तालिका स० ८5१--#षि उत्पादन पर व्यय 





(करोड रुपयो मे) 
द्वितोय योजना. तृतीय योजना 

क्रुपि उत्पादन हप रै० २२६*०७ 
लघु सिंचाई योजताएँ ह्ड हड १७६ ७६ 
भूमि सुरक्षा १७६१ ७२'छ३े 
सहकारिता ३३ ८३ छ०"१० 
सामुदायिक विकास के कृपिय्ायंक्रम ४००० १२६९०० 
बड़ी एवं मध्यम श्र शो वी सिचाई 
योजनाएँ ३७२१७ ५६६ ३४ 

६ ६५ श्र८१ ०० 


___  -क्‍.--+-जप-55 

इन साधनों के अतिरिक्त यह भी सम्भावना की जाती है कि क्ृपि-कार्यक्रमो 
के लिए सहकारी सस्थाग्रा से उपलध हान वाली साख म भी पर्याप्त वृद्धि हो 
जायगी । प्रल्पवातीन ऋणा द्वितीय योजना दे आन्‍्तम वर्ष म २०० करोड रुपये 
से बढ कर तृताय योजना के ग्रन्त तक ५३० करोड स्पया होने का अनुमान है। 
इसी प्रकार दाघव्रालान ऋण रे४ड करोड रुपया स बढ़ कर तृतीय योजना के 
ग्रत्त म १५० करोड रुपया होने का अनुमान है। कृषि उत्पादन की क्षृद्धिल्फे 
लिए योजना म विम्नलिख़ित तायिक-कार्यत्रम सम्मिलित कियेमएहैं- योजना म निम्नलिखित तात्रिक-कार्यक्रम सम्मिलित लिप ह-- 

(है) सिचाई--तृतीय योजना काल मे बडो, मध्यम एवं लघु श्रेणी की 
पपचाई योजनाप्रा द्वारा २५६ लाख एकड भूमि (सकल) म अतिरिक्त सिचाई 
सुविधाएँ उपत ध होन का अनुमान है । इस प्रकार तृतीय योजता के अन्त तक 
घिचित भूमि ६०० लाख एक्ड हो जायगी । 

(२) शरमि-सुरक्षा, शुष्क खेती तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना-- 
मोजना काल मे ११० लाख एकड भूमि में भूमि-सुरक्षा के कार्यक्रम सचालित 
होगे, २२० लाख एकड भूमि पर घुप्त खेतों वी तात्रिक्ताओं का झायोजन 
होगा तथा रे८ लाख एक्ड भूमि को कृषि याग्य वनाया जायगा । 

(३) खाद एवं रासायनिक खाद की उपलब्धि--ताइट्रोजन (४) खाद 
के उपभोग म पाच गुनी वृद्धि हो जायगी और इसका उपभोग १० लाख टन 
हो जायगः । फौसफ देक खाई (9६0. ) का उपभोग ६ गुना बअर्थात्‌ ७०,००० 





३८ भारत में ध्राथिक वियोजन 


ढत स॒ बढ़ बार ८ लास टन हो जायगा ) इसी प्रवार पार्टमिव (६, ,) खाद 
का उपभोग बढ़ बर दी तास टन हा जायगा । हर साद वा उपयोग ११८ 
लाख एवंड भूमि वर से बढ़ बर ४१० वास एबड भूमि में हात तगगा | 

(४) ब्रन्द बीज वी अधिक उपज एक वितरण--तुतीय योजना कात 
मे १४८० जास एक्ट ग्रनिरिफ भूमि मे भ्रच्छ बीज या उपयोग छोन उगेगा। 
द्वितीय याजता मे प्रायव विराम सणड मे एवं बीज वा फार्म खातने वा श्रायों 
जन सिया गया था | द्विताव याजना वे बग्रत तवा जगभग ४००० चीज मे 
फार्म वी स्थावना टोन वा प्रनुमान है ) ततीय याजना क प्रारम्भ वा वर्षों मं 
४०० थोज ै प्रतिरिक्त फाम स्थापित बरन वा प्रायाजन किया गया है । 

(५) पीपे की सुरक्षा (20977 ?707९८६०४)--द्वितीय योजना 
याल में वौधा वी सुरखा व वाय॑द्रसम जगमग १६० सास एक्ट भूमि पर 
सचाजित उ्िये गये । ततीय याजना पर हने वार्यत्रमा यो तगमंग १०० ज्ाख 
एवंड भूमि पर लागू किया जायगा । 

(६) प्रन्छ हत कृपि औजार एवं वज्ञानिक कूपि विधियों का 
उपयोग--प्रथम एक द्वितीय याजना म श्रच्च झ्ोजारा एन बेगानिव विधियां 
के उपयाग वे! विय जा बाय्रवाटियाँ वी गयी, उनयी गति प्रत्यधिव' मद रही 
है । तृतीय योजता मे रुस श्रार झिराप छ्यान टिया गया है। कृषि श्रोजारा 
के सिर्मारया बी तिये श्रायश्येद ताहा एय दस्पाल राज्या वे उप विभागा द्वारा 
उपलब्ध बराया जायगा । 

विशपक्ञा द्वारा चुत हुए श्रल्प ऊुषि श्रौजारोा वो राज्य सरबादें फिसाना 
तक पहुँचाने तथा उसी उतादन एवं सरस्मत वा प्रयाथ बरेंगी। द्वितीय 
योजना वात मे चार प्रच्छे छाप प्रोजारा वी जाँच एवं प्रशिशग - केंद्र साते 
गये थे । तुतीय योजना म प्रत्येक राज्य मे दस प्रतार के कद्र सातन वा श्रायो 

क्षत गिया गया है जिससे विसाना वा श्रच्छ श्रौजारा के उपयाग का प्रशिष्रग्य एव 
सताह दी जा सके । यह केद्ध ग्रच्छ इृपि श्रौजारा का निमास्य कर सर्वीगे । कृषि 
बबशाप २४ विस्तार प्रशिलण केन्द्रा (ए६शाहा07 77शा]78 एश॥ ९७) 
पर खोज दी गयी हैं । तृतीय बाचना मे समस्त विस्तार प्रशिक्षण क द्वा पर कृषि 
बर्यश्ाप पोती जायेंगी जिनम ग्रामीण स्तर व बायपर्ताशा मै्रनिका तथा 
बिसाना की प्रशिक्षण दिया जायगा । 

(७) जिला स्तर पर गहरी क्षपि वे वार्यक्रम--फोर्ड फाउड्शन की 
कृषि उत्पादन दीम वी सिफारिशा के अनुसार विश्वेप छुत हुये जिन्ला मे गहरी 
खेती का समम्त भुवधाएं प्रदाव बरवे कृषि उत्पादन को श्रनुमानित स्तर तक 


तुतीय पचवर्षीय योजना डरे६ 


बढ़ाने का प्रयत्त किया जायगा। इन जिलो के अनुभवों का उपयोग घोरे-घीरे 
अ्रन्य जिलो में भी क्षिया जायगा । 
कृषि क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य--तृतीय योजना में कृषि क्षेत्र के उत्पादन- 
लक्ष्य निम्न प्रकार हैं-- 
_तालिका स० ८२-सृतीय योजना में इंपियताई कला ८र--तृतीय योजना मे कषि उत्पादन लक्ष्य" 
क्स्नु ज्ञाई रद्द रछ्ब्शाइइ इंठिका 
क्य उत्पादत का अनुमानित प्रतिशत 





उत्पादन 
खाद्यान्न लाख टन छ६० श्ग्ग्० ३१.६ 
तिलहन हे छ१्‌ ह्ड इेघ,० 
गा गुड लाख टन घ० श्०्० २५० 
कपास लाख गाँखे श्र छ० डर 
ज़ूड लाख गाँठें ड० श्र भ्रर० 
नारियल लाख नारियच ४५००० भर७२० १७२ 
लाख (.,3८) हजार टन ५० रे र४० 
चाय लाख पौंड. ३२५० ह्‌ू००० २४१ 
तम्बाबू हजार टन ३०० इ्र५ ब्दे 
कहवा ((20/९९) हजार ठन है] घ० द््७ ७ 
_खवबा ८ रण २६४ ४५ ७०५ 


नय्नय्म पक 
तर ये योजना में विभिन राज्यो के कृषि उत्पादन के लक्ष्य तालिका स॒० परे 
के प्रनुमार प्रप्ठ द४०-४४१ पर देखें--- 
सामुदायिक विक्रास--द्वितीय योजना के अब तक साम्ुदायित-विकास- 
ब्वायंत््म ३,१०० विकास खखडों म॒ जितमे लगभग ३७०,००० ग्राम सम्मिलित 
है, सचालित दिया गया है । इनम से लगभग ८८० विकास खएड ५ बर्ष समाप्त 
करके सामुदाबिक-विकास की दूसरी अवस्था में प्रविष्ट कर गये हैं। ग्क्‍्ट्टवर 
सन्‌ १६६३ तब सामुदायिक्-विकास-्वार्द कम देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर 
प्राच्छादित हो जायेंगे । तृतीय योजना म २६४ ब्तरोड स्पया सामुदायिक विक्ञास 
एवं २८ हरोड रुपया पचायतो के लिये निर्धारित किया गया है। 
सामुद्ायिक-विकासन्वार्यक्रमो में कृषि उत्नादन म पर्याप्त वृद्धि करने का 
प्रायोजन किया गया है। राज्यो की योजनायें जिलो एवं खएडो वो योजना 
के भ्राघार पर बनायो गयी हैं। ग्रामीस्य क्षेत्रो के स्थानोय साथनों एव कृषकों 
के प्रयासों के प्रभावश्ञाली उपयोग के लिये ग्रामोण उसाइदन योजनाएं निम्न 
तन्वों के आधार पर निर्धारित की गयी हैं। (कृपया पृष्ठ ४४२ देखें ।) 


___स्‍+ 
7. 4%रद क्‍छिव कपफर शध्दा ?0% छए- 37. 


तृतीय पंचवर्षीय योजना डडर 


विभिन्‍न राज्यों के उत्पादन लक्ष्य 





(गुड हजार दन) विलहन (हजार टन) जूट (हजार टन) 
तृतीय के 
योजना के १६६०- दृढीय १६६०- दृवीय 


प्रस्त मे वृद्धि का ६१ का योजना के वृद्धि का ६१ का योजना के वृद्धि का 
प्रनुमानिन प्रतिशत सम्भावित अन्त मे प्रतिद्यत सम्भावित अन्त में प्रतिशत 


उत्पादन उत्पादन उत्पादन डउतल्लाइन उतलादन 
७५० १६६ १०३७६ १६३७ २९१७ कम ख्ल& ्मनक 
१२०... २०.० ड० ८० रे३ेरे परे ररर३रे शहर 
छ्र्० २ २०. १०३ ११०० उदरेट श्र४० ४५२६ 
ह्ज६ इरद १०३० रृर० न्घ5६ न न ना 
११६० स्४डे१ ७छरेंएए रैन्रेट ड४७9 च+ न सन 
४3 ८१० हक ५१ १५५० ज-+ + न 
>३२० डे भेररू रपज ओिन३ तल 5 न 
४५०१ २५३ १०५० हरैचऑ० अ#४७७ न तज 5 
५१० २३४ ३9०१० दर म५० जन न >ैकलेके 
ज३२० रै२००.. ८० २०० १०२ र६१ ६६१ १४३३ 
६०० १४४ १८६५ है०ण० इब्रे क्र पा वि 
१४० २१००० २३७ स्घज ४0०० च्+ ज-+ न 
इ२००.. ५२०० टै१८० है३३9९५ अशृह पे शे१६ ३३७ 
शद3 ४४९ 3० २० श्‌्२र० रै६६७ रेपरे७ अर३ 
। जा [|| जा भआझआ ज-+- + 
श्द च्- डे है.$ फल; ६4 ष्य्है €७६ 


हरे नर ७छ०पड़े €प्ा० इेप६ ऐ०३० दधइृश्पर. पए३ऋ 


डर भारत में प्रावित्र नियोजन 


(१ ) मिचार्ट की उपलब्ध सुविधाशा वा पूर्णेतम उपयोग, सामुदायिक 
पमचाई के साथनों थी मरम्मत धादि लाम प्राप्त पाते बाते हुपवों द्वारा विया 
जाना, एवं उपलाध जब वा मिनपय्ययना बे साथ उपयोग । 

( ? ) एक से ग्रविक फसठ उगान वाउ क्षश्र म बुद्धि 

(३ ) ब्रच्छ बीज वा ग्रामा मे उत्पादन एवं वितरण व 

(४ ) सांद वी उपलब्धि। 

(५ ) हर एवं गड़े वे खाद के वायप्रम । 

(६ ) प्रच्छा उपि उत्तादन विधिया का उपयाग 

(७ ) तवीम छाटी श्रेंग्गी की सिचाई योजनाप्रा वा सामुदायिक एंव 
व्यक्तियन स्तर वर स्थायन एवं सचादन । 

(5८ ) भ्रच्छ इपि प्रौजारा के उपयोग के बार्यत्रम । 

( ६ ) सागभाजा एवं फ्तया के उत्पादन मे वृद्धि ॥ 

( १० ) पुर्गी पावन, मठठो एप डेरा के उलादन 9 विशरासल्वायत्म । 

(है) पपुझावतन-अ्च्छ सौंता वा ग्रामा म॒ रखदा । 

(१२ ) प्रामा मे ई धन के पत्य एव चरागाहा वे जिवास बार्यक्म 


सामुदायिक विवास वे साथ समस्त दक्म मे प्रचायत राज्य का सचालन 
बरतने का प्रसत्प विया जाना है। सचायता ये प्रभावशाला सवालन हसु जिले 
के प्रशासन मे वियेजधूरं परिवतंत भी जरिये जायेंगे । 

प्रथम एव द्वितीय याजना र अनुभवों से ज्ञात होता है वि छृषि एप पशुपातन 
सम्बन्धी सामुदायिक विकास के कायब्रमा का वास अप्रिक्तर ऐसे ज़िसानों वो 
मिला है, जिनर पास श्रषित्र भूमि है । छाट उपवा एवं कृपि मजदुरों को सामु- 
दायिव विक्रास याजनाञ्ाा # अ्न्तगत उपलब्ध सुविवाध्रा वा लाभ बहुत ही 
सीमित मात्रा म॑ मित्र पाया है। तुवीय योजना म सशंड प्रवितारिया वा कर्तव्य 
है कि विविन श्रमि सुधार सम्बन्धी त्रिघाना वो बायान्वत करन में सहयोग दें, 
ग्रामीण क्षत्रा म सहायब राजगार + अवसर बढायें ! ग्रामीण उद्योगा एवं दस्त 
बारां वी उत्तादरता बढायें, श्रमिक सहतारितायें सगठित वरे,तथा प्रवन क्षेत्र वी 
उपलब्ध जा श्यक्ति वा पूर्णतम उपयाग बरें। ग्रामीण वर्षशाप द्वारा लगभग 
३४ क्ाप ब्यक्तिएा ढो रोफणएर के आक्यर पहन करने का आग्रेडल फिया एगा 
है। इन बवशापा थो पहले अधिक जनमस्या वाल ग्रामीण क्षेत्रों मे सघालित 
किया जायगा । तृतीय योजना म ६“ कराड रुपया सादी, अम्वर खादी एवं ग्रामीण 
उद्यागों बे: विकास के जिए निर्धारित किया गया है। लघु उद्योग एवं इ डस्ट्रियल 
एस्टेट ([050774 25:8025) को ग्रामीण क्षेत्रों म स्थापित किया जाना 
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है । ५००० से भ्रधिक जनसख्या वाले सभी ग्रामो एवं मगरो में से तथा २००० 
से ४००० तक की जनसख्या वाले ५०% गामो में बिजली पहुँचाने का झ्ायोजव 
किया गया है। इन सब सुविधाओं के उपयुक्त उपयोग से कृपि मजदूर की 
भ्राथिक दा में सुघार होने की सम्भावना है । 

सिंचाई एवं शाक्ति 

तुतीय योजना की सिंचाई परियोजनाम्रो का उद्दोइय उपलब्ध सुविघाप्रो 
से ग्रधिकतम लाभ प्राप्त करना तथा इन सुविधाम्रो द्वारा उत्पादित हानियो 
जैसे श्रतिरिक्त पानी का एकत्रित होने से (ए/४६९ ॥-08श7 8) भूमि बेकार 
होना प्रादि को रोकना है । योजना में इसीलिये तीन प्रकार की परियोजनाम्रो 
को ग्रधिकः महत्व दिया गया है-- 

( १) द्वितीय योजना की विभिन्‍न परियोजनामो को पूरा करना तथा खेतो 
तक सिंचाई नालियाँ बनाना । 

(३२) ग्रतिरिक्त जल के एकत्रित होने को रोकने तथा पानी की निकासी 
के लिये नालियाँ बनाने की परियोजनायें । 

( ३) मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनायें--तृतीय योजना के सिंचाई 
के ग्रायोजन ६६१ करोड रुपये में से ४३६ करोड रुपया द्वितीय योजना मे 
आरम्भ की हुई योजनाग्रो को पूरा करने पर, १६४ करोड रुपया नवीन सिंचाई 
योजनाग्ों तथा ६१ करोड रुपया बाढ़ नियन्त्रण पर व्यय कया जायगा । 
योजना काल में बदी एवं मध्यम सचाऋ परियोजनाग्रों द्वारा १२८ लाख 
शुकड भूमि को सिचाई के लिये अतिरिक्त सुविधायें उपलण्ध होगी जिसमे से 
११५ लाख एकड भमि वी स्िचाई सी जायगी । इसी प्रकार लघु घिचाई 
योजनाग्ों से १२८ लाख एकड भूमि बे लिये सिंचार्ट सुविधायें उपलब्ध होगी 
जिसम से ८५ लाख एकड भूमि पर सिचाई की जायगी । इस भ्रकार तृतीय 
योजना काल मे २०० लाख एकड भूमि वो अतिरिक्त सिंचाई की जायगी प्रौर 
वलित भूमि ७०० लाख एकड से बढ़ कर ६०० लाख एसड हो जायगी । तृतीय 
योजना म ६५ नवीन मध्यम श्र री को सिंचाई परियोजनाएं प्रारम्म की 
जायेगी ), पजाव में ब्यास नदी पर इन्डस वाटर सन्धि १६६० के अन्तर्गत 
स्टोरेज परियोजना, तथा बहुउद्द शीय परियोजनाओं के सिचार वार्यत्म सम्मिलित 
किये गये हैं | तृतीय योजना की सिंचाई एवं शक्ति को परियोजनाग्रों के लिये 
१८,१०० ताबिक व्यक्तिया (पृष्काग्राट्यं एश5०ण7८) की झावश्यक्ता 


होगी । 


सुत्वीय योजना में झक्ति के साधनों का निर्माण, उनकी प्रति किलोबाद पू जी- 
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गत लागत, विदेशी मुद्दा की श्रावश्यक्तातो, उत्पादित शक्ति की प्रति किलोवाट- 
घटा की लागत, निर्माण मे लगने वाला समय प्रादि के भ्राघार पर निर्धारित 
किया गया । योजता मे एवं म्यूकिलियर शक्ति का स्टेशन के निर्माण तारापुर 
(बम्बई) मे करने का श्रायोजन है । इनम दो रिएक्टर ((२९४८६०१७) होगे 
जिनम से प्रत्येक १५० )/.9/. शक्ति उत्पादित करेगा। तृतीय योजना में 
१०३६ करोड रुपये का आयोजन शक्ति के विकास के लिये सरकारी क्षेत्र मे 
किया गया है श्रौर ५० करोड़ रुपये के विनियोजन का निर्जी क्षेत्र मे भायो- 
जन क्रिया गया है । इस राशि मे ६६१ करोड़ झुपया जल विद्युत तथा थर्मल 
(7४७7४7०)) शक्ति उत्पादत की परियोजताशा पर, ५१ करोड़ रुपया उद्जत* 
शक्ति (0६00८ ?0एछ८८) तथा ३२२७ करोड रुपया बिजलों पहुँचाने 
एवं वितरण की योजनाप्रों पर व्यय होना है । योजना में एव और न्यूकिल्यर 
शक्ति का स्टेशन (सम्भवत राजस्थान म) स्थापित बरने का झ्रायोजन है । 
शक्ति की परियाजनाग्रो के लिये ३२० करोड रुपये की विदेद्ञी मुद्रा की श्रावश्य- 
क॒ता वा प्रनुमाव है। तुत्तीय याजना म विभिन्न प्रकार के शक्ति के कारखानो की 
उत्पादय-क्षमता निम्न प्रसार रहने का भ्रनुमान है-- 
तालिका स॒० ८४-विभिजन्न प्रकार की इकाईयो की शक्ति-उत्पादन- 
क्षमता" (लाख किलोवाट मे) 





१६६०-६१ १६६५ ६६ 
(ग्रनुमानित ) (ग्रनुभानित ) 
जलविद्य॒त कारखान श्ह३े ११० 
स्टीम के कारखान | ४ है 3ण्८ 
लेल से चलम बाले 
कारखान ३१ ३६ 
उदजन शक्ति के बारखान १५ 
योग ४७ ० १२६६ 


तृतीय योजना मे ग्रामोर क्ष या वे विद्यूतीवरण पर विश्वेष जोर दिया 
गया है । १०५ करोड रुपये का आयोजन ग्रामीण विद्यूतोतरण के लिये 
किया गया है । देश के ५००० से अभ्रधिक्र जनसख्या वाले समस्त ग्रामों एवं 
नगरो में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है। योजवा काल में २००० से ५००० 
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तक की जनसंस्या वाले ५०% ग्रामो मे विजली पहुँचान फा अनुमान है। 
तृतीय योजना के अन्त तक लगभग डे३,००० नगरो एवं ग्रामो में बिजली 
पहुँच जायगी और लगभग ५, १८,१०७ ऐसे ग्रामो में जिनकी जनसख्या २००० 
से ५००० है, बिजली पहुँचाना शाप रह जायगा । 

उद्योग एव खनिज 

ग्रामीण एवं लघु उद्योग--तृतीय योजना मे प्रथम एव द्विवोय याजना के 
समाम ही ग्रामीण एवं लघ्ु उद्योगो के विकास द्वारा रोजगार के विस्तार, अधिक 
उत्पादन तथा श्रधिक समान वितरण के उद्द श्यो की पूर्ति को जानी है | परस्चु 
इन उद्योइयो की पूर्ति तुर्त य योजना मे बड़े पैमान पर करन को श्रावश्यक्ता 
है । तृतीय योजना के कार्यक्रम निम्नलिखित उद्द्‌ इया को दृष्टिगत करके निर्धारित 
किये गये हैं--- 

(१) कुशलता मे सुधार, ताबिक सलाह की उपलब्धि, अच्छे ग्रौजार एवं 
सामग्री, साख, ग्रादि प्रत्यक्ष सुविधाआा को अ्रधिक महत्त्व दवर श्रमिक की 
उत्परदकता म सुधार एवं उत्पादन लगत को कम किया जाना । 

(२) धीरे घोरे अनुदानो ($5060«07९5), विक्नय व्यवहार (88९5$ 
7१९७०६९) तथा सुरक्षित वाजारा को कम करना । 

(३) ग्रामीरा क्षत्रो एव नगरा म उद्योगों का विस्तार एवं विकास । 

(४) बृहद्‌ उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप म लधु उद्योगो का विकास । 

(५) दस्तकारों को सहकारी सस्थाओं में संगठित करना । 

तृतीय योजना म ग्रामीण एवं लधु उद्योगों के लिये तात्रिक एवं प्रबन्धन 
सम्बन्धी ध्यक्तियों को झ्रावश्यक्ता वी पूर्ति के लिये ग्रामीण क्षत्रो म समुदाय प्रकार 
(टापड्प्टा पर>ए९) की सस्थाग्रा बी स्थापना की जायगी जिनके द्वारा कुछ 
आमो के समूहा को विभित दस्तकारियों म प्रशिक्षण प्रदान क्या जायगा 


खादी, ग्रामीण उद्योगों एवं हस्तक्ला के क्षत्र मे प्रश्चिक्षण के कायत्रम उतके 
विकास के कार्यत्रम मे सम्मिलित क्यि गये हैं । तृतीय योजना में समस्त ग्रामीण 
लघु उद्योगो मे श्रच्छे औजारों के उपयोग को महत्व दिया जायगा । लघु उद्योगों 
के क्षेत्र मे प्रशिक्षण का प्रदन्‍्ध करन के लिये लब्चु उद्योग सेवा-सस्थाग्रो 
(5फ़थी] $९2)8 उशएा:६ पृ05ध0६25) द्वारा ओद्योगिव विस्तार सेवा 
के केन्द्रों को खण्ड स्तर पर स्थापित कया जायगा। तृतीय योजना मे 
साख सुविधाओं दे विस्तार का आयोजन क्या गया है परन्तु सामान्य साख को 
प्रावश्यक्ताओं क्री पूर्ति क लिये अधिकोपण सस्थाझ को क्ययंवाहो करनो है । 
योजना में ताब्रिफ सुधार, उत्तादन लागत का एकीकरण ( ए7०णाएइड 
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0 9:09प८0०० (०६05) तथा यातायात एय प्र य वित्तरग्ण ब' व्यया पा 
बसे परत ग्रामाग एवं तु उद्यागा द्वारा उल्यादित बरयुप्रा गा यूल्य बस पिये 
जायेगे जिससे व श्रपा एस पर सहद्रा गो सर दवा सता | मूयाव पम हासन 
पर भ्रदाय तथा ग्रवहार या व्यय वर टिया जायगा । 

तुगीय काया में ग्रामाण ग। सु उदयागाज विय्रास वे लिये २६४ मराह 
कपये या भ्रायातय विया गया है. जयति दितीय यांजया में इस मद पर १८० 
हरा! ग्पया यय होने या भ्रनुमात है । इग राशि मे रे १४१ बराह रपया 
रास्या का परियोगतराप्रा पर झोर १२३ यराइ घबया बाद्र सखयार द्वारा 
सपातित परियागयाप्रां एय वायश्रगा पर व्यय बिया जायगा । विभिन्न उद्योगा 
मे जिय वॉर राहियों विश प्रयार है-+ 


ताजिया य० ८१--म्रामीएणा एप जब उद्यागा वा निर्धारित व्यय 
(राह गपया मे 


उद्याग द्वितीय योजना या तूतीय योजपा पा 
प्रगुमावित व्यय निधारित व्यय 

शव सपा उष्यग २६७ ३४० 
द्वावपरप्रा द्वात्र थ दाह गे बता 

चाल वर व २० ४० 
गखाटी एबं 3प्रीण उद्योग पर ६२४ 
रश्षम ॥ 77 गजब या उद्याग 

($८६८पो८तःट) जे ७० 
भारिएत थी छाया या उद्याय 

(५४ ॥ [७४प५५४) ० ९ 
हरतमता (लिआीदा॥0») ड्प 5६ 
लपु उगग ड्ड ड़ ८८६ 
प्रो य एस्टेट ११६ ३०२ 

श्दत ० २६८० 








अपयु ना राह्षिया ल्‍ प्रतिरि# इव उदाया के विश्व ह-यु खासुटाबिक 
वियाग वॉयवरमा मे २० बाराए गण। बा भायाता जिया गया है। प्रर्बात 
(१६॥900प0॥) समाए पराथाण एय क्‍पछ्लिती जातिया से पाय्ागा मे 
पायप्रमा मे भी इग उद्या का । पिशाय परे स्लिए प्रायाजव किया गया है। गिजी 
इ्षत्र मं दा उशेगा पर २७५ बरो” स्पया वितियाजित होते मा! भ्रदुमात है । 


चड्चद भारत मे आथिय नियोजन 


आदि जंसी वस्तुप्रो क उत्पादन को परेलू उद्योगा द्वारा बढाता जिससे इनवों 
वूति की जा सक्ते ! 

तृतीय योजना मे क्‍ग्लौद्योगिक कार्यक्रमों पर विनियोजित होने वाली समस्त 
राशि २६६३ करो? स्पया हे ( इस राध्षि म पोध उद्योगों की दी जान वाली 
सहायता हिन्दुस्तान शिपयार्ड का दिया जानेवाला निर्माएा अनुदान झ्रादिसम्मिलित 
नहीं है ) जिसमे से १८०८ करार स्पया सरवारो क्षत्र में तथा ११८४५ बराड 
रुपया निजी क्ष श्र म धिनियोजित क्या जायगा | सरकारी क्षेत्र के वयंक्रमो 
के लिये ८६० करोड़ स्पया तथा निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिये ४७८ करोड 
रुपये की विदेशी मुद्रा की श्रावश्यवता होयो । 

इसके भ्रतिरिक्त निजी क्षेत्र में १५० बरोड रुपया प्रतिस्थापन (२६७)8- 
८९पा८४५) पर व्यय होगा जिसम ५० करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की 
झ्रावश्यकता होगी । सरकारी क्षेत में ४७८ करोड रुपया खनिज विकास तेथा 
१३३० ब्रोड रुपया भ्रौद्योगिक विकास पर विनियोजित होगा। इसी प्रकार 
निजी क्षेत्र मे ६० करोड रुपया खनिज विकास पर और ११२५ करोड रुपया 
श्रौद्योगिक विकास पर विनियोजित होगा ) विनियोजत की समस्त राशि प्रौद्यो- 
गिव एवं खनिज विकास के लिए प्रभी २५७० करोड़ रुपया निर्धारित वी गयी 
है व्योकि इस समय साधनोवी भ्रधिक उपलब्धि सम्भावित नहीं है। परन्तु यह 
अनुमान लगाया गया कि विभिश्ष ग्रौद्योगिक कार्यक्रम को लक्ष्य बे अनुसार पूरा 
करना सम्भव ने हो सकेगा और उन्हें चोथी योजना से ले जाया जायगा । ऐसी 
परिस्थिति में विभिन्न परियोजनाओं की राशि ठीक-ठीक निर्धारित करमा सम्भव 
नही है। 

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ 

तृतीय थोजना काल मे द्वितीय योजना मे प्रारम्भ हुई सरकारी क्षत्र की 
श्रौद्योगिक परियोजनाओं को पूरा किया जायगा । रूपवे ला, मिलाउ तथा दुर्गापुर 
के इस्पात के कारखानो को पूरा किया जायगा श्र इनकी उत्पाद्रन क्षमता तृतीय 
योजना के प्रन्त तक ३० लाख टन इस्पात के ढेले तथा ७ लाख टन पिण्ड लौह 

(बिक्री के लिए) हो जायगी । रूरवेला के खाद के कारखाने को पूरा करव उस 

की उत्पादन क्षमता १,२०,००० टन नाइट्रोजन हा जायभी, रँची के भारी 
भशीनों के कारखाने दथा डालन आदि (#6एा875 ४078९ $90%) के 
कारखाने पूरे हो जायेगे और इनकी उत्पादन क्षमता त्रमश्ष ४५,००० टन 
सैयार मशीने तथा €४,००० टन ढला हुआ सामान होगी । इसके अतिरिक्त जो 
कारखाने पूरे किये जायेंगे, वे इस प्रकार हैं--- 


१० भारत में प्राधिया नियोजन 


बारखाने थी स्थापना होगी जिसवी उत्पादर क्षमता ६३ साख वर्ग मोटर कच्ची 
पिल्म तथा फोदो पे बागज प्रादि होगी । 

(६) बगलोर म २५ परोड़ रुपये यो लागत से घड़ियों का वारखाना 
सोला जायगा जिसगी उत्पादय-क्षमता ३ ६०,००० घर्याँ होगा। 

(७) पविजोर (पञाब) म॑ मशीनों मे प्रोजार बयान वा पारखाना ८ वरोड 
रपये बी लागत से स्थापित तिया जायग्रा। इसरी उत्पादन क्षमता १००० 
मशीनों मै प्रौजार, जिनकी पीमत ३ ५ वरोड रुपया अनुमानित है, होगी । 

(८) भिलाई मे ३ परोड रपये वो लागत पर छि3॥० रि९त0९८ए0०085 
वा बारसाता पोला जायवा । 

(६) गुजरात मे तेल शोधय वा यारणावरा ३ परोड रपये की लागत पर 
सोला जायगा । 

(१०) भारी निर्माण ($000प74)) के सामान तथा प्लेट झ्ादि के 
वारखाने थी स्थापना वर्धा (महाराष्ट्र) म १५४ बरोड रपये वो लागत पर होगी । 

(११) गोरखपुर मे साद के बारपान वी स्थापना १८ फरोड रुपये की 
लागत पर थी जायगी जिसबी उत्पादन-ध्षमता ८० ००० टन नाइट्रोजन के 
बराबर होगी ) 

(१२) होशगायाद (मध्य प्रदेश) गे सिक्योरिटी ($2८ए८घ5) कागज के 
धारखाने वी स्थापना ५३ वरोड रपये वी लागत पर होगी भोौर इसकी उत्पादन" 
दाता १४०० टत सिक्योरिटी वागज होगी । 

(१३) दुगारो मे ३०० बरोड रुपये यो सागत पर इस्पात का फारखाना 
सोलप वी योजना हे ॥ इसवी उत्पादन-क्षमता १० साख टन इस्पात के ढले तया 
३,५० ० ७ टन लौह पिएड बेचन वे लिये होगी । 

(१४) दुर्गापुर में घातु मिथ तथा चोौजारों क इस्पात वा कारखाना ५० 
घारोड रुपये वो लागत पर स्थापित होगा जिसवी उत्पादन-क्षमता ४५,००० ट्वे 
तेयार माल होगी । 

(१५) बोधीन में दूसरा समुद्री जहाज बयान वा वारखानो २० बरोड 
रुपये वो लागत पर स्थापित विया जायगा । 

(१६) भारो दबाव वे बायलर बनतान दा कारखाना #ुचिरापलनी (मद्रास) 
में १५ से २० बरोड रफ्मे वो लागत पर स्थापित विया शायया । 


इन सवोप वयरखातों बी स्थापना के अतिरिक्त राँदी हें भारो मशीनों 
सथा इसाई वे वारसान, दुर्गापुर वे खनिज मशीन वे पार्खसाने, दुर्गापुए भिलाई 
तथा रूखेला बे इस्पात पे बारखान हिन्दुस्ताए मशझ्योन दूल्य वे! बारखान, 


है 8 भारत में प्राथिक नियोजन 


घडियाँ हजार वि ३६०. रहे० 

रेलवे इजन (स्टीम) सख्या. ३०० २६५ ३०० ११७५ पांच वर्षों में 
रेलबे इजन (डिजिल) ,, जा “+- प्रप्राष्य ४३४ (,, ) 
रेलवे इजन (बिजली) ,, ज+े नन्‍5े ६० २३२ (,) 
मोटर गाडियाँ हजार ५३:६५ ५३९५ १००. १७०० 

कृषि ग्रौजार एव मशीनें. ,,._ २४३०५ १३०६ २६८ २२६ 
बाईस्विल लाख रर १०५ रे २० 

सिलाई की मशीनें. हजार र६८प.. २६७ ७०० ७०० 


सरबवारी क्षेत मे भारी बरोड 


बिजली का सामान स्पयी मम “ जे 58०० ८६०० 
खाद (नाइट्रोजन में) हजार टन २४८ ११० १००० ८६०० 
खाद (फोस्फेटिक 

9.0, भ) है ६० प्र ५०० ४०० 
भारी रसायन #. 5६०३ ५८६८ २७६६५ २३६८ 
सीमेट लाख टन €० 5५. ६१५० १३० 
प्रिल में बना कपड़ा लाख गज २१००० १७५०० २२५०० २२५०० 
निर्मित छूट हजार ठन ६२०० १०६५ १२०० ११०० 
शक्‍कर लाख टब २२४५ डरे ३५ ३५ 
नमक क् २६ रे७ घ्श्‌ ६4% 
खनिज तेल के उत्पादन ,, ६०२. ४६७ १०७७ ६८६ 

(ऋ,ड तेल) (कड तेल) 





तृतीय योजना में उन्ही उद्योगो को विशेष महत्व दियागया है जिनके द्वारा 
स्वयं स्फूर्त अर्थ व्यवस्था का निर्माण सम्मव हो सक्े। इसी वारण इस्पाद, मशीन- 
निर्माण तथा उत्पादक वस्तुओं के निर्माण करने वाले उद्योगों के विकास एव 
विस्तार दे लिये अधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है । इन बस्तुओ के उत्पादन 
को श्षोश्रता के साथ बढा कर देश को आवश्यकताओं की पूति घरेलु उत्पादन से 
करने पा लक्ष्य है। विभिन्न मदो के निर्देशाको म निम्न प्रकार वृद्धि होने की 


"कब है--+ 


तृतीय पचवर्षीय योजना ४५रे 


तालिका स० 5७--औद्यौगिक उत्पादन के निर्देशांक (१६५०-५१-१००) 





समूह १६६०-६१ १६६५-६६ १६६०-६१ के 
का निर्देशक में अनुमानित. स्तरमें १६५५० 
निर्देशाक ६६ की वृद्धि 
का प्रतिशत 

सामान्य निर्देशाक श्ध्ड ३१६ छ० 

सूती वस्त्र श्३३ श्५्७छ श्छ 

लोहा एवं इस्पात र्रे८ रे७ श्दद्ष 

मशीनें सभी प्रकार की भ्ण्३े श्र्र्४ १४३ 

रसायन श्फ८ छ२० १५० 

खनिज विकास 


तृतीय योजना के ओद्योगिक विस्तार वे कार्यक्रमों को सुचारुरूप से संचालित 
करमे के लिये खतिज खोज एवं खबिज विकास के विस्तृत ।/कार्यकम अत्यन्त 
आवश्यक है | देश के खनिज साधनों की खोज के मुख्य उद्द श्य हँ-- 

(१) उन खनिज एव घातुझ्रो के उपयोगी सचयो फी खोज करके स्थान 
निश्चय करना जिनके लिये बतं॑मान में देश पूर्णंत अथवा प्रंश्त विदेशों पर 
मिभेर रहता है । 

(4) प्रथ यवस्था वी वढती हुई आावश्यकताप्रो की पूर्ति हेतु कच्चा लोहा, 
बौक्साइट, जिप्सम कीयला, चूने का पत्थर आदि के अतिरिक्त सचयो का 
पता लगाता । 

(-) निर्यात के लिये कच्चे लोहे के सचयों का पता लगाना तथा नयी 
खानें स्थापित बरना । 

ततीय योजना में खनिज विकास के लिये ४७८ करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र 
में तथा ६० करोड रुपया जिजी क्षेत्र म व्यय होगा । खनिज विकास के लक्ष्य 
निम्न प्रकार है-: 

तालिका स० उ८5--तृतीय योजना मे खनिज विकास के लक्ष्य 








मद १६६० ६१ का नाप 77 एक क्ष ह्लानन... १६६४-६६ का लक्ष्य 
तांबा. (उज्ार टन) दा १०: ४: 
सीसा थे इाश्‌ पघ्छ 
जस्ता का न श्र 
कोयला... (लाख टन ) श्डइर €७० 
कच्चा लोहा ( + ) 5 0 ३२० 


खनिज वेस (७ है 7 ------++___++_+_- (६) ६०२ ६८६ 


खाल 80. उप्प७पआा््भ््भ्प्प्प्प्पण 


भर भारत में झ्राधिव नियोजन 


यातायात एवं सचार 

जुलाई १६५६ म यातायाव नीति एवं समन्वय समिति ( नियोगी सर्मिति ) 
को स्थापना वी गयी ! इस समिति को थातायात वी दी्कालीन नीति के सम्बन्ध 
में सलाह देनी थी प्रौर इस नीति के श्रन्तगंत ही यातायात दे विभिन्न साथनों 
या अगले ५ से १० व्य मे महत्व निश्चित किया जाता है। रस समिति ने 
फरवरी १६६१ मे अपनी प्रारम्मिद रिपोर्ट योजना श्रायोग को पेश की जिसमे 
रेल एवं सडक यातायात के समन्वय वे सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण एवं श्रॉक्डे 
दिये गये । समिति वी भ्रन्तिम रिपोर्ट भ्रान पर तृतीय योजना के निर्धारित याता- 
यात वे कार्यक्रमों पर पुन विचार क्या जायगा) 


तुतीय योजना मे यातायान के वायंत्रम जिन सामान्य विधारधाराशों पर 
आधारित हैं, व निन्‍न प्रकार है-- 

( १ ) तृतीय योजना में यह मान किया गया है कि प्र घिबतर लोहा, 
कोयला, भ्रन्य कच्चे माल प्रादि भारी वस्तुएं जिन वा उपयोग इस्पात कारखानो 
में होता है रेलों द्वारा ले जायी जायेंगी। इस बारण से रेलो में श्रधिक 
विनियोजन श्रत्यत प्रावश्यक है | 

(२ ) यद्यपि देश मे यातायात के साधनों वी प्राय कमी है श्रौर यह कमी 
तृतीय योजना मर जारी रहन को सम्भावना है परन्तु यातायातबी कमी होते हुए भी 
रैल एवं सठक यातायात म कुछ मार्गों एवं बुछ वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा प्राव- 
दयक रूप से समाप्त नहीं हो जायगी । यातायात नीति एवं समन्वय समिति 
रैल एवं सडक यातायात म समन्वय स्थापित करन के लिये सुराव देगी | 

(३ ) भारत म रेव यातायात व्यवसाय आधिक दृष्टिकोण से सुदृढ ब्यव- 
साय हो नही है भ्रपितु यह व्यवसाय तृतीय योजना वे साधनों वी बडी मात्रा में 
प्रनुदान भी प्रदान करेगा। भारतीय रेलो म पूंजोगत विनियोजद म निरन्तर 
वृद्धि होती जा रही है भ्ौर इस वृद्धि को भविष्य म बनाये रखना श्रत्यन्त ग्रावश्यक 
होगा यदि हम इस व्यवसाय का लाभप्रद व्यवसाय बनाये रखना चाहते हैं । 
ऐसी परिस्थिति म यह वात विचारणीय है कि भविष्य म रेल व्यवसाय वे 
सामान्य बजट को श्रनुदान देना चाहिये भ्रथवा नही । यातायात नीति एवं समन्वय 
समिति इस सम्बन्ध में भी सुकाव दगी । 

रेल यातायात--तृतीय योजना में रेल वाहन यातायात से लगभग ५६% 
की वृद्धि होने वी सम्भावना है श्र्थाव्‌ १६६५-६६ तक बाहन यातायात २४५० 
“ख टब होने की सम्भावना है । इस्पात एवं इस्पात कारखानों के कच्चे माल मे 

+»० लाख टन, कपेयले मे ४०५ लाख टन, सोमेट म ५५ लाख टत तथा सामान्य 
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करोड सपये के विदेशी विनिमय की झ्रावश्यकता का अनुमान है! 

सडक यबातायात--तृतीय योजवा म॑ सडव यातायात के कायक्रमा मे 
सड़क यातायात की २० वर्षीय योजसा थे मुख्य उद्द इय वो हृष्टिगत्त रखा गया 
है श्रर्थात्‌ विगासत एवं कृषि क्ष न का बोई ग्राम पववी सडक से ४ भील से दुर 
नही रहे तथा किसी भी थ्रन्य प्रकार वी सडक से १३ मील से अधिक दूर न 
रहे । तृतीय योजना में सडक विकास कायकमा वी लागत ३२४ करोट हपया है 
जिसम से २४४ करोड रुपया राज्यों के वायंत्रमा तथा ८० करोड रुपया वेन्द्रीय 
सरवार के कार्यत्रमो की लागत प्रतुमानित है । राज्य सरकारा के नवीन सबको 
के विकास वायक्रम तीन विदारधारा्रों पर निर्धारित क्यि जान हु-- 

(१) पहुँच के बाहर ( [80८2४50[९ ) क्ष तो में सडको बा झ्रायोजन 
करना । 

(२) विशि्ष क्षत्रा वी परियोजना जँसे सिंचा-, शक्ति तथा उद्योग वी 
परियोजनाभो की पृ्ति करन वे जिए सडकें निर्माण वरना] 

(३) राज्या के पुनगठन वे बारण नवीन सडको का भ्रायोजन करना । 

तुतीय योजना काल म राज्या द्वारा बतायी जानवाली सडका का ठीक ठीक 
अनुमान नहीं लगाया गया है फिर भो यह सम्भावना को जाती है थि बस काल 
में २५ ००० मीव सम्बी पक्की सडकें ( 50:4८९० १००९५ ) बनान की 
सम्भावना है। क्रेद्रीय सडक विकास के बायक्रमों मं बदमाव रॉष्लीय मार्गों के 
सुधारते के जिए विशप आयोजन क्या गया है ) सीमित साधनों के कारण केवल 
एक नवीन सडय' उत्तरी सलामारा से ब्रह्मपुत्र ब्रिज ( छेटभा807ए४8 
छण्व0686 ) तब १०० मील लम्बी बनायी जायगी | १६६५ ६६ तक व्यापारिक 
गाडियो की संख्या २,००००० (१६६० ६१) से बढ वर ३,६५,००० हो 
जायगी प्रर्थात्‌ ६२% वी वृद्धि हो जायगी । इस श्रवार वस्घु बातन गाड़ियों 
की सख्या १ ६० ००० से बढ कर २,ब५,००० हो जायगी । यातायात बीति 
एवं समन्‍्वम समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट वे अनुसार सड़कों द्वारा किराग्रे पर 
माल भैजन के यातायात म पाँच वर्षो भ १२०% की वृद्धि होन का अनुमान हैं 
प्र्थात्‌ १०,६,००० लाख टन मील (१९६० ६१) से बढ़ कर २,३३,५०० न 
मील हो जायगी । 

जहाजी यात्ायात--द्वितोय योजना के लक्ष्य € लाख 5 २ था की 
सम्पूर्ंत प्राप्ति का अनुमान है / इस समय भारतीय जहाज देश के ययुद्री 
व्यापार का ८४% से €% भाग साते एव ले जाते है । तृतीय योजना मे ५५ करोड 
रुपयो का आयोजन जहाजो के लिए किया गया है ! इसके अ्रतिरिक्त ४ करोड़ 
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यू'जी ३ करोड रपया है । यह कारखाना १६६३ ६४ तक १००० मझोने प्रति 
व उत्पादित करने लगेगा । 

तृतीय योजना मे ११ करोड़ रुपये का झायोजन श्राकाशवाणी प्रसारण क॑ 
लिये क्रिया गया है। ग्राकाशवागो प्रमारणा के विस्तार की परियोजना द्वितीय 
योजना में बनायी गयी थी जो कि तृवीय योजना काल स धुरी होगी । इस वरिं- 
योजना के श्रन्तर्गत ५५ मीडियम बेव [४९१07 ए/३२८) तथा २ ब्रौर्ट 
बेव (8007 ५०४०७) के ट्रामभीटर्स स्थापित क्ये जायेंग । इस योजना की 
पूति क फ्लस्वरूप मीडियम वेव की ग्रान्तरिक सेवाझ्रो द्वारा समस्त क्षेत्र का 
६१% तथा जनसस्या का ७४५ भ्राच्थादित हो जायगा | 

शिक्षा 

तृतीय योजना काल मे स्वूल जाने वाले बच्चों को सरया ४३२४ 
साख (१६६०-६१) से वह कर ६३६ ५ हो जायगी प्र्थात्‌ ६ १७ वर्ष क बच्चो 
को समस्त सख्या का ५० १% रूल जान लगेगा । ६-११ वध के बच्चों मे 
७६ ४१६ ११ से १४ वर्ष व बच्चो म २८०६, १४स १७ वर्ष क बच्चों में 
१५ ६% स्वूल जाने लगेंगे । योजना म प्राइमरी शिक्षा के स्कूलों म ७३,०००, 
मिडिल स्‍्कूला में १८,१०० तथा हाई स्कूलो म ५२०० की बुद्धि होन की 
सम्भावत्रा है । 

विश्वविद्यालीय शिक्षा प्राप्त करन बाल विद्याथियों की सख्या ६,००,००० 
(१६६० ६१ म) से बढ कर तृतीय योजना म १२ ००,००० हो जायगी। 
१६६०-६१ की विश्वविद्यालयों को सख्या ४९ तृतोय योजना में ५८ हो जायंगी । 
इसी प्रक्वार कालेजा की संख्या १,०५० से बढ कर १,४०० हो जायगी। तृतीय 
योजना म सामान्य शिक्षा के लिये ८१८ करोड रुपये का भ्रायोजन है जिसमे 
7 १७ करोड़ सास्कृतिक कार्यक्रमा के लिये सम्मिलित है ) इस राशि मे से 

5६ करोड रुपया प्राथमिक शिक्षा, ८5८ करोड र्पया माध्यमिक शिक्षा, परे 
९५७ स्पया विद्विद्यालोय शिक्षा ६ करोड स्पया सामाजिक शिक्षा, १२ करोड 

«शारीरिक शिक्षा (?]॥98९७] 7700८४707) तथायुवक क याए तथा 
११ करोड रुपया भ्रन्य कार्यक्रमों क लिये श्रायोजित है । 

तृतीय योजना मे १४२ करोड़ स्पया तात़िक शिक्षा व्र॒ लिये निर्धारित 
किया गया है। योजना काल म डिग्री तथा डिप्लोमा कोस म्‌ प्रवेश पाने वाले 
विद्याधियो को सख्या बढ़ कर क्रमश १३,८६० (१८६० ६१) से बढ कर ? ६,१४० 
तथा २५,२७० (१६६०-६१) से बढ़ कर ३७,३६० हो जायग्री ॥ तृतीय याजना 
में १७ नवीन इन्जीनिर्यारेग कॉलज जिनम ७ क्षेत्रीय कॉलेज सम्मलित है, स्थापित 
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नही होतो है परत्ु उपभोक्ता वस्तुओं को पर्याप्त चूद्धि एवं उपनब्धि की ब्चु- 
पस्थिति में हीनाय॑ प्रवन्धत मुल्यों को हानिकारक वृद्धि का कारण बन सकता है । 

कुछ लोगों का विचार है कि तृतीय योजना भ करो स प्राप्त होने बालो 
राध्ि २२६० (५५० चालू प्राय स॒ वचत एवं १७१० अतिरिक्त कर) करोड 
रुपया निर्धारित करने स जन साधारण पर कर-भार अत्यधिक हो जायगा जिससे 
व्यवसाइया को प्रधिक उत्पादन के प्रति भ्रधिक प्रोत्याइन नहीं रहया धोर जन- 
साधारण के जीवन-स्तर पर श्रनुच्ित प्रभाव पड़ेगा ) सरकारी व्यवसाया स भी 
अधिक राशि प्राप्त करने का प्र्थ भी यही लगाया जाता है कि इसफे द्वारा 
सरकारी व्यवसाया द्वारा उत्पादित गवाप्रा एवं वत्तुश्रा वा मूत्या मे वृद्धि हो 
जायगी जिसका भार भा जन साधारणा का वहन करना पडंगा। यदि हम इस 
विचारधारा का पुछ छीपमा तक्र सत्य मान लें, तो भी इस दापपूर्ण कहना 
उचित ने हांगा । कर एवं सरकारी व्यवसाया स प्रधिक राशियाँ न प्राप्त करने 
का प्रथ होता है कि हीनार्थ प्रयन्धन की राधि को बढ़ा रिया जाय जिप्तम प्रथे- 
व्यवस्था को प्रोर अधिक हानि पहुँचने तथा जन साधारण क जीववच्तर से कमी 
झ्रोने की प्रौर प्रविक सम्भावना हो जाती है | एसी परिस्थिति मं करा से ग्रधिक 
छाधन उपलब्ध करना अनुचित नहीं मातना चाहिय। भारत म प्रथम पचवर्षीय 
योजना मे राष्ट्रीय श्राय का केवल ७ /% भाग कर व रूप म प्राप्त होता था । 
यह प्रतिशत द्वितीय योजना व भरत तक ८५ ६% हा गया और तृताय याजना के 
भ्रस्त तक यह वढ़ कर ११ ४% हात का ग्रनुमान है । यदि हम इस प्रतिशत का 
ससार के भ्रन्य देशा म राष्ट्रीय एवं कर ब प्रतिशत को तुतना करे तो हम जशञात 
होगा कि भारत म कर भार पिछड़ हुए राष्ट्रा बी तुलता म भी कम है। झृप्तार 
के विभिक्न राष्ट्रा म राष्ट्रीय श्राय एवं कर का भ्रतिशत निम्न प्रकार है-- 


तालिका स० ६१--राष्ट्रीय आय एवं कर प्रतिशत 


(१) द्यानाइवा १२ २३ 
(२) यूमेए्डा श्७ श्८ 
(३) भारत ्& 

(४) नाइजीरिया परे 
(५) सोलोन १६ ३५ 
(६) गोल्डकोस्ट र२ २० 
(७) जमेका १३ २८ 
(७) ब्रिटिश गिनी १७ ६७ 


(६) कोलम्विया १२5७ 


तृतीय पंचवर्षीय योजना ड्छ्‌ 


(१०) इदलो २३५३ 
(११) फ्रास रुप ण्& 
(१२) ब्रिदेन ३७०६ 
(१३) न्यूजीलेण्ड ३३१८ 
(१४) स्वीडन ३३-३१ 
(१५) संयुक्त राज्य प्रमरीका र६'३१ 


उपयु'क्त तालिका के आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि भारत मे 
तत्तीय योजना काल म राष्ट्रीय आय का कर ११४% होने पर भी जन-साघारण 
घर अत्यधिक भार नहीं पडेगा। कर की राशि कम रखने से एक झ्रोर विक्षास के 
लिये कम साधन उपलब्ध होते है और दूसरी शोर जन-साघारए के पास अधिक 
क्रय शक्ति रहती है जिससे वह अधिक उपभोक्ता बल्तुओं की माँग करके मूल्यों 
की वृद्धि को प्रेरणा देता है । तृतीय योजता म अप्रत्यक्ष करो मे पर्याप्त वृद्धि कर 
दी जायगी वयोकि प्रत्यक्ष कर देने वालो की सस्या भारत में प्रत्यन्त कम है और 
इनसे विकास के लिये झधिक साधन उपलब्ध नहों हो सकते है। 


तुतीय योजना मे विदेशी विनिमय , आवश्यकता एवं साधन 

ततीय योजना के ९०४०० करोड रुपये के विनियोजन में जो विभिन कार्य- 
क्रम सम्मिलित है, ईनम लगभग ३०३० करोड रुपये को विदेशों श्रायात को 
झावश्यकता होने का अतुमान है । सरकारी एवं निजो क्षेत्र के विभिन विनियोजन 
की मदा मे विदेशों विनिमय की प्रावश्यकता निम्न प्रकार अनुमानित है-- 


तालिका स० &२--तृतीय योजना के कार्यक्रमों की विदेशी 


विनिमय की आवश्यकताएँ* 
करोड रुपयो में 
करकारी क्ष त्र समस्त विनियोजन विदेशी विनिमय 
की प्रावश्यक्ता 
कृषि एवं सामुदायिक विकास ६१० बे 
बडी एवं मध्यम भ्े णी को सिंचाई योजनायें,, ६५० ३ 
दाक्ति श्ग्श्र २७ 
ग्रामीण एवं लबु उद्योग श्ूण्० हि 
घुहदू एवं मध्यम श्रेणो के उद्योग एव खनिज 
(खनिज तल सहित) श्डछ० ब्द् 


__--+--5 5 
१. पक्ताड कुव्ढ रेंटवा शिीविक ए- 0. 
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यात्तायात एवं सचार १४८६ ३२० 
समाज-मेवायें एवं ग्रन्य भ्र७२ ६० 
उत्पादत-कार्य में रुक्षावट न झाने व लिये 
कच्चा एवं प्रध-निमित माल २०० 5 
सरकारी क्षेत्र वा योग ६१०० १५२० 
निजी क्षेत्र 
यूहद्‌ एवं सध्यम श्रेणी क उद्योग, खनिज 
एव यात्तायात १३५० ६५ 
ग्रामीण एवं लघु उद्योग ३२५ श्र 
अ्र्य २६२५ 
निजी क्षत्र का योग. ४,३०० भ्र१० 
महा योग १०,४०० २०३० 


योजना को प्ररियोजनाग्रो की २०३० करोड रपये की विदेशी विनिमय को 
श्रावश्यक्रता के ग्रतिरिक्त श्रर्थ व्यवस्था की कच्चे माल, प्रतिस्थापन मशोने तथा 
श्रन्य पुरक ग्रौचारों की सासान्‍्य प्रावश्यक्रता की पूत्ति क लिये ३६२० करोड 
रुपये फी प्रावश्यकरता होगी। विदेशी विनिमय की इस आवश्यकता की पूरति 
निम्म प्रकार करने का प्रायोजन है -- 

तालिका स० ६३-- तृतीय योजना की विदेशी विनिमय की 


आवद्यकताग्री का प्रवन्धन* 
(करोड़ रुपया म) 





मद द्वितीय योजना काल तुतीय योजना व्याय 
अर प्राष्तियो- 
निर्यात ३०५३ ३७०० 
अहष्य व्यवहार (शुद्ध) डरे न 


> एफाव हएढ एंब्दा #क्क, ए ॥2 


तृत्तीय पंचवर्षीय योजना डरे 


पूजोगत व्यवहार (सर- 
कारो ऋण एवं निजी 
वदेशो विनियोजद को 











छोड कर) -१७२ >३५० 
विद्रद्ी सहायता ६२७ २६००) 
विदेशों विनिमय के संचय 
का उपयोग ५६८ चननन 
प्राप्तियो का योग डपर६ १७४५० 
ब भुगतान-- 
योजना की परियोजनामा के 
लिए मशीनों प्रादि का श्रायात «| १६०० 


बूजीगत वस्तुप्रो के उलादन 
को बहने के लिये अघे-निर्मित 


माल श्रा्दि डघर६ २०० 
निर्वाह सम्बन्धी झ्रायात 

(]शभाए९780०९ [छएणा») ३६५० 

भुगतान का योग डघ२७ भ७४० 


उपयुक्त ता लेका से ज्ञात होता है --या7 दम त कप क्षण है के. बाजना काल को. विदेशी वितिमय याजना काल की विदेशी विनिमय 


की झ्ावस्यक्ञतताप्रा को पूर्ति क लिये निर्यात को बढाने का भरसक्र प्रयत्त करता 
प्रध्यन्त आवर्यक होगा । /देए१ाईर निर्यात की माता ६६७ करोड रुपया 
थी जबकि ततीय योजना म निर्यात का वापिक ग्लोसतत ७४० करोड रुपया 
बनाये रखना आवश्यक होगा । अन्तर्राप्ट्रीय वेंक के अन्तर्गत भारत के मित्र 
देशो की जो गोष्डी (एग््रण्धणण) मई-जून १६६१ मे हुई उसमे भारत 
को १०८६ करोड झुपये को विदेशों सहायता का आजवासन दिया गया है। 
यह विदेशों सहायता भारठ क विदेशों व्यापार के प्रतिकूल झेष को पूर्ति एवं 
१६६१ ६२ तथा (१६६२-६३ वर्षों में प्रायात के लिये किये गये प्रादेशों के 
भुगतान को उपलब्ध होगी । इस राशि में स लगमग आधी राशि ४६८ करोड 
रुपया समुक्त राज्य झमराका द्वारा दा जायगी। सयुक्त राज्य अमरोक्ा द्वारा 


पा मा यम यह 
१. इस राक्षि में 7० 480 क प्रस्तर्गंत ६०० करोड स्पये की विदेशी सहायता 
सम्मिलित नहीं हैं । ही 


डछ्४ड भारत में श्राथिक नियोजन 


दी गयी इस राशि मे ?[, 480 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली ६०० करोड़ 
रुपये की सहायता सम्मिलित नही है । गोप्ठी के अन्य सदस्यों द्वारा ५६१ करोड 
रुपये की सहायता प्रदान की जायगो । इस गोष्ठी के श्रन्य सदस्य परिचम्ी जर्मनी, 
ब्रिटेन, जापान, कनाडा, फ्रास, अन्तर्राष्ट्रोय विकास परिषद्‌ ([00९ह300 शो 
]009९]09॥702000 3५50८०४६07) है । रूस ने भी तृतोय योजना के कार्य- 
क्रमों को २३६ करोड रुपये वी सहायता देने का आइवासन दे दिया है। ग्न्य 
मित्र देशों जेकोस्लोवाकिया, यूगोसलविया, पोलेएड तथा स्विटजरलेएड ने लगभग 
६७ करोड रुपये को सहायता तृतीय योजना को परियोजनाओं को दी है । 


सतुलित क्षेत्रीय विकास 

देश क विभिन्न क्षेत्रो * संतुलित विकास करने के हेतु आशिक विकास के 
लाभ कम विकसित क्षत्रो को पहुँचाना तथा उद्यागों का विस्तृत फैलाब करना 
भारत को नियोजित अर्थ-व्यवस्था का मुख्य उहइ्य है| श्रध॑ ब्यवस्था व विस्तार 
एवं शीघ्र विकास द्वारा राष्ट्रोय एवं क्षेत्रीय विकास में उचित सतुलम उत्पन्त 
करना सम्भव होता है । परन्तु विकास की प्रारम्भिक अ्रवस्थाओं मे साधनों के 
सोमित होने के कारण ग्राथिक विकास क॑ कार्यक्रमों को ऐस्त केद्धों पर स्थापित 
किया जाता है, जहाँ विनियोजन क प्रनुकूल फल प्राप्त होने है। जैसे-जेसे विक्रास 
की गति बढ़ती जाती है, विनियोजन अर्थ ब्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों म होते 
लगता है भोर विकास के लाभ विस्तृत क्षेत्रों को प्राप्त होने लगते ह। तृतीय 
योजता में विकास की तीब्र गति के साथ-साथ देश क जिभित्र भागों को विस्तृत 
विकास के अवसर भो उपलब्ध होगे | राज्यो के कायक्रमों के विस्तुत उहृंश्य 
कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में श्राय एवं रोजगार म वृद्धि 
करना, अ्ररम्मिक शिक्षा, जल की पूर्ति एवं सफाई का प्रबन्ध करना, स्वास्थ्य- 
सेवाग्रो मे वृद्धि करना भ्रादि है। इन कार्यक्रमों से कम विकसित क्षेत्रों मे जीवन- 
स्वर मे वृद्धि होगी! इस प्रकार राज्यों को योजनाग्रों म उत्पादन एवं रोजगार में 
बुद्धि दया निबंल वर्गों के कल्पाण का श्रायोजन किया यया है। राज्यो की 
योजनाश्रो के व्यय का प्रकार एवं कार्यक्रम इस झाधार पर निश्चित किये गये 
हैं कि विभिन्न राज्यों के विकास की विपमता में कमो को जा सके ! कृषि के 
विकास का विस्तार, सिंचाई का विस्तार, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का 
विकास, झक्ति का विस्तार, सडक एवं सडक यातायात का विकास, ६-१६ 
अर्ष के बच्चो को स्वग्यापी शिक्षा, माध्यमिक, दात्रिक एवं व्यावसायिक शिक्षा 
के भ्रवसरो मे वृद्धि, रहत-सहत की दशाग्रो मे सुधार एवं जल-सप्लाई, पिछड़ी 
एवं प्रनुसूचित जातियो के कल्याण॒-कार्यक्रम आदि के द्वारा देश भर मे श्लीत्र 
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विकास होने के साथ कम विकसित क्षेत्रो का विकास भी -होगा । तृतीय योजना 
में सम्मिलित आधारभूत उद्योगों को ताजिक एव आधिक विचारधारा के 
आधार पर विभिन्न क्षेत्रों मे स्थापित किया जायगा। निर्यात योग्य सामान 
बनाने वाले उद्योगो को नवीन इकादय्याँ ऐसे स्थानों पर स्थापित की जायेंगी, 
जहाँ से विदेशी वाजारो म प्रतिस्पर्वा करना सुलभ हो सके । इनके अतिरिक्त 
अन्य समस्त औद्योगिक इकाइयो के स्थान विभिन क्षेत्रों की श्रौद्योगिक विकास 
की ग्रावश्यक्ताग्रों को दृष्टिगत करके निर्धारित क्रिये गये हैं । प्राय इस वात का 
अयत्न किया जाना है कि ऐमे क्षेत्रों में जहाँ उद्योगो का केन्द्रीयकरण है, नवीन 
उद्योगों का केन्द्रीयकरण न किया जाय यद्यवि उन क्षत्रों के वेतेमान उद्योगी क्के 
विस्तार को न रोकने का आयोजन है। नित्री क्षेत्र के उद्योगो की स्थापना 
के सम्बन्ध में लाइसेन्स अर्ध-विकसित क्षेत्रों वी आवश्यक्ताप्रों को दृष्टिगत 
करके जारी किये जायेंगे | ऐसे क्षेत्र जिनम यक्ति, जल-सप्लाई, यातायात झरादि 
पर्यात्त मात्रा मे उपलब्ध नही है, तृतीय योजना में इन सुविधाशो का प्रयन्ध 
किया जायगा । पिछड़े हुए क्षेत्रों में श्रौद्योगिक दिकास क्षेत्र स्थापित करने का 
सुझाव तृतीय योजना मे सम्मिलित किया गया है | पिछडे हुए क्षेत्रों में चुने 
हुए भागों मे शक्ति, जल, यातायात एवं सचार का प्रबन्ध क्रिया जायगा और 
कारखाने बनाने के स्थानों का विकास करके व्यवसाइयो को बेचे ्रथवा पदुठे पर 
दिये जायेगे । 

बड़ी-वडी परियोजनाओं जैसे नवीन सिचाई योजनाप्रो, इस्पात के कारखाने तथा 
बडी-बडो औद्योगिक इकाइयों की स्थापता से सम्बन्धित क्षेत्र के चतुमु खो विकास 
में सहायता मिलती है । इसी कारण सरकारी क्षत्र के बडे-बडे कारखानों का 
स्थापना के स्थान के निर्णय विभिन्न क्षेत्रो की विकास की श्रावश्यकताग्रों को इृष्टिगत 
करके किये जाते हैं । झर्क्ति के साधनों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यु तोकरण से भो 
क्षेत्रोय विकास में सहायता मिलेगो । इसो प्रकार यातायात एवं सचार के साधनों 
में वृद्धि होने से पिछडे हुए क्षेत्र विक्रास-कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले सकेंगें। 
ह्िक्षा एवं प्रशिक्षण के विस्तृत प्रबन्ध हो जाने से क्षेत्र के विभिन्न पिछडे क्षेत्र का 
ज्ञीक्र विकास सम्मव होगा । प्रशिक्षित श्रमिकों मे भ्रधिक्र गतिशीलता होने के 
कारख इन्हे श्रधिक घने भावाद क्षेत्रों से हटा कर दुसरे स्थानों मे रोजगार दिलाने 
से भी क्षेत्रीय धंतुलित विकास सम्मव होगा । 

विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति का ठीक झनुमान लगाना कठिन होता है । 
विभिन्न राज्यो की ध्राय एवं विभिन्न क्षेत्रों को आय का अनुमान लगा कर इनके 
विकास का तुलनात्मक अध्ययत सम्भव होता है । इसके झतिरिक्त विभिन्न क्षत्रो 


तृतीय पचवर्धीय योजना ४३७ 


के सम्बन्ध म भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।”* तृतीय योजना की विस्तृत 
रिपोर्ट म योजना क भौतिक कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन किया गया हैं परन्तु 
समाजवादी समाज की स्थापता के लिये की गयी कार्यवाहिया का विद्येप वर्णोत 
नही किया गया है | वास्तव मं झ्राय की विपमता को दूर करने वाल कार्यनमों 
का ब्यौरा एक प्रथक प्रब्याय मे किया जाना चाहिए था | यद्यपि तृतीय योजना मे 
पूजीवादी समाज एवं झलोक् क्षेत्र पर झाधारित व्यवस्था को संद्धान्तिक स्पेण 
स्वोकार नहीं किया है तथापि केवल इस भ्रक्रार की व्यवस्था द्वारा ही समाजवादी 
समाज की स्थापता सम्भव नहीं हो सकती है। तृतीय योजना म मिश्चित प्रथ॑-व्यव- 
स्था को सैंद्धान्तिक दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त हुई है । परन्तु मिश्ित प्र्थ व्यवस्था 
ऐसे सस्थनीय परिवर्तनो, जिनके द्वारा सामाजिक, झ्ाथिक एवं राजनीतिक 
संक्तिया का सतुलित क्या जाता है, की अनुपस्थिति म समाजवादी समाज 
की स्थापना मं सहायक सिद्ध नहीं हो सकती । सम्यतोय परिवर्तता की अनु 
पास्थति के कारण ही हम दखते ह कवि जन समुद्यय स याजना पे कायतमों मं 
बाछुनीय सहयाग प्राप्त नही होता है। 
योजना के उद्देस्या स यह स्पष्ट है क्रि विपमताम्रा वो कम करन के 
उद्‌इप, जो कि समाजवादा समाज की स्थापना म सर्वाधिक्र महत्त्वपूरा तन्‍्च 
होने चाहिए, को प्रान्तम स्थान अ्राप्त हुआ है अर्थात्‌ योजना क पा उदृश्यो 
मे झरतिम उदद इय॒ विषमताझो की कमी है। इसक गअतिरिक्त योजना म प्रत्येक 
उद्देइय की पूर्ति हेतु बनाय गये कार्यत्रमो को प्रूथक पृथक प्रध्याया मे स्पष्ट क्या 
गया है । परत विपमताओा मे कमी करने के लिए की जाने वाली कायवाहियो 
का वर्खन प्रधक अध्याय में नही किया गया है । समाजवादी समाज की स्थापनाथं 
सामाजिक पूजो (50८2 ((०फ्ञाएथं] म वृद्धि होना झावश्यक है। परन्तु 
योजता मे सामार्जिक पूजी म वृद्धि करने के लिए किन्‍्हीं ठास प्रयासा का उल्लेख 
नहीं है। झाय एव घन का समान वितरण, श्राथिक शक्तिया क कंद्रीयकरण पर 
रोक, दुमि-्ध्यवस्था मं कृपि क्षत्र के श्रमिक एवं निर्यंत इपक की दशा सुधारने 
के लिए परिवतन, अवसर की समानता तथा वर्ग रहित समाज की स्थापना झा दे 
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डद भारत मे आधिक नियाजन 


सामाजित् पृ जी मं वूद्धि करन से सचययत्रा सिद्ध हात है। परतु इन सभा क्षेत्रा 
मे व्यावहारिक हृष्टिकाश से अत्यत कम काय हुआ हैं। यद्यवि गत दस वर्षों म 
राष्टाय श्राय का ८२% तथा हृषि एबं श्रौद्यागिक उपादन में त्रमत ३०% 
एवं ५०५ वृद्धि हुए तथापि उपलब्ध सूचनाओ्ना वा श्राधार १र यहा ब्रतुमान 
नगाया जाता है दि अधिकार लत समुत्य का श्राय हियर हा है प्रयवा कमी 
हइ है । प्रथम तथा द्वितीय याजना म राष्ट्रीय श्राय के नियाजित प्रनवितरण 
का आ्रायाजन नहा किया गया तथा य ” सूचना भा उपवाध नहा है क्षिश्रति 
रिक्त राष्ट्राय ग्राय वा विज हस वर्षा स समाय दा विभिन वर्गों न किस अदार 
विवरण हुआ । चा० चानच द्व न इम ग्रम्य थे में श्रपत विचार व्यक्त करत हुए 
बढ़ा है कि साधारणत यह मादा जाता है कि मुद्रा फाति रे दा में निर तर 
वृद्धि हान क कारण गत दा याजनाग्रा का अवधि म बइ व्यापारिया च्याग 
वचिवा एवं विशेषाबिकार प्राप्त वर्गों (2:7ए72६९० (7855९5) का हा दाम 
हुप्रा है ।१ 

तमीय पचवर्षोय याचना मे स्वय स्फूल अ्रय-व्यवस्या (5९ 5050एश॥7 
778 £००7०:75 ). वी स्थापना का लह्य रपरा यया है इसलिए खद्यान्ना मे 
थ्रा मे विभरता भारी उद्यागा की स्थापता तथा विक्रांस का गति तीज करवा 
वृद्धियोमख जनसग्प्रा तर जीवन स्तर में वृद्धि 4 श्रतिरित्त समाज वी उत्पादक 
सम्वत्तिया मे बुद्धि करन को अ्रथिक महत्व दिया गया है । परतु खद्मान्ना मे 
श्राम विभरता टीन श्राद्योगरोत्ररण एवं प्रिक्नाप्त का तीज गत्ति तभी सम्मेद 
हा सकता है जयकि जन समृहाय में समाज के विय कार्य करते का भावना 
उत्पत का जाय । समस्त जन समुदाय वा आ्रावित्र विकास स जाभा वतत किया 
जाय एप नवान प्र्थ व्यवस्था व निर्माण मे उद महत्वपृर्पे स्थाव दिया जाय । 
इन समस्त तश्या का व्यवस्था करन के लिए श्राथिक्त एवं सामाजिक समातता 
क क्षत्र वा विस्तृत कर दिया जाना चाहिए। 

राजगार नीति एवं कायक्रेम 

द्वितीय पंचवर्षीय याजना म॑ निर तर मात्रसूव का प्रतिकूनता से हृपि- 
उत्वादन म पर्याप्त वृद्धि न हात हुए भो राप्टीय श्राय मे २०% वृद्धि हाने 
वा प्रनुमात है जा कि लत्य स वंवत ४५% कम है । विनियाजत क क्षत्र मे भी 
लल्य वी लगभग पुए प्राप्ति का धनुमान है यद्यप्रि विजी क्ष त्र ५ विभिय्राजन वी 
राति लश्य से अधिक होन फ्री सम्भावना का जाती है। वास्तव मे ठितीय 
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विद भरत में ध्राथिव नियोजन 


तालिवा स० ६८--कृषि थ भतिरिक्त भ्रन्‍्य क्षेत्रों 
रिक्त श्रवसर 


(१) निर्माण 
(क) इवि एवं सामरदायितर विवास 
(स) मिंचाई एव द्ाक्ति 
(ग) उद्याय एवं पमिब--गशृट एवं स्ठु उद्योग सहित 
(प) यातायात एय गधार--रेला महित 
(थे) समाज-संवाएँ 
(छ) प्रन्य 


योग 


(२) मचाई एक शक्ति 

(३) रेलें 

(४) श्राय यातायात एवं राघार 

(५) उद्योग एव सनिज 

(६) पु उद्योग 

(७) बन, मछती परक्टना तथा प्रन्‍्य सहायब' सेवाएँ 
(८) शिक्षा 

(६) स्वास्थ्य 

(१०) प्रन्‍्य सम्राज सेवाएं 

(११) सरपारी नौररी 

(१२) प्रन्य वाशिस्य एवं व्यापार सद्दित 


महायोग 


रोजगार के अ्रति- 


(लास में) 


६ १७ 
४६० 
४६० 
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३३० 
०५० 
२३०० 
२१०० 
११४० 
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७4० 
€*०० 
७०० 
4६० 
१ ४० 
ण्प० 
३ ३० 
बे 4० 
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तृतीय योजना मे उत्पन्न होने वाले श्रतिरिक्त रोजगार थे धनुमात निम्न- 


लिमसित तीन मान्यताओं पर झ्राधारित हैं-- 


(१) बतेमान उत्तादन एवं रोजगार क्षमता वो गिरने नही दिया जायगा । 
नियोक्ताप्रो की उत कठिनाइया थो दूर जिया जायगा जो वतमान द्वामता यों 
बनाये रफे मे प्रा्येग्री भौर वर्तमान इकाइयों म॑ रोजगार या हतर बसाये रपा 


जायगा | 


घर भारत में आ्राथिक नियोजन 


इस प्रकार यातायात एवं सचार के निर्माणनकार्यक्रो! से ३४२० अतिरिक्त 
रोजगार के ग्रवसर उत्पन होंगे । प्रन्य क्षत्रा के नि्रणि-वार्यत्रमो मे भो इस 
प्रकार अतिरिक्त रोजगार के प्रतुमान लगाये गये हैं । 


निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों (कृपि क अतिरिक्त) म प्रतिरिकत 
रोजगार के अवसरा का प्नुमाव था तो निश्चित मूल्यों पर अत्येक व्यक्ति को 
जारी रहते वाला रोजगार भ्रदान करने हेतु श्रावश्यक पूजी की राशि के भ्रावार 
पर लगाये गये है भ्रथवा प्रति व्यनित उत्पादन (जिमम उत्पादकता को वृद्धि के 
लिये ग्रावश्यक्त समायोजन कर दिया गया हा) पर प्राधारित है) लघु उद्योग 
बोड द्वारा स्थापित किये गये वर्किग ग्रूप के अनुमावानुदार लघु उद्योगा मं एक 
व्यक्ति को रोजगार देने क लिये लगभग ५००० रुपये के विनियोजन की झाव« 
श्यकृता होती है। दस्तकारी मे १५०० स्प्रया तथा नारियल क रेश्षे के उद्योगों 
(९०४ व्रातपरच्घा9) एवं रेशम (5९:८०]८ए:९) में लगभग १००० रुपये 
वी भ्रावश्यकृता होती है | तृतीय योजना में ग्राघीण एवं लघु उद्योगो पर सरकारों 
क्षेत्र में ब्यय होने वालों राशि पर ३:४७ लाख रोजगार क ग्रवसरों में वृद्धि होने 
का प्रनुमान है। दूसरी भ्रोर इस मद पर निजी क्षेत्र में विनियोजित होने बालो 
राशि पर ५ लाख रोजगार के अवसर बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकार 
ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में तृतीय योजना में ८ ५७ प्रथवा € लाख रोजगार 
के प्रवमर बढ़ने का अनुमान है। हाथकरघे, शक्ति से चलने वाले करपे, खादी 
एव ग्रमोण उद्योगों पर सरकारी क्षेत्र में १३० करोड रुपया ध्यय होभा जिसके 
द्वारा श्राशिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को पूर्णो रोजगार की सुविधाएँ प्राप्त 


होगी । 


शिक्षा के क्षेत्र में ५£ लाख रोजगार के अ्रवसर बढने का अनुमान है। 
इसमे ३७८ लाख अतिरिक्त शिक्षकों की झ्रावश्यक्रता शिक्षा प्राप्त करने वाले 
$ से ११ वर्ष के बच्चों की वृद्धि के कारण होगो, १"२३ लाख ग्रतिरिक्त 
शिक्षकों की भ्रावश्यकृता ११ से १४ वर्ष के बच्चो के लिये, ०*७७ लाख शिक्षको 
की आवश्यकता १४ से १७ वर्ष के वच्चों के लिये तथा ०"४० लाख अतिरिक्त 
शिक्षको की प्रावश्यकता विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिये होगी । इसप्रकार तृतीय ह 
योजना में लगभग ६ १८ लाख अतिरिक्त शिक्षको की श्रावश्यकता होगी । परन्तु 
उपयुक्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण शिक्षकों की सरया मेँ 
३०,००० की कभी करके तृतोय योजना में ५८८ अथवा ५८० लाख अतिरिक्त 
शिक्षकों को रोजगार आप्त होने का अनुमान लगाया गया है । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना पर 


के प्रवसर वढ सगे । इस प्रकार ऋषि के क्षेत्र मे ३५ लाख रोजगार के झ्रवसर 
बढ़ने का अनुमान लग्राया गया है ) 


तृतीय योजना के विभिन्न कार्यकतरों के सचालन में रोजगार के श्रवसर बढाने 
हेपु कुछ विश्येप विचाधाराग्रों को दृष्टिगत किया जाना है! उनमे से मुख्य-मुस्य 
मिम्न प्रकार ह-- 

(१) दृतीय योजना काल में अतिरिक्त रोजगार के प्रवसरो का समस्त देश 
में प्रधिक्त समारता के साथ विस्तार करने का प्रयत्न क्रिया जाया जायगा । 

(२) ग्रामीण क्षेत्रा म श्रोद्योगीजरण के विस्तृत कार्यक्रमों में सचालन 
किया जायगा श्निम ग्रामीरा विद्यु तोक रण, ग्रामीए श्रोद्योगिक एस्टेट का विकास, 
ग्रामीण उद्योगों का विस्तार भादि का विशेष महत्व दिया जायगा। 

(३) ग्रामीण क्षेत्रा ॥ रोजगार की वृद्धि ग्रामोण एवं लघु उद्योगों के 
विकास प साथ-साथ ग्रामोर वउस को संगठित किया जायगा जिनके द्वारा प्रौसत 
से २५ लाख व्यक्तियों को वर्ष मं १०० दिन रोजगार उपलब्ध हो सकेगा | 
ग्रामीण वत्रम ( रिए८७] ०785) कार्यक्रमों द्वारा रोजगार क अवसर को बूद्धि 
के साथ ग्रामीगा जन शान का भ्राथिक विकास म उपयाग भी सम्भव हो सकेगा। 
ग्रामीरा वब्स मे पांच प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित हैं-- 


(श्र॒राज्यों एव स्थानीय सम्धाप्रों क्षी योजनाप्रों म सम्मिलित किये गये 
कायक्रम जिनम ग्रामाणा क्ष त्रात् कुधल ($/|20) एव अघ-कुशल श्रमिकों 
का उपयाग होगा । 

(प्रा समाज द्वारा भ्रथवा लाभ श्राप्त करने वाले नागरिकों द्वारा सचालित 
बह कार्यक्रम जो विधान | [,8७ ) के अन्तर्गत उनऊ लिये भ्रनिवार्य हैं । 

(व एस विक्रास्त कार्यक्रम जितत्र स्थानोय जनता श्रम का अनुमान दे और 
राज्य द्वारा कुछ सहायता प्रदान की जाय । 

(स) ऐसी वरियोजनाये जिनसे ग्रामोण जन समुदाय झ्राय उपार्जन करने 
वाली सम्पत्तिया का निर्माण कर सकें। 

(द) वराज्गारो क अधिक दंद्राव वाले क्षेत्रों मे संगठित किये जाने 
वाले सहायक बक्से कार्यक्रम । 

प्रयोगामक रूप से रेड पायलट परियोजनात्रो (270६ 970]९८४$) का 
प्रारम्भ किया गया हैं जिनके हारा ग्रामीण जन-झक्ति का उपयोग किया जायगा । 
प्रत्येक परियोजना पर लगभग र लाख रुपया व्यय किया जायगा | इन परियो- 


जनाप्नों में सिंचाई, वन लगाना, भूमि सुरक्षा, नालियाँ बनाना, भूमि को कृषि 


तृतीय पचवर्षीय योजना डेप 


जश्ोधन, सामान्य एवं विजलो इ जाठियरिंग, रवड के टायर, अलमूनियम झादि को 
स्थापना देश म हुई और पुरात उद्योगा जैसे सुद्ती वस्त्र, जूद एवं चाय में उसादन 
की नवीन विधिया के उपयोग को महत्व दिया जाने लगा है| इस प्रकार देश के 
लगभग सभी बे उद्योगा म उत्पादन को नवीत विधियों क्ञा उपयोग 
किया जाने लगा है। उन्‍्पादनत की नवोन विधियों में शिक्षित एवं प्रन्निक्षित 
कर्मचारियों की आ्रावज्यक्रत। टतो है और इन उद्योगों क विस्तार के साथ- 
साथ शिक्षित व्यक्तिया को रोजगार के प्रधिक अ्रवसर उपलब्ध होंगे। शिक्षित 
वरोजगारो की सस्या क्ञा ठाक-ठीक झनुमात लगाना तो अत्यन्त कठिन है, परन्तु 
यह अबुमान लगाया गया है कि #तीय याजना के अन्त सम शिक्षित वेरोजगारों 
की सस्या लगभग १० लाख था झौर तृत य योजना काल में हाई स्कूल प्रथवा 
उसस ऊँची थिक्षा प्राप्त नये रोजगार प्राप्त करने वालो की सस्या ४० लाख 
होगी ! हृधि, उद्याय टव यात्रायाव क विक्राम के साथ-साथ तातजिक एवं ज्याव- 
सामिक प्रशिक्षए प्राप्त लोगो का माग म वृद्धि होगी । तृतीय योजना मे शिक्षा 
के पुर्तगठत पर जोर दिया जायग जिसस इस काल म उपयुक्त रिक्षित व्यक्ति 
उपलब्ध हो सक्े | प्रानाण क्षत्रान सहकारी साख, विपरिंय एवं कृषि सस्थाप्रों 
मे उत्पाइन करने वाल उद्योगा (7?00९५७॥08 ॥00057725), वैज्ञानिक कृषि 
के विकास तथा जिला खण्ड तथा ग्राम स्तर पर लोकतत्रीय सस्थाप्रो की 
स्थापना से शिक्षित व्यक्तिया का ग्रधिक्ष राजगार के अ्रवमर उपलब्ध हा सकेंगे। 
इसक अतिरिक्त ग्रामीण कर्द्रा म शिक्षित व्यक्तियों को लघु उद्योगों को स्थापना 
क अवस्तर भो उपलब्ध हागे 4 

ततीय योजना के रोजगार क कार्यक्षमो का विस्टत ग्रध्ययन करने के पश्चात्‌ 
डन हर आलाचनात्मक दृष्टि डालना भी श्राइश्यक है ॥ रोजगार कार्यक्रमों के 
सम्बन्ध मं हम अपनी आलोचना निम्न प्रकार सूत्रत्रेंद्ध कर सकते हैं+- 

(१) द्वितीय याजना क्षाल के प्रारम्भ म देश मे १३ खा बध्यक्तियों के 
ब्वेरोजगार होने का अनुमान था । द्वितीय योजना काल म १ करोड नवीन 
श्रमिकों की वृद्धि का अनुमान था जबकि वास्तविक बुद्धि ११३ करोड श्रमिक 
होने का प्रतुमान है। इस अकार द्वितीय योजना काल थ पूर्ण रोजगार अदान 
करने हेतु. १*७० करोड रोजगार क ग्मवसर वदाने की आझाव्यक्तता थो, 
जबकि वास्तव मं क्वल ८० लाख रोजगार क भ्रवसर ही द्वितीय योजना के 
बढ़ाये जा सर्तर झौर इस प्रकार तृतीय योजना ६० लाख वेरोगगार व्यक्तियों से 
प्रारम्भ हो रही है । दुदीय योजना काच मे १६६१ की जनगराना के प्रारस्मिक 
झनुमानों के झनुसार १७० क्रोडनवीन श्रमिको को वृद्धि होने का प्रनुमान है और 


तृतीय पंचवर्षीय योजना डपह 


बेरोचगार हो जाना स्वाभाविक है। यदि भविष्य में क्रियान्वित होने बालो 
योजनागरों मे निरन्तर निर्माण कार्य में वृद्धि होतो रहे तो पूर्ण हुए निर्माण कार्य 
से प्रलग हए वेरोजगारों को कुछ सोमा तक एवं नवीत श्रमिकों को सीमित 
मात्रा में रोजगार उरतब्ध टै 





हो ब्रक्नता है । परन्तु भविष्य की योजनामो मे 
नवीन निर्माण कार्य बढते ही रहेगे, यह सम्भावना करना उचित न होगा । ज्यो- 
ज्यों अर्थव्यवस्था में सुद्ता आती जायगी निर्माण कार्य भी कम होते जायेंगे । 
इसके प्रतिरिक्त जैसे-जैसे निर्माण कार्यों ने कार्य करने वाले श्रमिक्रों को संस्या 
बहती जायगी, सवीन निर्माण कार्यो की अ्रतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की 
क्षमता भी घटती जायथगी । क्योकि इनमें पूर्ण हुए कार्यों से पृथक्‌ हुए श्रमिकों को 
रोजगार देता ग्रावव्यक हो जायगा । 


(४) लघु उद्योगों एवं बड़े तथा मब्यम श्रेणी के उद्योगों में झतिरिक्त 
रोजगार के भ्रवसर इन उद्योगों को नदीन विनियोजन की राशि पर झाधारित 
हैं। वर्नमान मूल्यों हें भ्राघार पर विभिन्न उद्यामों में एक व्यक्ति को रोज- 
गार उपलब्ध कराने के लिए विनिनोजन की राशि अनुमानित कर ली गई है झ्लोर 
इसी प्राघार पर विभित उद्योगों मे होने वाले नवीन विनियोजन राशि के 
प्राधार पर रोजगार क्षम- ज्ञात का गई है । इन क्षेत्रों में मी रोजगार के 
ब्रनुमान तभी ठीक हो अकते है अब्,क मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि न हो । मूल्यों 
में प्रत्यधिक वृद्धि होने पर विभिन्न उद्योगों की विनियोजन राशि अनुमानके प्नु- 
सार रहते हुए भी उनकी रोगगार क्षनता कम हो जप्यगी । 


(५) कृषि क अतिरिक्त अत्य व्यवसाया का विभिन्न मदा स प्राप्त होने 
वाना पअ्रतिरिक्त रोजगार ६७५० लाख ह ग्रौर इसका लगभग ५६% श्रर्थाव्‌ 
३७८६० लाख ग्रतिरिक्त रोजगार के अवसर व्यापार अधिकोपण, बीमा, बाता- 
यात (रेलों एव सडको को छोड़कर ) स्टोरेज, ग्रोदाम तथा ब्यवसायों एवं 
व्यक्तिगत सेवाप्नों ग्रादि स प्राप्त होगे। दितीय पम्रवर्पीय घोजना में इस प्रकार 
के प्रतिरित्प रोजयार के अवसरो का प्रतिझत क्वल ५२ या | तुतोय योजना में 
इस प्रतिशत को #ई अनप्तानित करने का कोर्ट प्राघार स्पप्ट नही होता है | 
इसके झतिरिक्त यहें प्रतिशत १६४५१ की 50000% पर प्राधारित है झौर इसमें 
१६६१ को जनगणना के भाँक़ड़े प्रकानित होन पर महत्वर्‌ण पन्‍्तर होता 
स्वामाविक्र होगा कयोहि विन दर वर्षों में देशक व्यावसायिक ढाचे में महत्वपूरां 
परिवर्तन होने की सम्मावच्य हैं 


(६) इृषि के क्षंत्र के अनिरिक्त रोजगार के भवस्तरों का अनुमान उत्त भूमि 


दुताय पचवर्षीय योजना हर 


प्राय का आधक भाग व्यय हाता हो--उपादन मे पर्याप्त वृद्धि करक हो की जा 
सकती है। भारत जेस राप्ट म--जहा जन-समदाय का यून जीवत स्वर है 
तथा ग्रधिक्तर जनसस्पा अपना व्याक्तगत झाय का श्रधिकाश खाद्यानों पर व्यय 
करती है--नियोजन की सफकुलठा एवं मु्य नियमन नीति दाना खाद्यात्रा की 
पूर्ति पर निभर है खाद्यात एवं कृषि उन्‍्यादन मे कमी होने पर भारत को 
अथ व्यवस्था छितर भिन्र टो जाता है त्था देख क झ्ातरिक एवं वितेची दोना 
ही साधता मे झनुमात की ततता म अयत कमी हो जाती है। कृषि त्यादनमे 
कमा होने पर एक झोर खाद्यान एव कच माल क प्रायात हतु अधिक विटेगी 
विनिमय की ग्ावश्यक्रता होती है तथा दूसरो ओर कृषि उत्पादन क निर्यात म कमी 
होने से बिटेशी विनिमय का उपापन कम होता है। इस प्रकार उपलब्ध 
विरेशी साधना हारा याजना क कायक्रमा के लिए आवन्यक पू जीगत वस्तुएँ 
झायात करना ग्रसम्भव हो जाया है इसके साथ हा खाद्यात्ना एव क्‍च्च माल 
का उत्पादन कम होत से जतसत्या क एके बड़े भाय को झाय कम हा जानी है 
और श्रौद्यागिक सस्थाओआ के लान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे 
विक्रास क लिए कर वचत एवं ऋण के रूप म भ्रबुमानित राधिया प्राप्त नहीं 
हो सकता है खद्याता एवं कात्र माल के उपादन मं कमी हान स के 
मूया मे वृद्धि हा जाता है जिनक फल्लस्वस्प कृ प क प्र तरिक्त भ्रय क्षे या ध्वारा 
उपादित बस्तुआ क घूल्या म मा वृद्धि हा जाती है और इस प्रकार ग्थ व्यवस्था 
के सामाय मूय-स्‍्तर म वृद्धि हाता है । उपयु क्त विवरण से यह पष्ट हा जाता 
है कि मूय नियमन नाति हा आधार खाद्याता एव कच्चे माल का पूर्ति म 
पर्यास्त दराद्ध करना हाना चाहिए। 

विक्ासोन्युछ भ्रथ व्यवस्था मं मूय नियमन नीति द्वारा तिम्त उद या की 
धूतवि करना आ्रावन्‍्यक होता है-- 

(१) मूय नियम नाति द्वारा योजना की प्राथमिक्रताआ एवं लब्या के 
प्रनुकूल हा मूया मं परिवतन हाते का आवासन भ्राप्त करना । 

(्‌ ) डसुव द्वारा केस आय वाल लागा द्वारा उपभाग का जाने वाली 


झ्रावस्यक वस्तुझ्ा के मू या को अधिक वृद्धि का राकना । 


(+॥ मृद्रा सक्ाति को अनृत्तिया पर रोक जगाना जिसम म॒द्रा स्फाति के 
दोषा का बान से रोका जा सका। 

उपयु क्त वाना ही उद्द “य एक दूसरे से धनिष्ट र्प स सम्बंधित है झौर मूय 
वियमन भोति हारा ठाना ही उद्द या की पूर्ति एक साथ होता रहतो है । 

नियाजित ध्य-ब्यवस्था म॑ विगेषक्ञर प्रजातात्रिक ढाच म मूल्य नियमन नाति 


तृतीय पचवर्षीय बोजना डरे 


द्वतीय पचवर्षीय योजना में खाद्य एवं अन्य सामि्री क उचित सतुलन बनाये 
रखन पर विशेष जोर दिया गया । योजना काल मूल्यों को भिन्न प्रकार की 
फसलों को उगान क सम्बन्ध म प्रोत्साहन प्रदान करता था। खाद्यान्नो क उत्पा- 
दल का पर्याप्त मात्रा म बढाने हेतु इनके मूल्या को डांचत स्तर पर बताय रखना 
झावश्यक था जिसस अन्य फसलों की ठुलवा म उत्पादक को ल्ाद्यान्नो की फसल 
से अधिक लाभ प्राप्त हो सके प्लोर वह भनन्‍्य फसलों की झ्रोर अधिक प्राकषि+ न 
हो । मूल्यों के प्रत्यधिक उच्चावचन को रोकन हेतु खाद्यान्नों क वफर स्टाके का 
निर्माए, झ्रायात एवं निर्यात के कोटे ( (20०0७ ) का मात्रा की समय क्षपूर्व॑ 
घोषणा, अग्रिम सौदो ( घएठताछगापे 2री३7)९८ (09९0200005 ) पर 
नियन्त्रण एवं पन्य वित्तीय तथा साख नियन्दण क्ा्यवाहिया का झ्रायोजन छितीय 
योजना में क्या गया था । द्वितीय योजना काल मे मूल्यो म निरन्तर वृद्धि होती 
रही | सामान्य थोक मूल्य निर्देयाक्ञ + योजना काल मे २०९५, कान की सामिग्री 
के मूल्य निर्देशाक मे २७%, झ्रोद्योगिक कच्चे माव मे ४४०७ म्र्ित वस्तुप्रो में 
२५% स भी अधिक वृद्धि हुई । मूल्या को निरम्तर वृद्धि क दो मुख्य कारण थे-- 
प्रथम ज्नसस्या की वृद्धि एवं द्विताय माद्रक आय वी वृद्धि। इन दोनों हो 
कारणों मे उपभोक्ता वस्तुप्ना की माँग मे वृद्धि हुई परन्त पूर्ति म श्रषिक वृद्धि न 
हो सकी । १६५७-४८ म खाद्यान्नों का उत्पादन पिझो वष को तुचना में लग- 
भग ६० दाख टन कम प्रौर १६१६-६० मे पिछले वर्ष की तुलना म ४० लाख 
टन कम था। इसी वर्ष मं क्यास के ड्यादनल १६०५, जूंट क उत्पादन में 
६२% तथा विलहन के उलादन मं १२० की कमी हुई । इृषि उत्तादद की इस 
कमी की प्रतिक्रिय के कारशा मूल्यों में सामान्य वृद्धि होता स्वाभाविक था। 
द्वितीय योजता काल में श्रमिक्रोत़् रहन-सहन की लागतका निर्देशाक ( श्श्टःस् 
१००) योजना के प्रारन्म मं १०० था जो योजना के ग्रन्च में १२४ हो गया। 


द्वितोय योजना के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया कि उद्योग, खनिज एवं 
यातायात में अधिक विनियोजन होने पर मूल्यों की वृद्धि को रोकते के लिए इुपि 
उत्पादन में पयाप्त वृद्धि करना प्रावस्यक्त होगा । परन्तु हूपि उत्ताइन मानसून पर 
निर्भर रहता है जो कि एक झनिश्चित घटक हैमनौर जिस परकोई नियन्त्रण सम्भव 
नहीं है । ऐंसो परिस्थिति मं इच का शीक्न झौद्योगीकरण यथोचित मूल्य स्तर के 
साथ करने दे लिए कृषि उत्पादन का पर्याप्त सचय राज्य को रखना चाहिए जिससे 
परिवर्तनों पर राज्य नियन्त्रण रख सके। प्रथम एवं द्वितीय 


मूल्यों क मौठमो 
निर्देशाक के परिवदतन निग्नतालिका म दश्शाये गये हैं“ 


योजना काल मथोक्त सूच्य 
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तृतीय पचवर्षीय योजना धह्ह 


प्र्थ साधन उपच्ब्ध होते है। साख पर पर्याप्त नियन्त्रण करके एक झ्लोर निजो 
क्षेत्र के विष्योजत योजना के झनुकूल रखा जा सकेगा प्रोर दूधरो झोर विनि- 
योजन के लिए उपलब्ध सौमित साधनों पर मो निजी क्षेत्र का प्रधिक दवाव 
नही हो पर्षेया | सट्टे के सौदो के लिये वस्तुओं का संग्रह तथा अन्य कच्चे एवं 
निर्मित माल के संग्रह को हनोत्साहित किया जायगा । रिजर्व बेंक के द्वारा सचालित 
साख नियनन्‍्त्रस्य नोति के साय-साथ बेंको द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों के निश्चित 
सीमाझ्रो से ग्रधिक होने पर दणडनीय ब्याज (?९॥9] [072९50) का भी झ्रायो- 
जन किया गया है । 

(३) व्यापारिक नीति -त्यापारिक नीति द्वारा देश दी वस्तुओं की 
कमी को दूर क्या जा सकता है। परन्तु भारत मे दीघं काल ग्रायात को कम 
और निर्यात को वढाने की ग्रावश्यक्ता है। योजना के कार्यंकमों को सचालित 
करने हेतु घरेलू उत्पादन के छुद भाग निर्यात करना आवस्यऊ है जिसके कारण 
देश में वस्तुओ्रो वी कमी होते से उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पडेगा । 

(४) प्रत्यक्ष वितरण एव प्रत्यक्ष नियन्त्रण--मौद्धिक एवकर नीति को 
उचित स्वरूप देने से श्रथ॑व्यवस्था में मूल्यो में स्थिरता लाना सम्भव नहीं है । 
कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां वितरण एवं मूल्य नियन्त्रण जैंसो कार्यवाहियाँ करना 
प्रावज्यक होगा । मूल्य नियन्त्रण द्वारा कम पूर्ति वाली आवश्यक वल्लुओ्रो के 
मूल्यों को मथोचित सौमाग्रो के अन्दर रखा जा सकता है जिसमे अधिकतम 
मुल्य देने वाला ही इत वस्तुओं को प्राप्त करने मे समय न हो अपितु कम झ्ाय 
वाले लोग भी उस वस्तु का उपभोय कर सके | दूसरी ओर कम पूर्ति वाली 
वस्तुओं का विनिन्न उपभोगो के लिये प्रथमिकताश्रो के अनुसार वितरण किया 
जा सकता है । वास्तव मग्मायारख्त ग्रतिवायंताओं के मूल्यों मे बथोचित स्थिरता 
बनाये रखता अत्यन्त आवश्यक है । दूसरी आर ग्राराम एवं विलासिताग्रो को 
बस्तुओ्रो के मूल्यो म वृद्धि होने पर जन-साधारटा पर दिद्येप प्रभाव नहीं 


बता है, इसलिए इनके मूल्यों का नियन्त्रित करना इतना आवश्यक नहीं 


होता ६। 
इ-पात, सीमेट, कपास, दवकर, कोयला आदि के मूल्यों पर राज्य को 


लियस्त्रस रखने का अधिकार है । खाद के मूल्यों को सेन्ट्रल फरटोलाइजर पूल 
द्वारा विबन्त्रद किया जाता है । ग्रावश्यक वस्तुओं सम्बन्धी विधान एवं प्रौद्योगिक 

लियमिन के प्रन्तगंत राज्य नो बहुत सी दस्लुप्रो के मूल्यों 
विकास एवं तियमन विधान के 'भ्रन्तगंत राज्य को वहु सी दस्लुग्रो के मूल्यों 
छुव विवरसा पर तिदस्वश करने का अधिकार है । इसके ग्रतिरिक्त राज्य 


मूल्यों में समायोजन हैडु उत्ताइव कर (डटाइ2 ॥0ए75) से भी परिवर्तन 


श्०२ भारत में श्राधिक नियोजन 


गये, जिससे भगड़ो एवं शिकायतों (5६2ए४27८९७) वा निवारण पारस्परिक 
वार्तालाप, समभौता ((00टा॥9घ0०॥) एव ऐच्दछिक पच-फैसला द्वारा 
क्या जा सके । इस नियम-संग्रह के लागू होने से श्रौद्योगिक सम्बस्धों में पर्याप्त 
सुधार हुप्रा है। इसी प्रवार श्रम सघो वे पारस्परिव भगडो में भी श्रसिवा- 
सस्याश्रो द्वारा स्वीह्ृत प्राचार-सहिता (0०0९ 0६ 0०४१ए८४) के सागू 
होने पे पर्यात्त कमी हो गई है। तृतीय पच्रवर्षीय योजना मइन बायंवाहियों 
से प्रोर भी प्रधिव लाभ उठाया जायगा । दृतीय योजना की पश्रन्य श्रम नौतियाँ 
निम्त प्रवार टै-- 

(१) तृतीय योजना छाल में प्रौद्योग्टि मतभेदों वा निवारण ययथासम्भव 
ऐच्छिक पच-निर्शाय द्वारा विये जाने थे लिए विधियाँ निकाली जायेंगी । कार्य" 
समितियों को दृढ बनाया जायगा तथा इन्हे श्रम सम्बन्धी माम्नलो वे स्वीकृत 
क्षेत्र मे लोबतस्त्रीय प्रशासन-सस्थाप्नो वा रूप प्रदान किया जाथगा । समस्त 
श्रौद्योगिक इकाइया में एक उचित शिकायतें दुर करने-वी विधि (00 
ए७7९९ ?70८९0०पा९) वो लागू बरने थी शोर विशेष ध्यान दिया 
जायगा । 

(२) श्रमिकों म यह भावना उत्पन्न करने के लिए क्रि जिस फारखाने में 
वे काम करते है, वह उनका ही है तथा श्रमिकों बी उत्तादन-क्षमत्ता वी वृद्धि 
हेतु २४ श्रोद्यागिक इकाइयों में सामूहिक प्रशन्ध परिषदें नियुक्त थी गई । 
उन्हें बपरखाने के बाय॑ की सूचना प्राप्त बरने एव. श्रम कल्याशा, प्रशिक्षण एवं 
प्रत्य॒ विषयों पर प्रत्यक्ष शासन बरने का प्रधिवार है । इस योजना को प्रम्य 
ग्रौद्योगिक इकाइयो पर लागू किया जायगा ताकि वह ओ्रोद्योगिक क्षेत्र का 
सामान्य लक्ष्य बने जाय । 

(३) दृतीय योजना काल में वततसान श्रमिकों की शिक्षात्ब्यवस्था का 
विस्तार किया जायगा । इस समय श्रमिकों की शिक्षा ढा प्र्नध नियोक्तामो 
एवं कर्मचारियों के सगठतों की सहायता से चलाये जाने वाले एक श्र्थ-स्वतव 
[$शआ-क्षप707077009) बोड़ें द्वारा क्विया जाता है। दूसरी भोर प्रबन्धको 
को श्रमिकों से सम्बन्धित मामलो मे शिक्षा प्रदान करने के प्रश्न पर भी विचार 
किया जा रहा है । 

(४) भ्रम सधघो को देख के भौद्योगिक एवं प्राविक श्रशास्तत का मुख्य भंग 
स्वीकार करता भ्रावश्यक समझा यया है | श्रम्रिक शिक्षा के विस्तार के फल- 
स्वरूप श्रमिकों के कर्मठ नेतापो का प्रादुर्भाव होने की सम्भावना है । स्वीकृत 
आचार-संद्दिता मे माने गये क्रम संधो को मान्यता देने के सिद्धान्तो से देश से 


भ्र्ग्ड मारत में आधथिक निधोजन 


(5) सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं अभी त्वा केवव भृत्ति पाने वाले 
संगठित उद्योगा में काम करने वाले श्रमिकों पर ही लागू होती हैं। इनके ग्रति- 
रिक्त श्रमिकों का बहुत बडा वर्ग ऐसा भी है जिसके वल्थाण के लिए समाज को 
कार्यवाही करनी चाहिए ! तृतीय योजना में दाम करने वाले संगठनों, नगर 
पालिवाग्रो, पचायत समितियों, पच्ायतों तथा एच्ठिक सस्याद्रों को शारीरिक 
इदृष्थिकोणा से भ्रपाहिंज, वृद्ध व्यक्तियों, स्त्रियों एव बच्चों जिनक पास रोजयार के 
साधन न हा, वो सहायता देने मे लिए ग्राथिय सहायता राज्य द्वारा प्रदान वी 
जायगी । 

(६) ऐसे व्यवसायों का चयन विया जायंगा जिनमे श्रनुयन्‍्ध श्रम को हटाना 
सम्भव तहीं है तथा उनम ग्रनुयन्व-श्रम वी प्राज्ञा प्रदाव बी जायगी । ऐसी बार्य- 
वाहियों के विषय म निश्चय प्रिया जायगा कि जिनके द्वारा प्रनुवन्ध-थ्रम के 
हितो की रक्षा वी जा सवे । 

(१०) श्रमिवों क लिए ग्रावास गृहा की व्यवस्था श्री समस्‍न्‍््या वात पुन 
अध्ययन किया जायगा क्याक्रि सहायता प्राप्त गृह निर्माएं योजनाग्रों द्वारा इस 
सम्पत्ध में काई सुधार नहीं हुआ है । श्रमिका की मनोरजन एवं खेलकूद की 
व्यवस्था में भी विस्तार क्या जायगा। 

(११) बोयला-खनिवा वो आवश्यक सुत्रिवाएँ प्रदान करने के लिए उनकी 
सहकारी समितिया का श्रौर विस्तार किया जायगा । 

(१३) द्वितीय योजना के ग्रन्त तर १६६ औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थाएँ थीं 
जिनमे ४२,००० श्रमिको को प्रशिक्षण प्रदान करने वा प्रवन्ध था। तृतीय 
मोजना मे इन सस्थाग्रो की सख्या ३१८ हो जायगी जिनमें १०,००० शमिको 
को प्रशिक्षण दिया जायगा । मजश्ञीनों पर प्रशिक्षण देन का भी उचित प्रवन्ध 
किया जायगा। प्रवन्ध वी तात्रिक्ताग्रों म प्रशिक्षण शिक्षित ब्यक्तियो को प्रदाव 
करने का अलग से श्रवन्ध किया जायगा | तुतीय योजना मे ७,८०० प्रशिक्षण- 
दाताओं (((7४/६ [75(70८८०45) को श्रशिक्षित क्या बायगा । पप्रेन्दिन 
सशिप योजना जो श्रमी तक (च्द्िक रूप से चलाई जा रही थी, को अनिवाय 
बनाने के लिए विधान बनाया जायगा और योजता काल मे १४,००० न्यक्तियो 
वो पप्रस्टिसशिप प्रशिक्षण का आयोजन किया जायगा। श्रौद्योगिफ श्रमिकों को 
सध्यावालोन कक्षाओं मे बतमान ३,००० स्थानों को १५,००० तक वढा दिया 
जायगा । 

(१४) तृतीय योजना काल मे ३०० रोजगार के दफ्तर खोले जायेंगे जिस 
से प्रत्येक जिले मे कम से कम एक रोजगार का दफ्तर हो जायगा । योजना 
काल में रोजगार बाजार सूचना में (शि79[0एश९॥६ ]शवव६९४ वा00ि- 


तृतीय पंचवर्षीय योजना भ्र्ग्शू 


ग9/07 ) कार्यक्रम का विस्तार जिया जायगा और यह उन सभी क्षेत्रो पर 
लागू होगी जो रोजगार दफ्तरों के अन्तर्गत आते हो । 

(१५) छारखानो के वच्द होत पर निकले हुए कर्मचारियों को कठिनादयो 
से बचाने के लिए एक योजना को नियोनताग्रो एव कमंचारियों के अनुदान एव 
सरकार की सहायता के आधार पर सचालित क्या जायया | इस योजना के 
प्रस्तगंत निकाले हुए कर्मचारियों को सहायता प्रदाव की जायगी । इसके झ्रति- 
रिक्त यह योजना अस्थायी रुप से आध्िक कठिनाई मे ग्रस्त अच्छी ख्याति 
वाली श्रौद्योगिक इका या वा सहायता प्रदान करेगी । यह अस्थायी रूप से औद्यो- 
गिक प्रवन्ध अपने हाथ मे ले लेगी तथा अमिका द्वारा सहकारिता पर चलाये 
जाने वाले कारखागो मा (जब वह बन्द होत की अवस्था मे हा) सहायता प्रदान 
करेगी । 

तुतीय याजना म श्रमिक्रा को उत्गादयता को विजश्ञेप महत्व दिया गया है 
और उद्योगा म विवक्गीकरण ( ९ि३(7088 [280707 ) एवं नवीनीकरण को 
उत्पादशता वी वृद्धि का मूलाघार वाया गया है। उत्पादकता मे वृद्धि तथा 
प्रति इकार्ट द्वागत में कमी विवरकौकरण द्वारा बिना अधिक्र ब्यय कवि तथा 
बिता श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा अ्रभाव डाल सम्मव हो सकती है । 

विनियोजन का प्रकार 

ततीय योजना के दीर्घक्रालीन उद्दोइय आधारभूत पूंजीगत बस्तु्ो के 
उद्योगा की स्थापना करना है जिसस प्रथनव्यवस्था म विनियोजन की राशि 
बढ़ते से पूंजीगत वस्पुन्ा की वढो हु माँग की पूति की जा सक्रै। दूसरे शज्दो 
में, तृतीय योजना का भस्तिम लक्ष्य स्वत -स्पूर्च विकास ग्रवस्था के निर्माण को 
ओर अग्रसर होना है। इसा लक्ष्य को दृष्टिगत करत हुए अर्थ-व्यवस्था के विभितर 
लए भथ सायत निर्वारित स्वि गये हैं । इसके प्रतिरिक्त मुद्रा-स्फोति 
के दवाव की गम्भीरता की राकने व लिए खाद्यानों एवं कच्चे माल म पर्याप्त 
वृद्धि करने का लक्ष्य भी तृतीय योजना रू रखा गया है । इस प्रकार कृषि एवं 
उद्योगों को योजना म अधिक प्राथमिकता दी गयी है, और यातायात एवं संचार 
तथा समाज-मेवाग्रों पर द्वितीय योजना वो सुचना म ग्ातुपातिक व्यय कम कर 
दिया गया है । योजना के वितिपोजन वा प्रकार निश्चित करने के लिए इतना 
हो पर्याप्त नहीं है कि कृषि एवं उद्योग मे होने वाले विनियोजन का अनुमान 
लगा लिया जाय | वास्तद मे विनियोजन को समह्त राशि को दो भागों मे विमा- 
जिंत करता आवश्यक होगा-अयम, वह राशि जो कि विनियोजन वस्तुप्रो के 
उच्योगा ([एए25एय शा! ६००१5 परपैपडएए7४5) की स्थापना पर विनियो- 


क्षेत्रों क लि 


सृतीम पचवर्षोग योजना भ्र्ण्छ 


राशि में ६३० करोड रुपये को राशि को ग्राचउठादित ((:०२०7) करने के लिए 
इतनी राशि से हो विनियोजन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना ब्रावश्यक 
होगा । यदि हम विनियोजन के क्षेत्र के पूजी तथा उत्पादन के श्रनुपात को 
३. १ मान लेंतो ३० करोड़ स्पये दी विनियोजन-वस्तुएँ उत्पन करते के 
लिए २७६० करोड हाये के विनियोजन की ग्रावश्यरता होगी। इस आधार 
पर यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि तृतीय योजना की समस्त विनियोजन 
राशि १०४०० करोट रुपये की राध्षि म से २७६० करोय स्पया प्रथवा 
लगभग २७% विनियोजन बस्वुओं के क्षेत्र म तथा ७३% उपभोक्ता वस्तुप्रो 
के क्षेत्र मे विनियोजित किया जायगा । 

तृतीय योजना में ज्ञासकीय एवं व्यक्तिगत विनियोजन को राशियों को कृषि 
पसचाई, उद्योग, यातायात-झक्ति. समाज सेवाग्रो आदि में वितरित बरके बताया 
गया है, परस्तु विनियोजन की राशि को विनियोजन एवं उपभोग के क्षत्रो के 
लिए निर्धारित नहीं वियागया है। कृपि सिचाई तथालधु उद्योगोम हमे वाले लग- 
भग समस्त विनियोजन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन मे वृद्धि बरने वे लिए है । 
यूहद्‌ उद्योगों एवं खनिज म॑ विनियाजित होन बाली रास को उपभोक्ता एवं 
विनियोजन-वस्तुओ सम्लन्धी उद्योगों के आधार पर दो भागों मे विभाजित किया 
जा सकता है। इसी प्रकार सभी विनियोजन क क्षेत्रो की राशि दो भागों में 
वितरित की जा सकती है। इस बितरुण से भोट तौर पर यह प्रत त होगा कि 
समस्त विनियोजन की लगभग ३०३७ राशि अर्थात्‌ ३१२० करोड़ रुपया विति- 
योजन-वस्तुमा के क्षत्र में विनियोजित होगा जवकि उपयुक्त प्रॉक्टो के आ्राधार 
पर यह स्पष्ट है दि विनियोजन वी लगभग २७% राद्ि ही पर्याप्त हागी । 
इस प्रकार तृतीय योजना काल बे विनियोजन-कार्यक्रम मे विनियोजन वस्तुशो के 
क्षेत्र को अधिक महत्त्व दिया गया है जिससे अरथय्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं 
की पूर्ति में कमी हो सती है | तृतीय योजनावे ग्रन्तिम वर्ष में उपमोक्ता-वस्तुप्रो 
की वृद्धि निम्न प्रकार होगी-- 

राष्ट्रीय भाय.. (करोड रुपये मे) 
बचत उपभोग 


की भाँग मे ३१७० बरोड 


श्ष्न्क्त चरण ११६० १३३४० 
१६४५-६६ १६००४: २३०६० १६६६० 
पन्तर २५७० 


३५७० करोड झंपमे को उपभोक्ता वस्तुपों के उत्पादन में वृद्धि करने के 


श्ण्द भारत मे श्राथिक नियोजन 


लिए (३ १ पूंजी एवं उत्पादन के ग्नुपात के अनुसार) १०७१० वरोड रपये के 
विनियोजन वी आवश्यकता होगा। यदि योजता के पूंजी उत्पादन के प्रनुपात 
२५ १ वो ही ठोक मान लिया जाय ता भी ३१७० करोड रुपय की उप- 
भोक्ता वस्तुआ वे उत्पादन मे वृद्धि वरन के लिए ८६२५ करोड रपये वे 
विनियोजन की ग्रावदयकता होगी, जबकि तृतीय योजना के वायकमा के प्रनुसार 
केवल ७२८० वराड रुपये वा उपभोक्ता वस्तुग्रा के क्षत्र मे विनियोजन करने 
का प्रतुमात है। इस श्राधार पर उपभोक्ता वस्तुआ वा पर्याप्त उपब्धि सस्देह- 
णनक प्रतीत होती है । 
तृतीय योजना की स्फलतार्थ श्रावश्यक परिस्थितियाँ 

तृतीय योजना बी नीतिया एवं लक्ष्या के प्रकाशित रूप का श्रावोचनात्मक 
अध्ययन विभिष्न क्ष त्रो मं हुम्ना है । विश्व बर न, अपन विचार व्यक्त करते हुए 
बहा है कि तृतीय योजना बे भ्रायोजन वास्तविक है। कुड् श्रय प्र्थ शास्त्रिया 
के भातानुसार याजना के कार्ग्रंक्म अत्यन्त श्रभिवाषों हैं जिनको पूर्ति होता 
सम्भव न हा सकेगा । योजना का कायक्रम श्रमिलापी है अ्यवा वास्तविक, 
इस सम्बंध म निम्नाक्ति सम्भावनाझोों का गहन अ्रब्ययन बरना झ्रावश्यक 
होगा-- 

( १ ) प्रस्तावित आतरिक भ्रथ सावता की उपसब्धि । 

( २ ) उपलय अथ साथना का विवास वायतमा के लिए उपयोग । 

( ३ ) बिदसी अथ की उपलब्धि एज इसके द्वारा ग्रावश्यक सामिग्री, यत्त, 
उपकरण धादि की समय पर प्राप्ति 

( ४ ) शासन द्वारा भ्थ साधनो का प्रमावज्ञाली उपयोग ) 

( ५ ) मरल्य नियमन नीति की प्रभावशोलता । 

( ६ ) जन सहयोग की सीमाएँ । 

(७ ) मानसून का बअनुकूलता। 

उपयु क्त समस्त सम्भावनाएँ पारस्परिक घनिष्ट रूपेणा इतनी सम्बद्ध हैं 
कि एक का प्रभाव ग्रय पर निरन्तर पडता रहेगा। आातरिक साधतो के 
सम्बन्ध मे यह स्पष्ट करना उचित होगा कि द्वितोय योजना मे आन्तरिक अर्थ 
प्राप्त करन के साथ साथ शासकीय व्यय मे ग्रत्यधिक वृद्धि हुई। परिण्यामस्वहूप 
विकास हेतु वास्‍्तवित अथ साथन अनुमानित राशि के समतुल्य प्राप्त न हो 
सका । हमारे वित्तमन्त्रो था देसाई न यह आइवासन दिया है कि शासकीय 
व्यय में तृतीय योजता काल मे वृद्धि नहीं होगी । आन्‍्तरिक साबतो से अनुमानित 
प्रतिरितत राशियो का श्राप्त होता ही पर्याप्त न होगा अपितु इन अतिरिक्त उप- 
लड्धियों का उपयोग नियोजन के कायक्रमो के लिए होना श्रावश्यक है। यदि 
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द्वितीय योजना के समान प्रशासन व्यय म भी वृद्धि होती रही तो अतिरिक्त उप- 
लब्धियों में सफलता प्राप्त होते हुए भी योजना के कायक्रमा को सफतनहीं बनाया 
जा सकता है। इसके साथ ही प्रस्तावित राशियो वा वरस्तविक मूल्य [रि2४] 
०९) भी वनावे रखता अति आवश्यक है । यदि योजना काल म मूल्यों के 
सामान्य स्तर म वृद्धि हो जाती है तो अनुमानिक अर्थ के वास्तविक मूल्य मेभी 
कमी हो जायगी। योजना-कायक्रमो को प्रथ द्वारा प्राप्त की गयी वास्तविक 
वस्तुओं, सामिग्री झादि द्वारा क्रियावित किया जाना है। यदि मोद्रिक दृष्टिकोण 
से प्रस्तावित राशियाँ प्राप्त हा जाये, परन्तु वन उपलब्धिया द्वारा मूल्यों म॑ वृद्धि 
के कारण केवल $ वस्तुएं सामिर्य आदि जुटा जा सके तो योजना के केवल 
तोन चौथा" भाग वी ही पूर्ति को जा सकेगी । ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि 
मौद्विक दृष्टिकोण स योजना के समस्त लक्ष्य पूरा हा जायें उिन्‍्सु कार्यत्रमो वी 


वास्तविक पूर्ति त हो सके । 


उपयु्ति दृष्टिकोस के आधार पर यह अनुमोदन करना कि योजना के 
लक्ष्यों वो हम वर रिया जावे स्थायमात नहीं हागा। केवल इस दृष्टिकोण 
से योजना के कार्यनमा को ब्राटलापी बताना ना उचित न हागा। वास्तव में 
योजना के कायक्मों को झभिलापी वहन के स्थान पर वह कहना उचित होगा 
कि योजना*म शासन बी कार्यक्षमता एवं नीतिया बी प्रभावशीलता वा झनु- 
मान अभिलापी है। योजना में झासत की कायक्षमता म वृद्धि करने के लिए 
निश्चित नीतियो एव उनके चालू रखत, मत्रीं, सचिव, विभागीय श्रध्यक्षो तथा 
अन्य स्तरों पर कायतमा के क्रियास्वित करन का उत्तरदायित्व निश्चय करने, 
ब्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध, दिधिया को साधारण बताना तथा प्रमावशील 
निरीक्षण की व्यवस्था, निर्मा ण-बार्यो मव्यय-अनुसार कार्यो के होने का निश्चय, 
जनता के साथ सदभावनापूर्स सम्बन्ध स्थापित दरने आदि का झायोजन क्या 
जाय । यद्यपि सैड्धान्तिक रुप से यह सभी कार्यवाही उचित प्रतीत होती है, 
परन्तु व्यवहार मे इनका उपयोग उत्साह के साथ नहीं क्या जाता है। शासन 
के कर्मचारियों म उत्साह एंव नैतिकता की ग्त्यन्त कमी रहती है ! शासन का 
ढाँवा इतना दोपपूर्ण है कि कार्यत्रमो के क्रियान्वित करन में बहुत समय लग 
जाता है तथा निरचय करन का कार्य एक अधिकारी से अन्य अधिकारी पर ही 
घूमता रहता है । वह शासन जो एक साम्राज्यवादी विदशों सरक्षार न स्थापित 
किया था, विदग्स क्ायक्र्मों के दिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।9 

ने के निश्चय वरने का भी अधिकार झासन के ब्रधियारिया के € 
है तथा ताबिक विद्यर् केवल एक सलाहकार मात्र है। तात्रिक बच 
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हो जायगा । मातसून को प्रतिकूलता योजना के समस्त अनुमानों को छिन्न-भिन्न 

कर सकती है। 
तुतीय योजना मे २६०० करोड रु० विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनु- 
मान है। यद्यपि पस्चिमी राष्ट्र एन अमेरिका पिछडे क्ष त्रो के आथिक विवास के 
लिए सहायता देने वी विधियों में सुधार करन को निरन्तर प्रयत्नश्ील हैं, परन्तु 
इस सुधार से भारत को अ्रधिक विदेशी सहायता मिलन को ग्रुजाइश नहीं है । 
भारत को जो विदशी सहायता प्राप्त होती है उसे ग्राधार म राजनीतिक एव 
अझशत राजनीतिक विचारधाराप्रो का विशप महत्व है । भारत को अधिक विदेशी 
सहायता प्राप्त होने का सब प्रमुख कारए भारतीय तदस्थता (]प०एाए४॥059) 
है। परन्तु एशिया तथा ब्रफ्रीका क॑ अन्य देरा भी इसी तठस्थ नीति का अनुसरण 
कर रहे है तथा उनका भी विदशी सहायता प्राप्त का दावा भारत के समान है । 
दशी सहायता के विषय म॑ तटस्थ देशो मे भेद भाव 


पश्चिमी राष्ट्र इस प्रकार विः दि 
रखने की जोखिम नहीं उठा सकते है । इस प्रकार पश्चिमी राष्ट्रो से प्राप्त होने 


बाली विदेशी सहायता का विभिन्न भर्घ-विकसित तटस्थ देशों से विभाजन 
होता स्वाभाविक हैं। परुछ भारत को विभिन्न राष्ट्रो से प्राप्त भ्राभ्वासन के 
आधार पर अनुमानित माता में विदेशी सहायता प्राप्त करन के केवल सम्भावना 


की जा सकती है। ५ 

योजना का सफलता एंव उसके लक्ष्यों की पृति म जन-सहयोग कय विशेष 
स्थान है । अध॑-विक्सित राष्ट्रों में श्राथिक विकास के लिए जन-समुदाय द्वारा 
छुछ न कुछ त्याग अवश्य ही करना पडता है। यह त्याग एच्छिक एवं विवशता 
पूर्ण दोनो ही रुप ग्रहण कर सकता है। ऐच्डिक त्याग को जनता का सहयोग 
कह सकते हैं । शासकीय नीतियों को प्रभावशीलता एवं शासन सम्बन्धी कार्य- 
क्षमता जनता के सहयोग पर बडी सीमा तव निर्भर रहती है । बहुत से विवास 
कार्यत्रमों को नि शतक समाज सेवा द्वारा एं क्या जा सकता है तथा इस 
प्रकार झासन-ब्यय पर नियस्त्रण रखा जा सकता है । यदि देश के नागरिकों मे 
मतिकता एवं योजना के प्रति जागखकता वा प्रादुर्भाव हो जाय ठो बड्चो से वडो 
अ्भिलापी योजता भी सफल हो सती है। योजना की सफ्लतार्थ श्र्थ के 
समान ही सामार्जिक पूंजी भी आवश्यत है । यदि जनता जनाद॑न का योजना 
क्के सचालनकर्ताश्नों एवं सरबार में विश्वास हो तो योजना बी सफलता मरे 
कोई सन्देह नहीं होता है! यदि देश के नागरिक राष्ट्रीय हितों को प्रपने 
व्यक्तिदत हिंतों से ग्रविक महत्व दें तो योजना के वायंक््मों से इच्छित फल 
प्राप्त हो सकते हैं। योजना की केवल झ्राथिक सफतता ही पर्याप्त नहीं होती 
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है, बल्कि योजना का भ्रन्तिम उद्देश्य तो सामाजिक उनति ही होता है। शासन 
एवं जन-साधारण के सम्बन्ध अभी इतने घनिष्ट नहीं हैं क्रि वे विवास-वायंत्रमो 
में सहायक हो ! 

उपयुक्त विवरण से यह स्पप्ट है वि तृतीय योजना के लक्ष्यों को अ्रभिलापी 
कहना कसी प्रकार भी उचित नहीं है परन्तु योजना के वार्यक्रमों एवं नीतियों 
की प्रभावशीलता का अनुमान श्रवश्य ही अभिलापी है । 


अब्याय ९४ 
भारत मे नियोजित अर्थ व्यवस्था के दस वर्ष एवं जन-जीवन 
[क्ृषि, उद्योग, खनिज, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, 
शक्ति, यातायात एवं सचार; समाज सेवाएँ, रोजगार, - 
भारतीय समाज के जीवन-स्तर के आधार पर वर्गीकरण-- 
(अ) ग्रामीण जन-समाज, 
(ब) नागरिक समाज ।] 


भारत न माच १६६१ मे अपनी दो पचवर्षोय योजताओं को पूरा करके 
नियोजित ग्रथ व्यवस्था के दस वर्ष समाप्त कर लिये । इन दस वर्षों मे भारत 
की प्र व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार एवं विकास हुम्ना है श्रौर भविष्य के 
वित्ास वी संहढ नोव भी डाल दी गयी है। इस बाल मे सामाजिक एवं 
ग्राथित दीना हो क्षत्रो म कुछ महत्वपूर्ण सस्थनाय सुधार भी हुए है। प्रथम 
पचवर्षीय यांजना मे कृषि, सिंचाई एवं शक्ति तथा यातायात को झ्रधिक महत्व 
दिया गया जिसस देश के औद्योगीकरण के लिए सुदढ श्राघार प्राप्त हो सके । 
प्रथम योजना म प्राचीन भूमि प्रबन्ध जो कि कृषि उत्पादन में बाघाये अस्लुत्त 
करता था, में सुधार क्ये शये, सामुदायिक विकास कायक्म था प्रारम्भ एव 
सहकारिता मे जाग्रति उत्पत्त की गयी, सिचाई एवं शक्ति की सुविधाओं में बडे 
पैमाव पर सुघार क्ये गये, देश के प्रशासन क ढाँचे को सुष्टढ किया यया एव उसमे 
सुधार जिये गये कृषि, उद्योग, लकु उद्योगों के विकास तथा पिछड़े वर्षोंकों 
वित्तीय सहायता देने के लिये विशेष साख सस्थाप्रो की स्थापना की गयी। 
प्रथम योजना द्वाए जन-समुदाय म विकास की झावश्यकता के प्रत्ति जाग्रति के 
के साथ-साथ पारस्परिक सहयोग तथा स्थानीय साधनों को जुटान को आावश्य- 
बता के महत्व के श्रामास करन वी दाक्ति भी प्रवल का गयो। 

द्वितीय योजना म प्रथम योजना की झाधारभूत नोतियो वा हो अनुसरण 
किया गया परन्तु वड पैमाने पर विनियोजन, उत्पादन एवं रोजगार के लक्ष्य 
लिर्धारित किए गए जिससे अर्थ-व्यवम्धा वो विकास की अ्रगली प्रवरथा तक 

३३ 
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पहुँचाया जा सके । इस योजता भ भ्राघारमूत एव भारो उद्योग वे विस्तार एज 
विकास को वि्ञेप महत्त्व दिया गया । इस योजना म श्षीक्र विकास के उद्द इय ने 
साथ साथ देश मे समाजवादी समाज वो स्थापना वा लक्ष्य भी निर्धारित किया 
गया । प्रथम एवं द्वितीय योजना वे दस बघा मे विवास ब्यय एवं विनियोजन 
विम्न प्रद्वार हुम्ना है-- 


तालिका स० ६७--प्रथम एवं द्वितीय पचवर्षीय योजना मे 
व्यय एग विनियोजन 
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क्ष्षि 

उपयुक्त भ्रॉकडो से यह स्पष्ठ है कि नियोजित अर्थव्यवस्था के दस वर्षों 
में सवंतोमुखी विकास एवं विस्तार हुप्रा है । कृषि उत्पादन में पिछले दस वर्षो भे 
आ्रौसत से ३५% की वृद्धि प्रति वर्ष हुई है। क्रषि उत्पादन मे इतनी अधिक 
बृद्धि भूत काल के दस वर्षों मे कमी भी नहीं हुई । इन दस वर्षों में कृषि, सामु- 
दायिक विकास एवं सिंचाई के कार्यक्रमों पर १५५१ करोड़ रुपया व्यय किया 
गया जिससे ग्रामीण ध्जीवन को सुधारने मे पर्याप्त सहायता मिली है। इस काल 
मे ४० लाख एकड भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, ५ लाख एकड भूमि पर 
यत्रवद्‌ कृषि विधियों ( )४६८ं४०ए ८७) एप्रस॑ए४४०४० ) का विस्तार 


तृदीय पचवर्षोय योचना श्र 


किया गया, तथा १५ लाज एक्ड भूमि पर सुघार किये गए | दाइट्रोजियम खाद 
का उपभोग ५५ ००० ठन ( [0 प्८ए75 008 70 ) से चड कर २,३०,००० 
टब और फाम्फोडिक खाद ( [0 ९775 (07 9, (0, ) ७,००० से बढ कर 
७०,००० टन हो गया । ११८ लाख एक्ट भूमि पर हरे खाद दा उपयोग किया 
गया तथा २७ लाख एक्ट नूमि पर भूमि सुरक्षा की का्यबराहियो को संचालित 
किया गया | दूध क्ञा उ्माइन १७० लाव टन से बट कर २२० लाख टत श्र 
भद्धती का उत्पादन ७ लाख ठन से बढ वर १४ लाख टन हो गया । बन लगाने 
के कार्यक्रम ५ लाव एपट भमि पर चलाये गये | जमीदारी एवं जागीरदारो का 
उन्मूलन, इृपिक्ता के अधिकारों जी सुरक्षा एवं सुपार का आयोजन, चूमि पर 
अ्रपिकार रखने की प्रधिक्वम सीमाएं निर्घारित करने छा आयोदन क्षिया गया 
कृषि मजदूरों को रिक्त शरूमि पर बनात का हाय भी किया गया | त्ामुदाबिक 
विद्ास दार्यक्षम लगभग ३,७० ००० प्रामा म सघालित क्त्वि गए और इस 
प्रकार दस कार्यक्रम सब्माप्री प्रामीण जनसख्या को ग्राचछाईित किया सया । 
इस काल में प्राथमिक्त हपि सहकारी समितिया बी सख्या २,१०,००० हो गई 
दो कि १६४० ५१ दी रुख्या की लगन दुगुवी थी । लगरुग १,५७० सहक्षारी 
निर्माता समितियों एवं ४? सहक्ारो शकर कै क्षारजानों को स्थापना दी गई। 


उद्योग 


नियोजित प्रथ-व्यवस्था के पिउन दस वर्षों म औद्योगिक उत्पादन की गति 

एवं दर मे महत्वपृरा विदञास हुध्ना है। झौद्यागिक उत्पादन मे ७% प्रति वर्ष 
(मित्रित दर स 8६ (2एए7०)३६६९० २०७१९ ) की वृद्धि हुई है। सरकारी 
क्षेत्र म इन कात्र मे औद्यागिक्त विक्षास कायंक्रमों पर €७४ करोड़ रुपये का 
ब्यय हिया ग्रया । द्वितीय बजना क्ालम उद्योगों पर सरक्षारी क्षेत्र ७० 
करोड़ स्पया वितियोजित किया गया । सरदारी क्षत के अविक्षतर उद्योग,नारी 
एुव झावार-मूत प्रक्रार के है। इस नारण म दम ऋह् को ग्रौद्योगित क्षत्र 
में महत्ववृर्स स्थान प्राप्त हो बया है और झोचोचिक् विज्ञात द्र्त गविन्से 
करता सम्भव हो सकता है। इस काल मे तन बडे इस्पात के दारखान सिलाई, 
हूरकेला एवं दर्यापुर बी स्थापना सरदारो क्षंत्र में ं! म्वी है। अल्मूनियम, 
सीमट, भारी स्मायन, रग, क्ोयचा, खनिज्ञ तेल, शक्ति ग्ादि जंसे ग्रौद्योगिक, 
दच्चे ते को उपलब्धि म पर्यात्त वृद्धि हो मई है। इस वाल में मद्ोनो के 
बनाते वाले उद्योगे दा मी विस्तार हुप्रा है और देय मे गा इंषि, यातायात, 
रसायन एव ग्रौषधियों के उद्योगों म वस्त्र, डूठ, सीमेट, चाय, शक्कर, आटे एवं 


छेल मिल, काएज उद्योगों एवं खनिज निकालने ग्रादि में उपयोग होने वालो 
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भज्ञीनों का निर्माण होने लगा है। रेैलो में उपयोग भाने बाली मशीनों एव 
सामिग्री, विद्यूत सामिग्री तथा वैज्ञानिव श्रौजारों का उत्पादन भी ग्रव देश में 
होने लगा है । छूट, सूती वस्त एवं शक्कर उद्योगों के नवीनीकरण को ओर भी 
पर्याप्त प्रगति हुई हैं। देश में औद्योगिक वॉयलर्स, मिलिंगर मश्ीनो, प्रन्य प्रकार 
के श्रौजारो, ट्र क्टर, सल्फा तथा एएटीवायटिक श्रौपधियाँ, डी० डी० टी०, प्रख- 
बार का कागज, मोटर साइकिलें तथा स्कूटर झ्रादि नवीन भदों का उत्पादन भी 
देश में होने लगा है । 
खनिज 


इस काल में खनिज के शोषण एवं उत्पादन पर विशप ध्यान दिया गया 
है । कोयला लोहा एवं बॉक्साइट के शोपण एवं उत्पादन के सम्बन्ध मे सफल 
कार्यवाहियाँ की गयी हैं। खनिज उत्पादन की वृद्धि तृतीय योजना काल में 
ग्रधिक हुई है । खनिज तेल की खोज करन से पता लगा है कि भ्रासाम मे नाहो- 
रकटिया से खनिज तेल का सचय है ओर गुजरात में कम्बे, श्रक्लेशवर मं भी 
खनिज तेल बड़ी मात्रा पेन्मिलन का ग्रनुमात है । इसके अभ्रतिरित्त विभिन्नक्षत्रो 
में खनिज तेल की खोज जारी है। खनिज तेल की खोज के लिए आयल तथा 
मैचुरल गैस कमीशन ( ()॥ 6870 )४पृ०। (388 (7०माशा5थ0॥ ) 
की स्थापना की गई है। नातमती ( 07080 ) एवं बरौनी में दो तेल 
शोधन के बारखान सरकारा क्षत्र म स्थापित बिए गए है तथा इश्डियन ग्रायल 
कम्पनी की स्थापना तेल क वितरण के लिए की गयी है । 

ग्रामीण एवं लघु उद्योग 

पिछले दस वर्षो मे राज्य द्वारा २१८ करोड रुपया ग्रामीण एवं लघु उद्योगों 
के विकास पर व्यय किया गया है। विभिन्न अखिल भारतीय परिपदो वी स्था- 
पता, लघु उद्योगो, हाथ १रघा उद्योग, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, हस्त कला, 
नारियल के रेश के उद्योग तथा रेशम उद्योग के विकास के लिए समावत्त कायकम 
संचालित हेतु की गई | अ्रौद्योगिक दिस्तार सेवा का विकास किया गया है तथा 
लघु उद्योग सेवा सस्थाओ (5फ9[ 5९9[९ [0 वैप६ध९$ 5९९ए7८९ [50- 
#ए(८5) वी. स्थापना प्रत्येक राज्य से की गई है और ५३ विस्तार के 
(ए"एशाडणा (:९१६४४) भी स्थापित किए गए है । लगभग ६० औद्योगिक 
एस्टट जिनमे लगलग १००० लघु कारखान हैं, की स्थापना को गयी है 
साख सुविधाओं, लातरिक सलाह तथा कच्चे माल की उपलब्धि के विशेष प्रबन्ध 
किए गए हैं तथा निर्यात की हुईं एव देश मे उत्पादित मश्चीवों को किराया क्रय 
( साए& ?प्7एणाटव95७ ) पर देन का भी आयोजन किया गया है। 


मारत मे नियोज्ति अर्थ व्यवस्था के दस वर्ष एव जन-जीवन ५२१ 


मशौनों के औजार, सिलाई को मशीनें, बिजली थे मोटर, पंखे, साइकिलें, 
हाथ के औजार आदि के उत्पादन मे विछले पाँच वर्षों मे २५% से ५०% की 
वृद्धि हुई है । अधिकोषण सस्थाग्रों द्वारा लघु उद्योगो को राज्य को प्रतिभूति 
( (०७:४॥0९९ ) पर साख प्रवल करने, बुनकर सहकारी समितियों को शक्ति 
के करवे क्रय करने के लि एसहायता देने तथा श्रम्बर घरखा के निर्माण एव 
वितरण का आयोजन क्या गया है। 
शक्ति 

नियोजित अर्थव्यवस्था के दस वर्षों मे सरकारी क्षेत्र मे शक्ति की मद पर 
७०५ करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है। प्रथम योजना के पूर्व प्रारम्भ 
वी गई बहुउद्दे शीय नदी घाटी परियोजनाम्रो--दामोदर घाटी, भावडा-नगल, 
तु गभद्रा तथा हीराकुड-के कार्यक्रमों को समन्वित किया गया और इनके कार्य॑ 
में पर्याप्त प्रगति हुई है। चम्बल, रीहन्द, क्ोनया, नामाजुन साम्र झ्रादि नवीन 
नदी घाटी योजनाग्रों का प्रारम्भ किया गया है। इस बाल मे ग्रामीण क्षंत्रो के 
विद्युतीकरण को विशेष महत्व दिया गया श्रोर विद्यूत्तीकुत (&]९८६४०0) 
तगयो एंव ग्रामों की सल्या १६१५० ५९ मे रेप्प७ से बढ कर १६६०-६१ तक 
२२,००० हो गयी है । 

यातायात एवं संचार 

विछुले दस वर्षों म यातायात के सायनों मे पर्याप्त विस्तार हुआ है । सरकारी 
क्षेत्र में यातायात एवं सचार पर १८२३ करोड रुपया व्यय क्या गया है। 
दस काल में 5०० मील सम्बी रेल की लाइने डालो गई । रेल के इ जनो को 
सख्या ६५०० से बढ़कर १०,६००, मालगाड़ी के वेगन की संख्या २,२२,४०० 
से बढ़कर ३,४१३००० हो गयी । याती मील ४१३ करोड़ मे वढकर ४८६ करोड 
हो गये तथा किराये पर रैलो द्वारा ले जाया गया माल ६१५ लाख टन से बढ- 
कर १५४० लाख टन हो गया। इसी प्रह्मर सतह वाली सडक (54९९० 


पुर०805) जिनम राष्ट्रीय माय भी सम्मलित हैं ६७,५०० मील से वढकर 
१,४४,००० मील हो गई । समुद्री जहाज का ग्रास रजिस्टर्ड टनेज ३'६ लाख से 


बढ़कर ६ लाख हो गया । इस काल म डाकखानो की सख्या ३६,००० से 
बढकर ७७,००० और टलीफोतो की सख्या १,६८,००० से ४,६०,००० हो 
गई । प्रत्येक्ष भाषा के क्षेत्रम एक आकाश्वाणों प्रसारण स्टेशन स्थापित 
गैर सन्‌ १६६०-६१ मे इन स्टेशनों वी सख्या र८ थी। 

समाज सवाए 
पिछले दस वर्षो मे राज्य द्वारा १२८६ करोड रुपया समाज सेवाओं पर 


किया गया भर! 


भारत म नियोजित अर्थ-यवस्या के दस वप एवं जन जोवन भ्ररे 


रोजगार--पिज्ले दस वर्षों मे जनसस्या म ७७० लाख को वृद्धि हुई है 
जिसस बेरोजगार को समस्या और अधिक गम्भीर हो गयी है । द्वितीय योजना 
काल मे ८० लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न किये गये और द्वितीय 
योजना के ग्रन्त मं ६० लाख व्यक्तिया के बरोजगार होने का अनुमान है । 
भारतीय समाज के जीवन स्तर के आधार पर वर्गीकरण 
उपयुक्त प्रॉकटो एवं विवरण” से यह स्पष्ट है कि नियोजित प्रथे व्यवस्था 
के पिछले दस वर्षों म इतना विवास हम्ना है जितवर कि भूत काल में कभी भी 
१० वर्षों में नहीं हुआ । परन्तु नियोजित अर्थ व्यवस्था की वास्तविक् सफलता 
समस्त अ्रथ यवस्‍्था के आामृहित्र ब्राकटा स स्पष्ट नहीं हो सकती है । नियोजित 
श्रथ॑ व्यवस्था के फ्लस्वत्प समाज के विभिन वर्गों के जीवन म क्‍या सुधार हुप्ना 
यह देखना भो आवश्यक है। नियातन के दस वर्षों पश्चात्‌ ग्राण भी 
जन साधारण मग्रसतोप, झ्ज्ञान निधनता विपमता झादि उपस्थित ह। 
नियोजित ब्रथ-व्यवस्था वी वास्तवित्त सफलता का अध्ययन करन हेत भारत के 
जन जीवन को तिम्त वर्गों म विभन्त किया जा सदता है-- 
(श्र) ग्रामीण जन समाज 
(३) उच्च श्रेणी का वर्ग--जिसम वड बड़ ह्ृपण जिनके भ्रधिवार मं 
प्रधिक भूमि एव पूं पी है वई है जमीदार एवं जागीरदारू जिनका राज्य से 
अधिक सुप्रावजा मिलता हैं श्रौर जो भ्रधिद्र द्ृमि भी भ्रथिकार मे रखते हैं। 
तथा साहुकार जो इपकों को प्रधिकत बाज पर त्रण दता है, उोट-छोटे 
उद्योग चलाता है एव व्यापार करता है सम्मिलित हैं । ग्रामीण समाज वा 
प्रध्ययन्न वरते हंतु श्री ज्यप्रकार नारायर वी अध्यक्षता म नियुक्त हुए 
ग्रध्ययन ग्रप दी रिपोर्ट क अनुसार इस वर्ग मे ग्रामीण परिवारों ऊ लगभग 
२०% परिवार प्राते है मौर इनकी पांव ३००० कई प्रतिवप स अधि है। 
प्रथम एवं द्वितीय योजता के अन्तर्गत सचानित ग्रामोणा विक्रास कार्यक्रमों 
जैसे, स्तमुदायिक विकास सहदारिता पचायते आदि क्या भ्रधिजतर लाभ इस 
बग को ही प्राप्त हुआ है। इस वर्ग मकुदर शिक्षित य्यक्ति हैं जो कि ग्रामीण 
समाज पर प्रदुत्व रखने मं सफ्ल रहते हैं । इन्हे राज द्वारा दो गई सुविधाओं 
का ज्ञान है पौर यह उतका पूरानयूरा लाभ उठान का भय भो द रते हैं । 
प्रामीण क्षेत्रों उ निर्माण झार्ों के ठेक प्रादि भी इसी वर्ग के लोगा को प्राप्त 
होते हैं और यह उतना लाम उठा न हैं ॥ पिद्धन दस वर्षों मे इस वर्ग वी 
सम्पत्नता में भवश्य ही सुधार हुमा है। बडे-बडे कृपक खाद्याता एव कृषि उत्तादन 
के मूल्यों की वृद्धि के वासण अधिक लोड उपाजन करने मे सफत रहा है । 
परन्‍्तु ज्ञान के कारण प्तिरिक्त प्राय वा उपयोग जीवन-स्तर में वृद्धि करने 


भ््रड भारत में भ्राथिक नियोजन 


अ्रधवा घन का उतल्मादश उपयोग बरने हेतु नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण 
क्षेत्रों में चलाये गये विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में लग्रे हुए सरकारी ग्रधिकारियों 
के साथ भी इन्ही का सम्पर्क घनिष्ट है । 

(२) निम्न श्रेशी का वर्ग--इस् वर्ग मे'हृपि मजदूर, कम्र भूमि वाले 
कृषक तथा छोटे-छोटे दस्तकार सम्मलित है । इस वर्ग पे ग्रामीण परिवारों के 
लगभग ८०५ परिवार सम्मिलित हैँ और इनकी वायिक प्राय १००० रुपये से 
कम है । ग्रामीण परिवार के लगभग ५०%परिवार ऐसे हैं जिनबो वापिक 
आय १०० उयये से भी रूम है / २५० रएये से क्रम वाधिक आय वाले परिवारों 
की संख्या भी ग्रामीण क्षत्रो में प्रधिक हैं। इस वर्ग को नियोजित अ्र्थ॑-व्यवस्पा 
द्वारा प्राप्त लाभो का भाग उचित रूप से प्राप्त नही हुमा है । यह वर्ग प्रव 
भी विकास कायक्रमों से श्रतभिन्न है । इसकी ग्राय एवं जीवन स्तर में पिछले 
दस वर्षों मे कोई विशेष सुधार नहीं हुप्रा है | इन्हे वर्षभरके लिये रोजगार उप 
लब्घ नहीं होता है ग्रोर राष्ट्रीय एव प्रति व्र्पक्ति ग्राथ की वृद्धि होते पर भो 
इनकी झ्ाय मे कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है| प्रज्ञाव एवं हढिवादी भावताग्री 
के कारण यहू वर्ग न तो राज्य द्वतररा उपलम्ध वाराई गई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा 

अ्रस्य सेवाप्रो का साभ ही उठाता है और न इसम नियोजन के प्रति जागरू- 
कता ही है। ग्रामीण क्षेत्रो म खोले गये स्तूलो की सख्या तो बहुत भ्रघिक है 
परन्तु इन स्कूलों को दशा अत्यन्त दयनीय है । बहुत से स्कूलों मे दोघ काल 
तक शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होते हैं। इनके पास ग्रामीण समाज में शिक्षा के 
प्रति रुचि उत्पत करने के साधन नही हैं, निम्न वर्ग के लोग अपन बच्चों को 
स्कूल भेजने मे कोई रुचि नहीं दिखाते है, क्योकि इनको भ्रपती प्ननिवार्य॑ताप्रो 
को पूरा करने हेतु सपरिवार कार्य करना श्रावश्यक होता है | ग्रामीण समाज 
ग्रामीण क्षत्रों मु संचालित योजना कार्यक्रमों को एक राजकीय कार्यवाही मानता 
है जिसे संचालित करने का कतंब्य सरकारो भ्रधिकारियों का है। सहकारी 
सस्‍्यायें सफलता पूर्वक नहीं चलाई जाती है । इनके लिये ईमानदार एवं तत्पर 
श्रधिकारियो को श्रावश्यकता होती है, जिनकी“समाज मे अत्यन्त कमी है | 
सहकारिता का लाभ भी उच्च श्र णी के वर्ग को ही मिलता है । 

(ब) नागरिक समाज 

(१) उच्च वर्ग--इस वर्ग मे बड़े बडे उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी 

एवं ठेकेदार सम्मिलित क्ये जा सकते हैं। इस वर्ग को योजना काल में सब से 


ग्रधिक लाभ प्राप्त हुआ्आ बनाया जाता है। योजना काल के बड़े पैमाने के 
विनियोजन के कारण नागरिक क्षेत्र के प्राय सभी वर्गों को आय मे कुछ ने 


भारत में नियोजित प्रथ॑-व्यवस्था के दस वर्ष एवं जन-जीवन भर 


बुछ वृद्धि हुई है । धाय की दृद्धि के कारण उपभोक्ता वस्तुओं वी माँग में 
अत्याधिक वृद्धि हुई है जबकि नियोजित प्रथ॑व्यवस्था के दस वर्षों के नवीन 
विनियोजत में उत्पादक एव पूजीगत वस्तुओं के उत्पादन को विज्येप महत्व प्रदान 
कया गया। इसके साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं के ग्रायात पर भो प्रतिबंध 
लगा दिये गये हैं श्रथवा प्रायात कर को इतना अधिक वढा दिया गया 
है कि ब्रायात की हुई वस्तुएं देश के बाजारों में विक न सकें। इस 
अ्रकार देश के उपभोक्ता उद्योगो वो एए ओर सरक्षण दिया गया है 
और दूसरी ओर विदेशी विनिमय कौ बचत करके उत्पादक एवं पूजीगत 
बस्तुप्रो का ग्रधिक आयात करना सम्भव हो सका है । परन्तु इस स्थिति 
का देश के उद्योगपतियों ने श्रनुचित लाभ उठाया है। उन्हे प्रतिस्पर्धा वा भय 
नहीं रह गया है और अ्रधिक माँग की उपस्थिति म॑ वे ग्रधिक मूल्य पर अपनी 
अस्तुएं बेच कर लाभ उपाजित करते हैं। इसके श्रतिरिक्त उद्योगपतियों में अपनी 
उत्पादन लागत को कम करने के प्रति कोई प्रोत्ताहन भी नहीं है क्योकि न 
तो उन्हे प्रतिस्पर्धा का भय हैं और न वस्तुओं के दीधंकाल तक न बिकने का 
डर है । राज्य ने इस काल में नवीन झौद्योगिक इकाइयों वी स्थापना के 
सम्बन्ध मे हर प्रकार से प्रोत्माहित किया है और देश में वहुत से लघु, 
मध्यम एवं वृहद्‌ श्रौद्योगिक इकाइया बी स्थापना की गयी है । इन उद्योगो को 
मशीनों, पूंजीगत वस्तुओं एवं कच्चे माल की श्रत्यधिक आवश्यकता थी और 
बड़े पैमाने के विनियोजन को भ्राच्छादित करने के लिये विनियोजन वस्तुप्नों को 
ध्रक माँग धी । विनियोजन वस्तुओं के निर्माताशरों ने (जिनमे बड़े-बडे 
म्मिलित है) इस परिस्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाया है। विदेशो 
से इन पू'जीगत वस्तुओं के आयात करने में राज्य के कठोर नियन्त्रणो का 
उपयोग किया है जिसके फलस्वरूप नवीन झौद्योगिक इकाइयो को देश में बनी 
हुई पूंजीगत बस्तुप्रो का अधिकतर उपयोग करना पड़ा है । इस प्रवार पूजीगत 
बस्तुो के निर्मातापरा ने इस एकाधिकार के वातावरण का लाम उठाया और 
उनके लाभ की दर सामान्य से प्रधिक रही है । पिछले दस वर्षों में निर्माण कार्य 
इतना अधिक हुमा है जितना कि सम्भवत पिछले ५० वर्पो' में भी नहीं 
हुआ होगा । इसमे से ७० से 5०% निर्माण सरकारी एवं प्र्घ सरवारी 
क्षेत्र मे किया गया है। सरवारी क्षेत्र एव अर्घ सरकारों क्षत्र के निर्माण 
कार्य ठेके करा कराये जाते है। नियोजित प्र्थन्‍व्यवस्था के दस वर्षों मे 
डेकेदार वर्ग की सल्या मे प्रत्यधिद वृद्धि हो गई है। ठेगेदारो ने योजना काल में 
अत्यधिक लाभोपार्जन किया है । इस लाभ का दुछ भाग दोपपूर् निर्माण काय॑ 
तथा नियन्त्रित ग्रेल्प वाले सामान वा दुस्‍्पयोग करके प्राप्त किया गया है । 


अत्याध् 
पू'जीपति सम्मि 


भारत में नियोजित अर्थ-न्यवस्था व दस वर्ष एवं जन-जीवन भर 


फिर सामूहिंद परिवार का निर्वाह करते हैं। इनके परिवारों मे आय उपाजं॑न 
छरने वालो की सख्या कम और आश्चितों की सख्या अधिक है । कुदध-कुछ परिवारों 
मे स्त्रयाँ भी नौकरी झ्रादि करके आय उपाजित करती है । यह वर्ग सदेव जीवन 
स्तर को यथोचित स्तर पर रखने का प्रयत्न करता है जो कि उच्च मूल्य स्तर के 
कारण इनके साधनों के वाहर रहता है । इस वय के ग्रभिलापी होने के कारण 
इनमें अपने जीवन स्वर को बडात को श्रवृत्ति भी उपस्थित है ) इस वर्ग मे बच्चो 
को अच्छी शिक्षा देने पर भी ग्रधिया जार दिया जाता है डिससे बच्चो का भविष्य 
उज्ज्वल हा सत्रे । परन्तु 'शक्षा के स्तर मे निरन्तर कमी एवं शिक्षा की लागत 
मे वृद्धि होने के कारणा इनकी कठिनाइयाँ ओर भी ग्रम्भीर हो गयी है । इस 
बर्य के जीवन निर्वाह की लागत का अनुमान मूल्य निर्देशाक के ग्राघार पर नही 
लगाया जा सकता है ! इनके ज॑वन निर्वाह वो लागत म शिक्षा एव सामाजिक 
उत्तरदायित्वों की लागत भी सम्मिलित रहती है + 


बजे हुए मूल्यों का सब से अ्रधिक प्रभाव इस वर्ग पर पडा है। देझ मे 
निमित वस्तुओरों को पर्याप्त मात्रा मे इन्हे क्रय करना असम्भव है क्योकि इनके 
प्रास साधनों की इतनी कमी रहनी है कि एक नवीन वस्तु खरीदने के लिये इन्हे 
दूसरी वस्तु के क्य का विचार छोडना पड़ता है। देश्व के उद्योगों का सरक्षण 
मिलते के कारण इन उद्योगों के उत्पादन का सूल्य निरन्तर बढता जा रहा है। 
उद्योगपतियो को विदेया प्रतिस्पर्धा वा मय न होने के कारण वे अधिव' मूल्य पर 
अपना सामात बैचने का प्रयत्त करते हैं। मूल्यों को वृद्धि का दूसरा कारण 
ग्रौद्योगिक श्रमिका को ग्रधिक लाभ उपलब्ध बराना भा है। ओऔद्योगिक 
श्रमिक संगठित है श्रौर राज्यों एवं कैन्द्र दोनों में श्वमिक नेता मन्तियों के 
वद ग्रहण क्यि हुए हैं जिसके कारण श्रमिको की मांगो वी पूर्ति करना उद्योग- 
पतियों को ग्रावश्यक्र हो गया है । उद्योगपति ध्रमिको को दिये जाने वाले लामो 
को अपती वस्तु के मूल्य मे डोड देता है ओर इस प्रवार श्रमिष्षो का लाभ का 
बहुत बडा भाग मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओ्रो को वहन करना पडता है। सरकारी 
क्षत्र के व्यवसाय मं भी श्रमिकों को दिये गये लाभो बी लागत अ्रन्तिम रूप से 
उपभोक्ता को ही देनी पड़ती है। जब इस प्रकार उपभोन्ता को उद्योगों एव 
व्यवसायों के समस्त व्यय, सरकारी कर झादि का भार वहन करना पटष्ता है 
निम्न मध्यम वर्ग को यह भार असहनीय हो जाता हैं क्प्रोक्ि इसको श्राय 

स्थिर रहती है और इसे अपने झाधितों का निर्वाह दरना श्रावश्यक होता है। 
दर्ग के लोन अपनी तुलना झौद्योग्रिक श्रमिका के (परिवारों जिनसे ग्राय 


जब इस सिकदी-र हि कि 
करने वाले अधिक झौर आश्रित कम है) से करते है तो इनमें प्रसंतोष 


उपाजंत के 


ईरद मारत में शिव नियोजन 


वी भावना जाग्रत होना स्वाभाविक है और इन्हे ऐसा लगता है कि योजना का 
लाभ इनको तनिक भी प्राप्त नही हो रहा है । 

इस वर्ग में बेयेजगारी का मार भी ग्रत्यधिक है! यह वर्ग रोजगार प्राप्त 
बरने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान को जान ने लिये ततर रहता हैं परन्तु 
क्षेत्रीय एव भाषा-भाषो भावनाग्रो, जाति भेद, साम्प्रदायिक्ता ग्रादि के कारण 
इन्हें आय उपार्जन के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। श्रवसर उपलब्ध होते 
हुए भी जब इन्हे नहीं दिये जाने तो इनमें ग्रमतोष वो भावनायें जाग्रत होती हैं 
परन्तु इन्हे भ्रपने उत्पीडन को प्रस्तुत करने के अवसर भी उपलब्ध नहीं है 

इस प्रकार इस वर्ग के सदस्या का नियोजन की कार्यदाहिया स श्रधिक रुचि 
नहीं है । इनको एक श्रोर नियाक्ताग्रो क योपण, वहम तथा घुणा वो वहन 
करना पटता है और दूसरी ओर बढत हुए मूल्या के दवाव स दबे रहना पटता है । 
अदि यह वर्ग ग्रामीण क्षत्रो स नगरो सम गाता है ता निवास गृहा वी समस्या 
उपस्यिव होती है । मकातो के किराये नंगरों मे इतने भ्रधिक हो गए है कि 
इतको अ्रपनी द्राय का लगेभय २०% कराये के रूप मं दवा पदता है। यदि 
इस वग के लोग ग्रामों म रहने है तो बच्चा वी शिक्षा का उचित प्रउन्ध सम्भव 
नहीं हैं। समाज म इनका स्थान ऐसा ह कि यह ग्रपन व्यया का कम करने मे 
श्रसमयथ है प्रोर जिस क्षेत्र मे भी यह बचत वरत है मूल्या वी निरन्तर वृद्धि उस 
बचत के लाम से इन्हे वचित कर देती है $ 

प्रो” सी० एन० वके ले क झन्दा सम “जाति, घम, भाषा तथा क्षेत्र पट 
ब्राधारित न होने वाले वास्तविक पिछदे वग--निम्न मध्यम वर्ग--पर कोई 
विचार नहीं किया जाता है। योजना के उद्द श्यो की पूर्ति हेतु श्रधिवारियों को 
परिस्थितियों के इस पहलू पर विचार करना चाहिए। झाधिक एवं सामाजिक 
ढाँचे के द्रतगति से होने वाले परिवर्तनों के मध्य म इस समस्या वा निरन्तर 
अध्ययन ₹रनता आवश्यक है । देश के विभिन्न भागों के इस वे के सदस्यो के 
जीवन का गहन अ्रध्ययन करना ग्रत्यन्त आवश्यक है। देश की भविष्य में 
झाथिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सुद्ददता के लिए इस वर्ग की समस्यातऑ्रा का 
अध्ययन एवं निवारण आवश्यक है । नियोजन को सबसे अधिक सहयोग दने की 
क्षमता रखन वाले वर्ग का योजताओं की सफलता भ सक्रिय कार्य करने के लिये 
प्रोत्साहित करने हेतु ग्राश्वासन के अतिरिक्त वास्तविवः सुविधाग्रों बी उपलब्धि 
भावश्यक है ।/* 


३ हछएा घोहा€ छ4८स्चबाते ९|ॉ455--पा8 [एचटा ग्रातंत[ट 855 
अाछढ८टपए8 298४५ गद्याहुए09 - ग्यडपबडुद 06 7200, हटशबाए$ पान 
(राव ऋट्आ #ब्प०) 


भारत म नियोजित श्रर्थ व्यवस्था के दस वर्ष एवं जन जीवन भ्र६ 


( गे ) निम्त वर्ग--इस वर्य मे नगरो के ओद्योगिक श्रमिकों, छोटे छोटे 
व्यापारिया आदि जो सपम्मलित क्रिया जा सकता है । श्रौद्योगिक श्रमिकों के 
कल्थाण हेतु प्रथम एव द्वितीय योजनाग्रो म विशेष कार्यवाहियाँ की गई हैं। यह 
श्रमिक सगठित है भ्रौर श्रपनी कठिवादयो एवं माँगो को सामूहिक रूप से प्रस्तुत 
करने मं असमथ है । इन दो योजनाग्रो की नीति से इस वर्ग के जीवन मे पर्याप्त 
सुधार हुआ्ना है । श्रमिको के प्रद्चिक्षण, चिकित्सा आदि का भो प्रबन्ध किया गया 
है। इनक पारिश्रमिक म भी वृद्धि हुई है, यद्यपि यह वृद्धि मूल्यों की वृद्धि के अनु- 
कूल नहीं है। प्राद्योगिक्त श्रसिक्रा के निवास-गृहो का निर्माण बडे बडे केद्धो मे 
राज्य द्वारा क्या गया है । परन्तु इनकी वतमान अवस्था अन्य उनतिश्ील राष्ट्रो 
के औद्यागिक श्रमिक्रो की तुलना म अत्यन्त दयनीय है ) 


उपयुक्त विवरगा से स्पष्ट है कि नियाजित अ्ं-ब्यवस्था के दस वर्षो मे 
उत्पादत म॑ पयाप्त वृद्धि होत पर भी समाज के समस्त वर्गों को समान लाभ 
प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव से इन दस वर्षों म॒ उत्पादन की वृद्धि को जितना 
महत्व दिया गया उतना ही महत्व वितरण को भी देना चाहिए था। सम्पन्नता 
के वितरण बी विपमता के कर कारण रहे है। देश के श्राथिक टाँचे म जो 
सस्थनीय परिवर्तन क्ये गये व या तो पर्याप्त नहीं हैं या फिर उनमे प्रभाव- 
शीलता वी कमी है। सरकारी क्षत्र का विस्तार एव निजी क्षतत्र पर नियन्त्रण 
की प्रभावशीलता पर्याप्त नहीं रही है। इसके अतिरिक्त प्रशासन के विभिन्न 
दोषों के कारण भी वितरण की विपमता अभी भी बनी हुई है। राष्ट्रीय चरित्र 
की हीनता, कतंब्य परायणाता की कमी, अकुशल संगठन प्ादि कारणा ने भी 
निर्बल वर्ग को तिबलता के जाल से मुक्त होने से रोक रखा है । वर्तमान परि- 
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३४ 


भ्‌३० भारत में श्राथिक नियोजन 


स्थितियों मे यह आवश्यक हो गया हैं कि भविष्य को योजनाप्रों के कार्यक्रमो 
का प्रकार एव सचावन विधि इस प्रकार निर्मारित की जाती चाहिए कि उत्पा- 
दन की वृद्धि के साथ-साथ वितरस्प मे समानता लायी जा सके शौर योजना के - 
लाभो का बडा भाग निर्वल घर्गों को प्राप्त हो सके । 


श्३्२ भारत म भ्राथिक नियाजन 


ग्रथवा साधनों को जन-समूह के अविक्रतम लामार्य॑ विवेक उययोग करने वी 
कला को नियोजन बहत है ।"” विठ्ठल बाबू की इस परिभाषा का स्पष्टीकरण 
कीजिये । 

( & ) आधथिक नियोजन की उचित परिभाषा दीजिये श्रौर इस+ भ्रावार 
धर श्राथिव नियोजन के मुख्य लक्षस्या का वर्णन कीजिये । 

( १० ) पग्राथिक नियोजन वे सामान्य उद्देइयां का वेशन बीजिये । भारत 
की योजनाओं मे इन उद्देश्यो वी पूर्ति हेतु कौन-कौन से मुख्य वायंक्रम सम्मिलित 
किये गये है ? 

( ११ ) यह ब्रनिवाय है वि श्राधिक विकास की पूर्ण योजना लागू करने 
में राज्य वो समाज के हित वे! लिय पर्याप्त मात्रा म हस्तक्षेप व नियसनण रखना 
चाहिये । भारतीय पंचवर्षीय योजनाग्रो को दृष्टिगत बरते हुए इस वथन की 
व्याख्या बीजिये । 

(बी० काम० प्राट १, विक्रम विश्वविद्यालय, १६९३०) 

(१२ ) उन घटवा वा थातोचनात्मया विश्लेपण कीजिये जिन्होन प्रथम 
महायुद्ध वे पश्चात्‌ श्राथिवः नियोजन के सिद्धान्तों की प्रगति एवं सामान्य स्वीकृति 
मे सहायता प्रदान बी । 

(एम० काम०, शभ्रागरा विश्वविद्यालय, १६५६) 

( १३ ) नियोजित श्रथ॑ व्यवस्था भे राय्य के कतेन्यो वा बर्णात वीजिये, 
विशेषवर ऐसी परिस्थिति मे जब कि पृण रोजगार की व्यवस्था करनी हो। 

( एम० बाम०, प्रागरा विश्वविद्यालय, १६५६ ) 

( १४ ) “नियोजित श्र्थ व्यवस्था के प्रन्तगंत ही राष्ट्र के साधनों का 
पूर्णतम उपयोग, श्रधिक्तम उत्पादन एवं पूर्ण रोजगार सम्भव हो सकता है।”” 
सप्तार की वतमात परिस्थितियों को हष्टिगत करते हुए इस कथन पर भ्रपने 
विचार प्रकट कीजिये ॥ 

( १५ ) किसी भी राष्ट्र में नियोजन का प्रकार किन विचारधाराझों 
एवं परिस्थितियों पर श्राधारित होता है ? भारत मे प्रजातात्रिव नियोजन को 
मान्यता देने के कौन कौन से मुख्य कारण है, स्पष्ट बोजिये । 

( १६ ) समाजवादी तथा प्रजातात्रिक देशों वे! श्राथिक नियोजन के 
प्रमुख तथ्यों को समकाबर लिखिये । 

( बो० वामण० पार्ट १, विक्रम विश्वविद्यालय, १६६१ ) 

( १७ ) “समाजवादी एवं पूजीवादी वियोजन म्रे श्राप किस प्रकार भेद 
परेंगे ? आधुतिव झ्राथिक समाज की उत्पादन एवं वितरण वे समस्याएँ 


अ्रे४ड भारत में आधिक नियोजन 


जन द्वारा ही सम्मव हे--अ्र्ध॑विकमित राष्ट्रों वी मुख्य मुख्य समस्यात्रो के 
सन्दर्भ मे इस कथन पर प्रपने विचार ध्रगट कीजिये । 

(२६ ) पूजी निर्माण की विभिन्न अ्रवस्थाप्रो का वर्णन कीजिये। श्रध॑- 
विकसित राष्ट्रो मे पूंजी निर्माण को कमी के कारण स्पष्ट कोजिये । 

( ३० ) “आशिक नियोजन प्राथमिकताओ के विवेकपूण निएचयीकरण को 
कहते हैं!--इस कथन के सदर्भ मे श्रध-विकसित राष्ट्रो की प्राथमिक्ताए निर्धा- 
रित करने की समस्या को व्याख्या कीजिये । 

( ३१ ) “प्राधिक्र नियोजन के सफल्नतायं जहाँ आथिक पू'जी की पर्याप्त 
उपलब्धि आवश्यक है ॥, वहाँ सामाजिक पूजी का उचित स्तर अनिवायं है ।” 
इस कथत को भारतीय योजनाप्नो के सन्दभ मे स्पष्ट कीजिये । 

(३२ ) अर्थ-विकसित राष्ट्रों की बेरोजगारी की समस्या का विस्तृत बर्तन 
कीजिये और इसके निवारणार्थ की जाने वाली कार्यवराहियो को स्पष्ट कीजिये । 
सुतीय योजना में इस समस्या का निवारण किस सीमा तक सम्भव होगा ? 

(३३ ) अर्ध विकसित राष्ट्रो के ज्ञीक्र विकास एवं जन समुदाय के 
सामान्य हितार्थ सरकारो क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त आवश्यक है ।” इस कथन को 
स्पष्ट करते हुए भारतीय योजनाग्री मे सरकारी क्षत्र के महत्व पर श्रपने 
विचार दीजिये । 

(३४ ) सरकारी क्षेत्र के सगठत एवं प्रबन्ध व्यवस्था की व्याख्या 
कीजिये | लोक निगम सरकारी क्षेत्रो के ध्यवसायो के लिये श्रेधिक प्रभावशाली 
क्यो समझे जाते हैं ? 

( ३५ ) रूसी श्रथं-व्यवस्था के मुख्य मुख्य लक्षणों का भ्ालोचनात्मक वर्णन 
कीजिये। 

( ३६ ) रूसी योजनाम्रों का सक्षिप्त विवरण देते हुए यह बताइये कि इन 
योजनाओं हारा रूसी अर्थ-व्यवस्था दा आशइचर्यजनक विकास किन कारणों से 
सम्भव हो सका है ? 

( ३७ ) चीनी नियोजित भ्ये-ब्यवस्था पर एक निबन्ध लिखिये और भार- 
सीय नियोजित भ्र्थ-ध्यवस्था से तुलना भो कीजिये । 

( ३८ ) भ्रमरीको प्र व्यवस्था मे भ्राधिक नियोजन का क्या स्थान है ? भरम- 
रीकी श्रथ॑ व्यवस्था की रूसी अ्र्थ-न्यवस्था से तुलबा करते हुए बताइये कि झापके 
विचार में इनमे कौन सी श्र व्यवस्था श्रेष्ठ माननी चाहिये । 

( ३६ ) गांघीवादी योजना के मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिये | भारतीय 
धचवर्षीय योजनाम्रो म यह तत्व कहाँ तक अपनाये गये हैं ? 

(बी० वाम०, विक्रम विश्वविद्यालय) 


'विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं के लिये महत्वपुरां प्रश्न भरे५ 


(४० ) बम्बई योजना की प्रथम विश्ेषताओं को बतलाइये । देश कौप्न थम 
चचवर्षोय योजना इनके द्वारा कहाँ तक प्रभावित हुई है ? 


(बी० काम०, विक्रम विश्वविद्यालय) 
(४१ ) जिन राजनीतिक एवं आधिक परिस्थितियों मे भारत में श्राथिक् 
नियोजन को राष्ट्रोय आ्रावर्यकता के रूप मे मान्यता प्राप्त हुई, उनको दृष्टिगत 
करते हुए बम्बई योजना के श्राधारभूत उहंश्यो की झालोचनात्मक विवेचना 
कीजिये । 
(एम० काम ०, झागरा विश्वविद्यालय) 
( ४२ ) “भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना वास्तव मे एक विकास योजता 
थी । उस समय क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कायक्रमो 
को दृष्टिगत करते हुए प्रथम पचवर्षीय योजना एक राजनीतिक कार्यवाही थी न 
कि सिद्धान्त रूप से एक आथिक आवश्यकता ।” व्याख्या कीजिये । 


(एम० काम०, श्रागरा विश्वविद्यालय) 

( ४३ ) देश की कौन-कौन सी परिस्थितियों ने प्रथम पचवर्षीय योजता के 
कार्यक्रमो को प्रभावित क्या ? 

(४४ ) “भारत की पचवर्षीय योजना मुख्य रूप से एक ग्रामीण विकास की 
योजता थी ।” इस कथन के सदर्भ में प्रथम योजना के ग्रामीण विकास के कार्य- 
क्रमो की विवेचना कीजिये ॥ 

(४५ ) “प्रथम योजना को सफलताग्रो का मुख्य कारण योजना के कार्य- 
क्रम ही नहीं थे प्ररितु कुछ अनुकूल परिस्थितियों ने योजना को सफलता में 
योगदान दिया !” इस कथन को स्पष्ट कीजिये और इस सदर्भ में प्रथम योजना 
को प्रसफलताओ पर प्रकाश डालिये। 

( ४६ ) द्वितीय पचवर्षीय योजना को मुख्य विद्धपताग्रो का वर्णन वीजिये 
और योजना की झ्ौद्योगिक नीति एव कार्यत्रमो पर प्रकाश डालिये । 

(एम० काम०, आगरा विश्वविद्यालय ) 

( ४७ ) द्वितीय योजना द्वारा समाजवादी समाज वी स्थापना में कहाँतक 
सहायता मिली है ? योजवा मे निजी एवं सरकारी क्षेत्र मे क्ये गये महत्व के 

आधार पर योजना के समाजवादी कार्यक्रमों को विवेचना बोजिये । 

( ४८ ) भारत की योजनाओ्रो मे हीनार्थ प्रवधन को वया स्थान प्राप्त है ? 
नियोजित प्र्थ-व्यवस्था के दस वर्षों मे हीनार्थ प्रदधन द्वारा उत्पादित दोषो को 
स्पष्ट कीजिये 

(एम० काम०, विक्रम विद्वविद्यालय) 


४३६ भारत म ग्राथिक मियोजन 


( ४६ ) निरिचत भ्रथ॑ व्यवस्था से ग्राप क्या अ्रथ समभते है ? भारतीय 
योजनाञो के सचालन हेतु निश्चित श्रय व्यवस्था को वया महत्व दिया गया है ? 

( ५० ) द्वितीय पचवर्यीय योजना की विदेशी विनिमय वी कठिनाइयों पर 
एवं निवध लिखिये । 

(५१ ) प्रथम एव द्वितीय योजवा वी तुलना करते हुए यह बताइये कि 
द्वितीय योजना मे औद्योगिक विकास को अश्रधिक सहत्व किन परिस्थितियों के 
कारण दिया गया ? 

( २२ ) द्वितीय योजना के अथ प्रवधन पर एक सक्षिप्त निवध लिखिये। 

( ५३ ) देश मे फैली हुई बेरोजगारी के वया कारण है ? द्वितीय पचवर्षीय 
योजना इसको दूर करन म वहा तव सफल हुई है ? 

( ४४ ) कर्वे समिति की रिपोट को हृष्टियत करते हुए द्वितीय पचवर्षीय 
योजना म कुटीर और लघु उद्योगो के स्थान पर प्रकाश डालिये । इनका विवास 
किस सीमा तक देश म बेरोजगारी की समस्या को हल करन म सहायक होगा ? 

( बी० द्ाम०, विक्रम विश्वविद्यालय ) 

( ५५ ) एक राष्टीय योजना को समाज मे आधारभूत सैद्धान्विव एकता 
बा प्रतित्रिम्ब होना चाहिये इस कथन वी ध्याख्या कीजिये ग्रोर बताइये कि भारत 
बी पंचवर्षीय योजताययें कहाँ तक ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं कही जा सकती हैं 
जिनको कि जनता का सहयोग प्राप्त हो । 

(५६ ) प्रथम तथा द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं के ग्रस्तर्गत प्रपन देश 
की सामाजिक उन्नति की विवेचना वीजिये | 

( वो० काम०, विक्रम विश्वविद्यालय ) 

( ५७ ) स्वय स्फूत विकास का कया अथ है ? इस अवस्था मे प्रवेश करन 
हेतु बिन किन शर्तों की पू्वि श्रावश्यक है ? क्या आप के विचार में तृतीय योजना 
के प्रन्‍्त तक भारत इस अवस्था म प्रवेश कर लेगा ? 

( ४८ ) तृतीय पचवर्षीय योजना की प्रग्नुख विशपताप्रों की विवेचना 
प्रौद्योगिक प्रगति को विश्येप रूप से समभाते हुए कीजिये। 

( ५६ ) तृतीय पचरवर्षीय योजना के उद्द श्यो का प्रान्नोचनात्मक अ्रध्ययन 
कीजिये । 

( ६० ) द्वितीय एवं तृतीय योजना के विनियोजनत कार्यक्रमों की तुलना 
वीजिसे श्रोर यह बताइये कि दृतोय योजना मे विनियोजन वा प्रकार वर्तमान 
परिस्थितियों के कहाँ तक अनुकूल है ? 

( ६१ ) तृतीय पंचवर्षीय योजना में घरेलू साथनो को भ्रधिक महत्व दिया 


विश्वविद्यालयीय परीक्षा के लिये महत्वपूर्सो प्रश्न ५३७ 


गया भ्रौर हीनाथ॑ प्रबन्धन को यथोचित सीमाप्रों में रखा गया है--इस कथन पर 
अपने विचार प्रकट कीजिये । 


( ६२ ) तृतीय योजना की औद्योगिक नीति एवं कार्यक्रमों का प्रालोचता- 
त्मक विवरण दीजिये। 

( ६३ ) कृषि उल्ादन में अत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु तृतीय योजना 
में सम्मिलित कार्यक्रमों की श्रालोचनात्मक विवेचना कीजिये। 


( ६४ ) तृतीय योजना मे समाजवादी समाज की स्थापना हेतु कोई विशेष 
कार्यक्रम सम्मलित नहीं किये गये हैं, जब कि पिछली दो योजनाप्रो का अ्रधिकतर 
लाभ सम्पन्न वर्गों के लोगो को हो प्राप्त हुआ है--इस कथन से आप कहाँ तक 
सहमत हैं ? 

( ६४ ) तुतीय योजनाहुमे रोजगार नोति एवं कार्यक्रम का आालोचवात्मक 
विवरण दीजिये ) 

( ६६ ) मूल्य नियमन तृतीय योजना का प्रमुख उद्देश्य ही नहीं प्रत्युत इस 
की सफलतार्थ एक आवश्यक हार्त भी है--इस वात्रय पर अपने विचार प्रकट 
कीजिये । तृतीय योजना में मूल्य नियमत हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम सम्मिलित 
किये गये है और उनको प्रभावशीलता की क्या सम्भावना है ? 


( ६७ ) पृतीय योजना की सफ़्लता के लिये किन-किन परिस्थितियों को 
उपस्थिति आवश्यक है । 

(६८ ) भारत मे दस वर्षीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था भे होने वाले विकास 
का सक्षप्ति विवरण दीजिये और यह बताइये कि इस विकास का लाभ भारतोय 
जन समुदाय के विभिन्न वर्गों को किस सीमा तक प्राप्त हुम्ना है ? 

( ६६ ) तृतीय योजना में विदेशों विनिमय को आवश्यताओ एवं उनके 
आयोजत का झलोचनात्मक विवरण दीजिये । 

( ३० ) “भारतीय प्राथिकर नियोजन प्रमुख रूप से एक राजकीय कार्यक्रम 
है । यहाँ को योजताओो के निर्माण मे जन-समुदाय को कोई स्थान प्राप्त नहों है। 
इन योजनाओं को जसरन्सहणेश्य पथप्ज्ठ उप्ता के उपलब्ध नहीं होता है और 
से इत योजनाशों द्वारा जन साधारण में जागृति ही उत्पन्न हो सकी है । भारतीय 
योजवाओ की सफलता इन्हीं कारणो से केवल एक भ्रम मात्र है। जन-साधारण 
आज भी उसी स्थिति में है जिस दयनीय स्थिति में वह योजनाओं के सचालनः 
के पूर्व रहता था ।” इस कथन पर अपने विचार प्रकट कोजिये ; 
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